राज्य-विज्ञान के मूल सिदान्त 


०5 के 3 १-3 कक 


जैलक 
श्री ज्योति प्रसाद सूद, एऐम० ए०, 
अध्यक्ष, राज्य-विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ | 
तथा 
श्री त्र० न० मेहता, एम० ए० , पी-एच० डी०, 
अध्यक्ष, इतिहास तथा राज्य-विज्ञान विभाग, 
बलवन्त गाजप्रत कॉलेज, आगरा | 


द्वितीयाबूलि 


:अकिकनंयाभतआ-7गराकि २ मर 








स्पिटल रोड, आगरा । 


हि । 


रहो 
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वक्तन्य 


हिन्दी अरब राष्ट्रभाषा के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित हो गई है ओर 
उत्तर भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भी बनती जा रही है। 
अतः अब उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में श्रच्छे साहित्य की रचना! 
अत्यन्त आवश्यक हो गई है । लेखक ने राज्य-विज्ञान के क्षत्र में प्रस्तुत पुस्तव 
हारा इस आवश्यकता की पूर्ति के महत्वपूर्ण काय में भाग लेने का प्रयास किया 
है। यह पुस्तक अधिकांश में मेरी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक 226706॥8 
० ?0स्‍प००४! $52९7००९ का हिन्दी रुपान्तर है । इसकी रचना में मुभे 
यत्वन्त राजपूत कॉलेज, आगर के इतिहास तथा राज्य-बिज्ञान विभाग के 
अ्रध्यक्ष, मेरे परम मिन्न, श्री त्र० न० मेहता, एम० ए०, पी एच०, डी० से बड़ी 
अमूल्य सहायता मिली है। उन्होंने मेरी प्राथना को स्वीकार कर अंग्रेज़ी पुस्तक 
के हिन्दी रूपान्तर का बड़े परिश्रम से संशोधन किया है ओर अपने श्रनुभव के 
प्रकाश में यन्न तत्र श्रनेक परिवर्तन भी किये हैं। कानून शीर्षक वाला अध्याय भी 
उन्हीं का लिखा हुआ है। झाशा है कि यह पुस्तक न केवल हमारे विश्व- 
विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को, वरन्‌ राज्य-विज्ञान में रुचि रखने वाले 
अन्य नागरिकों को भी उपयोगी सिद्ध होगी । 


शिवरात्री ज्योति प्रसाद सूद 
दर माचे, १६४१ ये 


विषय-सूची 


८पध्याथ १--विस्य-प्रगेश; राज्य-विज्ञान की परिभांधा एवं पद्धति पृष्ठ 


परिभाषा, राध्य-विज्ञान की कुछ समस्याएं, राजनीति या राज्य-विज्ञान, 
राजनीतिक दशन, अनेक राज्य-विज्ञान, राप्य-बिजानल के अरितत्व पर विचार, 
राज्य-विजश्ञान की पद्तियाँ, रा्य-विजान में परीक्षण का स्थान, तुलनात्मक 
पद्धति, ऐन्हिसिक पद्धति, पयवेज्षण प्रयाली, ढाश॑निक पद्धति । १-२० 


(5०२०७, ९श्कनमुपछमनन्‍्के 


अध्याथ २- राज्य विज्ञान का अग्य विज्ञानों से सम्बन्ध-- 
समानज-विज्ञान से सम्बन्ध, इतिहास से सम्बन्ध, अथशाख् से सम्बन्ध, 
अंकशास्र से सम्बन्ध, नीतिन्श्चासत्र से सम्बन्ध, सशोविज्ञान से सम्बन्ध, 


प्राणिविज्ञान से सम्बन्ध, भूगोल से सम्बन्ध । २१००३० 


अध्याय ३--राज्य की प्रकृति-- 


गज्य को परिभाषा, राज्य दी प्रकृति, राज्य से भौतिक आधार-जन संख्या 
ओर भूमि, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक आधार, राज्य का लक्ष्य एवं प्रयोजन, 
राज्य ओर शासन, राज्य और समाज, राज्य तथा अन्य समुदाय । ३१००१ 


ऋश्नाय ४-राज्य, राष्ट्र और राष्ट्रीयता-- 
राष्ट्र का अथे, राजनीतिक संघटन के रूप में “राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र, 
हे और रा'ट्रीयता, राष्ट्रीयता के तत्व, क्या भारत एम्र राष्ट्र है ? ७५१३-६४ 


याय ४-राज्य को उत्पत्ति- 
प्रावववन, देदी उत्पत्ति का ईछद्धान्न, शक्ति-सिद्धान्न, सामाजिक समभीते 
का सिद्धान्त, विकासवादी या ऐतिहासिक रिद्वान्त, राज्य-्निर्माण के त्त ।. ६५-९२ 


क्ष ये ६--राज्य का विकास -- 


प्राववधन, पूर्वों सान्राय्य, यूनानी नगर-राय्य रोम का विश्व-साम्राज्य, 
स्ामनन्‍ती राज्य, आधुनिक राष्ट्रीय राय्य । ९३-९९ 


अध्ययय ७--राज्य के सिद्धान्त-- 

प्राक्बरथन, कानूनी सिद्धान्त, सावयव सिद्धान्त, समभौते का सिद्धान्त, 
आदर्शात्मक सिद्दान्त, राजनीति में उपयोगिदाबाद, वर्गोंय रचना के रूप मैं 
रज्य, एक मत्ता के रूप में राग्य, मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय । १०००१ ३४ 


( २ ) 
अध्याय ८--राज्य का गप्रभ्ुग्व -- पृष्ठ 
प्रयुल्ल की प्रकृति, प्रसुत का इतिहास, प्रभुत्व के लक्षण, प्रभुत्व के विभिन्न 
/ अथ, आस्टिन का प्रभुल-सिद्धान्न, श्स्टिन के सिद्धान्त की आलो चना, प्रशुत्व 
का स्थान, क्या सामान्य रच्छा प्रभु दे, रा्प्य-प्रशुत्व के सिद्धान्त की 
आलोचना, राज्य-प्रमुल का निषेध, प्रभुत्व पर बहुवादी आक्रमण, राज्य- 
प्रमुत्व ओर अन्तराध्ट्रीय, राग्य-प्रभुल और कानून । १ ३०-१ ६६ 


अध्याय ६४-- कानून ( विधि )-- 
प्राववथन, राजकोय कानून, विश्लेषण[त्मक अबवा अदिशात्मक सिद्धान्त, 
ऐत्तिहामिक सिद्धान्त, दाशलिक सिद्धान्न, समाजशास्त्रीय मिद्ध न्त, नैतिक 
भिद्वान्त, कानून के खोत, राजकीय कानून के भेः, अन्तर्रा'ट्रीय कानून, 
प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून, राजवीय ब्वनून और नैतिक 
कानून, कानून का उद्श्य, अच्छे और बुरे कानून । १६७-१०० 


अध्याय १०-- स्वतन्त्रता--- 
प्रावव4न, यथा स्व॒तन्त्रता तथा निषेधात्मक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतंत्रता, 
नागरिक स्वतन्त्रता का सार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आविक स्वतन्त्रता, नेतिक 
रबतन्त्रता, वैयक्तिमक स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय स्वतत्नता, राजनीतिक धारणा के रूप 
मे स्वतन्त्रता, अधिकारों की प्रक्वति, दृण्ट वे सिद्धाल्त, स्वतन्त्रता और समता | १९१-२०७ 


अध्याय १६३--र।ज्यों का वर्गीकरण तथा उसके रूप-- 


वबर्गॉंकरण का आधार, अररतु का वर्गोंकरण, राज्यों के सयोग, व्यक्तिगत 
सयोग, वास्तविक सयोग, राज्य-मप्टल, सघ, अन्तर ष्ट्रीय प्रशासन-सघ, राष्ट्र 
संघ, संयुक्त राष्ट्नसध । २०८-२२७ 


अध्याय १२--शासन के भेद--एक तन्‍्त्र या कुली नतन्त्र--- 

शासनों का वर्गौकरए-एकनन्त्र, कुलोनतन्त्र तथा जनतनन्‍्त्र ; एकतन्त्र, 
कुलीनतन्त्र । २०्८-+२३६ 
अध्याय १३--शासना के भेदु--प्रजातन्त्र-- 


प्रजातन्न् का अथ, प्रजातन्त्रों के भेद, प्रजातन्त्र की मान्यताएँ , प्रजातन्त्र 
का समयथन, प्रजातन्त्र के दोष, प्रजातन्‍्त्र के दोषों पर लार्ड जाश्स के विचार, 
प्रजातन्‍्त्र का मूल्याइन और उसका भविष्य, प्रजानन्त्र की सफलता के लिये 
आवश्यक बातें । बई७०१8४ 


अध्याय १४--शासन के भेद-प्रजातन्त्र का न्पिध-अधिनायकतन्त्र-क्र सिज्म -- 
९ धि 
अधिनायकतन्त्र , सवस्वायत्तवादी राज्य, अधिनायकतन्त्र के उदय के कारण, 


( हे) 


फौसिज्म, फैसिज्म के सिद्धान्त, निगमात्मक राज्य, फ्रौसिद्म के आर्थिक पृष्ठ 
द्धि्‌ ।... मे ०० मल ् 

सिद्धान्त, फौसिज््म का बुद्धिवाद-विरोध, फमिस्ट रीतियाँ, फोसिद्धम के श्न्य 

लक्षण, फोसिद्ठम वी सफलता और उत्तका भविष्य | २६४-२९० 


अध्याय ११--शासनों का आधुनिक वर्गीकरण-- 


एकात्क तथा सधीय शासन, एकात्मक प्रणाली के गुण-ठोष, संघीय 
शासन-प्रणाली के गुणबदोष, संघवाद का भविष्य, सामद तथा राष्ट्रपति- 
शासन, सांसद प्रणाली के गुण दोष, राष्ट्रपति-शासन, उसके गुण- १, स्विस 
शासन-प्रणाली, नौकरशादी शासन, सत्ता का पृथक्करण । २९१०३ १९ 


अध्याय १६--राज्य का कार्य-क्षेन्न-- 
व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का समर्थ सका मूल्यांकन, व्यक्तिन 
बाद वो गलत धारणाएं, समाजवाद, उसका अर्थ, समाजवाद का दर्शन, 
समष्टिवाद, उसका समथन, उसका ग्रोध, आधुनिक राज्यों मैं समष्टिवादी 
प्रवृत्तियाँ, व्यक्तिवाद और सम्माजवाद के बीच फैसिस्ट मध्यस्थता, राज्य के 
कार्यों के सम्बन्ध में आदर्शात्मक सिद्धान्त, राय्य के काय । ३२०-३६५ 


अध्याय १४--सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त--साग्यवाद-- 
काल॑माकर्स का साम्नाजिक दर्शन, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग-युडध, 
रूसी साम्यबाद का सवस्वायत्ती रूप, साम्यवादी सिद्धान्त, साम्यवाद एक 
अन्तरष्ट्रीय आन्दीलेन, साम्यवाद के अन्दर्गत मज़दूरो की अवस्था, साम्यवाद 
का मूल्यांकन, फैसिज्म के साथ तुलना। ३६६-१२५९१ 
“ किणिफिफित-- 


अध्याय १४--सामाजिक पुननिर्मांण के लिद्धान्त-सिन्डीकेलिज़्म, गिल्ड- 
समाजवाद ओर अराजकताचाद-- 
प्रावववन, सिण्डीकेलिज़्म, उसकी प्रणाली, गिल्ड-समाजवाद, उसके मूल 
तत्व, व्यावसायिक सिद्धान्त, अराजकतावाद, अराजकताबाद और साम्यवाद, 
अराजकतावादो आदश, अराजकतावादियों द्वारा राज्य की निन्दा, अराजकता- 
बाद के माग मे कंठिनाइयाँ। ३५२०-४१ ८ 


अध्याय ११--सं विधा न--- 


संविधान की परिभाषा और आवच्यकता, वर्गोफ़र्ण, लिखित और 
अलिखित सविधान, कठोर और लचीले सबविधान, कठोर सविधान के गुण- 
दोष, लचीले संविधान के गुण-दरोष, कठोर संविधान के आवश्यक तत्व | ४१९-४३० 


अध्याय २०--निर्वा चक-ग ण-- 
निर्वाचक-गण का विस्तार, निर्वाचन-च त्र, आनुपातिक अतिनिधित्व, 


( ४) 


एक्रल-सक्रमणीय-मत-प्रणाली, सूची-प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्य के पृष्द 
गुण -दोष, प्रादेशिक बनाम व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
निर्वाचन । ४३१--४४६ 


न _ब्> 
बम जे न>« हज. बा. 


अध्याय २१--राजनी तिक दतल्न-पद्ू ति-- 


ल्‍्बु छ ९ डँ 
राजनो तेक दलों का महत्त्व, उनके काय, दल-पद़्धति के खतरे, द्विदलीय 
नया बहुदलीय पद्धतियाँ, दलीय मैंगठन । ४४७--४०५९ 


अध्याय २२--राज्य का संगठन-- व्यवस्थापिका+-- 
व्यवस्थापिका सभा का महत्व, व्यवस्थापिका के काय, व्यवस्थापिका का 
संगठन, एक-सदन-प्रणाली का समथन, द्विसद्न प्रणाली का समर्थन, उसके 
दोष, द्वितीय सदन को सत्ताएँ, जनता द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्थापन । ४६०-४७७ 


अध्याय २३--राज्य का संगठनत--कार्य पा लिका-- 


कायपालिका का अथीै, नाममात्र की कायपालिका, राजनीतिक कार्य- 
पालिका, कायपालिका का संगठन, सासद और स्थायी कार्यंपालिका, राज- 
नोतिक कायपालिका और व्यवस्थापिका का सम्बन्ध, प्रशासनीय कार्यपालिका, 
नागरिक सेवा के काय | चैं७८०० ४९३ 


अध्याय २४--राज्य का संगदन--न्यायपालिका-- 


न्यायपालिका का महल, उसके कार्य, उत्तका सगठन, न्यायाधीशों की 
नियुक्ति और कार्यावषि । ४९४-५०० 


अध्याय २१--६थानीय शास्रन-- 
स्थानीय शासन की प्रकृति एवं आवश्यकता, स्थानीय स्वराज्य की 
उपयोगिता, स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण । ५०१-५०६ 


ग्रध्याय २६--विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ-- 


राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का समथन, राष्ट्रीयता के दोष, साम्राज्यवाद, 
आधुनिक साम्राज्यवाद, आधुनिक साम्राज्यवाद की प्र रक शक्तियाँ, साम्राज्य 
बाद का समथन, साम्राज्यवाद के दोष, अन्तर्राष्ट्रीयता । ७०७-५०३१ 


मुख्य पाय्य-प्रस्थ-- ३२, 


"ज्य-विज्ञान के मल (सिद्धान्त 
पहला अध्याय 


विषय-प्रवेश 
राज्य-विज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति 
मनुष्य अश्रनादि काल से समाज में रहता आया है। अपनी सहज 

सामाजिक प्रद्ृत्ति तथा अ्रनेकानेक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये उसे 
समाज में रहना पड़ता है | उसकी अनेक मौतिक, अ्राध्यात्मिक तथा बौद्धिक 
आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति वह एकाकी रह कर नहीं कर सकता, 
उनकौ पूर्ति के लिये उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है ।इस 
सहयोग को प्राप्त करने के लिये वह अनेक प्रकार के समुदायों का निर्माण 
करता हैं और धीरे-धीरे समाज श्रनेक समुदायों में सगठित हो जाता है । 

मनुष्य ने जितने समुदाय बनाये हैं उनमें से प्रत्येक उसकी एक या कुछ 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है परन्तु उनमें से एक समुदाय ऐसा है 

जो किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता वरन्‌ मनुष्य की 
अनेकानेक आवश्यकताओं को स्वयं अपनी ओर से पूरी करते हुए श्रन्य 

अवश्यकताओं कौ पूर्ति के लिये श्रावश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। 

यह समुदाय राज्य है। किसी अ्रन्य समुदाय का तो मनुष्य अपनी इच्छा 

नुसार सदस्य बन सकता है परन्तु राज्य अनिवाये समुदाय है |# आज- 
कल प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी राज्य में अवश्थ रहता है। वह केवल 

उसमें रहता ही नहीं है, उसका सारा जीवन राज्य द्वारा निर्मित दायरे 

में व्यतीत होता है। जैसे-जेसे सामाजिक जीवन की धीरे-धीरे जटिलता 

बढ़ती जा रहीं है, वेसे ही वेसे राज्य के कामों का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है 
ओर अ्रब जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जहाँ हम किसो न किसी 
._# यहाँ हसने प्रसंगवश राज्य तथा अन्‍य समुदायों के एक भेद का उल्लेख कर 
दिया है | यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम आगे विस्तार से क्िखेंगे । 


२] राज्य-विज्ञांन के भूल सिद्धान्त 


प्रकार राज्य के सम्पर्क में नहीं आते । वैसे तो मनुष्य का जीवन बनाने 
या बिगाड़ने में राज्य सदा ही एक साधन रहा है परन्तु आजकल राज्य 
के कार्मों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। उसके काम बड़ी सूकुम रीति से 
हमारे अनजाने ही हमारे जीवन की गति की दिशा को बदलते रहते हैं । 
नागरिक के लिये राज्य के सिद्धान्तों एवं उसकी कार्य-प्रशालियों का 
अध्ययन कभी उतना आवश्यक नहीं था जितना आजकल जब कि हमें 
सामाजिक जीवन के परस्पर विरोधी आदशों के संघर्ष में से निकलना पड़ 
रहा है और जब कि मनुष्य-जीवन के मूल्यों में ही उथल-पुथल हो रही 
है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिये चुपचाप बैठे रंहना घातक है। कोल 
(00!०) का कथन है--आप चाहें राजनीति को परवाह न करें, 
राजनीति आपकी परवाह करती है ।! इस कथन में बहुत बढ़ा सत्य है | 
राज्य और उसके विभिन्न कार्यों को समझने में हमें जिस विज्ञान से 
सहायता मिलती है, वह राज्य-विज्ञान है | 
प्रत्येक विज्ञान का अपना अलग अध्ययनीय विषय तथा विशिष्ट ज्षेत्र 
है और उसमें उस विषय से सम्बन्धित वस्तुओरों एवं घटनाओं का पूर्ण 
रूप से विवेचन किया जाता है। मौत्तिक विज्ञान भौतिक जगत की घट- 
नाओं तथा उनके कार्य-कारण सम्बन्ध की व्याख्या करता है। मनोविज्ञान 
में मस्तिष्क के विभिन्न व्यापारों का श्रध्ययन किया जाता है। भूगमे-विशञान 
में प्रथ्वी के गभ में से निकलने वाले पदार्थों का वबणन होता है। इसी 
प्रकार राज्य-विजशञान राज्य एवं शासन ( सरकार ) सम्बन्धी बातों का 
विधिवत्‌ और पूर्ण रूप से विवेचन करता है । 
राज्य-विज्ञान की परिभाषा के लिये उसके ज्ञेत्र का विस्तार जानना 
आवश्यक है। इमने अभी लिखा है कि इस शास्त्र में राज्य एवं शासन 
सम्बन्धी बातों का वर्शन किया जाता है | परन्तु कुछ प्रभावशाली लेखक 
इसके क्षेत्र को राज्य के अ्रध्ययन तक ही सीमित रखते हैं| राज्य-विज्ञान 
के प्रख्यात स्विस लेखक ब्लुग्टशली के अनुसार राज्य-विशान उस विज्ञान 
का नाम है जिसका सम्बन्ध राज्य से है और जिसमें राज्य को आधार- 
भूत स्थितियों, उसकी मूल प्रकृति, उसके विभिन्न रूपों...तथा विकास का 
वर्णन रहता है | इसी प्रकार जमंन लेखक शेरीज़ का कथन है कि इस 
: मस्त सम्बन्धों, उसकी उत्पत्ति, परिस्थिति, उसके 


लक्ष्य, नेतिक महत्व, उसकी आशिक समस्याश्रों, उसके जीवन की अब- 
स्थाओ्रों, उसके राजस्व, उसके परम लक्ष्य , उसके राजस्व, उसके परम लक्ष्य ( साध्य ) आदि का. अध्ययन... 





क्त 


विषय-प्रवेश |, रे 


किया जाता दै. ।.इसी प्रकार गार्नर के मत के अनुसार राज्य-विज्ञान का 


आरंभ राज्य के साथ होता है ओर उसका अन्त भी राज्य के साथ ही 
होता है। इन परिभाषाओं में राज्य-विज्ञान के क्षेत्र में शासन के अध्ययन 
को कोई स्थान नहीं मिला है, यद्यपि यह स्पष्ट हे कि शासन-सम्बन्धी 
सभी कामों का स्वरूप राजनैतिक है। इसके विपरीत लौकॉंक की दी हुई 
परिभाषा में राज्य शब्द नहीं अता। उसका मत है कि राज्य-विज्ञान का 
सम्बन्ध शासन से है। सीली का भी कथन हे कि यह विज्ञान शासन के 


किद्दान्तों, एवं कार्यों का विवेचन करता है। कुछ लेखक ऐसे हैं जो मध्यम 


- सामान्य नरारपनदाकनकमत पीकर. ानपनमरननन - तप वन * फिलप के मोपन बन न >-न>क १५ भा ८५ पाप. 


समाज विज्ञान का वह अंग है का अंग है जो राज्य के आधार तथा शासन के 
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सिद्धान्तों पर विचार करता है| यही मत गेटेल तथा गिलक्राइस्ट का है. 
उनका कथन है कि इस विज्ञान में राज्य तथा शासन दोनों का अध्ययन 
किया जाता है ।.. 
ध्यानपूवेक देखने से मालूम होगा कि राज्य तथा शासन में भेद होते 
हुए भी दोनों के ज्षेत्रों को अलग नहीं किया जा सकता। शासन के 
बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं रह सकता | राज्य के लक्ष्य की पूर्ति 
के लिये शासन एक अनिवार्य साधन है। यदि हम राज्य का पूरा-पूरा 
वर्णन करना चाहें तो हमें शासन, उसके निर्माण तथा कार्य, उसके विभिन्न 
रूप अथवा प्रकार ओर उससे सम्बन्धित अनेक समस्याओ्रों का विवेचन 
करना ही होगा, अ्रन्यथा उसका वर्णन अधूरा रह जायगा । इस दृष्टि से 
हम कह' सकते हैं कि. ७. ज्य-विशान वह विज्ञान हे जो रा विज्ञान व्‌ ग्रे राज्य तथा शासन 
से सम्बन्ध रखने वाली समस्त बातों का उनके समस्त रूप, विभिन्न पहलुओं 
एवं सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए विवेचन करता है। डिमॉक के 
भतानुसार इूस शास्त्र का सम्बन्ध राज्य तथा उसके साधन-शासन से है 
जिसका प्रयोजन उसकी जनता की प्रकट इच्छाओं एवं आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति करना है। इस परिभाषा में डिमॉक ने राज्य के नियंत्रण के 
पहलू के साथ सेवा के पहलू को भी शामिल कर लिया है जिस पर आधु- 
निक काल में विशेष ज़ोर दिया जाता है। राज्य तथा शासन से सम्बन्ध 
रखने वाली सभी बातें सामाजिक हैं ओर इस तरह राज्य-विज्ञान वह 
सामाजिक विज्ञान हो जाता है जो राज्य के आधार तथा शांसन के संगठन 
के सिद्धान्तों का विवेचन करता है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि इसका केन्द्रीय विषय राज्य है श्रोर शासन के रूप, कर्च॑व्य तथा 











४] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


उसका निर्माण-राज्य के ज्षेत्र में ही श्रा जाते हैं क्योंकि इन सब बातों क्र 
सम्बन्ध उन प्रश्नों से है जो राज्य के विषय में उठते हैं। इन प्रश्नों का 
सम्बन्ध राज्य के तीन रूपों से है--(१) राज्य का वह रूप जो वर्तमान 
में है, (२) राज्य का वह रूप जो अतीत में था, तथा (३) राज्य का 
वह अभीष्ट रूप जो होना चाहिये। 


राज्य के वतमान रूप का अश्रध्ययन करते समय राज्य-विज्ञान का उद्देश्य 
राज्य को समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निर्मित समाज का सर्वोच्च राज- 
नेतिक संगठन समझ कर उसके स्वरूप, उन लक्ष्यों की प्रकृति तथा उनकी 
प्राप्ति के साधनों का विवेचन करना रहता है । इसमें राज्य, के वर्तमान रूपों 
तंथा उसके कार्य करने के विभिन्न साधनों का विश्लेषण श्रौर वर्णन 
होता है| इसमें राजनैतिक सत्ता की मूल प्रकृति, उसके विभिन्न रूप 
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तथा संगठन श्रोर राज्य का अपने नागरिकों तथा अन्य राज्यों से सम्बन्ध 


का वणन भी श्रा जाता है | इस. रूप में हम इसे वर्णनात्मक राज्य-विज्ञान 
कृद्ट सकते हैं । 


जब हम राज्य की भूतकालिक अवस्था का भ्रध्ययन करते हैं तो हम. 
उसकी -उत्तति तथा विकास और उसके अ्न्द्र विद्यमान विभिन्न 
गज़नेतिक संस्थाश्रों का विवेचन करते हैं | इम देखते हैं कि राज्य अ्रपने 
प्रारम्मिक सरल रूप से विकसित होता हुआ किस प्रकार वर्त्तमान जटिल 
रूप में श्रा गया है ओर शासन के भिन्न-भिन्न समय में क्या-क्या रूप उद्दे 
>_हैं.। इसके साथ ही इम उन राजनेतिक सिद्धान्तों एवं धारणाश्रों की उपत्ति 
तथा विकास पर भी ध्यान देते हैं जो समय-समय पर उत्पन्न होते रहे 


और जिनका राज्य तथा उसकी संस्थाश्रों पर बड़ा ज़बरदध्त प्रभाव पढ़ा 
इन सब बातों को ठीक-ठीक समझने के लिये इम विभिन्न संस्थाओं एव 
सिद्धान्तों की भी तुलना करते हैं। राज्य-विज्ञन के इस रूप" में हम राज 
मेतिक विकास का केवल वर्णन ही _नहीं करते, उसका प्रयोजन भी देखते 
हैं | इस देखते हूँ कि इस विकास ने किसी थरुग में जो रूप लिया उसकी 
डस बुग में श्रावश्यकता थी ओर भिन्न-भिन्न युगों में भ्रावश्यकताओं के 
जदलने के साथ उसके विकास का रूप भी बदलता रहता है । इस प्रकार. 
_राज्य-विज्ञान के इस रूप में हमारा श्रन्वेषण और _ अश्रध्ययन प्रगतिशील 


-रहता है । वड़ ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भी. है। इस कारण हम इसे 
ऐतिहासिक राज़्य-विज्ञान कह सकृते हैं। 


विभ्क्म-प्रवेश [४ 


भविष्य में राज्य कैसा होना चाहिए इस प्र विचार करते समग्र हम 
उन सिद्धान्तों एवं भावनाओं को खोजना चाहते हैं जिनके आधार पर 
शासन का सज्जठन होना चाद़िये ओर इस बात का. निशंयव होना त्ाहिये 
कि एक अच्छे सभ्य शासन के_ क्या क्या कतंब्य होने चाहिये। हस 
सम्बन्ध में हम राज्य-विशान के श्राधारभूत विचारों, जैसे राजनीतिक 
कत्तव्य, समानता, स्वतन्त्रता, अधिकार, अभुत्व॒ आदि का भी दाशंमिक 


कर के. ही-छेक कि विज: 


दृष्टि से अध्ययन कइते हैं जिनका राजनेतिक घटनाओं पर बड़ा प्रभाव 


“बढ़ता है। इस रूप में राज्य-विशान श्रादर्शवादी हो जाता है। इसे हम 


राजनैतिक सिद्धान्त अथवा सैद्धान्तिक राज्य:विज्ञान कड्े सकते हैं। 


१७ आशा, > मे” शनि अटल >> एम मु अजब 


इस प्रकार गेटेल_ के मतानुसार राज्य-विज्ञान राज की भूषकालिक 
अवस्था का ऐतिहासिक अन्वेषण, उसकी वर्तमान अ्रत्॒स्था का - विश्लेष- 
ब्रात्मक अध्ययन तथा उसकी भविष्यकालीन अ्रभीष्ट अवस्था का राज़: 
नैतिक एवं नेतिक विवेचन है |# इससे हमको भूत को समझाने, वर्तमान 
को समभाने श्रोर भविष्य का निर्देश करने में सहायता मिलती है । गारनर 
ने राज्य की आधारभूत समस्‍यायें तीन प्रकार बताई हैँ --(१) राज्य की... 
' उत्पत्ति एवं प्रकृति का अनुसन्धान, (२) राजनैतिक संस्थाश्रों की. प्रकृति, 
उनका इतिट्वास तथा उनके विभिन्न रूपों को गवेषणा झ्ौर (३). इनके 
आधार पर, जहाँ तक सम्भव है, राजनेतिक विकास के निग्रमों का 


निर्धारण | राजनेत्रिक समस्याश्रों के इस वर्गीकरण का श्राशय केवल यही 


अ्हन'रकओ|तमदार तोबनाक्‍का/ २8५७ ९फे। 





करना होगा, यह नहीं कि जो विभिन्न समस्‍यायें उठें उन्हें किसी प्रकार 
इनमें से किसी वर्ग में रख लें। इमारे वर्तमान का निर्माण भूत के आधार 
पर हुआ है ओर उस पर हमारी भविष्य-आराकांक्षाओ्रों का भी बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। इस प्रकार राज़्य-विज्ञान की ये तीनों शाखायें स्वतन्त्र नहीं हैं, 
परस्पर सम्बन्धित हैं । 


राज्य-विज्ञान का श्रध्ययन करते समय इस बात का सदा ध्यान रखना 
चाहिये कि जब हम राज्य की उत्पत्ति, तथा उसके लक्षणों आदि का 
अ्रध्ययन करते हैं तो हमारा श्रध्ययन भारत, इज्नलैंड ग्रादि की तरइ किसी 
विशिष्ट राज्य का . चहीं होता, वर॒न्‌ _वर्ग (0॥३5६ या 26705 )-राज्य 


का श्रर्थात्‌ राज्य की भावना को होता है | ज़िस प्रकार ज्यापम्िति. में कियी 


>पाव5० ००7 अेक्क, 
_अर्मभआ 
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* ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


विशिष्ट त्रिभुज का श्रध्ययन नहीं होता, वर॑न्‌ त्रिभुज संज्ञा से जिस आकृति 
का बोध होता-है-उस आकृति का अ्रध्ययन होता है, या जिस प्रकार भौतिक 
शास्त्र में पदार्थ के किसी विशेष टुकड़े पर नहीं, वरन्‌ सामान्य पदार्थ! का 
अध्ययन होता है, उसी प्रकार राज्य-विज्ञान में सामान्य “राज्य? श्रर्थात्‌ 
राज्य की सामान्य श्रथवा अ्रमूत भावना का अध्ययन किया जाता है | 
राज्य-विज्ञान की कुछ समस्याएँ-- 

राज्य-विज्ञान की कुछ समस्याओ्रों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। हस विज्ञान के चेत्र को ठीक ठीक समभने के लिये उन मुख्य सम- 
स्थाओं पर कुछ विशेष प्रकाश डालना आवश्यक है जिसका राजनैतिक 
दाशंनिकों ने विवेचन किया है | 


राज्य-विज्ञान के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठते हैं उनमें से एक प्रमुख 
प्रश्न राज्य कौ प्रकृति के सम्बन्ध में उठता है । बहुत प्राचीन काल से 
राज्य-विज्ञान के लेखक इस प्रश्न पर विवाद करते रहे हैं कि राज्य मनुष्य 
के मस्तिष्क द्वारा स्वेच्छा से निर्मित कोई कृत्रिम वस्तु है अ्रथवा मनुष्य 
की सहज सामाजिक प्रकृति के कारण उत्पन्न एक प्राकृतिक समुदाय । कुछ 
तो समभते हैं कि कुछ मनुष्यों ने जानबूक कर और अपनी इच्छा से 
आपस में समकोौता करके राज्य का निर्माण किया | इसके विपरीत कुछ 
लोग इसे परिवार के समान एक प्राकृतिक समुदाय समभते हैं | राज्य में 
जिस बन्धन से लोग आपस में बंधे रहते हैं उसकी प्रकृति के विषय में मद 
भेद है । यह समस्या इतनी मौलिक एवं श्राधारभूत दे कि इसका विवेचाः 
इसने अआआगे एक पूरे श्रध्याय में किया है । | 

इसके साथ ही राज्य की उत्तत्ति की भी समस्या है जिसका इस प्रथम 
प्रश्न से बड़ा निकट सम्बन्ध है | किसी के विचार से राज्य की उत्पत्ति 
युद्ध में विजय के फलस्वरूप हुई | कुछ लोगों का विचार है कि उसका 
निर्माण सामाजिक समभौते द्वारा हुआ श्रौर कई॑ लोग समझते हैं कि 
राज्य देवी इच्छा से उत्पन्न हुआ | 


राज्य-विज्ञान की एक दूसरी श्राधारभूत समस्या राजनैतिक सत्ता की 
प्रकृति ओर उसके आधार की है। राज में यएक व्यक्ति था व्यक्ति-समूह 
श्रन्य व्यक्तियों का नियंत्रण करता है। यही राज्य का मुख्य तत्त्व है। 
नागरिकों पर श्रपने अधिकारों का प्रयोग करने वाली किसी प्रकार की 
केन्द्रीय सत्ता के बिना किसी राज्य का श्रस्तित्व नहीं रह सकता। सामाः 


विषय-प्रंवेश ., ४ [७ 


जिक जीवन के इस आधार-भूत तथ्य की ओर सदा से विचारशील पुरुषों 
का ध्यान गया है और उन्होंने इस पर विचार किया है। इस सम्बन्ध में 
अनेक प्रश्न उठते हैं-- -राजनेतिक सत्ता क्या है ? यह सत्ता किसके हाथ में 
होनी चाहिये--धनिकों के, बुद्धिमानों के या श्रनुभवी व्यक्तियों के ? शासक 
में क्या गुण होने चाहिये?! अदि। इन ओर ऐसे ही अन्य प्रश्नों का 
उत्तर देना राज्य-विज्ञान का काय है। 

राजनैतिक सत्ता के आधार से श्रत्यन्त निकटतम रूप से सम्बन्धित 
राजनैतिक कत्तंव्य अथवा दायित्व की समस्या है। साधारणतया यह सभी 
मानते हैं कि राज्य के आदेशों का नागरिकों को पूर्ण रूप से ओर इच्छा- 
पूर्वक पालन करना चाहिये परन्तु उनका पालन करना कत्तंव्य क्यों है, इस 
विषय में बढ़ा मतभेद है। अश्रतीत काल से दाशंनिकों ने इस प्रश्न पर 
विचार किया हद परन्तु राज्य की प्रकृति के विषय में विचारकों के जो 
विभिन्न विचार रहे हैं उनके अनुसार इस प्रश्न के उत्तर भी विभिन्न हैं। 
इस प्रश्न पर विचार करते समय अन्य प्रश्न भी उठते हैं यथा आदिश 
पालन के कत्तंब्य की कोई मर्यादा भी है या नहीं ? राज्य की सत्ता की भी 
कोई मर्यादा है या वह अ्रमयादित है ९ ' 

एक और समस्या राज्य के प्रयोजन सम्बन्धी है। राज्य किस लिये 
है? उसका लक्ष्य क्या दे? इस समस्या का मानव जीवन के लक्ष्य की 
पभस्या के साथ सम्बन्ध है | इस विषय पर भी बड़ा मतभेद है | इसी के 
बु सरकार के कार्यक्षेत्र की समस्या भी जुड़ी हुई है। राज्य को 

ल॒ पुलिस के कार्य ( रक्षा ) ही करना चाहियेया उसे नागरिकों 

ड़ भौतिक वल्याण एवं सुख की वृद्धि करना भी श्रपना कर्तव्य समझना 
पाहिये ? क्‍या राज्य सदाचार और धर्म को प्रोत्साइन दे सकता है। ऐसे 
अनेक प्रश्न इस समस्या पर विचार करते समय उठते हैं। 

... क़ानून के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता और न वह 
अपना कार्य ही कर सकता दै। क़ानून नागरिकों के जीवन और उनकी 
सम्पत्ति कौ रक्षा करता है। उसके द्वारा नागरिक अपने अधिकारों का 
उपयोग कर सकते हैं शऔर अपने कत्तंव्यों का पालन करने के लिये बाध्य' 
किये जा सकते हैं। जब क़ानून का इतना मेंदत्व हे तो स्वभावतः इसके 
विषय में भी अनेक प्रश्न उठते हैं। क्रानून क्‍यों है! उसकी प्रकृति 

"कया है ? उसका खोत क्‍या है ? उसके पीछे कौन सी शक्ति है जो दणशड- 
केंती है ? सम्पत्ति क्या है ? अधिकार और कत्तंव्य क्या है ! आदि । - 


दे पु राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


राज्य के लक्ष्यों की सिद्धि सरकार द्वारा होती है। सरकार के रूप, 
संगठन, अ्रज्गन, कार्य आदि के विषय में भी इसी प्रकार अनेक प्रश्न 
उठते हैं । 

इन' सब प्रश्नों से राज्य-विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार प्रकट होता हैं। 
ये प्रश्न इतनें ही नहीं हैं, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन पर राज्य-विश्ञान के 
अध्ययन के समय विचार करना पढ़ता है। 


राजनीति या राज्य-विज्ञान-- 


अब तंक हमने राज्य तथा शासन के अ्रध्ययन को राज्य-विशान कहा 
है किन्तु इस नाम को सब लोग स्वीकार नहीं करते | इसके लिए अनेक 
नामों का प्रयोग किया जाता है। अरस्तू ने अपनी उस पुस्तक का नाम 
जिंसमें उसने राज्य तथा उससे सम्बन्धित सभी वस्तुओं का वर्णन किया है 
पॉलिटिक्स ( 7?0!008 ) रखा है। यह शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस 
(220)79) शब्द से बना है, जिसका श्र है 'नगर-राज्य” | झतः अपनी 
पुस्तक के लिये इस नाम का प्रयोग करना उसके लिये अनुपबुक्त नहीं था। 
किन्तु श्राधुनिक समय में अंग्रेजी शब्द 'पॉलिंटिक्स” का प्रयोग एक नये अर्थ 
में होता हैं जिससे यह शब्द राज्य के अध्ययन के सम्बन्ध में मिरथंक हो 
गया है | प्राय: इम नगरपालिका, ज़िला सभा, काँग्रेस, राजनीतिक दलों 
आदि को पॉलिटिक्स की बात करते हैं किन्तु इस शब्द के प्रयोग से हमारा 
श्राशय उन व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत समस्याश्रों से होता है जिनमें इन 
संस्थाओं के सदस्य सदा संलग्न रहते हैं। साधारण बोलचाल में भी जब 
हम पॉलिटीश्यन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पय ऐसे व्यक्ति 
से नहीं होता जो राज्य की प्रकृति तथा उसकी आधा रभृत विशेषताश्रों के 
अध्ययन में रत हों, वस्न ऐसे व्यक्ति से होता है जो देश तथा शासन के 
सामने उपस्थित व्यावहारिक एवं सामाजिक समस्याश्रों में दिलचस्पी लेता 
हो | स्वर्मीय महात्मा गांधी, प॑० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल क़लाम 
ब्राज़ाद आदि नेता पॉलिटीश्यन कहलाते हैं, क्योंकि वे अब तक राष्ट्र को 
स्वतन्त्र करने की महान्‌ समस्या को इल करने में संलग्न रहे ओर अब भी 
उसकी रद्ा में तत्पर हैं | एटली, ट्रमेन, चचिल श्रादि मी इसी श्रर्थ में 
पॉलिटीश्यन हैं यद्यपि उनके सामने समस्याएं मिन्न हैं | इस प्रकार इम 
देखते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द से उन कारों का आशय होता है जिनका 
सम्बन्ध सार्वजनिक मामलों की व्यवस्था तथा राजनीतिक, जीवन की विभिन्न 
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संस्थाओं से है। परन्तु जब हम राज्य कौ उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी 
प्रकृति तथा उसको स्थितियों का विवेचन करते हैं तो इम अ्रपने विषय के 
लिये पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं समभते। हिन्दी भाषा 
में भी प्राय: इस विषय के लिये राजनीति शब्द का प्रयोग होता है जिसका 
शाब्दिक तथा व्यावहारिक श्रर्थ प्राय; वही है जो अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स 
का था | अतः हमारे प्रयोजन के लिये राजनीति शब्द भी अग्माह्न है। 


परन्तु कुछ लेखक ऐसे हैं जेसे जेलिनेक, जेलेट, पॉलक श्रादि जो इस 
विज्ञान के लिये इस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। इस प्रयोग को 
उचित बनाये रखने तथा उपयु क्त श्र्थ में इस शब्द के प्रयोग से उत्पन्न 
होने वाली कठिनाइयों का निवारण करने के लिये उन्होंने राजनीति को 
दो शाखाश्रों में विभकत किया है--सैद्धान्तिक राजनीति (]20720709] 
70]7705 ) तथा व्यावहारिक राजनीतिं (79०४९०)] ?0!॥05 ) | 
उनके अ्रनुसार सैद्धान्तिक राजनीति राज्य की आधारभूत विशेषताश्रों 
का अध्ययन करती है परन्तु उसका उन विभिन्न कार्यों से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता जिनके द्वारा शासन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न 
करते हैं| वह उन ऐतिहासिक-सामाजिक पहलुश्रों का अध्ययन करती 
है, जिनमें राज्य व्यक्त होता है; वह किसी राज्य विशेष की स्थिति 
का अध्ययन नहीं करती। इसके विपरीत व्यावह्रिक राजनीति का 
संबंध सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, सावंजनिक नीतियों को 
व्यवहार में लाना आदि, शासन के प्रशासनात्मक कामों से होता है। 
उसका इन क्रियाओं के पीछे काम करने वाले सामान्य सिद्धान्तों 
से कोई संबंध नहीं होता | यदि राज्य के समस्त पहलुओं के अध्ययन 
संबंधी विशान को इम राजनीति (?०008) कहने में सहमत हों तो 
ऐसा विभाजन उपयोगी हो सकता है, किन्तु श्रच्छा तो यही है कि इस 
प्रकार के अस्पष्ट शब्द का त्याग ही कर दिया नाय। 'सेद्धान्तिक 
राजनीति! तथा “व्यावहारिक राजनीति” शब्द भी भद्दे हैं। इसी कारण 
अाजकल राज्य-विज्ञान (2007097 50८06॥7०८) शब्द का अधिकाधिक 
प्रयोग होने लगा है श्रोर अधिकांश लेखकों ने उसे स्वीकार भी कर 
लिया है। 
' राजनीतिक दशेन-- 

कुछ लेखक राज्य के. अध्ययन को राजनीतिक दशन- ([20प्0०8)- 
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7%905097%9) कहते हैं क्‍योंकि, उनके मतानुसार राजनीतिक अध्ययन 
का रूप वैज्ञानिक अनुसन्धान के प्रथोगात्मक अ्रथवा पर्यवेक्षणात्मक रूप के 
विपरीत सैद्धान्तिक होता है। वे यह मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन का 
संबंध मुख्यतः राज्य की प्रकृति तथा आधारभूत गुण, राजनीतिक कत्तंन्य 
अथवा दायित्व, राज-सत्ता की प्रकृति, नागरिकता, अधिकार तथा इसी 
प्रकार की श्रन्य सैद्धान्तिक समस्यात्रों के विषेचन से होता है। राज्य के 
विकास, सरकारों के वर्गीकरण, उनके काय तथा उनके संगठन से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। संक्षेप में, राजनीतिक दर्शन राजनीतिक संस्थाश्रों 
के आधारभूत प्राथमिक सिद्धान्तों की परीक्षा करता है; स्वयं उन संस्थाश्रों 
से उसका कोई संबंध नहीं रहता | वह विचारात्मक है, वर्णुनात्मक नहीं | 
उसका संबंध वर्ग श्रथवा जाति से है, विशिष्ट वस्तुश्रों से नहीं । 

. इस विचार से सहमत होना संभव नहीं है। राजनीतिक दर्शन में 
जिन समस्याश्रों पर विचार किया जाता है, वे राज्य-विजश्ञान के विषय-त्षेत्र 
का एक अंश मात्र हैँ। राज्य की आवश्यक प्रकृति एवं विशिष्टताश्ों तथा 
राजनैतिक कत्तंव्य जैसी आधारभूत राजनीतिक भावनाश्रों की परौक्ता के 
अतिरिक्त, जिनसे राजनीतिक दर्शन का संबंध है, राज्य-विशान को विविध 
राज-संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास की भी परीक्षा करनी पढ़ती हे और 
उसे वतमान तथा अतीत के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भी करना 
पढ़ता है। इस प्रकार राजनीतिक श्रध्यवयन का ऐतिहासिक एवं वर्सो- 
नात्मक भाग राजनीतिक दर्शन के विषय-्ेत्र से बाइर ही रहता है। 
राज्य-विज्ञान के जो विभाग ऊपर दिये गए हें उनमें से केवल एक पर 
ही राजनीतिक दर्शन में विचार किया जाता है | 

राजनीतिक दर्शन तथा राज्य-विश्ञान में मेद प्रकट करने वाली 
कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है। विविध लेखकों ने उसे विभिन्न ढंग 
से खींचा है । अतः उसका परित्याग करना ही उचित है। 
अनेक राज्य-विज्ञान-- 


कुछ लेखक यह मानते हैं कि राज्य की समस्त अवस्थाओं एवं 
घटनाओं पर विचार करने वाला केवल एक ही विश्ञान नहीं है। ऐसे अ्रनेक 
विज्ञान हैं जिनमें से प्रत्येक उसके एक पहलू पर विचार करता है | समाज- 
विज्ञान राज्य का एक सामाजिक संगठन के रूप में अ्रध्ययन करता है; 
अर्थ-शास्त्र सम्पत्ति के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के लिये नि मिंत 
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संगठन के रूप में उसका श्रध्ययन करता है, सार्वजनिक राजस्व का संबंध 
राज्य की आय तथा कर-संग्रह के आधारभूत सिद्धान्तों से होता है; स्मृति- 
शास्त्र (] 09[07000॥06) राज्य का क़ानून के लिये सगठन संस्था के 
रूप में अध्ययन करता है। इसी प्रकार वैधानिक इतिहास, कूटनीति तथा 

अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी विभिन्न विद्वानों के विषय हैं। श्रतः राज्य-विज्ञान 
एक विशान नहीं है, वरन्‌ कई विज्ञानों का समुच्चय है | राज्य के प्रत्येक 
पहलू से सम्बन्ध रखने वाली बातें इतनी पेचीदा हो गई हैं ओर प्रत्येक 
से सम्बन्ध शानपुञ्न इतना सुविशाल एवं विशद हो गया है कि एक राज्य- 
विशान उन सबका समुचित अ्रध्ययन नहीं कर सकता | अ्रतः यह अ्रनुभव 
किया जाता है कि राज्य के जितने पहलू हों उतने दो राज्य-विज्ञान भी 
होने चाहिये और यह बात तथ्यों के अश्रनुकूल भी होगी। फ्रेन्च लेखक 
राज्य-विज्ञान का प्रयोग प्रायः बहुवचन में करते हैं । 


किन्तु अधिकांश लेखक इसका प्रयोग एकवचन में ही करना पसन्द 
करते हैं। उनका यह विचार है कि स्घृति शास्त्र, सार्वजनिक राजस्व, 
सावेजनिक प्रशासन, वैधानिक इतिहास आदि स्वतन्त्र राज्य-विशञान 
नहीं है, वरन्‌ समवर्गीय सामाजिक विज्ञान हैं | इनका पोरस्परिक सम्बन्ध 
ऐसा घनिष्ट है कि इन्हें स्वतन्त्र राज्य-विशान मानना उचित नहीं 
होगा | डॉ० गार्नर का विचार है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से दोनों वचनों 
में इसका प्रयोग उचित है | बहुवचन का प्रयोग उस समय करना उचित है 
जबकि हम राज्य के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विज्ञानों को उसमें 
सम्मिलित करना चाहें, किन्तु जब हम केवल श्रकेले राज्य के सम्बन्ध में 
विचार करें तो एक वचन का प्रयोग उचित होगा । 


राज्य-विज्ञान के अस्तित्व पर विचार-- 


ऋब तक हस सम्बन्ध में जो विचार किया गया है, वह यह मान कर 
ही किया गया है कि राज्य का एक विज्ञान है, किन्तु ऐसे भी कतिपय 
लेखक हैं, जो ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार राज्य एवं शासन का 
. कोई वैज्ञानिक अ्रध्ययन संभव नहीं । श्रॉगस्ट कॉमटठे ने राज्य के अध्ययन 
के एक विशान होने के दावे को निम्न कारण बताते हुये स्वीकार नहीं 
किया--( १) प्रथम, इसकी पद्धतियों, इसके सिद्धान्तों एवं निणययों के विषय 
में कोई सर्वमान्य मत नहीं है तथा (२) इसके विकास में श्रविच्छिन्नता 
नहीं है तथा (३) इसमें उन तत्वों का श्रभाव है जिनसे पूर्व-जश्ञान का 
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आधार मिला करता है |बकल का तो यहाँ तक कहना है कि 
राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, वह सब कलाश्रों में भी 
अत्यन्त अविकसित है। इन लेखकों को राज्य-विज्ञान के अस्तित्व 
को मानने में जो संकोच है उसके कारणों पर विचार करना 
आवश्यक है । 

इसका एक कारण तो यह है कि कोई भी राजनीतिक प्रश्न ऐसा 
नहीं जिस पर विद्वान एकमत हों। उदाहरणार्थ, स्वतन्त्र सस्थाश्रों की बात 
लीजिये । कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि स्वतन्त्र संस्थाएं केवल एक-राष्ट्रीय 
राज्यों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं | इनके विपरीत कुछ लेखक 
कहते हैं सभ्य जीवन के लिये एक ही राज्य में विभिन्न उपराष्ट्रों का संयोग 
उतना ही श्रावश्यक है जितना समाज के निर्माण के लिये व्यक्तियों का 
एक साथ मिल कर रहना । कुछ लेखक जनतन्त्र को शासन का सर्वोत्तम 
रूप मानते हू किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो उसे श्रयोग्य एवं मूर्खो' का राज्य 
समभझ कर उससे घृणा करते हैं। इसी प्रकार द्वि-सदनी विधान मंडलों की 
उपयोगिता के विषय में भी मतभेद है । इस सम्बन्ध में और भी अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं परन्तु उसकी कोई श्रावश्यकता नजर नहीं 
आती | इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि राज्य-विज्ञान में, भौतिक 
विज्ञान में गुरुत्वाकषण के सिद्धान्त कौ तरह कोई निरपेक्ष, अ्रकादय 
आधारभूत सिद्धान्त नहीं हैं। 

दूसरा कारण है--राजनेतिक घटनाओं को विशदता, जटिलता, 
विविधता एवं प्रचुरता जिससे इनके अध्ययन में वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता | राज्य तथा शासन की घटनायें बहुत ही अनिश्चित 
होती हैं; भोतिक जगत की घटनाओं के समान उनमें वह निश्चलता, 
एकरूपता तथा नियमितता-नहीं मिलती जिनके द्वारा भौतिक विशान 
जैसे विद्वानों में पूर्व-ज्ञान संभव होता है। 

इस कथन में बहुत कुछ सत्य है। राजनैतिक घटनाओं में वास्तव में 
इतनी जटिलता एवं चंचलता होती है कि यह बताना कठिन है कि एक 
राजनेतिक संस्था को एक देश में उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी अ्रन्य 
किसी देश में उसे मिल चुकी है। जिन कारणों से मनुष्य कार्य करते हैं 
वे इतने जटिल एवं अनिश्चित होते हैं कि उनको ठीक-ठीक निर्धारित 
करना असम्मव है और उनके कार्य के परिणाम भी इतने जटिल और 
अनिश्चित होते हैं कि उनके विषय में भविष्यवाणी दो दी नहीं सकती 
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इस कारण राजनैतिक घटनाओं के सम्बन्ध में ताप या ध्वनि के नियमों की 
तरह कोई नियम नहीं बनाये जा सकते जो सुनिश्चित हों 


इसी बात को हम दूसरे ढंग से भी कह्द सकते हं | इससे इन्कार नह 
किया जा सकता कि राजनीतिक घटनाएं भौतिक घटनाओं की अपेद्धा 
अधिक जटिल तथा परिवर्तनीय हैं, क्‍योंकि राजनीतिक धटनाओं में सन 
तथा भावना का भी कार्य होता है, जो भौतिक घटनाओ्रों में नहीं होता । 
उन पर मानवीय इच्छाओं एवं आकांकाश्रों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, 
जिसके समान कोई प्रभाव भौतिक घटनाओं पर नहीं पढ़ता। झोषजन 
के एक अशु का व्यवहार हर समय तथा हर त्यान पर समान रहेगा, किन्तु 
इमें इसका कोई भी विश्वास नहीं कि कोई राजनीतिक ससस्‍्था सभौ खुर्गों 
एवं स्थानों में एक समान कार्य करेगी। भौतिक घटनाओं में जो परिवर्तन 
होते हैं, वे पूर्वंगामी भौतिक परिवर्तनों के कारण होते हैं, जिनका अलु- 
मान सरलता के साथ लगाया जा सकता दे, किन्तु राजनीतिक घटनाश्रों 
के निर्धारण में मानव तत्व का भी समावेश हो जाता है, जिसका दिसाब 
_लगोता,श्रसम्भव है । दूसरे शब्दों में, मौतिक जगत में, परिणामों का निर्घा- 
रण विशुद्ध रूप, में विषयमूलक तथ्यों द्वारा होता है, किन्तु राजनीतिक 
ज्षेत्र में श्रान्तरिक, मानसिक श्रथवा चेतनात्मक तथ्यों का प्रभाव भी एक 
बड़ी सीमा तक रहता है | यह मानवीय तत्व, मानवी इच्छा तथा प्रयोजन 
न केवल समस्त राजनीतिक, वरन्‌ सामाजिक घटनाओं को भी श्रत्यन्त 
जटिल, परिवर्ततीय तथा श्रनियमित बना देता है। “सामाजिक ठथ्य 
सामान्य नियमों की श्रभिव्यक्ति के रूप में नियमित समय पर घटित नहीं 
होते, वरन्‌ व्यक्तियों के समुदायों द्वारा किये हुए कार्यो के रूप में घटित 
होते हैं ।!?# उन्हें इम जब चाहें तब प्रस्तुत लहीं कर सकते | उनमें 
आवश्यक संबंध की खोज करने के लिये उनका परीक्षण नहीं किया 
जा सकता । इन विशेषताओं के कारण ही कॉमदठे ने यह परिणाम निकाला 
था कि राजनीतिक घटनाओं में न केवल विकास की क्रमागतता नहीं 
- होती, वरन्‌ उनमें वह तत्व भी नहीं होता जो पूर्व॑शान का आधार होता 
है। एक दूसरी कठिनाई और भी है| राज्य-विशान का विद्यार्यी अपनी 
विषय-वस्तु की प्रक्तत के कारण अपने अनुसंधान में सहायता के कृत्रिम 
साधनों से काम नहीं ले सकता और न वह वैज्ञानिक यंत्रों श्रादि का डी 


जहा उकााकगेकरमकक मेक फिट चैअत भा पिहारभका पक आअ भ्कातफा+नाानचक. ९० 








8. नाक, गमिकर न: पकने पकछक ९०कमरइो पका पका परी. 


#(993॥67 ; 2000००] 807९॥06 ध्या0 (50ए९१7776॥9( 9, 6. 


रैंड | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धाग्त 


प्रयोग कर सकता है, जिनसे भौतिक विज्ञानों में यथार्थ निष्कर्ष प्रास 
करने में सहायता मिलती है। 

राजनीतिक घटना के अध्ययन की इन मर्यादाश्ओं एवं कठिनाइयों 
के स्वीकार कर लेने का अ्रभिप्राय यह स्वीकार कर लेना नहीं है कि 
राजनीति का कोई विशान ही नहीं है | उनके का रण इस ज्षेत्र में वैज्ञानिक 
रौतियों का प्रयोग असमभव नहीं होता। सामाजिक तथा राजनीतिक 
तथ्यों का निरूपण, पंजीबंधन एवं वर्गीकरण हो सकता है ओर उनके 
अधार पर सामान्य निगमन किया जा सकता है। इस प्रधार के 
पर्यवेज्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान संचार करने योग्य एवं प्रमाणित करने योग्य 
होता है | यह भी नहीं माना जा सकता कि राजनीतिक घटनाओं में कोई 
नियमितता तथा स्थिरता नहीं है | वे मानव प्रकृति के परिणाम हैं जो 
समय और स्थान के साथ बदलती नहीं वरन्‌ नित्य हैं और “मानव 
प्रकृति कौ प्रद्ृत्तियों में स्थिरतत तथा एकरूपता होती है | जिनके कारण 
हम एक नियत समय में, मनुष्यों के कार्यों को उन्हीं कारणों का परिणाम 
मानते हैं, जिनके कारण पूर्व काल में भी वैसे ही कार्य मनुष्यों ने किये 
थे | कार्यो का संग्रह किया जा सकता है, उनमें परस्ार संबंध भी स्थापित 
किया जा सकता है, उनको व्यवस्थित रूप में लाया जा सकता है और 
साधा रण तया समान रूप से काय करने वाली प्रवृत्तियों के परिणामों 
की तरह उनका श्रध्ययन भी किया जा सकता है ।??# श्रनेक विद्वानों ने 
यह स्वीकार किया है कि राज्य की घटनाओं में एक व्यवस्था एवं 
नियमितता होती है श्रोर उनके परिणामों में संबंध होता है, जो स्थिर 
नियमों की क्रिया के परिणाम हैं | 


राजनीति को एक विज्ञान का रूप देने के लिए इतना ही आवश्यक है 
कि राजनीतिक घटनाओं का अनुसंघान एक निश्चित योजना के अनुसार 
हो, जिसमें कार्य-कारण संबंधों का यथासंभव पूरा ध्यान रदे और वैज्ञानिक 
अनुसंधान के सुनिश्चित एवं सर्वमान्य नियमों का पालन किया जाय | 
शेप के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान कौ तीन प्रक्रियाएँ होती हैं; प्रथम, 
तथ्यों का संग्रह; द्वितीय, उनमें कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित करना और 
वृतीय, उनके आधार पर आधारभूत सिद्धान्तों अथवा तियरमों का 
निर्धारित करना || हम श्रागे देखेंगे कि राज्य के श्रध्ययन में इस पद्धति 
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का प्रयोग होता हे। अतः राज्य-विशान को एक विशापन मानने में कोई 
आरापत्ति नहीं होनी चाहिये। 


यह ठीक है कि राज्य-विशान भौतिक-विशान या रसायन-विशान की 
भाँति एक यथार्थ विशान नहीं हो सकता | भौतिक-विज्ञानों ने जो पूर्णंवा 
प्राप्त कर ली है वह राज्य-विशान को प्रास नहीं है । उसके नियमों को 
उसी सुनिश्चित रूप से इम व्यक्त नहीं कर सकते जिस रूप में मौतिक-नियम 
ब्यक्त किये जा सकते हैं ओर न उसमें भावी घटनाओं के सम्बन्ध में उसी 
निश्चय के साथ भविष्यवाणी ही की जा सकती है। राज्य-विशान ने जिन 
नियमों की खोज की है पे राजनीतिक घटनाओं द्वारा प्रदर्शित उन प्रदृत्तियों 
के कथनमात्र ईं जिन पर दूसरी घटनाओं का विपरीत प्रभाव पढ़ सकता 
है। इस प्रकार राज्य-विशान अन्य सामाजिक विशानों की तरह यथा 
विशान नहीं है। इसकी अ्रपूणंता के कारणों पर इम ऊपर प्रकाश डाल 
चुके हैं। किन्तु इस आझुपूर्णता के कारण इसका विशान कहलाने का दावां 
मिथ्या नहीं हो जाता | जेंसा इ_म श्रभी बतला चुके हैं, विशान की वास्तविक 
कसोटी अध्ययन विधि है, अभ्रटल नियम निर्धारित करने की क्षमता 
नहीं। अन्तरिक्ष विज्ञान के समान कुछ प्राकृतिक विज्ञान ऐसे भी हैं जो 
सर्वप्तम्मति से विशान कद्दे जाते ईं किन्तु उनमें अरब तक अटल नियमों 
की खोज नहीं हो सकी है। उनके स्वीकृत तत्वों का इमारा शान किसी 
भी समग्र इतना पूर्ण नद्दों होता जिसके अाधार पर ठीौक-ठीक भविष्यवाणी 
की जा सके । अ्रतः हमारा निष्कृष यही हे कि राज्य-विज्ञान एक विज्ञान'- 
है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 


राज्य-विज्ञान की पद्धतियाँ-- हे 

इम ऊपर बतला चुके हैं कि राज्य तथा शासन को घटनाओं का 
अध्ययन वैज्ञानिक रीति से किया जा सकता है। राज्य-विशञान अपने 
अनुसंधानों में पर्यवेत्षएं, वर्गीकरण तथा व्याख्या की वैशानिक पद्धतियों 
का प्रयोग करता है। इसका यह अ्रथ नहीं है कि इसमें पर्यवेक्षण की 
पद्धति का प्रयोग वैसे ही किया जाता है जेसे भौतिक तथा रसायन 
विजशानों में होता दे। यह एक सामाजिक विज्ञान है, श्रतः इसे अनुसंधान के 
लिए एक ऐसी रीति का प्रयोग करना पड़ता है जो उनसे भिन्न होती है, 
जिनका प्रयोग भौतिक तथा प्राणि-विज्ञान करते हैं | इसे प्ररैक्षण को 
अपेद्दा पर्यवेद्वण पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। वह ऐतिहासिक 
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असमानताओं दोनों का पर्यवेह्ृण करना चाहिए। देश के राजनीतिक 
अनुभव- तथा शिक्षण के साथ-साथ उसकी आर्थिक, सामाजिक श्र नेतिक 
अवस्था पर भी विचार करना चाहिए,। जिन देशों की तुलना की जाय वे 
परस्पर अधिक अ्रसमान न हों। रोमन साम्राज्य के अ्रन्तमंत शताब्दियों 
तक केसे शान्ति क्रायम रही, उसकी रीतियों के श्रध्ययन से वर्तमान काल 
में अधिक लाभ की आशा नहीं है; क्योंकि हमारे युग श्रोर उस युग मे 
विशाल श्रन्तर है। परिणाम निकालने मे शीघ्रता नहीं होनी चाहिये ओर 
न अपनी इच्छा के श्रनुकूल परिणाम निकालने का ही प्रयत्न करना 
चाहिये। हम जिस सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचे, वह भी अस्पष्ट न हो । एक 
सुलका हुआ विचारक तुलनात्मक पद्ध ति से बढ़ा लाभ उठा सकता है | 


ऐतिहासिक पद्धति-- 


यह तुलनात्मक प्रणाली का एक विशेष रूप ही है। इम ऐतिहासिक 
तथ्यों का प्रयोग उसी समय करते हैं, जब कि हम सावधानी के साथ 
उनका संपादन तथा उनकी ठुलना करें | बिना किसी क्रमबद्धता के तथ्यों 
का संकलन व्यर्थ होगा | इस सबंध मे हम पिछले पृष्ठों में विचार कर 
चुके हैं | श्रतः इस बात को दोहराने की अावश्यकता नहीं कि राजनीतिक 
सस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का ऐतिहासिक आधार होना चाहिए, 
श्रर्थात्‌ राजनीतिक घटना का अध्ययन उसके श्रतीत के श्ञान के प्रकाश में 
ही समुचित रूप से किया जा सकता है| पॉलक के शब्दों में ऐतिहासिक 
पद्धति राजनीतिक संस्थाश्रों की वर्तमान अवस्था और उनकी प्रवृत्ति को 
उनके विकास के प्रकाश में समझने का प्रयत्न करती है, उनकी वत्त मान 
अवस्था के विश्लेषण फे आधार पर नहीं । 


तुलनात्मक पद्धति के समान ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग भी 
सावधानी के साथ करना चाहिए | ऐतिहासिक तथ्य स्वयं न किसी बात 
को सिद्ध करते हैं और न किसी बात का खण्डन करते हैं | उनका मददत्त्व 
तो उसी समय प्रकट होता है जब उनकी व्याख्या की जाती है। इन तथ्यों 
की समुचित व्याख्या के लिए स्वस्थ तीत्र निर्णय-शक्ति तथा निष्पक्षता 
की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करते समय 
पक्चुपात या पूर्वकल्पित विचारों का प्रभाव नहीं होने देना चांहिये। 
ऐतिहासिक घटनाओं की समानता के कारण जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, 
उससे भी बचना चाहिये। 


विधषय-प्रवेश [ १६ 
पर्यवेक्षण ग्रणाली-- 


कुछ लेखकों ने पर्यवेक्षण प्रणाली().[०(!॥०० ०6 (09827ए४(४०7)कोी 
राज्य-विज्ञान के श्रध्ययन के लिए एक भिन्न प्रणाली माना है । लॉड ब्राश्स 
ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ तथा मॉडन॑ डेमॉक़सीज्ञ नामक अ्रपने अन्यों 
की रचना में इसका संदुपयोग किया है। उसने संयुक्त राज्य श्रमेरिका, 
,फ्रान्स, आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड के शासनों का 
वर्णन तथा उनमें प्रजातन्त्र के गुणों एवं उसकी मात्रा का मूल्याड्डन अपने 
पर्यवेज्षण के आधार पर ही किया है। वह स्वयं उन देशों में गये ओर 
वहाँ के शासकों तथा राजनीतिजशों के साथ इस विषय में वार्ता की | किसी 
भी श्रध्ययन में तथ्यों का वेयक्तिक निरीक्षण तथा वास्तविकता से सम्पक 
श्रत्यन्त आवश्यक है | राजनीतिक व्यापारों के श्रध्ययन मे तो इसका बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इस पद्धति को स्वतन्त्र पद्धति कहना 
उचित होगा या नहीं इसमें सन्देह है। यह सामयिक मामलों के संबन्ध 
में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग मात्र ही है । देशों के प्राचीन संविधानों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने के स्थान में यह समकालिक शासनों के 
कार्यों की तुलना करती है। इस प्रकार यह प्रथकू पद्धति नहीं है। 


दाशेनिक पद्धति-- 


परीक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति तथा उसके भेद, ऐतिहासिक 
तथा पयवेज्लेण-प्रणाली व्यसिमूलक ( ]7070८0४० ) हैं। वे श्रतीत या 
वर्तमान अनुभव के तथ्यों से आरम्भ होती हैं ओर उसके आधार पर 
साधारण निष्कर्षों को प्राप्त करती हैं। इनके अ्रतिरिक्त एक और भी भिन्न 
प्रणाली है, जिसका अ्रतीत तथा वततंमान में कुछु लेखकों ने समर्थन किया 
है ' यह दाशंनिक पद्धति है| यह श्रपनी प्रकृति में निगमनात्मक(])2002- 
(7५८) है। यह पद्धति तथ्यों के आधार पर कानून या नियम निर्धारित 
नहीं करती, वरन्‌ राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनुभव 
अथवा दाशंनिक आधार पर प्रतिष्ठित मान्यताओं को स्वीकार कर उनके 
अनुरूप सस्थाओं का निर्माण करती है, श्रर्थात्‌ उनके अ्रधार पर आदर्श 
का निर्माण करती है ओर उनके प्रकाश में वर्तमान स्थितियों की समीक्षा 
करती दे । इस प्रणाली का प्रयोग प्लेटो, रूसो, कार्ट श्रौर बोसान्क ने 
किया था । ऐसे विचारक वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार के आधारभूत 
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सामान्‍य सिद्धान्तों से ही सम्बन्ध रखते हैं । जो श्रादर्श राज्य की स्थापना 
करना चाहते हैं, वे इसी प्रणाली को श्रपनाते हैं। जब राज्य-विज्ञान 
वर्तमान संस्थाओं के वर्णन और विश्लेषण मात्र से ही सन्तुष्ट न हो कर 
आदर्श” की खोज करना चाहता है तब उसे व्याप्तिमूलक पद्धति की 
अपेद्धा दाशंनिक पद्धति का आश्रय अधिक लेना पढ़ता है । 

खझतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य-विज्ञान की समुचित 
पद्धति न तो पूर्ण रूप से अनुभवजन्य तथा व्याप्तिमूलक हो सकती है ओर न॑ 
पूर्ण रूप से दाशनिक ओर निगमनात्मक ही, उसमें हन दोनों का समुचित 
मिश्रण होना चाहिए । वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनका मिश्रण संभव 
है। अन्य अध्ययनों में मी व्यापि ( [70५०20०॥ ) और निगमन 
( /0००४०४०7 ) दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं | अतः राजनीतिक 
श्रध्ययन में यथार्थवादो मनोइत्ति की आदर्शात्मक दृष्टिकोण से पूर्ति करना 
चाहिये। आदश्शावाद के श्रभाव में यथार्थवाद अपनी भावना में संकीर्ण 
रदेगा ओर यथाथंवाद के अभाव में आदर्शवाद निमूल होगा। एक 
लेखक ने सत्य ही कहा दे कि “सच्चे इतिहासवेत्ा को दशन-शास्त्र का 
मूल्य स्वीकार करना चाहिए और सच्चे दार्शनिक को इतिहास से मत्रणा 
लेनी चाहिये। आ्राखिर इतिहास अनुभव द्वारा शिक्षा देने वाला 
दर्शन-शास्त्र ही है। 

कुछ तेखकों ने राजनीतिक अध्ययन के लिए. सामाजिक, प्राणि- 
वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धतियों की भी चर्चा की है। ये वास्तव में 
अनुसंधान की प्रणालियाँ नहीं हैं, वरन्‌ राज्य तथा शासन के विभिन्न 
व्यापारों की परीक्षा करने के लिए फेवल दृष्टिकोण हैं। इनके सम्बन्ध में 
यथास्थान विचार किया जायगा। 


अध्याय २ 
राज्य-विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 


इस अन्योन्याश्रित जगत में किसी भी वस्तु का अन्य वस्तुओं से प्रथक्‌ 
अस्तित्व समव नहीं है। प्रत्येक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से न्यूनाधिक 
सम्बन्ध होता है। राज्य भी एकाकी नहीं है; उसका ब्रह्माण्ड भें अनेक 
वस्तुओं से संबंध है। उसका सर्वाज्ञपूर्ण अध्ययन अन्य वस्तुश्रों से उसके 
सम्बन्ध के ज्ञान के बिना संभव नहीं है । एक सामाजिक विश्ाान के रूप में 
राज्य-विज्ञान का समाज-विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीतिशाघ्त, घर्मशास्त्र 
आदि विज्ञानों से जो समाज में सगठित मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, घनिष्ट 
सम्बन्ध है। इन विज्ञानों का श्रध्ययन किये बिना राज्य-विज्ञान का 
अध्ययन वैसे ही निष्फल होगा, जेसे रसायन-शासस्‍्त्र के बिना प्राणि- 
विज्ञान या गणित के बिना यंत्र-विशान का अध्ययन करना | अतः हम 
यहाँ राज्य विज्ञान का दूसरे विज्ञानों से, विशेषकर सामाजिक-विज्ञानों से 
क्या सम्बन्ध है, इस पर विचार करेंगे | 


समाज-विज्ञान से संबंध-- 


राज्य-विज्ञान का समाज-विज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिए 
क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, जो इसका विषय है, सामाजिक व्यवस्था में 
मिहित और उससे प्रभावित होती हैं जिसका प्रतिधादन समाज-विज्ञान 
करता है | जिस प्रकार कोई ऐसी निश्चित विभाजक रेखा नहीं है जो 
सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन में भेद कर सके, उसी प्रकार इन 

' दोनों विशानों की सीमाश्नों का निश्चय करने वाली कोई विभाजक रेखा 
नहीं है | इन दोनों विज्ञानों का परस्पर अनेक बातों में संबंध है और वे 
पररपर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। राज्य-विशान समाज-विज्ञान 
को राज्य के संगठन तथा उसके कामों का शान कराता है और वह उससे 
राज-सत्ता की उत्पत्ति तथा सामाजिक नियंत्रण के तरीकों का ज्ञान प्राप्त 
कृर्ता है | समाज-विज्ञान किस सीमा तक राजनीतिक सिद्धान्त को सहा- 
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यता देता है यह बान्ज़ के इस कथन से स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धान्त 
में जो परिवर्तन गत ३०--४० वर्षो से हुए हैं, उनमें से बहुत से समाज- 
विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट ढंगों से ही हुए हैं। अतः राज्य-विशान के विद्यार्थी 
को कुछु-कुछु समाज-शास्त्री भी होना चाहिए। 

किन्तु दोनों शास्त्र एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी समस्याएँ तथा 
उनके विषय-द्षेत्र समान नहीं हैं। व्यापक रूप में, इन दोनों में भेद वही 
है जो एक साधारण तथा विशिष्ट सामाजिक-विज्ञान में होता है। समाज- 
विज्ञान आधारभूत सामाजिक-विज्ञान है । वह सामान्य सामाजिक-विज्ञान 
है ओर सामाजिक जीवन के श्राधारभूत तथ्यों पर विचार करता है। वह 
सामान्य सामाजिक-विज्ञान इस अ्रथ में है कि वह मानव जोवन के 
समस्त सामाजिक-संबधों--क्रानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
झाथिक आदि --पर विचार करता है; वह केवल राजनीतिक अथवा 
शासक तथा शासित के सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं है। समाज-विज्ञान 
अ्र[दिस समाज से ले कर श्राधुनिक समाज पर तथा परिवार, पाठशाला, 
आशिक समुदाय, स्थानीय संस्थाओ्रों, राष्ट्रीय राज्य आदि सभी 
प्रकार की संस्थाओं पर विचार करता है। सारांश में, समाज-विज्ञान का 
सम्बन्ध मानव प्रकृति की सामान्य तथा असामान्य सभी अ्रभिव्यक्तियों से 
है। इसके विपरीत राज्य-विशान उन समुदायों पर विचार नहीं करता 
जिनमें राजनीतिक नियंत्रण विक्सित नहीं हो पाया है । उसका सम्बन्ध 
केवल राज्य ओर शासन से है जो बड़ी उच्च कोटि की सगठित सस्थाए हैं 
आझोर जो सामाजिक विकास के ऊँचे स्तर को प्रकट करती हैं। इस प्रकार 
समाज-विज्ञान का विषयनस्षेत्र राज्य-विज्ञान के विषय-क्षेत्र से कहीं श्रधिक 
विस्तृत है। समाज-विज्ञान समस्त मानव समुदाय का विज्ञान दे किन्तु 
राज्य-विज्ञान का सम्बन्ध समाज के केवल उस भाग से है जो राजनीतिक 
हष्टि से संगठित है श्रर्थात्‌ जिसमें शासक और शासित के सम्बन्ध 
स्थापित हो गये हैं | इस अर्थ में राज्य विज्ञान एक विशिष्ट सामाजिक- 
विज्ञान है | 

दोनों विज्ञानों में एक दूसरा अन्तर यह है कि समाज-विशान तो हमारे 
समाज में वतमान तथा श्रतीत में प्रचलित रीति-रिवार्जों, श्राचारों तथा 
विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास पर विचार 
करता है, किन्तु राज्य-विज्ञान राज्य के संगठन तथा प्रजा पर नियंत्र० रखने 
के साधनों का विशत्षेषण करता है। वह उत्पत्ति तथा विकाघ के प्रश्नों पर 


राज्य-विशान का अन्य-विशानों से सम्बन्ध | श्र 


विचार नहीं करता | इनके अतिरिक्त एक दूसरा भेद भी विचारणीय है। 
राज्य-विज्ञान केवल राज्य के वर्तमान संगठन तथा रचना ओर उनके पूर्व 
रूपों का वर्णन करके ही सतुष्ट नही हो जाता, वरन वह राज्य क्या है, 
राज्य कैसा होना चाहिए और उसकी मुख्य विशिष्टताएँ क्‍या हैं ग्रादि 
बातों के सम्बन्ध मे भी विचार करता है, अर्थात्‌ वह राजनीतिक संगठन 
के आदर्श रूप पर भी विचार करता है। समाज-विजशञान का यह आदर्श- 
वादी पहलू नहीं होता । चू कि समाज में राजनीतिक सगठन का प्रिकास 
बाद में होता है, अत: राज्य-विज्ञान का आरंभ भी समाज-विज्ञान के बाद 
होता है। मानव-संस्थाओ्ों के नियमों एवं तथ्यों का अनुसंधान करना 
समाज-विज्ञान का विषय है; राज्य-विज्ञान तो उन्हें स्वीकार कर लेता है। 
इस प्रकार इन दोनों विज्ञानों में घनिष्ट संबंध होते हुए भी दोनों की 
समस्याएँ ओर दोनों के विषय-क्षेत्र पथक्‌.पथक्‌ हैं। राज्य-विज्ञान को 
एक विशिष्ट सामाजिक-विज्ञान ओर समाज-विज्ञान को एक सामान्य 
अथवा आधारभूत सामाजिक-विज्ञान कहने का तात्पय यह नहीं है कि 
राज्य-विशञान समाज-विज्ञान की एक शाखा ह्दे। 


इतिहास से संबंध-- 
राज्य-विशान तथा इतिहास - में भी बड़ा -घतनिष्ठ सम्बन्ध है | यह 
घनिष्टता इस कारण है कि राज्य तथा उसकी संस्थाएं ऐतिहासिक विकास 


के परिणाम हैं और इसलिये उनकी उत्पत्ति एव विकास का ज्ञान प्राप्त 
किए, बिना, जो इतिहास से प्राप्त होता है, उनका ज्ञान सुंभव्‌ नहीं | झ्तः 


और पदकल४ ६कक।... कद 
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राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का आधार ऐतिहासिक होना चाहिए। 
उन के अतीत के उत्थानं, विकास एवं पतन के विवरण द्वारा ही राज्य- 
विज्ञान के विद्यार्थी को वे उपादान मिलते हैँ जिनके आधार पर वह 
तुलना तथा अनुमान करता है और सामान्य निष्कर्ष प्रात करता है। इस 
प्रकार के आधार के बिना वह अपने अ्रध्ययन में एक पग भी आगे नहीं 
बढ़ सकता । इस प्रकार इतिहास राज्य-विश्ञान के लिये बहुत कुछ उपादेय 
सामग्री प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि 
समस्त इतिहास इस प्रकार सहायक नहीं होता; विशुद्ध वर्णन के रुप में 
इतिहास से - राज्य-विशान के विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं पहुँचता। 
विज्ञान, कला, लोकाचार, शिष्टाचार, युद्ध, राजवंशों के उत्थान एवं 
पतन, धार्मिक युद्ध, बोद्धिक प्रगति आदि के इतिहास में उ सकी कोई 
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दिलचस्पी नहीं होती। इन बातों से उसे कोई सहायंता नहीं मिलती | 
उ सका मुख्य प्रयोजन तो राजनीतिक संस्थाश्रों के इतिहास से ही होता है, 
उस इतिहास से जो राज्य के संगठित नियंत्रण के विकास पर प्रभाव 
डालता है| इसलिए, फ्रोमैन की यह उक्ति कि समस्त इतिहास श्रतीत की 
राजनीति है, सत्य नहीं है[ 


इस प्रकार यदि राज्य-विशान का मूलाधार इतिहास है तो यह भी 
सत्य है कि घटनाओं तथा आन्दोलनों के राजनीतिक मर्म को समके बिना 
इतिहास भी श्रधुरा रहता है। प्रो० सीले ने यह ठोक कहा है कि जब 
ईतिहास राज्य-विजञान से अपना सबंध विच्छेद कर लेता है तब वह कीरा वह कोरा 
साहित्य बन जाता है। उदाहरणार्थ, यदि विगत चार दक्षाब्द्यों क्ष 
भरितवर्ष का इतिहास विविध आन्‍्दोलनों के राजनीतिक महत्त्व को प्रकट 
नही करता तो वह व्यय हा है। राज्य विज्ञान से संबध नए हो. जाने पर 
इतिहास अपने बढुंत कुछ महत्व को. भो खो वैठेगा | किन्द इसका नह 
अर्थमी नहीं हैं कि समस्त राज्य-विज्ञान इतिहास है। जिस प्रकार 
इतिहास का अधिकांश ऐसा हैं जिसका कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं, 
उसी प्रकार राज्य-विज्ञान में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे श्तिहास में स्थान 
नहीं दिया जा सकता, जैसे राजनीतिक सिद्धान्त | उसका कोई ऐतिहासिक 
आधार नहीं है, उसका आधार तो नीति श्रथवा मनोविशान है। इस प्रकार 
राज्य विज्ञान इतिहास को अपेक्षा अधिक संकुचित है ओर विशद भी है। 


_पज्य:विज्ञान तथा इतिहास की पारएस्पा तिहास की पारस्परिक पूरक प्रकृति सोले की हंस 
प्रसिद्ध उक्ति से बढ़ी अच्छी तरह प्रकट होती है -“इतिहास राज्य-क्शिन 
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के बिना निष्फल है और इतिहास के बिना राज्य-विशान निमू ल हे ।# 
बंमेंस ने भी इसा भाव में कहा हेफक याद हल दोनों को पृथक प्रथक्‌ कर दें 
तो एक शव-मात्र नहीं तो पंगु अवश्य हो जायगा और दसरा कैंल 


आाकाश-कुसुम ।” 
अथ-शास्त्र से संबंध-- 

राज्य-विज्ञान का अर्थ शास्त्र से भी निकट संबंध है।यह सम्बन्ध 
वास्तव में इतना घनिष्ठ है कि अर शास्त्र के प्राचीन लेखकों ने अर्थ-शास्त्र- 








की लरी री किलर कर पवन. ल्‍्थ कप 
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राज्य-विज्ञान का अ्रन्य विज्ञानों से सम्बन्ध [ १४ 


को राज्य के सामान्य विज्ञान को एक शाखा मान कर उसे राजनीतिक 
अथ-शास्त्र का नाम दिया। आधुनिक लेखक. ऐसा नहीं मानते | वे इन 
दोनों को स्वतन्त्र परन्तु परस्पर सहकारी विज्ञान मानते हैं जिनका सम्बन्ध 
मनुष्य की दो भिन्न प्रकार की परन्तु सम्बन्धित क्रियाश्रों से होता है। 
राज्य-विज्ञान तथा अथ-शास्त्र में जो पनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका कारण यह 
है कि राज्य का एक आर्थिक पहलू भी है; राजनीतिक व्यवस्था का 
ग्रे।थिक व्यवस्था से गहरा सबंध है | समाज का राजनीतिक संगठन जिस 
रूप को प्राप्त करता है उस पर तथा उसके कायक्षेत्र पर उसके आथिक 
संगठन के रूप एवं प्रकृति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है | यदि आथिक 
संगठन में कोई बड़ा परिवतन होता है तो राजनीतिक संगठन मे भी 
परिवर्तन हो जाता है। समाज में जब पशुचारण का स्थान कृषि ने लिया 
आर कृषि-युग से समाज ने ओद्योगिक युग मे प्रवेश किया तो इन परिवर्तनों 
के फलस्वरूप राजनीतिक संगठन मे भी महत्त्पपूण परिवतन हो गये । 
आधुनिक प्रजातन्त्रों के रू तथा भावना का निर्धारण भी उद्योग के 
वर्तमान पूंजीवादी रूप द्वारा ही होता है । अनेक राजनीतिक आ्दोलनों 
के मूल में श्राथिक कारण होते हैं और उनके द्वारा ही उनका निर्देशन 
होता है | दूसरी ओर, किसी देश की सम्पत्ति का उत्पादन एवं वितरण 
शासन के रूप पर बहुत कुछ निर्भर रहता है | रूप में नवीन शासन- 
व्यवस्था की स्थापना के कारण राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्पादन एवं विंतरण 
के साधनों में भी आमूल परिवतन हो गए | इसी प्रकार जमनी के आर्थिक 
जीवन पर नात्सीवाद के प्रादुर्भाव का भारी प्रभाव पड़ा | अपने ही देश 
में विदेशी नौकरशाही के हाथों से जब राजसत्ता जन-प्रतिनिधियों के हाथों 
में पहुँची, विशेषकर उन प्रान्तों में जहाँ कॉम्रेस ने मन्त्रिमंडलों का निर्माण 
किया, तब जनता की आर्थिक दशा में अ्रनेक प्रत्यक्ष सुधार हुए |इस 
प्रकार राजनीतिक तथा आर्थिक अ्रवस्थायें एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं । 


राजनीतिक तथा आर्थिक तथ्यों की श्रन्योन्याश्रयता श्रम विधान, 
व्यापारिक नियमों तथा मुद्रा एवं विनिमय की समस्याओं श्रादि से भली 
भाँति स्पष्ट हो जाती है। ये मुख्यतः श्राथिक समस्‍यायें हैं किन्तु इनका 
समाधान राजनीतिक कार्य द्वारा ही संभव है । इनका समाधान चाहे जो 
कुछ भी हो, इनका प्रभाव उन आर्थिक अवस्थाश्रों पर पड़ता है जिनमें वे 
समस्याएं उत्पन्न होती हैं | संक्षेप में राज्य-समाजवाद (5६906 500४- 
॥ 
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॥४77 ) का सिद्धान्त तथा प्रयोग स्पष्ट रूप में राज्य-विशान तथा अश्रर्थ- 
शास्त्र के सम्बन्ध की घनिष्ठता को प्रकट करता है। 


अक-शास्त्र से सम्बन्ध--- 


अ्ड्ड-शास्त्र (8590/5008) में ऐसे तथ्यों या संग्रह किया जाता है 
जो अड्डों के रूप में प्रकट किये जा सकें ओर किसी विषय के अनुसंधान 
पर प्रकाश डालने के लिए जिनकी तालिकायें तैयार की जा सकें! यह 
श्राधुनिक विज्ञान है ओर राजनीतिक अनुसंधानों में श्राजजल इसका 
खूब उ पयोग होने लगा है । 


इसके द्वारा हमें वतमान सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थाश्रों का 
एक चित्र प्राप्त हो जाता हे, जिसके आधार पर राजनीतिक, प्रशासक 
तथा ब्यवस्थापक अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। किसी देश का 
शासक नियमादि का उस समय तक बुद्धिमत्तापूर्वक निर्माण नहीं कर 
सकता, जब तक कि जनता की आ्राथिक, राजस्व-सम्बन्धी तथा सामाजिक 
दशाओं का उसे पूरा-पूरा शान न हो। अतः समस्त सभ्य शासनों में 
एक पृथक अंक्र-विभाग होता है जो देश की जनता की सामाजिक, 
अधिक तथा राजनीतिक अ्रवस्था सम्बन्धी अंकों तथा तथ्यों का क्रमबद्ध 
रूप मे संग्रह करता है। राजनीतिक संस्थाओ्रो के श्रध्यपन में अक-शास्त्र से 
उसी प्रकार सहायता मिलती है, जेसे रोग-निदान मे अ्रशुवीक्षण-यंत्र से 
मिलती है । तथ्यों की क्रमबद्ध व्यवस्था से प्रशासन तथा राजनीतिश को 
वैसा ही पथ-प्रदर्शन मिलता है, जेंसा कि चिकित्सक को रोगी अंग #ी 
ठीक-ठीक दशा जानने में अ्रशुवीरूण यंत्र द्वारा प्रा होता है| इसके 
द्वारा हमें घटनाओं के कार्यकारण सम्बन्ध को समझने में सहायता 
मिलती है ओर सामाजिक जगत में क़ानून का कहाँ तक राज्य है इसका 
भी पता लग जाता है। अक-शास्त्र के बिना राज्य-विज्ञान को राजनीतिक 
घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान प्रास करने में बड़ी श्रसुविधा 
होगी । 


नीति-शास्त्र से सम्बन्ध-- 


राज्य का सामाजिक, आ्थिक तथा ऐतिहासिक पहलुश्रों के श्रतिरिक्त 
एक नैतिक पहलू भी है जिसके कारण राज्य-विज्ञान तथा नौति शाज्र में 
भी सम्बन्ध स्थापित ही गया है। श्रज्तू तथा प्लेटो जैसे प्राचीन लेखकों 


राज्य-विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध [ २७ 


की दृष्टि में राज्य के नेतिक पहलू का उसके आर्थिक तंथा सामाजिक 
पहलुश्रों से कहीं अधिक महत्व था और इस कारण वे राज्य-विज्ञान के 
अध्ययन के लिये नीति-शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक समभते थे | 
वे राज्य को एक नैतिक संगठन मानते थे, जिसके द्वारा मानव नैतिक 
पूर्णता प्राप्त कर सकता है श्लौर इस कारण वे राज्य-विज्ञान को जिसका 
सम्बन्ध नागरिक के राजनीतिक जीवन से है, नौति-शास्त्र (2()05) 
का ही एक अग मानते ये, जो मनुष्य के आदर्श जीवन का विवेचन करता 
है। प्लेटो तथा अरस्तू का यह साधारण विचार था कि भ्रेष्ट नागरिक 
श्रेष्ठ राज्य मे ही हो सकता है श्रोर निकृष्ट राज्य में निकृष्ट नागरिक होते 
हैं। राज्य का उद्द श्य अपने नागरिकों के श्रेष्ठ जीवन की श्रभिवृद्धि करना 
है ओर नीति-शास्त्र का यह कार्य है कि वह श्रेष्ठ जीवन की प्रकृति का 
चित्रण करे | व्यक्ति तथा समाज जिस सर्वोच्च हित की साधना करना 
चाहते हैं उनके ज्ञान के लिये राज्य-विशञान को नीति-शास्त्र की शरण 
लेनी पड़ेगी | प्लेटो और अरस्तू ने राज्यविशान और नीतिशास्त्र को 
प्रथक्‌ नहीं किया | उनकी दृष्टि मे वे समाज के विज्ञान के दो भिन्न अग 
थे। प्लेटो की “रिपबलिक राज्य-विज्ञान का उतना ही विवेचन करती है 
जितना नीति शास्त्र का । मैकियावेली तथा हॉब्स जेसे आ्राधुनिक लेखकों ने 
इन दोनों में प्रथकता स्थापित करके राज्य-विज्ञान को नीति-शस्त्र से 
स्वतंत्र एवं भिन्न विशान बनाया | 


इस प्रकार का विचार ग़लत है । ये दोनों परस्पर एक दूसरे से 
संबंधित हूँ । राज्य-विज्ञान का काम केवल राज्य के आदेशों का 
वर्णन करना ही नही, वरन्‌ यह भी समभना है कि उसे क्‍या आ्रादेश देना 
चाहिए । राज्य का औचित्य उन नैंतिक मूल्यों में है जिनकी प्रासि मे वह 
हमें सहायता देता है | नीति-शास्त्र के आधार के बिना राज्य-विज्ञान 
अधूरा एवं निराधार रहेगा | राज्य के कार्यों का समुचित त्षषेत्र 
नैतिकता का विचार किये बिना निश्चित नहीं किया जा सकता | क़ानून 
एवं सदाचार में जो घनिष्ठता है उससे भी राज्य-विज्ञान तथा नीति-शास्त्र 
के सम्बन्ध की धनिष्ठता प्रकट होती है | श्राजकल उनसे पारस्परिक सम्बन्ध 
की धनिष्टता को लोग फिर मानने लगे हैं| किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इन दोनों का सम्बन्ध अथवा निर्भरता एकप कपज्ञीय ही है |; 
राज्य-विज्ञान नीति-शास्त्र पर आश्रित है, परन्तु नौति-शास्त्र राज्य-विशान 
पर आश्रित नहीं है | 


श्ण ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


मनोविज्ञान से संबंध 


राज्य-विज्ञान का मनोविज्ञान से भी घनिष्ठ संबध है | प्लेटो के समान 
आधुनिक विचारक अब यह अधिकाधिक मानने लगे हैं कि राज्य ओर 
उसकी संस्थाओं का सम्यक्‌ ज्ञान प्रात करने की सर्वोत्तम कुल्ली मानव 
मनोविजशान से प्रात होती है। ये मानव-मन की ही रचनाएँ 
हैं और मन के द्वारा ही इनका समुचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
बाकर का कथन है कि हमारे पूर्वज्न जीव-वैज्ञानिक ढग से विचार करते थे; 
हम मनोवेज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं। “मानवीय क्रियाओं की पहेलियों 
को सुलभाने के लिये मनोवैज्ञानिक कुझ्जी का प्रयोग आजकल एक रिवाज 
बन गया है |” राजनीतिक घटनाओं की मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या 
करने वाला साहित्य विशद्‌ रूप मे विद्यमान है। यदि राज्य-विज्ञान के 
विद्यार्थी के लिए एक सींमा तक समाजशास्त्री होना श्रावश्यक है, तो 
उसके लिए. कुछ मनोवैज्ञानिक भी होना आवश्यक है । मानव के 
राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में उस समय तक सफलता नहीं मिल 
सकती जब तक कि यह न मालूम हो कि मनुष्य का मन व्यक्तिगत रूप में 
तथा समाज मे किस प्रकार कायये करता है | यदि कोई व्यक्ति मानवीय 
व्यवदार को समझना चाहता हैतो उसे प्रवृत्ति, अभ्यास, अनुकरण, 
निर्देश आदि का ज्ञान ग्राम्त करना चाहिए | एक राजनीतिजश्ञ या 
राजनीतिक नेता को मानव मनोविज्ञान का विद्यार्थी हीना चाहिए । उसे 
उस समुचित मनोवैज्ञानिक घड़ी का ज्ञान होना चाहिए जिसमें काम करने 
से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके । - हर 


क्त्क 


राज्य अपनी प्रकृति में सारतः आध्यात्मिक है, अतः उसके जीवन का 
निर्धारण भी प्रधानतः आध्यात्मिक तत्वों द्वारा ही होता है | उसका इति- 
हास मानव जाति के मनोवैज्ञानिक विचारों का' उद्घाटन ही है| अतः 
यह कहा जाता है कि शासन उसी समय स्थायी होगा जब कि उसमें, 
जनता के मनोभावों का प्रतिबिम्ब सिले ओर उसका सविधान 3नकी 
मानसिक एवं आध्यात्मिक रचना के अनुकूल हो | जब राज्य के अमल 
तथा जनता की मनो भावना के बीच सामंजस्य नहीं होता तब क्रान्ति का 
जन्म होता है। इतिहास में ऐसी ऋत्तियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं 
जिनके कारण समाज में मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था में ही मिल सकते हैं। 


.. #छकाइधय ? 2०ाधृव्ण पश०णृ॥६ पा खाह्ब्यत 9. 49... 


रॉज्य-विज्ञान का अ्रन्य बिजश्ञानों से सम्बन्ध [. १६ 


रज्य-विज्ञान के विद्यार्थी को वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के 
मानव मनोविज्ञान की पूर्ण शिक्षा होनी' चाहिए | राजनीतिक समस्याश्रों 
को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलभाने में दोष भी हैं, परन्तु उनकी चर्चा की 
यहाँ अावश्यकता नहीं है । 


प्राशि-विज्ञान से सम्बन्ध--- 


हमने राज्य-विज्ञान के साथ जिन विजानों का संबंध बताया है, उनमें 
अक-शास्त्र तथा व्यक्तिगत मनोविज्ञान को छोड़ कर सब सामाजिक विश्ञान 
हैं। कुछु असामाजिक विज्ञान भी राज्य-विज्ञान के सहकारी हैं। उनके 
सम्बन्ध में कुछु चर्चा करना आवश्यक है। यहाँ इम केवल प्राणि-विश्ञान 
तथा भूगोल के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे | 


ऐसे भी कतिपय लेखक हैं जिन्होंने यह माना है कि राज्य के कुछ 
लक्षण प्राणियों के समान हैं। एक प्राणी के समान वह विकास का 
परिणाम है | वह प्राणी की भाँति बढ़ता है, कार्य करता है और उसका ' 
वैसे ही अन्त हो जाता है। उसके अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। 
संक्षेप में, राज्य जीवधारी है और इसका अध्ययन प्राणि-विज्ञान द्वारा 
खोजे गये नियमों के प्रकाश में करना चाहिए । राज्य-विज्ञान की सही 
पद्धति जीव-वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक या दाश निक नहीं | इस सम्बन्ध में 
श्रन्यन्न विशद्‌ रूप में विचार किया जायगा | 


भूगोल से सम्बन्ध-- 


प्राचीन काल से लेखकों ने अपनी कृतियों में किसी देश को जलवाजु, 
पर्वतमाला, समुद्र, तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के उस प्रभाव का 
वर्णन किया है जो उनकी जनता के चरित्र, राष्ट्रीय जीवन, तथा राजनैतिक 
संस्थाओं पर पड़ता है | इन लेखकों में अरपस्तू , बोदाँ, रूसों, बकल और 
मॉस्टेस्क्यू के नाम प्रसिद्ध हैं | यह सत्य है कि भोगोलिक परिस्थितियों 
का जनता के चरित्र तथा राजनीतिक संस्थाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ता 
है | प्राचीन यूनान में नगर राज्यों की अभिवृद्धि उसको भौगोलिक अव- 
स्थाओत्रों का परिणाम थी, जिसके कारण संगठित राष्ट्रीय एकता प्रतिष्ठित 
नहीं हो सकी | इंगलेण्ड एक महान नौसैनिक सत्ता है ओर ,फ्रान्स तथा 
जर्मनी महान सैनिक सत्ताएँ' हैं, यह उनकी मोगोलिक स्थितियों के कारण 
ही है | भोगोलिक परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूर से आर्थिक एवं श्रोौद्योगिक 


३० ] राज्य-क्शिन के मूल सिद्धान्त 


अवस्थात्रों के द्वारा राजनीतिक अ्रवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है । 
किन्तु अधिकांश लेखकों ने भौगोलिक मदृत््व को अ्रतिशय महत्ता दे दी 
है। उदाहरणाथ, श्राजकल बहुत कम व्यक्ति रूसो के इस कथन को 
स्वीकार करेंगे कि गरम जलवायु स्वेच्छाचारी शासन के, शीत जलवायु 
बबंरता के ओर म्रढुल जलवाबु भ्रष्ट शासन-प्रणाली के श्रनुकूल होती 
है अ्रथवा मॉन्टेस्क्यू के इस कथन को स्वोकार करेंगे कि पव॑त-प्रदेश तथा 
शीत जलवाजबु-प्रधान देशों मे दासत्व तथा स्वेब्छाचारी शासन होता है। 
भूगोल राष्ट्रीय चरित्र तथा लोकाचार एवं राजनीतिक संस्थाओं के 
निर्माण में एक निर्णायक तत्व हो सकता है, किन्तु मनुष्य की बुद्धि, 
प्रयोजन आदि अन्य तत्वों की अपेक्षा उसका महत्त्व बहुत कम है। 

राज्य-विजशञान का न्याय-शास्‍स्त्र टप+870770९7४०७), सावेजनिक 
प्रशासन, अ्रन्तर्राष्टीय विधान तथा वैधानिक क़ानून से भी संबंध है । किन्तु 
ये सब राज्य-विज्ञान फे ही विभाग हैं, इतिहास श्रथवा नीति शास्त्र के 
समान स्वतन्त्र विज्ञान नहीं | 


अध्याय ३ 
राज्य की प्रकृति 


राज्य शब्द का प्रयोग अनेक श्रथों में किया जाता है जिनमें से बहुत 
से ग़लत और भ्रमोत्रादक हैं । 'उद्योगों पर राज्य का नियन्त्रण, 
४राज्य की ओर से शिक्षा”, “राज्य द्वारा रेलों का प्रबन्ध, “स्यूयार्क 
का राज्य”, “काश्मीर का राज्य” आदि वाक्य-खंड़ों मे इस शब्द का 
अलेकार्थों में प्रयोग किया गया है; ये सब श्रर्थ उस अथ से सवंथा भिन्न हैं 
जिनमें इस शब्द का प्रयोग राज्य-विज्ञान मे किया जाता है| अतः राज्य 
शब्द की परिभाषा करना आवश्यक है | 

(राज्य द्वारा उद्योगों के नियंत्रण/ तथा “राज्य द्वारा शिक्षा' श्रादि 
वाक्य -खण्डों में राज्य से तात्पय किसी विशेष साधन द्वारा किये जाने वाले 
समाज के सामूहिक कार्य से है जो व्यक्तिगत कार्य! से भिन्न होता है। 
“राज्य द्वारा रेलों का प्रबन्ध, 'शिक्षा मे राज्य का हस्तक्षेप, आदि 
वाक्य-खण्डों में राज्य से तालर्य शासन से है| न्यूयॉक का राज्य उस 
अथ में गज्य नहीं है जिसमें इगलैंड, जापान या अमेरिका का संयुक्त 
राज्य है| यही बात बड़ौदा, काश्मीर तथा हैदराबाद राज्यों के संबंध में 
लागू है। ये राज्य नहीं हैं वरन्‌ एक बड़े राज्य के अंग हैं | ऐसी सस्थाओं 
के लिये अभी तक कोई सर्वमान्य शब्द नहीं मिल पाया है । 

यह भी स्पष्ट रूप से समक लेना चाहिए कि राज्य, जिस पर राज्य- 
विज्ञान विचार करता है, प्राचीन एयेन्स या वतंमान इंगलेंड की तरह 
कोई दृश्यमान वास्तविक राज्य नहीं है।यह तो एक सार्वभीम तथा 
आदर्श संगठन दे जो सदा से जहाँ कहीं मी मनुष्य किसी प्रकार के समाज में 
रहा है, जिसमें किसी प्रकार का भी राजनीतिक संगठन रहा हो, विद्यमान 
रहा है | राजनीतिक सत्ता की प्रकृति में स्थान तथा युग के कारण भेद 
रहा है | उसने विविध संगठनों के द्वारा अपने कार्यों का सम्पांदन किया 
है । किस्तु इन सब विविधताओं में कुछ सामान्य तत्व देखे जा सकते हें 
जिन्हें राज्य का सार-तत्त्व कहा जा सकता है । विद्वानों ने राज्य की जो 
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परिभाषाएं की हैं, उनमें से कुछ पर यहाँ विचार करने से राज्य के इन 
श्रावश्यक तत्वों का शान हो जायगा | 


राज्य की परिभाषा-- 


अरस्तू के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है 
जिसका उद्देश्य है एक पूर्ण एवं स्वाश्रयी जीवन का संपादन, जिप्से 
इमारा प्रयोजन सुखी तथा सम्माननीय जीवन से हे। इस परिभाषा के 
अनुसार राज्य परिवारों तथा आमों का एक संघ है श्रर्थात्‌ वह परिवार 
तथा ग्राम जैसा छोटे समुदायों का एक बड़ा समुदाय है | राज्य की इकाई 
व्यक्ति नहीं, संबद्धित व्यक्ति-समूह है | यद' एक महत्त्वपूर्ण बात है क्‍योंकि 
आधुनिक लेखक व्यक्ति को राज्य की इकाई मानते हैं। वे राज्य को 
परिवारों अथवा ग्रामों का संघ नहीं, वरन्‌ व्यक्तियों का समुदरय मानते 
हैं। किन्तु अ्रस्तू ने यह स्वीकार अ्रवश्य किया कि अन्ततोगत्वा राज्य 
व्यक्तियों का ही समुदाय है | वे, श्रर्थात्‌ व्यक्ति राज्य के प्रथम विधायक 
तत्व हैं। मनुष्यों के बिना राज्य का अस्तित्त संभव नहीं है यह कहने की 
अ्रावश्यकता नहीं हे कि राज्य व्यक्तियों का एक संगठित समूह नही, वंरन्‌ 
एक संगठित समुदाय है। इस परिभाषा में राज्य के उद्देश्य की भी चर्चा 
कौ गई है | अरंस्तु के अनुसार यह उद्देश्यपूर्ण एवं स्वाभयी जीवन है । 
अन्य समुदायों से राज्य में एक बढ़ी विशिष्टता यह है कि वह सर्वाधिक 
सुख्ध एव सुखी सम्मानीय जीवन का संपादन करता है। आधुनिक लेलक 
अपनी परिभाषाओ्रं में राज्य के उदश्य की श्रोर संकेत नही करते; 
यद्यप्रि कोई भी इसपे इन्कार नहीं करता कि उसका एक लक्ष्य होता हैं । 
वे श्रपनी परिभाषा में राज्य को एक बड़ी महत्त्वपूर्ण विशिष्टता की ओर 
संकेत करते हैं जिसके द्वारा राज्य तथा अन्य सभाओं से सबसे बड़ा 
मेद स्थापित हो जाता है। वह विशिष्टवा है राजनीतिक संगठन और 
राज्य का. प्रभुत्व | जो व्यक्ति राज्य की इकाई होते हैं वे राजनीतिक 
संगठन द्वारा एकता के सूज्ञ में बंध जाते हैं और यह समुदाय समूचे रूप 
में प्रसु होता है | यह किसी भी भीतरी या बाहरी समुदाय के नियन्त्रण 
में नहीं होता । किन्तु यदि ये सभी व्यक्ति एक ही प्रदेश के निवासी नही 
हों तो वे कदापि राज्य का निर्माण नहीं कर सकते | व्यक्तियों का 
फूंक समृइ दूर-दूर के भूखंणडों पर बिखरा रहे, तो वह राज्य का निर्माण 
नहीं क़र सकता ओर ज ऐसे व्यक्तियों पर राज्य ही अ्रपना पूर्ण नियन्त्रण 


रॉब्य की प्रकृति । [( रेडे 


रख सकंता है। आधुनिक लेखक निम्न बातों को राज्य के आवश्यक 
विधायक तत्त्व मानते हैं। (१) जन-संख्या (२) प्रदेश (३) शासन या 
राजनीतिक संगठन ओर (४) प्रभुत्व | प्रथम दो राज्य के भौतिक आधार 
हैं ओर अन्तिम दोनों राजनीतिक एवं आध्यात्मिक आधार हैं| 

हॉलेर्ड, हॉल, बर्गेंस, ब्लुट्श्ली और गार्नर जैसे आधुनिक 
लेखक विस्तार की बातों में मतभेद रखते हुए भी इन चारों तत्ततों को 
स्वीकार करते हैं। हॉलैएड ने राज्य की परिभाषा निम्न प्रकार से की 
है--“राज्य मानवों का एक बहुसंख्यक संगठन है, जिसका एक निश्चित 
प्रदेश पर अधिकार होता है, जिसमें बहुसंख्यकों श्रथवा एक निश्चितं वर्ग 
की आकांक्षा उनकी संख्या अश्रथवा उनके वर्ग के कारण विरोधियों के 
विरुद्ध भी चलती है |! इस परिभाषा में राजनीतिक सगठन पर ज़ोर दिदया 
गया है, भूमि तथा जनसंख्या की आवश्यकता भी मानी गई है | बर्गंस ने 
इसकी परिभाषा इस प्रकार की है; राज्य संगठित एकता के रूप में 
मानव-समाज का एक विशेष भाग है| ब्लुटश्ली ने राज्य को 'एक 
निर्दिष्ट प्रदेश को राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता' बतलाया है। 
राष्ट्रपति विल्सन ने राज्य के एक मिश्चित प्रदेश मे क्लानून के लिये 
संगठित जनता? कह कर उसकी परिभाषा की है | गानर ने राज्य की जो 
परिभाषा दी है वह प्रन्य परिभाषाओं से श्रच्छी है क्‍योंकि उसमें राज्य 
करें सभी आवश्यक तत््वों का समावेश हो जाता है। उसके अनुसार राज्य 
/ स्यूनाधिक बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से 
एक निश्चित प्रदेश मे निवास करता हो ओर जो बाइरी नियन्त्रण से 
स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र हो ओर जिसमें एक संगठित शासन हो, जिसके 
आदेशों का राज्य की जनता का एक बड़ा भाग स्वभावतः पालन 
करता हो |?” 

इस परिभाषा के श्रनुसार ब्रिटिश काल में भारत की रियासतें राज्य 
नहीं थीं- क्‍योंकि वे बाहरी नियंत्रण से स्वतन्त्र नहीं थीं, और उन्हें 
सार्वभोम सत्ता द्वरा दिये गये आदेशों के अनुसार कांय करना पड़ता 
थां। भारतीय नरेश केवल सामत थे | संघ के विधायक राज्य भी वास्तव 
में राज्य नहीं हैं क्योंकि उन्हें कई बातों मे प्रभुवव के अधिकार नहीं 
होते । 

यह कहा जा सकता हे कि राज्य की यह परिभाषा राज्य-विज्ञान 
ओर सावजनिक क़ानून की'एक भावना के रुप में है। श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान 

है. 
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अथवा दाशंनिक दृष्टि से इसकी परिभाषा भिन्न रूप में करनी पड़ेगी । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार राज्य न केवल पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न ही 
होना चाहिये वरन्‌ उसे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की ऋमता 
भी होनी चाहिए. । दाशंनिक भावना के रूप में राज्य की परिभाषा हेगल 
के अनुसार “नेतिक भावना की प्राप्ति” अश्रथवा “वस्तुगत भाव॒ना का 
मू्ते स्‍्वरूप' है। इस प्रकार राज्य की परिभाषाएंँ लेखकों के दृष्टिकोयणों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । 


राज्य की प्रकृति-- 


इस कथन से कि राज्य मानव जाति का एक भाग है जो किसी 
प्रदेश पर स्थायी रूप से निवास करता है और जो राजनीतिक दृष्टि से सग- 
ठित है और जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है, राज्य की सारभूत प्रकृति 
का कोई ज्ञान नहीं होता | विभिन्न जुगों में विभिन्न लेखकों ने राज्य को 
प्रकृति के विषय में विभिन्न मत प्रकट किये हैं | उनकी परीक्षा करे लिए 
यह स्थान उपयुक्त नहीं है | यहाँ तो उसकी साधारण प्रकृति के विषय 
में थोड़ी सी चर्चा ही पर्याप्त होगी। राज्य सब से अधिक सावंभौम, 
सप्च से अधिक शक्तिशाली और समस्त मानव-संस्थाश्रों मे उच्चतम है | यह 
सबसे अधिक सावंभौम संस्था इस कारण है कि जहाँ कहीं भी कुछ समय 
तक मनुष्य रहे हों, वहाँ किसी न किसी रूप में राज्य का उदय हो गया 
है | राजनीतिक रूप में संगठित समाज की सदस्यता से प्रथक्‌ मनुष्य की 
कल्पना नहीं हो सकती; वह अपनी मज़दूर-सभा, अपनी गोष्ठी, श्रपनी 
राजनीतिक पार्टी और अपने स्कूल के बिना रद्द सकता है, परन्तु राज्य 
के बिना नहीं रह सकता | केवल राज्य में ही उसे अपने नेतिक व्यक्तित्व 
'के विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्राप्त होता है। राज्य के बिना 
वह एक सीमित ओर मूढु पशु ही बना रहता | केवल पशु और देवगण 
ही ऐसे हैं जो राज्य से अलग रह सकते हैं। मनुष्यों के लिये राज्य वैसे 
ही अवश्यक है जैसे कि उसके लिए. ओषजन सेवन करना। उसके 
नैतिक जीवन के विकास के लिये राज्य वैसे हो श्रतिवायय है जेसे कि 
शरौर के लिये भोजन ओर जल । एक पुरानी वक्ति दै कि “मनुष्य 'राज- 
नीतिक प्राणी है! | इस वाक्य का यही वास्तविक अर्थ है । शायद परिवार 
एकमात्र दूसरी संस्था ओर है जो राज्य के समान सार्वभीम है और जो 
मनुष्य की प्रकृति पर आधारित होने के कारण अ्रनिवाय है । 


राज्य की प्रकृति | हे 


समस्त संस्थाश्रों में राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली है | उसकी इच्छा 
झन्य व्यक्तियों तथा समुदायों की इच्छा से सर्वोपरि है| राज्य व्यक्तियों 
का जीवन, सम्पत्ति, स्वतंत्रता और सर्वस्व दरण कर सकता हे, अन्य 
किसी मानवीय संस्था को यह सत्ता प्राप्त नहीं है | राज्य ही नागरिकों के 
अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनता का आदि स्त्रोत है, वही सामाजिक 
न्याय का पोषक तथा सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक है | इम राज्य के 
गौरव एवं गरिमा की बातें करते हैं | परन्तु किसी श्रन्य संस्था के संबध 
में इम वैसी बातें नहीं करते | राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि 
वह प्रभु तथा सर्वोपरि संस्था है। 


राज्य सर्वोच्च संस्था है। श्रन्य संस्थाएँ जिनका मनुष्य अपने सामान्य 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्माण करते हैं वे सब राज्य के श्रन्दर ही 
होती हैं | कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वे राज्य के कारण शअ्रथवा 
उसकी अ्रनुमति से ही होती हैं | वे राज्य के नियंत्रण तथा नियमन में 
होती हैं। यह सब से महान्‌ संश्था है; क्‍योंकि यह सर्वश्रेष्ठ हित की 
अभिवुद्धि-नागरिक पूर्ण जीवन के लिए प्रयत्न करती है, क्योंकि सभ्यता 
एवं सस्कृति का प्रसार तथा प्रचार राज्य के द्वारा ही हुआ है। मनुष्य 
की सफलता में जो कुछु भी महान ओर सुन्दर है वह राज्य के तत्वा- 
वधान में ही सभव हुआ है । राज्य हमे क़ानून तथा न्याय देता है जो सभ्य 
जीवन की आवश्यक शर्तें हैं और जिनके बिना मनुष्य निरा पशु रहेगा। 
राज्य सबसे महान्‌ संस्था है क्‍योंकि वह मनुष्य को वास्तव में मनुष्य 
बनाती है | “यदि राज्य मनुष्य को उसकी उन्नति कौ चरम सीमा तक 
पहुँचाने के लिये इतना आवश्यक है, तो उसका अस्तित्व, विचार में, 
मानव से पूर्व होना चाहिए | इस पूर्व अस्तित्व का यह तात्पर्य नहीं है कि 
राज्य का श्रस्तित्व उसके सदस्यों या व्यक्तियों के श्रस्तित्व से भिन्न या 
स्वतंन्त्र है । वरन्‌ उसका तात्पय तो इतना दी है कि व्यक्ति अपनी 
पूर्शता राज्य में प्रात्त करता है। क्योंकि व्यक्तिगत मानव मन श्रौर इच्छा 
ही है । इसलिये जो वश्ठु उसकी स्थायी आवश्यकताश्रों की पूर्ति करती 
हैंवेभी मन तथा इच्छा दी हैं। अतः राज्य को भी इच्छा तथा मन 
समभना चाहिए अर्थात्‌ अपने सदस्यों के मनों तथा इच्छाओं का एक 
संगठन | 

किन्तु राज्य केवल मन व इच्छा ही नहीं है, वह शक्ति भी है। शक्ति 
राजनीतिक संगठन का सार्वभौम पहलू है। शासन-संगठन में यह परम 
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आवश्यक तत्व है । प्रत्येक शासन को दुराग्रह्ी व्यक्तियों को अनुशासन 
के अन्तर्गत लाने और उनसे अपने श्रादेशों का पालन कराने के लिये 
बल का प्रयोग करना पड़ता है | इसके श्रभाव में राज्य का विघटन दो 
जायगा । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए, कि अ्न्ततोगत्वा राजसत्ता 
केवल पशुबल पर ही स्थिर नहीं रहती, जिसके द्वारा वह किसी ब्यक्ति 
से अपने आदेशों का पालन करवाती है, वरन्‌ वह इस सत्य पर आधा- 
रित है कि वह व्यक्ति की सच्ची आत्मा या इच्छा की शअ्रभिव्यक्ति करता 
है। अगले किसी अध्याय में इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जायगा। 
यहाँ केवल इतना ही जान लेना आवश्यक है कि राज्य के निर्माण में 
शक्ति या बल एक प्रमुख तत्व है |# 


यहाँ राज्य के एक दूसरे तत्व का उल्लेख कर देना भी आवश्यक होगा। 
राज्य को अपने समस्त सदस्यों के हितों की रक्षा एवं श्रमिवृद्धि करनी 
चाहिए, उसे किसी वर्ग-विशेष के हितों की देखभाल तक ही अपने को 
सीमित नहीं रखना चाहिए | जो राज्य अपने को जनता के किसी एक 
वर्ग के हितों की रक्षा तक ही सीमित रखता है वह अपनी सच्ची प्रकृति से 
गिर जाता है । एक आदश श्रथवा पूर्-राज्य केवल उन्हीं सामान्य हितों 
की श्रभिवृद्धि के लिये प्रयस्न करेगा जो सार्वभौम माने जा सकते हैं और 
जिनमें समस्त सदस्यों का सामान्य भाग है। 
ऊपर हमने राज्य की जो परिभाषाएँ दी हैं उनमें से कोई भी एन 
आवश्यक तत्वों पर प्रकाश नहठी डालती | कुछु तो उसके विधायक तत्वों 
को भी नहीं बतातीं, कुछ परिभाषाएं राज्य के उदंश्य पर कोई प्रकाश 
नहीं डालतीं। अधिकांश परिभाषाएं उनके मन तथा इच्छा सम्बन्धी 
प्रकृति के विषय में मौन हैं। निम्नलिस्लित परिभाषा उपयुक्त परि- 
भाषाश्रों की अ्रपेज्ञा अधिक पं एवं सॉरगर्मित है; “राज्य ऐसे व्यक्तियों 
का एक समुदाय है जो सामान्य प्रदेश में रहते हैं, जिनका उद्देश्य सामा- 
जिक-नेतिक व्यवस्था के विकास एवं रकृण द्वारा पूर्ण जीवन की अभिवृद्धि 





आग कक 


*इतिदवास में हमें ऐसे किप्री श्री राज्य का उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कोई 
पुलिस अथवः सेना न रही हो | प्रत्येक समाज में एक खबने वाला वर्ग रहता है । 
परन्तु महात्मा गान्धी ने अपना यह नवीन विचार संसार के सामने रखा है कि 
राज्य का आधार अहिसा होना चाहिये | वह बलप्रयोग के स्थान पर प्रेम से तथा 
समझ -बुझा कर अपराधी को ठोक रास्ते पर लाना चाहते थे। ऐेस्रा समाज 
स्थापित हो सकता है या नहीं, यद भ्रविष्प ही बतल्लायगा | 


राज्य की प्रकृति [ ३७ 


करना है, ओर जो इस उद्देश्य से अपने केन्द्रीय संगठन को समस्त 
समाज को एकौकृति सत्ता प्रदान करना है | इस परिभाषा में जन-संख्या 
प्रदेश, शासन एवं एकता के चारों तत्व हैं ओर इनके अतिरिक्त राज्य के 
नैतिक उद्देश्य की ओर भी निर्देश किया गया है | 


जन संख्या-- 

जन संख्या ओर प्रदेश राज्य के भौतिक आधार हैं। वे उसकी नींव 
हैं| प्रजा फे बिना राज्य की कल्पना वेसे ही अ्रसंभव है जेसे सूत के बिना 
वस्त्र की | राज्य की विशिष्टताएँ एक बड़ी सीमा तक नागरिकों के स्वभाव, 
चरित्र एवं व्यवहदर पर निर्भर रहती हैं | राज्य के प्रमुख नागरिकों के 
प्रयत्नों के फलस्वरूप राजनीतिक विकास ओर भाग्य के निर्माण में बढ़ी 
सहायता मिलती है। किन्तु यह विकास किस सीमा तक नागरिकों के 
प्रभाव का परिणाम होता है और किस सीमा तक शअ्रन्य कारणों का 
परिणाम, यह बताना बड़ा कठिन है ओर इस विषय मे अ्रनेक प्रकार के 
मत हैं। राज्य की जनसंख्या के सम्बन्ध मे अनेक बड़े रोचक प्रश्न उठते हैँ 
जनसंख्या की वृद्धि, सभ्यता पर उसका प्रभाव, उसका घनत्व तथा जातीय 
तत्व, श्राकार आदि से सम्बन्ध रखने वाले बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें 
से एक प्रश्न पर विचार करना यहाँ परम आवश्यक है | राज्य के निर्माण 
के लिए श्रन्य तत्वों के साथ फ्रितनी प्रजा की आवश्यकता हे? क्‍या 
उनकी न्यूनतम या अधिक्रतम संख्या निश्चित की जा सकती हे? 
प्लेटो और अरस्तू कां यह विचार था कि राज्य में प्रजा की सख्या न 
बहुत अश्रधिक होनी चाहिए. और न बहुत कम | वह इतनी बड़ी हो 
जो स्वाश्रयी हो सके ओर अपनी स्वय रक्षा कर सके और इतनी छोटी 
भी हो जिससे सुशासन क्रायम हो सके | प्लेटो के आदश राज्य में जनता 
की संख्या ५० ४० मानी गई थी |# अरस्तू भी छोटे राज्यों के पक में था | 
अधुनिक विचार इसके विपरीत है ओर वह बड़े राज्यों के पक्ष में है । 
ऋआाजकल के राज्यों में करोड़ों जनता होती हे। 


राज्य की जनता के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोणों से विचार किया ज़ा 
सकता है। सव प्रथम, ज्ञोग नागरिक होते हैं उन्हें वे समत्त अधिकार 


48 उसके नागरिकों में वे लोग सम्मिल्षित नहीं थे जो कृषि, व्यापार, वाणिज्य 
अथवा अन्य धंधों में कगे हुए थे। नागरिकता केवल उन्हीं को शभ्राप्त थी जो 
शासन प्रबंध का संचालन करते थे तथा जो सेनिक थे । 
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एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राज्य की सदस्यता के कारण 
उपलब्ध होने चाहिए। जनता का यह पहलू जनतंत्र राज्यों में बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है; क्‍योंकि वहाँ जनता के प्रतिनिधि ही शासन- 
काय करते हैं, किन्तु राजतत्र तथा कुलीन-तन्न में उसका महत्त्व कम होता 
है । दूसरे, लोग प्रजा भी हैं, जिस रूप में उन्हें राज्य के कानूनों एवं 
आदेशों का पालन करना पड़ता है । 


प्रदेश-- 

राज्य का दूसरा भौतिक तत्व है भूमि या प्रदेश | जनता मात्र से ही 
राज्य का निर्माण नहीं हो जाता । राज्य-निर्माण के लिये प्रजा को किसी 
निश्चित प्रदेश पर निवास करना चाहिए। खानाबदोश जातियॉ 
कभी राज्य का निर्माण नहीं कर सकतीं। यहूदी अब तक अपना कोई 
राज्य स्थापित नहीं कर सके थे; क्‍योंकि श्रब तक उनका कोई देश ही 
नहीं था। वे संसार के अनेक भागों में बिखरे पड़े थे, परन्तु अरब वे 
पेलेघ्टाइन के एक भाग में काफी संख्या में बस गये हैं और उनका एक 
राज्य इजरेल बन गया है। राज्य-निर्माण में प्रदेश श्रनित्रार्य है क्‍योंकि 
एक ही प्रदेश में रहने से एकता और साहचर्य के वे भाव उत्न्न होते हैं 
जिनके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। श्रन्य समुदायों तथा 
राज्य में एक भेद यह भी हे कि राज्य का एक प्रदेश होता है; अन्य 
समुदायों का कोई प्रदेश नहीं होता । एक प्रदेश में अनेक समुदाय हो 
सकते हैं परन्तु राज्य एक से अ्रधिक नहीं हो सकते | किन्तु इसके कुछ 
अपवाद हैं, जेसे मिस्त्र के सूडान प्रदेश पर मिस्त्र तथा ब्रिटेन दोनों का 
प्रभुत्व है। प्रदेश का कानूनी महत्व इस बात में है कि एक राज्य के 
प्रदेश पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। एक दूधरे 
रूप में भी इसका महत्व है। इसके कारण हमारी राज्य की सदस्यता 
ऐच्छिक नहीं रहती | हम राज्य में पेदा होते हैं, उसे पसन्द करके उसमें 
नहीं रहते | इसका यह भी श्रथ है कि राज्य का अ्रपने प्रदेश की समध्त 
वस्तुश्रों एवं व्यक्तियों पर अधिकार होता है। इसके भी कुछु श्रपवाद 
हैं, परन्तु उन पर विचार करना आवश्यक नहीं है । प्रभुत्व की आधुनिक 
कल्पना प्रादेशिक है, वैयक्तिक नहीं | 


राज्य की प्रकृति पर जितना प्रभाव जनता की प्रकृति का पड़ता है, 
उतना प्राकृतिक वातावरण का भी पढ़ता है। व्यापक अर्थ में राज्य की 
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भूमि से भौतिक आशय वातावरण होता है | इसमें भूमि, उसके प्राकृतिक 
साधन, पर्वत, जलवायु, सामर, नदियाँ, भीलें आदि सम्मिलित हैं। देश 
की सामाजिक एवं राजनेतिक संस्थाओं के विकास पर इनमें से प्रत्येक का 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों आदि से राज्यों की 
प्राकृतिक सीमाऐ' बनती हैं ओर जो लोग उनमें निवास करते है उनमें 
स्वामाविक एकता की भावना का आविर्भाव होता है। इ'गलेण्ड और 
जापान की पूर्ण रूप से प्राकृतिक सौमाऐ हैं। भारत, इटली और अरब 
की एक बड़ी सीमा तक प्राकृतिक सीमाएऐ हैं | जर्मनी तथा फ्रान्स की 
कोई सामान्य प्राकृतिक सीमाऐ' नहीं हैं। इस कारण उनमें परस्पर युद्ध 
होते रहे हैं। द्वीप होने के कारण इंगलेण्ड एक महान नौ-सैनिक 
सत्ता रहा है । अनेक लेखकों का मत है कि प्राचीन यूनाऩ में नगर-राज्यों 
का रूप भी बहुत अंश तक देश को प्राकृतिक रचना के परिणाम- 
स्वरूप था। इसी प्रकार जलवायु का जनता के चरित्र पर तथा श्रप्रत्यंक्ष 
रूप से राजनीतिक संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ऊपर 
लिख चुके हैं | रूसो का विचार था कि गरम जलवायु स्वेच्छाचारिता के 
अनुकूल होती है, शीत जलवायु बबेर-जीवन के अनुकुल और मध्यम 
जलवायु वैधानिक-शासन के अनुकूल होती दै। यह सत्य है कि महान- 
राज्यों का उदय ऐसे ज्षेत्रों मे हुआ है जहाँ मध्यम जलवायु और पर्याप्त 
जलवर्षा होती है। किसी देश के प्राकृतिक साधन--खनिज, वनस्पति तथा 
पशु-मी उसके राजनीतिक भाग्य का निर्णय करते हैं। उन्नीसवी शताब्दी 
की अन्तिम दो शताबिदयों में कच्चे माल को प्राप्ति की इच्छा के कारण 
ही अफ्रीका का यूरोपीय सत्ताश्रों ने आपस में विभाजन कर लिया । 
कोको, कॉफ़ी, रबड़ तथा सुवंणध ने संसार के अनेक भागों में बड़े २ 
साम्राज्य स्थापित किये हैँ । इगलैरड, जननी ओर संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
का श्रोद्योगिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्व बहुत कुछ अंश में उनके 
खनिज साधनों, विशेष रूप से लोहे तथा कोयले की खानों, के ही 
कारण है | प्राकृतिक वातावरण की सामान्य बाते भयंकर तूफानों का 
अस्तिवतव या शअ्रभाव, ज्वालामुखी, प्रचण्डः मभंभावात, सुविशाल 
सरिताऐ , बड़े बड़े मरुस्थल, गगन चुम्बी पर्वत आदि भी सम्यता पर 
प्रभाव डालती हैं और मानव तथा समाज के रूपों का निर्धारण करती 
हैं| प्रकृति तथा मानव ने अपने निरन्तर संबंधों द्वारा राज्य का निर्माण 
किया है | बाइरो वातावरण मनुष्य के द्वारा कार्य करता है ओर मनुष्य 
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अपनी बुद्धि तथा प्रकृति पर अपनी नियंत्रण की शक्ति के द्वारा -उद्चे 
श्रथने हितों के अनूकूल बनाता है| इन दोनों तत्वों के सइयोग के बिना 
राज्य का जन्म नहीं हो पाता । 

यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य के प्रदेश में 
भूमि के अन्तर्गत द्रव्य, तट से कुछ ( ३ मील ) दूर तक का समुद्र और 
ऊपर का आकाश भी शामिल है। आजकल वायु-यात्रा के कारण प्रदेश 
के इस अन्तिम अंग अकाश-का मंहत्व बहुत बढ़ गया है । 

प्रदेश के आकार के अनुसार राज्यों में बड़े भेद होते हैं। संसार 
में संटमेरिनों तथा मोनाकों जैसे भी राज्य हैं जिनका विस्तार कुछ वर्ग 
मीलों तक ही सीमित है ओर रूस, संयुक्त राज्य, श्रमेरिका, ब्राज़ील आदि 
जैसे देश भी हैं, जिनका विस्तार लाखों वर्ग मील तक है। राज्य के विस्तार 
. की कोई न्यूनतम अथवा अ्रधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती | 
पूवकाल में छोटे राज्य पसंद किये जाते थे ) १८ वीं शताब्दी में भी लेखक 
बड़े राज्यों के विरद्ध थे। यह माना जाता है कि छोटे आकार के राज्यों 
में शासन प्रबन्ध श्रच्छा होता हे ओर उसका शासन भी सरलता से 
किया जा सकता है। राजधानी से दूरी के साथ शासन-प्रबन्ध की कठिना- 
इथॉ बढ़ती हैं | मुग़ल बादशाह अपने सुदूरस्थ प्रान्तों का शासन करने में 
कठिनाई श्रनुभव करते थे | बड़े राज्य में सामाजिक एकता भी कम होती 
है| रूसो के अनुसार सामाजिक बन्धन का विस्तार जितना बढ़ जाता है, 
उतना ही वह शिथिल हो जाता है।? इससे उसने यह परिणाम निकाला 
कि छोटा राज्य श्रानुपातिक दृष्टि से बड़े राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली होंता दें। इसलिए उसका विचार था कि सुशासित राज्य कौ 
एक सीमा होनी चाहिए | मिल ने भी छोटे राज्यों को अच्छा बताया 
ओर बड़े राज्यों के शासन में जो कठिनाइयों हैं, उनकी ओर संकेत 
किया । अनेक लेखकों का यह मत हैं कि बडे राज्यों में प्रजातनत्र या 
गण शज्य उपयुक्त नहीं होता | ये लेखेक भी छोटे राज्यों के समथंक माने 
जा सकते हैं| ” 

वर्तमान विचार छोटे राज्यों के श्रनुकूल नहीं है । जिस सफलता के 
साथ ब्रिठेन अपने विशाल दृश्स्‍्थ साम्राज्य का शासन कर सका है 
उससे यद्द प्रत्यक्ष हे कि दूरी सुप्रबन्ध में कोई बड़ी बाधा नहीं है | 
अमेरिका के संयुक्त राज्य की सफलता से यह भी मालूम होता है कि 
एक विशाल देश में भी जनतंत्र सफल हों सकता है | यातायात के साधनों, 
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रेलपथ, जलयान, तार, बेतार की प्रगति तथा विकेन्द्रीकरण के सिद्धास्तों, 
संघवाद और स्थानीय स्वराज्य के प्रयोगों के कारण विशाल राज्यों में 
शासन-प्रबंध बहुत ही सुगम हो गया है | द्वितीय विश्व-बुद्ध में डेनमार्क, 
हॉलैण्ड, बेलजियम आदि पर जो ञ्राक्रमण हुए, उनसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध 
हो गया है कि सबल पड़ोसी राष्ट्रों के विरुद्ध छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता 
का क्रायम रहना बढ़ा कठिन है । ट्रिटस्क्रे का विचार है कि राज्य ही 
सत्ता है, अतः राज्य के लिये छोटा होना पाप है । 

छोटे राज्यों में न्‍्याय की क्षमता का अभाव होता है । वे सफलता 
की आशा से युद्ध नहीं छेड़ सकते | आर्थिक दृष्टि से भी वे स्वाश्रयी 
नहीं हो सकते | इसके विपरीत, बड़े राज्य श्रार्थिक दृष्टि से श्रेष्ठतम 
होते हूँ | वे अपने नागरिकों को उदार बनाते हैं ओर इस प्रकार वे सम्बता 
की प्रगति में सहायक होते हैं | लॉ्ड एक्टन भी छोटे राज्यों के विरुद्ध 
थे | कुछु लेखकों का मत है कि छोटे राज्यों की बहुलता विश्व-शान्ति 
के लिये बाधक है। थोड़ी संख्या मे बड़े राज्य शस्त्र भ्रदण किये बिना 
अपने मतमेदों एवं विवादों को दूर कर सकेगे। इस प्रकार आजकल 
छोटे राज्यों का मूल्य घट गया है। वर्तमान्‌ श्रुग विशाल राज्यों एवं 
साम्राज्यों का थुग है | 


राजनीतिक एवं आध्यात्मिक आधार-- 


यदि जनता तथा प्रदेश राज्य के भौतिक आधार हैं, तो शासन 
और प्रभुव उसके राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्व माने जा सकते 
हैं । इनके सबंध मे विशद रूप से विचार करने की श्रावश्यकता है। 
प्रभुत्व के सबध मे अगले अध्याय में विचार किया जायगा। शासन तथा 
उसकी समस्याओं पर इस गअन्थ के अधिकांश भाग में विचार किया गया 
है | शासन के संबंध में. यहाँ इतना ही उल्लेख करना आवश्यक है कि 
राज्य के उद्दश्य की सिद्धि के लिए एक केन्द्रीय यंत्र का ( जिसे शासन 
कहा जाता है ) होना अनिवाय है ! इस प्रकार के यंत्र के बिना राज्य 
किसी भी क्षेत्र मे सामूहिक काय नहीं कर सकता । किन्तु शासन का कोई 
एक रूप नहीं है जो सब राज्यों में समान रूप से होना चाहिये। राज्य- 
राज्य और युग-जुग मे शासन के रूपों में परिवर्तन होते रहे हैं। राज्य के 
प्रभुत्व का अर्थ यह है कि वह विदेशी नियत्रण से मुक्त हो और वह देश 
के भीतर सर्वोपरि हो | जो जनसमुह अपने आन्तरिक शासन में स्वतंत्र 
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नहीं और जो विदेशी नियंत्रण से मुक्त नहीं; उसे राज्य नहीं कहा 
जा सकता | 
राज्य का क्क्ष्य एवं प्रयोजन-- 

एक पुरानी लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि प्रकृति ने कोई भी वस्तु व्यय 
नहीं बनाई है | सृष्टि मे प्रत्येक वस्तु, चाहे वह प्राकृतिक हो या मनुष्य- 
निर्मित, किसी न किसी उद्देश्य की सिद्धि करती है। अन्य मानव 
सस्थाश्रों की भाँति राज्य की उत्पत्ति भी किसी उद्देश्य से हुई है। उसका 
भी एक ध्येय है! यह ध्येय क्‍या है ? राज्य का प्रयोजन क्‍या है १ यह 
राज्य-विशान का एक आधारभूत प्रश्न है| लेखकों ने राज्य की उत्पत्ति 
ओर प्रकृति के सम्बन्ध में अपने-अ्रपने विचार के श्रनुसार इस प्रश्न का 
विभिन्न ढंग से उत्तर दिया है । 


निरपेकज्ष आदर्शवादी राज्य तथा समाज को एक समझ कर राज्य 
को मानव जीवन के आदर्श की वृद्धि और उसके समर्थन का कार्य देते 
हैं । दूसरी ओर अराजकतावादी है जो यह विश्वास करते हुए कि राज्य 
का जन्म हिंसा से हुआ है ओर वह बल पर टिका हुआ है, कहते हैं कि 
राज्य का कोई भी नेतिक प्रयोजन नहीं है और शासक वर्ण निबंल वर्गों 
के शोषण के लिये उसका उपयोग करते हैं | इन दोनों परस्पर विरोधी 
मतों के बीच मे व्यक्तिवादी, राज्य-समाजवादी, गण-समाजवादी आदि 
मध्यवर्त्ती मत भी हैं।इस प्रश्न के पूर्ण विवेचन के लिये राजनीतिक 
विचार के इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता है।इस कारण उस पर 
यहाँ विचार नहों कर सकते, कुछ विचारकों के मतों का ही उल्लेख 
करेंगे | 

अरस्तू ने राज्य का जो लक्ष्य बताया है, वह शायद सर्वश्रेष्ठ है। 
उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिये हुई श्रोर श्रेष्ठ जीवन के 
लिये वह बना हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भनुष्य अ्रपने 
साथियों के सहयोग के बिना संसार में जीवित नहीं रद सकता | उसका 
जन्म परिवार में हुआ है ओर उसके संरक्षण में उसका पोषण हुआ है। 
चूँकि एक परिवार, एक मनुष्य की भाँति ही स्वावलम्बी नहीं होता श्रतः 
कई परिवार मिल कर एक ग्राम का निर्माण कर लेते हैं | ग्राम मिल कर 
राज्य का निर्माण करते हैं) प्लेटोी तथा अ्रस्तू के अनुसार राज्य स्वा- 
श्रयी था | अतः राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुईं कि व्यक्ति परस्पर सहायता 
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एवं सेवा के आदान-प्रदान द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताश्रों को 
पूरा कर सके | एक बार राज्य की स्थापना हो जाने पर वह कायम 
रहता है, जिससे व्यक्ति अपनी शक्तियों का विकास कर सके और नेंतिक 
जीवन बना सके | राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल सामाजिक सर्म्पात्त का 
उत्पादन एवं वितरण करने की व्यवस्था करना ही नहीं, वरन्‌ श्रपने 
नागरिकों के नैतिक व्यक्तित्व के विकास के लिए, आ्रावश्यक स्थितियाँ 
प्रदान करना भी हैं। राज्य का अस्तित्व केवल सम्पत्ति और जीवन की 
सुरक्षा के लिए दी नहीं, वरन्‌ इससे भी कहीं अधिक अंश तक भ्रेष्ठ 
नैतिक जीवन की रक्षा के लिए है। यदि राज्य भ्रष्ठ उद्देश्यों और कार्यों 
से पूर्ण प्रगतिशील जीवन का सम्पादन नहीं कर सका तो इम यह नहीं 
कह सकते कि उसका लक्ष्य सिद्ध हो गया है। आदर्श राज्य वह दे जो 
अपने नागरिकों के लिये भौतिक कल्याण के साधनों को प्रस्तुत करता 
हुआ उन्हें चरित्र और बुद्धिबल प्रदान करता है और ऐसी संस्थाएँ 
प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा इन गुणों का पूर्ण विकास हो सके। यही 
श्रेष्ठ जीवन का अर्थ है। अनेक शताब्दियों के बाद अग्रेज लेखल लॉक 
ने भी जब यह कहा कि राज्य का लक्ष्य, “मानवता का हित” है तो 
उसमे मी इसी विचार की प्रतिध्वनि मिलती है। एडमन्ड बक ने भी 
कद्दा है कि-- राज्य ऐसी वस्तुश्रों मे साके का नाम नहीं है जो अस्थायी 
एवं नाशवान्‌ प्रकृति के निऊकृष्ट पाशविक जीवन की सहायक हैं वरन वह 
समस्त विज्ञान में, समस्त कला में तथा समस्त सदगुणों एवं समस्त पूर्णता 
में साम्मा है |? प्रो० रिची ने भी यही कहा है कि राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों 
द्वारा सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्रसि है। राज्य का लक्ष्य वह सर्वोच्च सामाजिक 
लद्॒य है जिसमें सभी छोटे लक्ष्यों का समावेश है और जिसके द्वारा वे 
साथंक और उचित माने जाते हैं । 

यह मत राज्य के लक्ष्य का प्राचीन यूनानी मत है | इसके अनुसार 
राज्य प्राथमिक ओर अ्रवश्यक रूप से एक नैतिक संस्था है जिसका 
उद्दे श्य नागरिकों के नेतिक हित का सम्पादन करना है। आदर्शावादियों 
को छोड़ कर आजकल कोई आधुनिक लेखक इस मत का समर्थन नहीं 
करता | उनके विचार से राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने व्यक्ति के रूप में 
अपने कल्याण के सम्पादन के लिये किया है, उनकी दृष्टि में राज्य 
व्यक्तियों के सुख का साधन है और सुख से उनका तालरय॑ भौतिक सुख 
से है। उनका कथन है कि नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के आन्तरिक 
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जीवन से है। राज्य केवल व्यक्ति के बाह्य श्राचरण का नियन्त्रण कर सकता 
है, इस कारण नेतिकता राज्य के कार्य-त्षेत्र से बाहर की वस्तु है। यह 
मत मेकियावेली तथा हॉब्स द्वारा नीति-शास्त्र और राज्य-विज्ञान के 
प्रथक् रण का परिणाम है। 
कुछ आधुनिक जर्मन तथा इटालियन लेखकों ने हमारे सामने राज्य 
झ्रोर उसके लक्ष्य की एक नई भावना प्रस्तुत की है।वे राज्य को 
व्यक्तियों के भोतिक कल्याण अथवा सामूहिक हितों की अ्मिवृद्धि के 
साधनमात्र से कटद्दीं बढ़ी वस्तु सममभते हैं। उनके विचार से राज्य एक 
ऐसी वस्तु दे जिसका नागरिकों के व्यक्तिव ओर उनकी इच्छा से मिन्न 
ओर भ्रेष्ठ व्यक्तित्व और इच्छा है। इसी कारण उसके शपने हित हैं जो 
व्यक्तियों के द्वितों से भ्रष्ठ हैं। उसका मुख्य लक्ष्य अपने द्वितों का सम्पा- 
दन है | उन हितों की अ्रभिद्दद्धि के लिये अपनी सत्ता का पूर्ण प्रयोग 
उसके लिये केवल उचित ही नहीं, कत्तंब्य है, चाहे उससे नागरिकों और 
अन्य राज्यों के हितों की हानि ही हो | अपने कार्य में राज्य किसी नेतिक 
नियम को नही मानता और न कार्यसाधन की श्रावश्यकता के श्रतिरिक्त 
उस पर कोई नियन्त्रण ही होता है| राज्य तथा उसके लक्ष्य की फ़ासिस्ट 
तथा नाज़ी भावना का आधार यही मत है | 
जम॑न लेखक ब्लु'दश्ली ने भी कुछ कुछ-रेसा ही विचार प्रकट किया 
है। उसके अनुसार राज्य का समुचित ध्येय राष्ट्रीय क्षमता का विकास, 
राष्ट्रीय जीवन का विकास ओर श्रन्त में उसकी पूर्णता है किंतु इसके साथ 
ही साथ यह भी आवश्यक है कि नेतिक तथा राजनीतिक विक्रास की 
प्रक्रिया मानवता के भाग्य के विपरीत न हो। इस मत ने नागरिकों के 
कल्य;ण से भिन्न राष्ट्रीय शक्ति एवं क्षमता के संवर्धन तथा विकास पर 
ज़ोर दिया है। किन्तु :मानवता के भाग्य” पर ज़ोर दे कर लेखक ने अपने 
सिद्धान्त को नेतिक पक्ष से वंचित नहीं किया | वह यह स्वीकार करता 
है कि राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ राज्य को मानवता के व्यापक हितों 
का भी ध्यान रखना चाहिये। किन्तु कठिनाई यह है कि जब देशभक्त 
अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि स्थान देने लगता है, तब उसके मन में 
मानवता का ह्वित दुबंल हो जाता है। श्राधुनिक राष्ट्रीय राज्यों में यही 
प्रद्तत्ति देखने में आती है कि वे मानवता के हितों को अपने राष्ट्रीय गौरव 
एवं बल के सामने गोण स्थान देते हैं । इस प्रकार के राष्ट्रवादी सिद्धान्तों 
में बढ़ा खतरा होता है, ये फ्रासिस्टवाद का मार्ग तैयार करते हैं । 
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एक श्राधुनिक अमेरिकन लेखक प्रोफ़ेसर बर्गेंस ने राज्य के तीन 
लक्ष्य (१) प्राथमिक, (२) माध्यमिक और (३) श्रन्तिम बतला कर उनमे 
भेद किया है| राज्य का प्राथमिक उद्देश्य शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता 
की स्थापना एवं रक्षा करना है | यह राज्य के रक्षण एवं नागरिकों की 
सुरक्षा के लिये आवश्यक है। माध्यमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रतिभा का 
विकास ओर राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की पूर्णंता | अन्तिम ध्येय है मानवता 
की पूर्णता ओर मानव सभ्यता की अभिवृद्धि | प्रत्येक उद्देश्य अ्रग्नगामी 
उद्दे श्य की प्रासि का साधन भी है | प्राथमिक उद्देश्य द्वारा माध्यमिक 
उद्दे श्य पूरा होता है ओर माध्यमिक उद्देश्य द्वारा अन्तिम उद्देश्य की 
पूति होती है | गानंर ने इस मत को स्वीकार नहीं किया | उसके अनु- 
सार इस विचार द्वारा साधथ्य ओर साधन में भेद नहीं किया गया है । 
यदि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की सिद्धि के लिये शासन एवं नागरिक 
स्वतन्त्रता की स्थापना साधन है तो उसे साध्य क्‍यों नहीं माना जाय १ 
गारनर ने राज्य के निम्नलिखित त्रिविध लरुय सुकाये हैं : (१) राज्य के 
नागरिकों में शान्ति, सुव्यवस्था, सुरक्षा तथा न्याय क्लायम रखना | यह 
राज्य का मौलिक, प्राथमिक और तात्कालिक लक्ष्य है । (२) समाज की 
सामूहिक आवश्यकताश्रों की अभिवुद्धि अ्रथोत्‌ समाज का कल्याण | यह 
माध्यमिक लक्ष्य है। उसका (३) श्रन्तिम लक्ष्य है सभ्यता की अ्रभिवृद्धि 
श्रोर मानवता की प्रगति | 

इस प्रकार के सिद्धान्त शासन के कार्यो को राज्य का लक्ष्य मान 
लेते हैं | शान्ति, सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय को क्लायम रखना, देश रक्षा 
की व्यवस्था ओर कानूनों द्वारा आर्थिक एवं ओ्रोद्योगिक जीवन की अमि- 
वृद्धि शासन के मुख्य काय हैं । राज्य के मुख्य ध्येय की अरस्तू से बढ़ कर 
किसी ने भी अरब तक व्याख्या नहीं की राज्य की उत्तति जीवन के लिए 
हुईं है ओर श्रेष्ठ जीवन के लिए वह क्रायम रहता है। उपयोगितावादी 
राज्य का उद्द श्य अधिक्राधिक लोगों का अधिकाधिक सुख मानते हैं । 
लासकी के श्रनुसार उसका उद श्य अधिकतम मात्रा मे सामाजिक हित का 
सम्पादन है । परन्तु ये उद्देश्य भी अरस्तू द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य से उत्कृष्ट 
नहीं है, क्‍योंकि इनमे राज्य के नेंतिक पहलू की कोई चर्चा ही नहीं है | 

राज्य, शासन व अन्य संस्थाएँ 

प्रभुत्व के सम्बन्ध मे विचार करने से पूर्व राज्य, शासन और समाज 

के भेद को समझ लेना आवश्यक दे | 
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राज्य और शासन-- 


कभी-कभी इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है 
मानों इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है | यह बात इस समय प्रॉयः 
देखी जाती है, जेब कि शासनों का वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण 
सममभ लिया जाता है या शासन के काम राज्य के काम समर लिये 
जाते हैं | किन्तु इन दोनों मे महान अ्रन्तर है | राज्य सामान्य कल्याण के 
लिए राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों का एक समाज है। इसमें 
समस्त नागरिक--स्त्री पुरुष तथा बालक--सम्मिलित होते हैं जो सामूहिक 
जीवन में भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं, कोई भी नागरिक, जब 
तक बह न्याय की रक्षा से बाहर न हो, राज्य से अलग नहीं किया 
जाता | इसके विपरीत शासन राज्य के समस्त नागरिकों का एक छोटा 
सा भाग होता है | गानर के अनुसार शासन “उस संगठन या एजेंसी 
का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा! का निर्माण, उसकी 
अभिव्यक्ति तथा सिद्धि होती हे |” दूसरे शब्दों में शासन राज्य द्वारा 
निर्मित वह जीवित यन्त्र है जिसके द्वारा वह अ्रपना ध्येय प्राप्त करना 
चाइता है। जिस प्रकार एक ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी अपने प्रबन्ध के लिए 
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करती है, उसी प्रकार राज्य भी अपनी 
इच्छा की श्रभिव्यक्ति और उसके सम्पादन के लिए. शासन की नियुक्ति 
करता है। जिस प्रकार बिना बो्ड आँफ डायरेक्टर्स के कम्पनी का प्रबन्ध 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना शासन के समाज के जीवन का निरन्तर 
प्रवाद बना नहीं रह सकता। इस प्रकार राज्य और शासन दोनों 
एक नहीं है। शासन राज्य की अ्रपेज्षा अधिक संकीर्ण होता है। इन दोनों 
में दूसरा भेद यह है कि शासन मे परिवर्तन का राज्य के सातत्य अथवा 
निरन्तरता और एक्य पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | जमनी में हिटलर 
द्वारा सत्ता-प्रहण तथा पूवे शासन के विसर्जन से जमन राज्य का विनाश्न 
नहीं हुआ | राज्य स्थायी रहता है ओर शासन में परिवतंन होते रहते 
हैं। एक शासन के स्थान पर दूसरा शासन स्थापित होता है, किन्तु राज्य 
बराबर क्रायम रहता है| इससे यह नहीं समझना चाहिये कि राज्य 
अमर है अथवा किसी राज्य का नाश नहीं होता | इटली द्वारा विजित 
ड्रोने पर अबीसिनिया राज्य का विनाश हो गया । इसी प्रकार ऑऑस्ट्रिया 
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पोलैए्ड और केन्द्रीय यूरोप के दूसरे देश जो गतयुद्ध में जर्मनी के आधि- 
पत्य में आग गये थे, वे उस समय सही अथ में राज्य नहीं कहे जा सकते 
थे। राज्य के स्थायित्व का केवल इतना है। अर्थ है कि जो लोग एक राज्य 
के रूप में एक बार संगठित हो जाते हैं वे शासन के परिवर्तन के साथ 
अराजकता अथवा अ्रराजनीतिक स्थिति में नहीं लोट जाते | राज्य कायम 
रहता है उसमें सातत्य का गुण है। यह राज्य का महत्त्वपूर्ण लक्षण है, 
जिससे शासन से उसकी भिन्नता प्रकट होती है| शासन की परिभाषा में 
किसी निश्चित प्रदेश का कोई संकेत नहीं होता जैसे राज्य कौ परिभाषा 
में होता है। शासनों की अरनी प्रजा पर नियामक सत्ता होती है, 
किन्तु यह सत्ता राज्य उन्हे प्रदान करते हैं। यह राज्य की सत्ता की 
भाँति मौलिक अथवा असीमित नही होती। दूसरे शब्दों में राज्य में 
प्रभुत्व सत्ता होती है किन्तु शासन में नहीं होती। शासन श्रपनी सत्ता 
राज्य से प्राप्त करता है ओर वह सीमित होती है [# परन्तु यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि यह भेद केवल पैंद्धान्तिक ही है। इसका कोई ब्याव- 
हारिक महत्व नहीं है | राज्य का प्रत्येक कार्य शासन का ही होता है। 
जिन कानूनों से राज्य की इच्छा प्रकट होती है उनका निर्माण शासन 
द्वारा होता है शासन ही उन्हें श्रमल में लाते हूँ। 


राज्य और समाज-- 

राज्य और शासन मे जो भेद है, उसे न समझने के कारण जो 
ग्रनिष्टकारी परिणाम निकल सकते हैं उनसे कहीं अधिक अनिष्टकारी 
परिणाम राज्य ओर समाज के भेद को न समभने के कारण हो 
सकते हैं। अ्रतः इन दोनों के भेद को समझ ल्लेना भी परम श्रावश्यक है। 
धसमान? से तात्पय व्यक्तियों के एक ऐसे समुदाय से है जिसका सामान्य 
हित हो तथा जो 'स्वजाति-- भावना? ((07800प87688 0 |दा76) 
से परस्पर सम्बद्ध हों | इस प्रकार जापानियों, जर्मनों तथा मारतियों के 
अलग-अलग समाज है। हम ईसाई समाज, हिन्दू समाज, मुस्लिम 
समाज आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। राज्यों के बीच बुद्ध 


अनबन ता “बा “वन अननलननिनानाज पाना वननिभिनानिटज नगर यथा अभिनय भा वजन चिकलननल---। 


*शासन तथा राज्य में जो भेद दिखाया गया है, उस पर शासन के विभिन्न 
अरथों का कोई अभाव नही पड़ता । शासन का अर्थ कभी मन्नि-परिषद्‌ होता है कभी 
मन्नि परिषद्‌ तथा संसद्‌ ओर कभी उनके अन्वर्गंत राज्य के प्रबन्धक, व्यवस्थापक 
तथा न्‍्याय-विभाग के उच्च से उच्च अधिकारी से ले कर निम्नतम अधिकारों भी 
सम्मिक्षित कर छिये जाते हैं । 





डंप ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


निवारण तथा शान्ति स्थापन के लिये भी समाज स्थापित किये 
जा सकते हैं |इन सब उदाहरणों में समान्य हितों 'में संलग्न और 
सामान्य लक्ष्य की भावना से संबद्ध लोगों द्वारा समाज बनता है । समाज 
के लिए यद आवश्यक नहीं है कि उसका एक निश्चित प्रदेश हो। 
ईसाई समाज किसी एक निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता, वह 
अन्तर्राष्ट्रीय है। राज्य तथा समाज में दूसरा भेद यह है कि राज्य 
राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता हे । प्रत्येक राज्य मे शासन तथा शासितों 
का भेद स्पष्ट दिखाई देता है । राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से शासन 
को व्यक्तियों को बन्दी बनाना, उन्हें अर्थ-दश्ड देने, उनकी सम्पत्ति ज़ब्त 
करने, यहाँ तक कि उन्हें प्राणशदरड देने का भी अधिकार होता है। 
समाज इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं कर सकता | समाज को कोई 
प्रभु्व अथवा दमनकारी सत्ता नहीं होती। राज्य ही आदेश दे सकता 
है और प्रजा से उसका बलपूर्वक पालन करा सकता है | समाज अपने 
सदस्यों का सहयोग अनुनय विनय द्वारा ही प्राप्त करता है | वह उनकी 
सदभावना से श्रपील करता है, बलप्रयोग नहीं कर सकता । बाक॑र ने 
समाज तथा राज्य के भेद के सम्बन्ध में लिखा है कि ''वे एक दूसरे से 
मिल्ते हुए हैं; वे एक दूसरे पर श्रतिक्रमण भी करते हैं तथा वे एक दूसरे 
के ऋणी भी हैं। किन्ठ॒ इस मोटी तौर से कह सकते हैं कि समाज का 
क्षेत्र वैकल्पिक सहयोग का है, उसकी शक्ति सद्मावना है और उसकी 
पद्धति लचीली है | किन्तु राज्य का क्षेत्र यांत्रिक काय का ज्ेत्र है. उसकी 
शक्ति बल है और उसकी प्रणाली कठोर है ।/# इस प्रकार राज्य समाज 
का रूप नहीं है । जब समाज का राजनीतिक संगठन दो जाता है, तब 
वह राज्य बन जाता है | इन दोनों में मूल अन्तर यही है कि राज्य से 
राजनीतिक संगठन का बोध होता है; समाज से नहीं | जापानी समाज 
राज्य भी है; क्योंकि उसका राजनीतिक संगठन भी है | किन्तु मुस्लिम 
समाज राज्य नहीं है, क्‍योंकि उसका राजनीतिक संगठन नहीं हैं। जो 
समाज राजनीतिक ढंग से संगठित नहीं होता, उसके विधघटन का खतरा 
बना रहता है। बाकर ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि समाज को राज्य 
क्रायम न रखे तो वह टिक नहीं सकता। यह मत इस श्रर्थ में सत्य 
है कि जब तक मानव समाज में किसी न किसी अ्रवस्था में राजनीतिक 
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नियंत्र०2 नहीं हो, तब तक हम व्यक्तियों के एक साथ रहने की कल्पना 
नहीं कर सकते | समाज में अनेक समुदाय तथा संस्थाएं होती हैं अतः 
उनमें परस्पर संबंध बनाये रखने तथा नियम और व्यवस्था क्रायम 
रखने के लिये कोई संगठन अवश्य होना चाहिए । 


यदि समाज और राज्य समान होते तो एक राज्य के नागरिक का 
नागरिक जीवन ही उसका समस्त जीवन हो जाएगा श्रोर उसके जीवन 
का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जो राज्य के ज्ेत्र के बाहर हो | 
परिवार, पाठशाला, चच आदि स्वशासित संस्थाओं के रूप में नहीं रहेंगे 
आर राज्य के अग बन जॉयगे | यह बात प्राचीन ग्रीस के नगर-राज्यों के 
संबध में सत्य रही होगी, किन्तु आज के युग में यह सत्य नहीं है। व्यक्ति 
के समस्त जीवन का राज्य में समावेश नहीं होता ओर न हो सकता है | 
राज्य के सदस्य होने के साथ-साथ हम अनेक संस्थाश्रों के सदस्य होते 
हैं जिन सब से सम्मिलित रूप में समाज का निर्माण होता है। 
इस प्रकार राज्य तथा समाज को एक ही समभना भूल है | किन्तु यह 
भेद रूस जैसे राज्यों को लागू नहीं होता जहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं है 
जो राज्य की सत्ता के अन्दर न हो। इस भेद का राज्य के सावयव 
तथा श्रादशवादी सिद्धान्तों से भी सामजस्य नहीं हो सकता | यह केवल 
उन यांत्रिक रिद्धान्तों के अनुरूप है जिनका वर्णन हम आगे करेंगे | 


राज्य तथा अन्य सम्ृुदाय-- 


हम ऊपर कह चुके हैं कि राज्य में मनुष्य को समध्त सामाजिक प्रवृत्ति 
'का समावेश नहीं हो सकता | अपनी सामाजिकता के विकाप्त के लिए 
व्यक्ति को राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं की मी आवश्यकता होती है। 

इसी कारण राज्य के भीतर अनेक ऐच्छिक संस्थाएं होती हैं, जेसे मज़दूर- 
संघ, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, मनोरंजन संघ, शिक्षा एवं साहित्य 
परिषदें आदि । इस प्रकार की संस्थाएं समाज के विविध सामान्य हितों 
की श्रभिवृद्धि के लिए क्रायम की जाती हैं ओर आधुनिक समय में इनमें 
काफ़ी वृद्धि हो गई है। इसका यह परिणाम है कि समाज सामान्य 
जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का एक समुदाय ही नहीं है, वरन॑ 
वह समुदायों का एक जाल सा है| वह समुदायों का समुदाय है। बाकर 
ने कहा है कि समाज को इम सामान्य जीवन बितानेवाले व्यक्तियों 
के समूह के रूप में कम देखते हैं, हमें वह ऐसे ष्यक्तियों का समुदाय 


० ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


दिखाई देता है.जो पहले से ही सामान्य जीवन बिताने वाले विविध संमुदायों 
में संगठित हैं ओर जो समुदाय स्वयं एक बड़े समुदाय भें एक उच्चतर 
उद्देश्य को प्राप्ति के लिये संगठित हो गये हैं| ये समुदाय श्रनेक बातों में 
राज्य के समान है ओर अनेक बातों में मिन्न भी हैं। राज्य की भांति 
वे भी मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की अभिव्यक्ति है और उसकी अभि- 
व्यक्ति तथा विस्तार में सहायता करते हैं | राज्य की भॉति उनका भी 
अपना लक्ष्य है, यद्यपि वह राज्य के लक्ष्य के समान उतना सामान्य 
नहीं, विशिष्ट होता है । वे संगठित हैं और उनमें से अनेकों के पास 
अपना कोष ओर अ्रपनी सम्पत्ति भी है। वे भी अपने सदस्यों पर नियंत्रण 
रखते हैं ओर उनके अ्रपने नियमोपनियम भी होते हैं | प्रत्येक समुदाय का 
अपना क़ानूनी ज्यक्तित्व भी होता है। परन्तु उनमे और राज्य में कुछ 
मोलिक भेद हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं । 
१०“«किसी भी समुदाय को दमन को कानूनी सत्ता श्रर्थात्‌ क़ानून 
बना कर दण्ड के भय से उसका पालन कराने की सत्ता नहीं हैं| 
केवल राज्य को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त हे | राज्य का प्रभुत्वत ही एक ऐसा 
तत्व है, जो उसमें तथा अन्य समुदायों में एक मोलिक भेद स्थापित 
करता है | इस पर हम विस्तार से ऊपर लिख चुके हैं । 
२०---राज्य स्थायी तथा सदैव क्रायम रहने वाला समुदाय है, क्योंकि वह 
समस्त नागरिकों के नैतिक कल्याण की अमभिवृद्धि के सामान्य और 
स्थायी लक्ष्य की सिद्ध के लिये प्रयत्न करता है | परिवार भी राज्य की 
भॉति एक स्थायी समुदाय है | अन्य समुदाय न्यूनाधिक अल्प कालिक , 
होते हैं । वे किसी विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्थापित किये 
जाते हैं और जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तब वे भंग कर 
दिये जाते हैं | कुछ समुदाय आनन्‍्तरिक भरमेड़ों के कारण नष्ट हो 
जाते हैं | राज्य के स्थायित्व का दूसरा कारण यह है कि वंइ एक 
आवश्यक समुदाय हे | राज्य के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता किन्तु 
शन्य ऐच्छिक समुदायों का सदस्य न रह कर भी वह अपना जीवनं- 
यापन कर सकता है । राज्य अ्रंनिवाये है परन्तु कोई भी ऐच्छिक 
/ समुदाय अनिवाय नहीं हैं | 
३७»राज्य अनिवाये समुदाय है | हस स्वयं राज्य की सदस्यता का चुनाव 
नहीं करते वस्न्‌ जिस प्रकार हम एक परिवार में जन्म लेते हैं 
उस्री प्रकार राज्य में भी जन्म लेते हैं| इम निर्वासन के अतिरिक्त 
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अन्य किसी प्रकार के राज्य की सदस्यता का परित्याग नहीं कर 
सकते । रक्‍त-सम्बन्धी समुदायों को छोड़ कर अ्रन्य समुदायों की 
सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्मर रहती है | वह जब चाहे 
किसी ससथा का सदस्य बन सकता है ओर जब चाहे उससे पृथक्‌ 
हो सकता है । हे 

४--राज्य वर्जनशील (7:४०)घ४४८) है । कोई भी व्यक्ति एक समय 
में एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है, वह एक साथ ही दो या 
अधिक राज्यों का नागरिक नहीं बन सकता | किन्तु वह अनेकों 
ऐच्छिक समुदायों का सदस्य एक साथ बन सकता है | 

४---राज्य एक प्रादेशिक समुदाय है | वह एक निश्चित प्रदेश में सीमित 
होता दे | ऐच्छिक समुदाय प्रादेशिक नहीं होते | इनमें से रेड क्रॉस 
सोसायटी, कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल जैसे अनेक समुदाय तो अन्‍्त- 
राष्ट्रीय भी होते हैं । 

६--जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है राज्य का उद्देश्य सामान्य 
जनकल्याण की अभिवृद्धि करना है। इस प्रकार उसका सम्बन्ध 
अनेक प्रकार के हितों से रहता है; श्रतः उसका क्षेत्र भी व्यापक 
है। ऐच्छिक समुदाय के हित विशिष्ट और सीमित होते हैं और 
उनका क्षेत्र भी सीमित होता है । 


समाज में इन अनेक समुदायों के अस्तित्व के कारण उनके तथा 
राज्य के सबंधों का महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है। उनमें से कई समुदाय 
' राज्य के प्रयास के बिना ही विकसित होते हँ--जेसे विद्यार्थी संघ, डाक 
के कर्मचारियों का संघ, अर्यसमाज आदि | कुछ समुदाय ऐसे होते हैं, 
जो राज्य के विरोध के बावजूद मी बने रहते हँ--जैसे ब्रिटिश राज्य में 
भारतीय कांग्रेस | कुछ समुदायों का जन्म राज्य के द्वारा होता है जैसे. 
विश्वविद्यालय, सहकारी समितियों आदि | इन सस्थाओ्रों का उदय चाहे 
किसी प्रकार भी हुआ हो, वे राज्य की अश्रनुमति से ही काय कर सकती 
हैं | उन्हे राज्य की स्पष्ट या मोन स्वीकृति अवश्य प्रात करनी होती 
है| जिस संस्था के कार्यो को राज्य या शासन खतरनाक समभता है 
उसे शासन बलपूर्वक भंग कर देता है। अनेकों बार भारत में अग्रेज्ञी 
सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय महासभा को ग्रेरक्नानूनी घोषित कर दिया 
था | कोई भो सभ्य राज्य ऐसी संस्था को क्लायम करने की आजा नहीं 
देगा जिसका उददंश्य श्रनैतिक हो या अपराधजनक । इसका श्र॒र्थ यह 
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अधिक धुयोग हैं, प्रजातीय विशुद्धता कहीं भी विद्यमान नहीं है | किसी 
'जन' ( 7८00)6 ) को “राष्ट्र का रूप धारण करने के लिए न तो 
प्रजाति की एकता, न भाषा और धर्म की एकता की आवश्यकता होती 
है, वरन्‌ उस विचित्र एवं जटिल भावना की आवश्यकता होती है 
जिसे हम राष्ट्रीय की भावना कहते हैं। राष्ट्रीय की समुचित 
व्याख्या या परिभाषा करना कठिन है। इसका सबसे उत्तम वर्णन इसी 
प्रकार किया जा सकता है कि यह एक द्वोने की सक्रिय भावना है; लोगों 
की एक साथ एक ही जगह रहने की आकांक्षा है; वह समचित्तता की 
भावना है जो सामान्य सांस्कृतिक परम्परा के कारण एक जनसमुद में 
पैदा हो जाती है। यह भावना मुख्यतः मनोवैज्ञानिक एव आध्यात्मिक 
है, इसका राजनीतिक रूप गोण है। ज़िमने का कथन है : 'मेरे विचार में 
राष्ट्रीया। तनिक भी राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यह प्राथमिक रूप से 
ओर श्रावश्यक रूप से आध्यात्मिक प्रश्न है। यह सातापिताओ्रों, 
अध्यापकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताश्रों ओर उन सबों के लिए एक 
प्रश्न है जिनका तरुणों के जीवन एवं आदशों से सम्बन्ध है--आऔरर जो 
समाज की आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं।' गानर के शब्दों मे राष्ट्र की 
परिभाषा निम्न प्रकार को जा सकती है: “राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से 
संगठित एवं एकरूप जन-समुदाय है जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन 
की एकता और अभिव्यक्ति का शान है और जो उसे बनाये रखना चाहता 
है। जो बंधन एक जन को राष्ट्र बना देते हैं, वेन जातीय हैं ओर न 
प्रजातीय, वरन्‌ वे मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ही हैं |? 


राजनीतिक संगठन के रूप में “राष्ट्र '-- 


अधिकांश आशुनिक लेखक राष्ट्र! की इस परिभाषा को इस श्राधार 
पर अपनयोात्त कहेंगे कि इसमें राजनीतिक संगठन की कुछ भी चर्चा 
नहीं है । उनके लिए राष्ट्र केवल व्यक्तियों का ऐसा समुदाय नहीं है 
जो सांस्कृत्रिक तथा श्रध्यात्मिक बधनों से बंधा हो; वह इन बंघनों से 
बंधा हुआ भी ऐसा समुदाय है, जो एक ही प्रभुत्व के भ्राधीन हो। दूसरे 
शब्दों में जन उस समय तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक कि बह 
खज्य का रूपन धारण कर ले। ऐसे लेखक राष्ट्रीयता के राजनीतिक 
पहल्लू पर ज़ोर देते हैं। उदाहरणतर्थ, गिलक्राइस्ट का विचार है (कि 
शट्ट शब्द का राज्य से मिलता-जुलवता अथे है। बह राज़्य के साथ कुछ 
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और भी है श्र्थांत राज्य जिसका हम उसके अ्रधीन संगठित जनता कौ 
एकता के दृष्टिंबिन्दु से विचार करें | इसी प्रकार देज़ (9५७७) का 
विचार है कि एक उपराष्ट्र (१०(079]9) एकता और प्रभ्ुता प्रात 
करने के बाद राष्ट्र बन जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्र एक 
राज्य में संगठित ब्रिटिश प्रजा है जो एकता की मावना से कार्य करती 
है। जहाँ राज्य की जनता में एकता की भावना का श्रावश्यक मात्रा में 
अभाव होता है, वहाँ हम साधारणतया उसे राष्ट्र नहीं कहते हैं। प्रथम 
विश्व युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया-हंगरी राज्य का श्रस्तित्व था; परन्तु लोगे 
उसे आस्ट्रिया-हंगरी राष्ट्र कहने में संकोच करते ये | संक्षेप में, बहुत से 
लोग राष्ट्र का अथ सांस्कृतिक दृष्टि से एकरूप और राजनीतिक दृष्टि 
से संगठित प्रजा करते हैं | 


इस प्रकार राष्ट्र का अर्थ राज्य के समान हो जाता है | लॉर्ड ब्राइस 
ने भी इसी मत क समर्थन किया है । उसने राष्ट्र कौ परिभाषा इस 
प्रकार की है: 'राष्ट्र एक उपराष्ट्र (१०४६०7०।.9) है जिसने अपना 
संगठन राजनीतिक संस्था के रूप में कर लिया है और जोया तो 
स्वतंत्र है या स्वतंत्रता की इच्छुक है ।! इस विचार की विद्धानों ने संदिग्ध 
एवं शिथिल कह कर आलोचना को है; क्योंकि यह दोनों कल्पनाश्रों 
के श्रर्थों में भ्रान्ति पेदा करता है | किन्तु इसके पक्ष में एक बात श्रवश्य 
है | ऐतिहासिक दृष्टि से स्वराज्य के लिए आकांक्षा राष्ट्रीया की 
भावना के विकास में बड़ी प्रेरक रही हैं। यदि कोई व्यक्ति मारतीय, 
"मिश्री तथा आयरिश राष्ट्रीयता को समभना चाहे तो उसे राष्ट्रीयता 
की भावना के राजनीतिक पक्ष को भी समझने की आवश्यकता है। 
पोलिश प्रजा ने स्वतत्र राज्य की स्थापना के लिए जो दावा किया था 
उसका भी यही आधार है | यह भी मानना पड़ेगा कि किसी राज़्य कं। 
रूप और लक्षण बहुत अंश तक राष्ट्र के लक्षण पर ही निर्भर है। इस 
प्रकार राष्ट्रीयवा राजनीतिकता का आधार है| 


राज्य ओर राष्ट्र-- 


इस विवेचन के बावजूद भी, जिससे राज्य और राष्ट्र का घनिष्ठ 
सम्बन्ध प्रकट होता है, यह उचित होगा कि इन दोनों कल्पनाओं में 
मेद किया जाय और दोनों को एथंक्‌ रखा जाय । राष्ट्रीवा की भावना 
मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक है जब कि राज्य कीं एकता राजनीतिक 
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है| दोनों में मुख्य भेद यह है कि राज्य राजनीतिक दृष्टि से संगठित 
इकाई है और राष्ट्र आध्यात्मिक बंधनों से एकता के सूत्र में बंधी 
जनता है जो अपने को दूसरे ऐसे हो समुदायों से मिन्न मानती है| प्रो० 
ज़िमन ने इन दोनों के भेद को निम्नलिखित अ्रवतरण में भली भाँति 
स्पष्ट कर दिया है : *राष्ट्रीयवा (२०६०॥०)॥५) धर्म की भाँति 
आध्यात्मिक है, राज्यत्व (5:०८८४॥०७०) भौतिक है; राष्ट्रीयता मनो- 
वैज्ञानिक है, राज्यत्व राजनी तिक है; राष्ट्रीयता। मन की स्थिति है, राज्यत्व 
क़ानून की स्थिति है; राष्ट्रीयत। एक अधिकार है, राज्यत्व एक दायित्त्व 
है जिसका पालन कराया जा सकता है; राष्ट्रीयता एक प्रकार की भावना, 
चिन्तन तथा जीवन का ढड्ग हे , राज्यत्व एक ऐसी अवस्था है जो सभ्य 
जीवन से विलग नहीं की जा सकती। इस भेद को बतलाते हुए इसमें 
यह न भूल जाना चाहिये कि साधारणतया राज्य ओर राष्ट्र दोनों साथ 
साथ चलते हैं। जो जनता न तो स्वतन्त्र है और न स्वतन्त्र होने की 
इच्छा ही करती है उसे राष्ट्र नहीं कहेंगे | राष्ट्र-राज्य ((४०४८०00 5090८) 
कोई निरंथक पद नहीं है । 

इन दोनों कल्पनाओश्रों में भेद दोते हुए भी यदि एक राष्ट्र के व्यक्ति 
को किसो दूसरे राज्य के नागरिक की हैसियत से रहने को बाध्य किया 
जाय तो उसमें कोई नेतिक ग्रत्याचार या तार्किक असगति नहीं है | एक 
जर्मन फ्रान्स या इज्धलेंड का नागरिक हो सकता है। किन्तु इस बात को 
सदा ध्यान में रखना चाहिये कि सांस्कृतिक एकता सदा राज्य के रूप में 
प्रकट होने का प्रयत्न करती है| यदि हम इस बात को स्त्रीकार करे कि - 
मुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं की सस्कृति से भिन्न थी तो पाकिस्तान 
की स्थापना को श्रावश्यक श्राधार मिल जाता है। 


राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता-- 


हम ऊपर कह चुके हैं कि राष्ट्रीयता से ऐसी जटिल भावना का बोध 
होता है जो एक प्रदेश में रहने वाली जनता को एकता के सूत्र में बॉच 
कर उसे एक राष्ट्र बना देती हैं| यह सिद्धान्त राष्ट्र का निर्माणकर्तता है। 
इसका एक दूसरा भी अर्थ है, जिसे सम लेन। उचित होगा । कुछ 
लेखक “राष्ट्र”! ओर 'राष्ट्रीयता” में भी भेद करते हैं; किन्तु यह भेद 
मिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। लॉड ब्राइस के अनुसार इनमें जो 
भेद हे, वह राजनीतिक संगठन का ही है। एक जनसमूह *'राष्ट्रीयता' 
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( उपराष्ट्र )$ कहलाता है, यदि वह भाषा ओर साहित्य, विचार तथा 
लोकाचार एवं परम्परा आदि के बन्धनों से इस प्रकार बंधा हो 
कि उसके कारण वह एकता का अनुभव करे और वह अपने को 
इसी प्रकार के दूसरे जन समूह से भिन्न समके। जब इस प्रकार 
की जनता राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य के रूप में संगठित हो जाती 
है तब उसे 'राष्ट्र कहते हैँ। इस प्रकार राष्ट्र एक राष्ट्रीयता ( उप 
राष्ट्र ) हे जो स्वतन्त्र हो गया है अथवा स्वतन्त्रता की इच्छा करता है। 
इस प्रकार राष्ट्रीयता (उपराष्ट्र) ऐसी जनता का नाम है जो राष्ट्र बनने जा 
रही दे, जेसे कुछ वर्ष पहले तक यहूदी | इस प्रकार राष्ट्रीय तथा राष्ट्र 
में भेद करने का तरीका उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस प्रकार 
राष्ट्र एवं राज्य में जो भेद है, उसकी उपेक्षा की जाती है। उस विचार 
को स्वीकार कर लेना अ्रधिक अच्छा होगा जिसके अ्रनुसार इनमें अंतर 
राजनीतिक संगठन का नहीं वरन्‌ सख्या क्रा माना जाता है। जहाँ एक 
राष्ट्र में कई सामाजिक-प्रजातीय समुदाय होते हैँ वहाँ उनमे से प्रत्येक 
समुदाय को राष्ट्रीयता (उपराष्ट्र) कह सकते हैं। इस प्रकार वेल्श ओर 
स्कॉच ब्रिटिश राष्ट्र के अ्रन्तर्गत भिन्न उपराष्ट्र हैं। भारतीय राष्ट्र के 
अन्तर्गत पंजाबी, गुजराती, बगाली, मराठे आदि उपराष्ट्र 
(२०६०790/6५%) हैं । 
राष्ट्रीयता के तत्व-- 

जो शक्तियाँ एक जनसमूह मे राष्ट्रीयता को भावना उत्पन्न करती हैं 
आऔर उसे एक राष्ट्र बना देठी हैं, वे अनेक ओर विभिन्न प्रकार की हैं । 
इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं धर्म की एकता, भाषा की एकता, परम्परा 
एवं संस्कृति की एकता, मोगोलिक एकता, हितों की एकता, तथा 
प्रजातीय एकता । इनमें से कोई भी एक तत्व परम श्रनिवाय नहीं है, 
परन्तु प्रत्येक तत्व जनता में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अच्छा है। जो 
जनता राज्य कहइलाने का दावा करती है, उसमें इनमें से अधिकांश तत्व 
विद्यमान होने चाहिए । 

(१) प्रजाति की एकता-- 

जो राष्ट्र को एक प्रजातीय संघटन मानते हैं, वे प्रजाति (२००८) 


कि 


9 हिन्दी में इस अथ में हम रादषट्रीयता के स्थान पर “उपराध्ट” शब्द का 
प्रयोग अच्छा समझते हैं | 
(>- 
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की-समानता या एकता को राष्ट्रीयता के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण 
तत्व मानते हैं। प्रजातीय एकता अनेक राष्ट्रों का लक्षय माना जाता 
है। राष्ट्रीय भेद वशानुक्रम के कारण माने जाते हैँ। समान वंशपरंपरा 
का अतीत काल में राष्ट्र-निर्माण में चाहे जेंसा महत्व रहा हो परन्तु 
वर्तमान काल में प्रजाति की विशुद्धता को राष्ट्रीयता का आवश्यक तत्व 
नहीं माना जा सकता। प्रजाति एक भौतिक वस्तु है, राष्ट्रीयता एक 
अध्यात्मिक भावना है। राष्ट्रीयता की भावना प्रजाति में से विकसित 
नहीं हो सकती। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है आज ससार में 
कोई भी विशुद्ध प्रजाति नहीं है। आजकल जो प्रजातियों विद्यमान हैं 
वे श्रनेकोी प्रजातियों के मिश्रण के फल-स्वरूप बनी हैं। आ्राधुनिक राष्ट्रों में 
से अधिकांश में विभिन्न प्रजातियों के लोग सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में तो प्रजातियों कौ बड़ो विविधता मिलती 
है। ब्रिटिश राष्ट्र में केल्ट्स, व्यूटन और डेन प्रजातियों के लोग सम्मि- 
लित हैं | दूसरी ओर प्रजाति को एकता आवश्यक रूप से एक राष्ट्रीयता 
का निर्माण नददी करती | प्रजातीय दृष्टि से अंग्रेज और आस्ट्रेलिया के 
निवासी एक ही हैं, परन्तु श्रब वे दो भिन्न राष्ट्र हैं । 

इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि प्रजाति को एकता प्रत्यक्ष 
रूप से राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने मे योगदान देती है परन्तु 
परोक्षे रूप से इसका बड़ा महत्त्व हे; क्‍योंकि इसके कारण प्रजा में भाषा, 
संस्कृति ओर परम्परा की एकता का प्रादुर्भाव होता है । 

(२) धर्म की एकता-- 

प्रजाति की एकता के समान ही घर्म की एकता भी राष्ट्रीयता का 
एक आवश्यक तत्व माना जाता था । पूर्वकाल में राज्यों की एकता एवं 
संगठन में घम ने यथेष्ठ योगदान दिया | परन्तु आज के जुग में राष्ट्रीय 
ऐक्य के बन्धन के रूप में इसका मददत््व यदि लुप्त नहीं तो बहुत कम 
अवश्य हो गया है। इसका कारण धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक 
स्वतन्त्रता की भावना का प्रसार है। आधुनिक काल में विभिन्न धर्मों का 
पालन करने वाले लोगों ने एक राष्ट्र का निर्माण किया हैं। जर्मनी 
एक सबल राष्ट्र बन गया है, यद्यपि वहाँ रोमन कैथोलिफ और प्रोठेस्टेंट 
दोनों धर्मों के अनुयायी हैं। इसी प्रकार रोमन कैथोलिक धर्म तथा 
ग्रीक कैथोलिक धर्म के कारण यूगोस्लाविया राष्ट्र के निर्माण में कोई 
बाधा नहीं पढ़ी | संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि 
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उसमें अनेक धर्मों के होते हुए भी वह एक सबल राष्ट्र है। दूसरी ओर 
ऐसे भी देश हैं जहाँ धार्मिक मतभेदों के कारण राष्ट्रीय एकता में बड़ी 
बाधाएं पैदा हुई हैं।|अआ्रायरलैंड में अल्स्टर प्रदेश प्रोटेस्टेंट मतानुयायी 
है और शेष भाग रोमन केथोलिक है । हमारे देश में हिन्दू-मुसलिम मत- 
भेद हमारी स्वाधीनता के मार्ग में बड़ा बाघक रहा है और अस्त में 
उसके कारण देश के कृत्रिम विभाजन द्वारा दो स्वतन्त्र राज्यों का जन्म 
हुआ | इस प्रकार धर्म की एकता राष्ट्रीय एकता के आविर्भाव में 
सहायक द्ोती है परन्तु वह उसका आवश्यक तत्व नहीं है । 


(३) भाषा, संस्कृति तथा परम्परा की एकता-- 

प्रजाति तथा धर्म की एकता की श्रपेक्षा राष्ट्रीय चेतना की अभिवृद्धि 
में भाषा, परम्परा तथा संस्क्ृति की एकता का बड़ा महत्व है | राष्ट्रीयता के 
विषय पर जितने लेखक हैं उनमें से श्रधिकांश ने सामान्य भाषा की 
आवश्यकता पर श्रधिक ज़ोर दिया है। फिक्टे ([700/८) का मत है 
कि सामान्य भाषा राष्ट्र के सदस्यों में एकता का मुख्य बन्धन है। 
यह ऐसा इसलिये है कि जो व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं 
वे एक दूसरे के भावों एवं विचारों को सरलता से समभ लेते हैं और 
समान विचारों एवं आ्रादर्शों को ग्रहण कर लेते हैं। सामान्य भाषा के 
अ्रभाव के कारण लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते। इससे सामान्य 
अपदर्श तथा सामान्य चेतना के विकास में बढ़ी बाधा पड़ती है। भाषा 
एकता का ऐसा बन्धन है जिसे लोग खूब समभते हैं और कभी नहीं 
छोड़ना चाहते । विविध देशों मे जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुए हैं उनका 
सम्बन्ध अधिकांश में भाषा की रक्षा के प्रश्न से रहा है। हमारे देश 
में विविध भाषाओं के होने के कारण राष्ट्रीय भावना की प्रगति के मार्ग 
में बड़ी कठिनाइयोॉँ रही हैं । हिंदी-उदू के सबंध में जो विवाद है, उसका 
सम्बन्ध साम्प्रदायिक समस्या से है । 

भाषा की एकता राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए. कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण क्‍यों न हो, परन्तु उसको इम श्रत्यन्त आवश्यक तत्व नहीं 
मान सकते | ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जहॉ विभिन्न भाषा- 
भाषी लोग रहते हैं; किन्तु फिर भी वे सुसंगठित राष्ट्र हैं| कनाडा में दो 
भाषाएँ और स्विटज़रलैंड मे तीन भाषाएँ बोली जाती हैं । यह 
भी सत्य है कि दो राष्ट्र एक ही भाषा का प्रयोग करते रहते हैं 
ओर फिर भी वे पएथक्‌ रहते हैं। ब्रिटिश तथा अ्रमेरिकन लोग एक 
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ही भाषा का प्रयोग करते हैं किन्तु उनके दो प्रथक्‌ राष्ट्र हैं। दो राष्ट्रों 
द्वारा एक भाषा के प्रयोग से उनमें परस्पर मेल-मिलाप की सभावना 
अधिक रहती है।इस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में भाषा एक मुख्य 
तत्व है। 

(४) भौगोलिक एकता-- 

एक ही प्रदेश में निवास से भी राष्ट्रीय भावना का विकास होता 
है| व्यक्ति एक दही प्रदेश में मिल कर रहने से बहुत शीघ्र सांस्कृतिक 
एकता के बंधन में बँध जाते हैं। उनमें परस्पर सहानुभूति तथा एकता 
की भावना पैदा हो जाती है। परन्तु समाज में एक बार राष्ट्रीय 
भावना का विकास हो जाने के बाद उसे कायम रखने के लिये सामान्य 
प्रदेश में आवास आवश्यक नहीं होता | अंग्रेज, जापानी एवं भारतीय 
श्रग्रेज, जापानी एवं भारतीय रहेंगे, वे दुनियां के चाहे जिस भाग में 
रहें। भनुष्य विदेशी वातावरण में भी अपने राष्ट्रीय भावों को क्रायम 
रखता है । 

(४) सामान्य राजनेतिक आकांक्षाएँ-- 

राष्ट्रननिर्माण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है र/जनीतिक आकांज्षाओं 
की एकता । जनता में भाषा, घर्म तथा संस्कृति की चाहे जितनी 
विभिन्नताएं क्‍यों न हों, एक शासन के आधोीन दौर्घकाल तक रहने 
से उसम राष्ट्रीय भावना का विक,स हो जाता है। यदि शासन विदेशी 
होता है, तो यह राष्ट्रीय भावना बड़े उग्र रूप में विकसित हो जाती है | 
भारत में राष्ट्रीयाा के विक्रास का मुख्य कारण यह था कि जनता 
विदेशी शासन से मुक्ति प्रप्त कर भारत को स्वाध।न राष्ट्र बनाना चाहती 
थी। मिश्र तथा आयरलैंड में भी राष्ट्रीय भावन। के विकास का कारण 
वहाँ की प्रजाश्रों की स्वतन्जता-प्राप्ति की आकांह्ाएँ थीं। विजय, त्याग 
तथा बलिदान को प्राचीन स्मृतियां लोगों को एकता के बधन में हस 
प्रकार बॉघ देती हैं जिस प्रकार और कोई वस्तु नहीं बॉध सकती । राष्ट्रीय 
आकॉतज्षाओं की एकता के सामने धर्म तथा प्रजाति के विदारक मत-भेद 
भी विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति राजनीतिक आन्दोलन में गिरफ़्तार 
होकर जेलों में रहे हैं वे धार्मिक विचारों में भिन्न होते हुए भी राष्ट्रीय 
भावना से पूरित रहते है'। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता को जिस 
शक्ति ने एकता के सूत्र में बॉधा हैं वह जनता की सामान्य राजनीतिक 
भ्राकाँबाओं को शक्ति ही है। मिल का भी विचार था कि “राष्ट्रीय 
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इतिहास तथा प्राचीन घटनाओं से संबंधित संस्मरण, गर्व तथा श्रपमान 
की सामूहिक भावना, दर्ष एवं विषाद ऐसे शक्तिशाली तत्व हैं जो 
राष्ट्रीया की भावना का विकास करते हैं ।” यह अब श्रधिकाधिक 
अनुभव किया जा रहा है कि राष्ट्रीयता प्रजाति की विशुद्धता, धर्म, भाषा, 
तथा लोकाचार की एकता जैसी बाहरी चीजों का परिणाम नहीं है, 
वह अत्यन्त सूच्रम वस्तु है | वह सारत : मनोवैज्ञानिक है श्रौर मानस पर 
प्रभाव डालने वाली श्राध्यात्मिक शक्तियों से उत्पन्न होती है। इनमे से सब 
से महत्त्वपूर्ण तत्व हैं सामान्य राजनीतिक आकॉच्षाएँ, सामान्य आदर्श 
ओर सामान्य परम्पराएं जो लोक गीत तथा लोक-गाथाश्रों द्वारा प्रकट 
होती हैं । 


क्या भारत एक राष्ट्‌ है ९-- 


राष्ट्रीयता के संबंध में इमने ऊपर जो विचार किया है वह अधिक 
स्पष्ट हो जायगा यदि इम इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या भारत एक 
राष्ट्र है । यद प्रश्न केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का ही नहीं है; यह 
श्रत्यन्त व्यावहारिक भी है | इस प्रश्न के समुचित उत्तर पर देश का 
कल्याण निमंर है । 


भारत एक राष्ट्र है, इस तथ्य से विदेशी लोगों द्वारा जो भारतवर्ष 
पर विदेशी शासन बनाये रखना चाहते थे, इन्क्रार करते ये। अ्रनेक 
ब्रिटिश लेखकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत एक 
देश नहीं ; वरन्‌ उप मददाद्वीप है और इसे योरोपीय राष्ट्रों के समान 
' भारतीय राष्ट्र कहना स्वथा ग़लत है। भारत में विविध जातियॉ, 
धर्म तथा सस्कृतियाँ एवं भाषाएं हैं।इस कारण उसे राष्ट्र नही कहा 
जा सकता । भारत में प्रजाति की एकता नहीं है| यहाँ की जनता 
द्रविड्ों, आयों और मंगोलों के सम्मिश्रण से बनी है | संखार के प्रायः 
सभी मद्दान्‌ धर्मों के श्रनुयायी यहाँ रहते हैँ। इसमे हिन्द, मुसलिम, 
ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध श्रादि अनेक धर्मों के मानने वाले रहते हैं । 
समस्त देश में किसी एक सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और 
एक दर्जन से भी अधिक भाषाएं तथा सैंकड़ों बोलियाँ ([)9]6०(%) 
बोली जाती हें। यहाँ परम्परा एवं संस्कृति की एकता भी प्रभाव है | 
जनता का एक भाग अरब तथा फ़ारस के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करता 
है ; दूसरा किन्तु विशाल भाग श्रार्यों के संस्कृत साहित्य से 
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अपनी संस्कृति तथा आादशों के लिये परे रणा प्राप्त करता है। इसी कारण 
सर जॉन स्ट्रंची का विचार था कि--भारत के देश मे योरोपियन 
धारणा के अनुकूल कभी किसी भी प्रकार की एकता--भौतिक तथा 
राजनीतिक-- नहीं रही और न है।” इस प्रकार यह कहा जा सकता 
है कि प्रजातीय, धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक बघन जो किसी प्रज्ञां 
को एक राष्ट्र के रूप में बॉध देते हैं, वे भारत में नहीं हैं । 


यह सब सर्वथा सत्य है| हमारे देश में सम्प्रदाय, धर्म, भाषा श्रादि 
की विविधता है | किन्तु हमारी भारतीय आकांक्षाओं मे विदेशी तथा 
देशी श्रालोचक भारतीय जीवन की इन विविधताओं के भीतर कौ आध्या- 
त्मिक प्रकता को नहीं देख पाते। अन्य देशों की भाँति भारत में भी रक्त- 
सम्मिश्रण हुआ है | मारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो विशुद्ध 
आये, द्रविड़ या मंगोल होने का दावा कर सके । यहाँ के लोग अपने 
को सचेतन रूप से न आय और न द्रविड़ अनुभव करते हैं। अ्रतीत काल 
से भारत धामिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहा है श्रौर यहाँ आरश्चर्य- 
जनक सांस्कृतिक समन्वय बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। हमारे 
देश में धार्मिक श्रत्याचार नहीं हुए | वर्तमान काल मे हमारे देश में जो 
साम्प्रदायिक उत्तेजना है, वह अल्पयकालिक है और विभाजन तथा फूट के 
साथ शासन करने की नीति के समर्थक ब्रिटिश राज्य के नष्ट हो जाने 
से भारतीय राष्ट्रीय जीवन में से यह साम्प्रदायिकता भी नष्ट हो जायगी। 
आज से तीन दशाब्दियाँ पूर्व ऐसी कोई समस्या हमारे देश में नहीं थी | 
धर्म का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, वह तो राजनीतिक है। 
दूसरी श्रोर भारत में जिन भाषाओ्ं तथा लिपियों का प्रचार है, उनमे 
पर्याप्त समता है, उनमें से अधिकांश की जननी सस्कृत एवं पाली भाषायें 
हैं| हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार देश के एक बड़े भाग में है| हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा का स्थान मिल चुका है और लिपि की समस्या का भी 
कुछु कठिन होते हुए भी देवनागरी को राष्ट्रलिपि मान कर अन्त कर 
दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीयता में हिन्दौ-उदूं विवाद के कारण 
कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। भारत जैसे सुविशाल देश में भाषा के 
भेदों का होना स्वाभाविक है। इन कठिनाइयों से राष्ट्रीय विकास 
में बाधा नहीं होनी चाहिए | भारत माता के आदेश की अपनी एक 
भाषा है और उसकी समस्त सनन्‍्तान उसे समझती है।जो भारत में 
संस्कृति की एकता से इन्कार करते हैं, वे अपने ओर देश के साथ 


राज्य, राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता (६३ 


बड़ा अन्याय करते हैं | वर्तमान्‌ समय में देश में कोई हिन्दू संस्कृति या 
मुस्लिम संस्कृति नहीं है । देश मे केवल भारतीय संस्कृति है, जिसका 
समस्त भारतीयों के जीवन पर प्रभाव है। यह सस्क्ृति श्रपनी प्रकृति में 
हिन्दू है, परन्तु इस पर इस्लाम तथा अन्य संस्कृतियों का मी काफी 
प्रभाव है | हमारी समन्वयात्मक प्रवृति के कारण हिन्दू सस्कृति ने इन सब 
संस्क्ृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को अहएण कर लिया है। इस प्रकार अब यह 
विशुद्ध हिन्दू नहीं रही है ओर मारतीय संस्कृति के रूप में विकसित हो 
गई है । यह वास्तव में समाज शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध बात 
होती यदि हिन्दू तथा मुसलमान सदियों तक (एक दूसरे के सम्पक में 
रहते हुए भी एक सामान्‍य सस्कृति का विकास न॑ कर सकते | भारत कौ 
सांस्कृतिक एकता उतनी ही पुरातन है जितना कि यह देश। पक्षपात 
ओर स्वार्थ के कारण अन्धे बने हुए लोग ही इस सत्य को नहीं देख पाते | 

यह सत्य है कि अतीत काल में मारत मे राष्ट्रीयता की भावना का 
विकास नही हुआ । यूरोप में भी राष्ट्रीयता २०० वर्षो से अधिक पुरानी 
नहीं है | किन्तु आज भारत में सहस्त्रों नर-नारियों के स्वाधीनता-यज्न में 
दिये हुए बलिदान के कारण राष्ट्रीयता जगमगा रही है। भारत के लिए 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए. सभी समुदायों--हिन्दू, मुस्लिम, परिगणित 
जातियों, पारसी, सिकख, जैन आदि ने सम्मिलित रूप से कार्य किया है। 
यह राष्ट्रीय भावना केवल शिक्षितों तक ही परिमित नहीं रही हे | 
राष्ट्रीय कॉग्रेस के आन्दोलन के कारण राष्ट्र-पिता गॉधी जी के नेतृत्व में 
, समस्त भारतीय जनता इस भावना से ओत-प्रोत हो गई है । इसके महत्व 
को न मानना व्यथ है । 

श्री मुहम्मदशली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था और जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के मूल पर कुठाराघात किया 
है उसका उद् श्य दुष्टतापूर्ण है; वह सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वथा अग्राह्म 
है, ओर अव्यावहारिक भी है | इसमें सन्‍्देह है कि उसके प्रवत्तेक इस 
संबन्ध में सच्चे ये | यह दुष्टतापू्ण इस लिए, है कि इससे राष्ट्रीय एकता 
नष्ट होती है और साम्प्रदायिक कट्ठता तथा घृणा बढ़ती है। सैद्धान्तिक 
रूप से यह सिद्धान्त पुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी कसोटी नहीं है 
जिसके आधार पर हिन्दू ओर मुसलमान दो राष्ट्र माने जा सके। उनमें 
केवल धर्म का भेद है, अन्य सब बातों में वे समान हैं। यह सिद्धान्त 
यथाथवादी भी है. क्‍योंकि हिन्दू तथा मुसलमान प्रत्येक ग्राम तथा नगर 
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में मिल-जुल कर रहते हैं। उन्हें एक दूसरे से परथक्‌ नहीं किया जा सकता | 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धान्त का प्रचार इसलिये किया जा रहा 
था कि मुसलमान राष्ट्रीयवा आन्दोलन से प्रथक रहें | यह हमारे राष्ट्रीय 
जीवन तथा इतिहास में एक अल्प-कालीन चीज़ है | 

सामान्य राजनीतिक आकांक्षा; सामान्य कष्ट सहन और सामान्य 
गौरवपूर्ण विजय के कारण भारत एऐक राष्ट्र बन चुका है। यदि भारत में 
राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का प्रचार हो जाय तो भारतीय राष्ट्र बहुत शीघ्र एक 
सबल सुसंगठित राष्ट्र बन जायगा | 

इस द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त के समथकों में से बहुत से श्रब उसका त्याग कर 
चुके हैं, उनके लिये अब उसका उपयोग नहीं रहा। इस सिद्धान्त 
के प्रवर्तक और पाकिस्तान के जन्मदाता स्व० श्री जिन्ना के पाकिस्तान 
संविधान सभा के समक्ष दिये हुए भाषण में ही इसका खण्डन हो गया 
है| सत्य शाश्वत होता है, च्ुणिक घटनाओं से वह बदल नहीं सकता । 
भारतवर्ष के मुसलमान हिन्दुओं से परथक राष्ट्र नहीं है। जाति, धर्म आदि 
के भेद होते हुए भी समस्त भारतवासी एक राष्ट्र हैं । पाकिस्तान के जन्म 
से यह सत्य मिट नहीं सकता | भारतवर्ष में असंख्य मुसलमान रह गये 
हैं और वे इस घातक सिद्धान्त का समर्थन करके अब पछुता रहे हैं। उन्हें 
अब पता चल गया है कि कुछ स्वायथियों के पेशाचिक कुचक्रों में पड़ कर 


अध्याय ४ 
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 


राज्य के श्रावश्यक विधायक तत्वीं तथा उसके स्वरूप पर विचार करने 
के बाद हम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर, श्रर्थात्‌ राज्य की उत्पत्ति पर 
विचार करेंगे। आरम्भ में ही हम अपने विषय की सीमा निर्धारित कर 
देना चाहते हैं। प्रथम, हम किसी राज्य विशेष की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
विचार नहीं करेंगे। किसी राज़्य विशेष जैसे इड्जलेण्ड की उत्पत्ति कैसे 
हुई, इस पर विचार करना हृतिहासकार का कर्त्तव्य है; इससे राजनीति 
के विद्यार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा विषय है सामान्य राज्य 
की उत्पत्ति का विचार करना। दितीय, इम राज्य की उत्पत्ति पर 
मीमांसात्मक दृष्टि से विचार करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं | 


राज्य का वास्तविक आरसम्म रहस्य में छिपा हुआ हैं। डउसकौ खोज 
करना अत्यन्त दुष्कर हैं। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर 
जो सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं, हम उन पर यहाँ आलोचनात्मक दृष्टि से 
विचार करेंगे। उनमे से कुछ तो अपर्यात होने के कारण महत्त्वपूर्ण 
नहीं माने जाते ; किन्तु उनका अध्ययन व्यथ नहीं है, उससे भी प्रयोजन 
सिद्ध होता है। सर्व प्रथम, ये सिद्धान्त उस समय की भावना और 
स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, जब कि इनका प्रचार था | उनसे उनके 
प्रतिपादकों के राज्य की प्रकृति तथा राजनीतिक दायित्वों के सम्बन्ध में 
विचार प्रकट होते हैं। दूसरे, इनमें से कुछ सिद्धान्तों का राजनीतिक 
विकास पर बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके बिना घटनाचक्र को 
समभना सरल नहीं हैं। रूसो के स्रामाजिक समभौते के सिद्धन्त का 
फ्रान्स की घटनाश्रों के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। तीसरे, इन 
सिद्धान्तों के विवेचन से राज्य-विज्ञान की धारणा्ों प्र भी प्रकाश पड़ेगा | 

ऐसे चार सिद्धान्त हैं जिन पर (थक्‌ रूप से विचार करना है। 
(१) दैवी उल्त्ति का सिद्धान्त, (२) शक्ति-सिद्धान्त, (३२) सामाजिक 
समझौते का सिद्धान्त और (४) विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धान्त । 

६. 
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इनमें से श्रन्तिम सिद्धान्त को ही आजकल समुचित माना जाता है| 
अन्य तीन सिद्धान्तों को आन्तिपूर्ण एवं मिथ्या मान कर अस्वीकार कर 
दिया गया हैं । 


देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त-- 


इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा मानी जाती 
है; मानवीय इच्छा एव प्रयास के फलस्वरूप नहीं | श्रन्य श्रनेकों सस्याश्रों 
के समान राज्य की भी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। शासक पृथ्वी पर 
ईश्वर का प्रतिनिधि होता है; वह उसी से शासन करने का अधिकार 
प्राप्त करता है ओर श्रपने कार्यों के लिए वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी 
होता है। इसका केन्द्रीय विचार-बिन्दु यही हे कि राजा क्रानून तथा 
प्रजा के ऊपर है। वह ईश्वर को छोड़ कर किसी के आधीन नहीं है; 
उसकी आशा का पालन पवित्र कार्य है ओर उसका प्रतिरोध पाप है। 
इ गलेरड के राजा जेम्स प्रथम ने इसे राजाश्रों के देवी श्रधिकार के सिद्धान्त 
के रूप में विकसित किया | राजा के विरुद्ध विद्रोह करना ईश्वर के विरुद्ध 
विद्रोह है। इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रयोग राजाश्रों के निरकुंश 
शासन का समर्थन करने के लिये किया गया। राजा का प्रजा के प्रति 
कोई कत्तंव्य नहीं है, उसका ईश्वर के प्रति ही दायित्त्व है | 

यह सिद्धान्त इतना दी पुरातन है जितना कि राज़्य के सम्बन्ध में 
विचार | समस्त देशों में इसके समर्थक ये। यह बाइबिल के श्रोल्ड 
टेस्टामेंट का सिद्धान्त है, जहाँ ईश्वर को समस्त राजकीय सत्ताश्रों का 
आदि-स्त्रोत माना गया है। यहूदियों का विश्वास है कि ईश्वर राजाओं * 
का चुनाव, नियुक्ति, पदच्युति श्रादि करता है, यहाँ तक कि उन्हें क़त्ल' भी 
करता है। इस प्रकार के विचार महाभारत में भी मिलते हैं। इस्लामी 
राज्य भी देवाधिराज्य था | इस सिद्धान्त को ईसाई धर्माचार्यों ने मध्ययुग 
में पुनर्जीवित किया । उन्होंने इसे सन्त पॉल के इस प्रवचन पर आधारित 
किया ;--प्रत्येक आत्मा को सर्वोच्च सत्ताश्नों के आधोन होना चाहिए, 
क्योंकि ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त ओर कोई सत्ता नहीं है। जो सत्ता 
विद्यमान हे उसे ईश्वर ने नियुक्त किया है। जो कोई भी इस सत्ता का 
प्रतिरोध करता है, वह ईश्वरादेश का प्रतिरोध करता है और जो 
इसका प्रतिरोध करता है, उसको नक मिलेगा |” १६ वीं व १७ वीं 
शताब्दियों में इंगलैर्ड में इस विचार ने राजाश्रों के दैवी अधिकार के 
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सिद्धान्त का रूप धारण किया। आज संसार में इस सिद्धान्त का कहीं 
भी अस्तित्व नहीं है। इसके कोई समर्थक नहीं हैं; यद्यपि इसके श्रवशेष 
राजाओं के तथाकथित देवत्व में मिलते हैँ | यह्ट सिद्धान्त अब लुप्त हो 
चुका है; क्योंकि वह राज्य की प्रकृति एवं उत्पत्ति की सन्तोषप्रद व्याख्या 
नहीं करता | राज्य की उत्पत्ति का कारण ईश्वरीय इच्छा को बतलाना 
एक ऐसे माध्यम का आश्रय लेना दे जिसकी कोई परीक्षा संभव नहीं है| 
लोगों का यह व्यापक विश्वास कि राज्य ऐतिहासिक विकास का फल 
है श्र वह मानवीय सस्था है, देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। 
जिस उदं श्य से मध्ययुग तथा १६वीं व १७ वीं शताब्दियों में इसका प्रति- 
पादन किया गया था, वह आ्राधुनिक युग में उचित नहीं मालूम होता । 

यद्यपि इस सिद्धान्त से राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या पूर्णतः 
असनन्‍्तोषप्रद मिलती है, फिर भी पूर्व काल में इसने एक बड़े प्रयोजन की 
सिद्धि की। इससे राज्य की सत्ता को ऐसे समय में अत्यन्त आवश्यक 
समर्थन प्रास हुआ जब कि प्रजा आज्ञापालन एवं अनुशासन का कोई 
मूल्य नहीं समझती थी और उसे स्वशासन के अधिकार नहीं दिये जा 
सकते थे | यह अराजकता के विरुद्ध एक बड़ी दुर्ग-पंक्ति की भांति थी। 
इसने सत्ता को बल प्रदान किया | “इसने मनुष्यों को आशा पालन करना 
सिखाया जब कि वे स्वयं शासन करने के योग्य नहीं ये ।? # राज्य को 
ईश्वरीय इच्छा पर स्थिर करके, उसने परोकछ् रूप से उसके नैतिक गुण 
पर ज़ोर दिया ओर उसे उच्च पदवी प्रदान करके ऐसा बना दिया 
, जिसकी मनुष्यों को पूजा करनी चाहिए. | यह इस बात पर भी ज़ोर देता 
है कि राज्य अन्तिम रूप से शासितों के नैतिक कल्याण के लिए ही है। ये 
सत्य ऐसे हैँ; जिन पर आज भी ज्ञोर देने की आवश्यकता है | 


शक्ति का सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त राज्य की उत्तत्ति का कारण सफल युद्ध को मानता है। 
इसके अनुसार राज्य का प्रादुर्माव उस समय होता है जब कि सबल 
दुर्बल को अ्रपने श्राधीन करके अपने लाभ के लिए उनका दोहन करने 
लगते हैं | इस प्रकार श्रेष्ठ भौतिक बल राज्य की उत्रत्ति का कारण है। 
लीकॉक ने इस सिद्धान्त का वर्णुंन निम्न प्रकार किया है :--ऐतिहासिक 
रूप से इसका यह अमिप्राय है कि शासन मानव आक्रमण का परिणाम 


+(6:८6]] ; [000 9 8, 


द | राज्य-विज्ञान फे मूल सिद्धान्त 


है; राज्य का जन्म एक दानव द्वारा दूसरे मानव को दास बनाने तथा 
एक दुर्बल क़्बीले पर एक सबल कबीले की विजय से हुआ; साधारणतबा 
श्रेष्ठ भोतिक बल द्वारा जो स्वार्थपरायण आधिपत्य प्राप्त किया गया 
उसी से राज्य-सत्ता का उदय हुआ । क़बीले से राज्य ओर राज्य से 
साम्राज्य का क्रमिक विकास एक प्रकार से उसी प्रक्रिया का 
क्रम है [?!% 

देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की भांति यह सिद्धान्त भी बहुत पुराना है 
ओर इससे भी कई प्रयोजन सिद्ध हुए हैं । मध्ययुग में ईसाई लेखक 
( चर्च फ़ादर ) राज्य की निनदा किया करते थे और धर्म ( चर्च ) की 
आअपधीनता में ही राज्य को उचित बताते थे। उनकी राय थी कि यदि 
राज्य का मूल पाप तथा आक्रमण में है, तो उसे पुनीत बनाने के लिए 
घर्म के आशीर्वाद की आवश्यकता है। व्यक्तिवादी क्षेखकों ने राज्य का 
कत्तंव्य केवल शान्ति-व्यवस्था की स्थापना तथा अपराधों के लिए दण्ड- 
व्यवस्था तक सीमित रखने में इस सिद्धान्त का उपयोग किया। समाजवादी 
लेखक भी इसका आश्रय ले कर कहते हैँ कि वत्त॑मान्‌ राज्य अन्याय एवं 
शोषण पर स्थिर है, इसलिए उसमें आमूल परिवर्तन करने की 
आवश्यकता है। उनके अनुसार मज़दूर-वर्ग उत्त समय तक अपने भ्रम 
का उचित फल नहीं भोग सकते जब तक सबलों को दुर्बलों के दोहन में 
सद्दायता करने वाला राज्य बना रहेगा। कुछ आधुनिक लेखक इस 
सिद्धान्त द्वारा एक सबल राष्ट्र द्वारा संसार पर आधिपत्य का ओचित्य 
सिद्ध करते हैं। उनके विचार में यह राज्य के ऐतिहासिक आरम्म का 
ही सिद्धान्त नहीं हे, वरन्‌ उसके अस्तित्त का औचित्य भी इसी में मिलता 
है | इसका प्रयोग इस सिद्धान्त के औचित्य की सिद्ध करने में किया 
जाता है कि बल ही न्याय है। व्यक्ति राज्य को दमनकारी सत्ता को 
इसलिए स्वीकार करता है कि राज्य बलशाली है । 

इस सिद्धान्त में निसंदेह सत्य का अंश' है। यह सत्य है कि आधुनिक 
राज्य के विकास में शक्ति एक महत्त्वपूर्ण तत्व रह्य है। संसार में ऐसा 
बिरला ही कोई राज्य होगा जिष्रका अस्तित्व बुद्ध में सफलता के फल- 
स्वरूप नहीं हो। प्राचीन काल में एक ऋबीले के मुखिया ने दूसरे क़बीले 
द्वारा श्राक्मण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करके और दूसरे कबीलों का 
दमन कर के ही सत्ता प्रात्त की होगी। राज्य-निर्माण में बल एक प्रमुख 
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तत्व है यह बात इसी से प्रकट होती है कि पुलिस की शक्ति आन्‍न्तरिक 
शांति एवं व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए, परम 
आवश्यक है | कुछ विचारकों के अनुसार राज्य का प्रभुत्व अन्त में शक्ति 
पर ही स्थिर है। बिना शक्ति के राज्य का शीघ्र विनाश हो जायगां। 
महात्मा गांधी ही श्रकेज्ञे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने यह माना कि 
समाज का निर्माण विशुद्ध श्रहिंसा के श्राधार पर बिना पाशविक शक्ति 
के हो सकता है। 


किन्तु राज्य के रक्कण तथा जीवन के लिए शक्ति कितनी हो आव- 
श्यक क्‍यों न हो, उसे राज्य-निर्माण का एकमात्र तत्व मान लेना तथा यह 
मानना कि प्रजा राजा की आज्ञा का पालन राज्यबल के भय से करती हे 
ग़लत है | यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शक्ति के अतिरिक्त श्रन्य तत्व भी 
हैं, जो राज्य के उदय के लिए. उत्तरदायी हैं, अर्थात्‌ रक्त-सम्बन्ध, धर्म 
तथा शान्तिमय उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सहयोग की भावना है। यहद 
सिद्धाग्त राज्य-निर्माण में एक तत्व (शक्ति) को ही सब कुछ मान कर 
ग़लती करता है | यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि पर्याप्त शक्ति 
के अभाव में राज्य का विनाश संभव है | परन्तु यह भी सत्य है कि शक्ति 
ही राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती। गिलक्राइस्ट ने लिखा है 
कि “न्याय के बिना शक्ति अल्प काल के लिए. ही ठीक हो सकती है, 
किन्तु न्याय के साथ शक्ति राज्य का स्थायी आधार है |” जो न्याय शक्ति 
से उत्पन्न होता है, शक्ति के साथ समाप्त हो जाता है और शक्ति, जैसा 
“कि हम सब जानते हैं, अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। रूसो का 
कथन है कि श्बसे शक्तिशाली मनुष्य भी कभी इतना शक्तिशाली 
नहीं होता कि वह सदा स्वामी बना रहे जब तक कि वह अपनी 
शक्ति को अधिकार ओर आशा-पालन को कतंव्य के रूप में परिवर्तित 
नहीं कर ले । राज्य में जो संयोजक शक्ति उसको एकता को बनाये 
रखती है, वह है नेतिक बल, भौतिक बल नहीं। इस प्रकार शक्ति के 
सिद्धान्त से राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति तथा उसको प्रक्ति और उसके 
आ्चित्य की सन्‍्तोषननक व्याख्या नहीं होगी | इस प्रकार यह सिद्धान्त 
ग़लत है। 


सामाजिक समभौते का सिद्धान्त-- 
राजनीतिक विचार के इतिहास में उपयु क्त दोनों सिद्धान्तों की श्रपेक्षा 
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एक दूसरी बात से सम्बद्ध है। यह सिद्धान्त मान लेता है कि मानव 
जाति का इतिहास दो भागों में विभाजित किया जा सकता है; एक तो 
समभौते से पहले का ओर दूसरा उसके बाद का। प्रथम अवस्था में 
कोई शासन नहीं था। कोई मानव अधिकारी नहीं था ओर न मनुष्यों के 
पारस्परिक संबधों के नियमन के लिए कोई मानवकृत क़ानून ही था। यह 
अवस्था अराजनीतिक थी। इसे प्राकृतिक श्रवस्था कहते हँ। इसका 
विविध लेखकों ने विविध ढंग से वर्णन किया है, किन्तु सब इस बात 
से सहमत हैं कि उस अवस्था में मनुष्यों के सम्बन्धों का नियमन मानव 
द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा नहीं वरन्‌ प्राकृतिक नियमों द्वारा होता 
था | कुछ लेखकों के श्रनुसार यह प्राकृतिक अ्रवस्था अत्यन्त शोचनीय 
आझौर असहनीय थी। आत्म-स्वाथ से प्रेरित होकर मनुष्यों ने श्रपनी 
इस दुःखद अवस्था का अन्त कर देना चाहा। कोई मानते हैं कि यह 
स्थिति अत्यन्त असुविधाजनक थी ओर किसी का विचार है कि यह 
इतनी सुखमभय थी कि अधिक काल तक टिक न सकी | किसी न किसी 
कारण से भनुष्यों ने इस प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर राजनीतिक 
संगठन निर्माण करने का संकल्प किया जिसमें उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
बिलकुल ही भिन्न हो गये । इस प्रकार राजनीतिक समाज के निर्माण से 
पूर्व समाज में जो प्रकृति का नियम ([,3ए ० ]१३६०३४८) प्रचलित था 
उसके स्थान पर अब मानवक्ृत नियमों की प्रतिष्ठा हो गई | इस प्रकार 
मानवी शासन की स्थापना हुई जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने उस प्राकृतिक 
स्वतंत्रता का त्याग कर दिया जिसका वह राजनीतिक समाज की स्थापना 
से पूर्व उपभोग करता था और समाज का नियंत्रण स्वीकार कर लिया | 
अपनी इस प्राकृतिक स्वतंत्रता के परित्याग के बदले में उसे समाज से 
रतुण ओर सामाजिक अ्रधिकार प्राप्त होते हैं। यदि राज्य के उदय 
से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों के उपभोग के लिये अपनी 
सता पर निर्भर था तो राजनीतिक समाज भें वह अपने सामाजिक 
अधिकारों के उपभोग में सम्पूर्ण समाज के बल का रक्षण पाता है | इस 
प्रकार के सौदे में वह प्राकृतिक स्वतन्त्रता को खो कर सुरक्षा प्राप्त 
करता है । 

सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की तीसरी मुख्य बात समझते की 
धारणा है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक दशा से राजनीतिक दशा 
को प्राप्त करता है | इस समझौते ((:00(४72०।) की भी विभिन्न लेखकों 


रे ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


ने विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। कुछ लेखकों के अनुसार यह 
सामांजिक है ; अ्रन्य लेखकों के अनुसार यह राजनीतिक है ओर कुछ 
लेखकों के अनुसार यह सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है।यह 
समभौता सामाजिक है यदि यह जनता के बीच में हुआ है ओर इसका 
परिणाम नागरिक समाज की स्थापना है।यह राजकीय है यदि यह 
एक ओर प्रजा और दूसरो ओर शासकों के बीच हुआ है। इसका 
परिणाम है एक विशेष शासन को स्थापना | 

समझौते के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है । कुछ 
लेखक इसे वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं, दूसरे इसे केवल कल्पना 
मानते हैं जिससे एक दार्शनिक सत्य प्रकट होता है| लॉक इसे ऐतिहासिक 
तत्व मानता है और रूसो तथा काण्ट इसे कल्पनामात्र समभते हैं। 
इस समभोौते के सिद्धान्त का कोई लेखक किस प्रकार उपयोग करता है 
यह उसकी प्राकृतिक अवस्था ओर समझौते की धारणा पर निर्भर है । 
हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने इस सिद्धान्त का विभिन्न ढंग से प्रयोग किया 
है और उनके निष्कर्ष भी विभिन्न हैं| 


हॉब्स द्वारा समभौते के सिद्धान्त का प्रयोग-- 


हॉब्स इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला प्रथम आधुनिक लेखक 
नहीं है | जॉज बूकानन, अल्थूसियस तथा मिल्टन ने शासकों के स्वेच्छा- 
चरितापूर्ण शासन के दावे के विरुद्ध प्रजा के पक्ष के समथन मे इस 
सिद्धान्त का प्रयोग पहले किया था। उनके हाथों में यह लोकतंत्र के 
समर्थन का एक प्रबल साधन बन गया | उनमे से प्रत्येक ने इसके द्वारा” 
शासन के प्रजा पर जो अ्रधिकार ये उन्हे सीमित करने का प्रयत्न किया | 
हॉब्स के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह हे कि उसने इस सिद्धान्त का 
प्रयोग शासक की स्वेच्छाचारिता के समथन मे किया है; उसके हाथों में 
यह सिद्धान्त ज़नता का अधिकारपत्र नहीं वरन्‌ दासता का बंघन हो 
गया । यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि हॉब्स इस प्रकार के अस्वा- 
भाविक परिणाम पर कैसे पहुँचा । 

यह परिणाम हॉब्स की प्राकृतिक श्रवस्था की कल्पना का तार्किक 
परिणाम है । यह उसकी मानवप्रकृति की कल्पना पर निर्भर है। हॉब्स 
का यह मत था कि मनुष्य स्वमात से बड़ा स्वार्थी, कगढ़ालू तथा आक्र- 
मणशौल है ओर उसे सामाजिक जीवन में कोई रुचि नहीं दोती | प्रत्येक 
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व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसे सुरक्षित रखना, उसका विस्तार 
करना ओर डसका सुख भोगना चाहता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों 
की वस्तुओं पर भी अधिकार करना चाहता है। इस प्रकार संधर्ष पैदा 
होता है | प्रत्येक व्यक्ति अपमान और हानि के लिए भी रोष प्रकट करता 
है। इन कारणों से प्राकृतिक अ्रवस्था एक प्रकार से मानव और मानव के 
बोच सतत संग्राम, वास्तविक नहीं तो संभावित संग्राम, की अवस्था हो 
जाती हैे। दॉब्स के अनुसार “मानव जाति की प्राकृतिक दशा युद्ध है, 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु है।? इस प्रकार भय और शंका 
की दशा में न कोई शान-विज्ञान, न कोई उद्योग-ब्यवसाय, न कृषि और 
न कोई समाज ही संभव है। ऐसी दशा मे “सदेव भय तथा हिंसात्मक 
मृत्यु का खतरा रहता है और मानव जीवन एकामन्‍्त, पाशविक, पतित 
श्रौर श्रल्पषकालीन हो जाता है |” पशु जगत से अधिक इस अवस्था में 
मनुष्यों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कोई क्वानून नहीं है, उचित 
तथा अनुचित में कोई भेद नहीं ओर न हिताहित तथा न्याय-अन्याय में 
ही कोई भेद हो सकता है। “जिसे तुम मार सकते हो, उसे मारो और 
जो कुछ लूट सकते हो उसे लूट लो |? इस सूत्र द्वारा प्राकृतिक अवस्था 
का पूर्ण चित्रण हो जाता है। हॉब्स की दृष्टि में साधारण नैतिक प्रति- 
बंधों के श्रभाव का नाम ही मनुष्य का प्राकृतिक अ्रधिकार है। वह प्रत्येक 
व्यक्ति की अपने जीवन की रक्षा में अपने बल के प्रयोग की स्वतंत्रता है। 
इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार एक निषेधात्मक धारणा है। इससे न्याय 
की कोई सनातन व्यवस्था प्रकट नहीं होती जिसके साथ व्यक्ति अपने 
कार्यों की संशति स्थापित करे | यह उस व्यवस्था का अभाव है | 

इस प्रकार की स्थिति असह्य है। आत्म-रक्षण की प्रवृत्ति मनुष्यों को 
इस स्थिति का अन्त करके दु:खों से बचाने के लिए प्रेरणा करेगी। हॉब्स 
के अनुसार इस प्रकार को दूषित स्थिति से पिंड छुड़ाने का एक मात्र 
उपाय जनता द्वारा किया जाने वाला समझौता ही है। यह समझौता 
परस्पर प्रजा में ही होता है। अ्रतः यह सामाजिक हे | प्रजा “एक ऐसी 
सामान्य सत्ता स्थापित करने के लिए. समभोता कर लेती है जो उन्हें 
भयभीत रखे और उनमें कार्यों को सामान्य द्वित के लिए निदंशित करे [? 
हॉब्स का कथन है कि यह सामान्य सत्ता केवल एक प्रकार से ही स्थापित 
की जा सकती है, अर्थात्‌ सब मिल कर एक व्यक्ति को या एक परिषद्‌ को 
अपनी समस्त सत्ता तथा बल समर्पित कर दे और इस प्रकार इच्छाओं 
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के बाहुलय को दूर कर उसके स्थान पर इच्छा की एकता की स्थापना करें। 
भानों प्रत्येक व्यक्ति दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से इस प्रकार कहे ; “में अपने आप 
का शासन करने का अ्रधिकार त्थागता हूँ और इस व्यक्ति श्रथवा परिषद्‌ 
को उस अधिकार के प्रयोग करने का अधिकार देता है परन्तु इस 
शर्त पर आप भी इसी प्रकार अपना अधिकार उस व्यक्ति या परिषद्‌ 
को सौप दें झोर उसके कार्यो को स्वीकार करे ।” जब इस प्रकार का 
समभौता हो जाता है तब एक कॉमनवेल्यथ ( राज्य ) का जन्म होता है 
जो विभिन्न व्यक्तियों के समूह को एकता के सूत्र मे बाँध कर एक व्यक्ति 
बना देता है | 
इस समभोते के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए ३--- 
१--यह एक सामाजिक समभौता है। यह प्रजा मे हुआ है | वह सामान्य 
सत्ता या व्यक्ति या परिषद्‌ जिसको शासन करने का अधिकार सौगा 
गया है, इस समभौते में शामिल नहीं है। उसकी तो इस समझौते 
से उत्पत्ति हुई है, दूसरे शब्दों में हॉब्च का समझौता राजनीतिक 
नहीं हे | 
२--शासक समभोते में शामिल न होने के कारण उस से ऊपर है, 
समभोता उस पर बधनकारी नहीं हे। वह चाहे जैसे अन्यायपूर्वक 
शासन करे, उस पर समभौते की शर्तों के उल्लंघन का दोष नहीं 
लगाया जा सकता | इस प्रकार शासन स्वेच्छाचारी बन जाता है । 
प्रजा को शासक के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। प्रजा सदा क्रे 
लिये समभोते से बधी हुई है| इस प्रकार औचित्य की दृष्टि से वह 
शासक के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती | 
३--लोगों ने अपने समस्त अधिकार एवं सत्ताएँ, जिन्हें थे प्रशक्ृतिक 
अवस्था में भोगते थे, त्याग दिये हैं। उनके पास कोई भी श्रधिकार 
नहीं रह ज.ते। अधिकारों को अ्रपने पास रखने का अर्थ तो यह 
होगा कि राज्य के ऊपर भी एक स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की गई है । 
इसके परिण!म-स्वरूप उसके विरोध कौ संभावना रहेगी। एक 
बार अधिकारों एव सत्ताशड्नरों को त्याग देने के बाद, वे बाद में उनमें 
से कुछु को या सबको वापिस नहीं ले सकते। इस प्रकार हॉब्स 
प्रजा को अस्यायी शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार 
नहीं देता | इसका परिणाम शासक को निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी 
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बना देता है| उसके आदेश देने की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं 
रहती | परन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिये | समभौता 
आत्म-रक्षा के लिये हुआ था | लोगों ने जब अपने ग्रमस्त 
अधिकारों का त्याग किया तो आत्म-रक्षा का अधिकार नहीं छोड़ा। 
शासक किसी व्यक्ति को आत्म-हत्या करने का आ्रदेश नहीं दे 
सकता | सामान्यतया प्रजा के कत्तंब्य राजा के प्रति तभी तक हैं जब 
तक कि उसमें उनकी रक्षा करने की शक्ति है। इस प्रकार हॉब्स 
इस सिद्धान्त का श्रस्वाभाविक प्रयोग कर उसके द्वारा स्वेच्छाचारिता 
के ओचित्य का समर्थन करता है। यह स्मरण रखना चाहिए 
हॉब्स स्टुश्नट काल में विद्यमान था जब कि इ'गलैण्ड में निरकुश 
शासन था। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हॉब्य का 
सिद्धान्त राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। वह 
मानत्ता है कि जिप्त प्राकृतिक अवस्था का उसने चित्रण किया है वह 
शायद कभी नहीं थी। उसका आशय केवल इतना ही है कि एक 
सुहृढ़ राज्य ऐसी मानव-प्रकृति ओर उसके परिणामों को मान कर ही 
'स्थापित किया जा सकता है । 


यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि “प्रजा ने ऐसा समभोता 
क्यों स्वीकार किया जिसके कारण ऐसी सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ जिस 
पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है ?” वे इस प्रकार के समझभोते को रह्द 
क्यों नहीं कर देते जो उन्हें एक स्वेच्छाचारी शाप्रक का दास बना देता 
है ?” इसका उत्तर यह है कि स्वेच्छाचारी सत्ता की आधीनता स्वीकार 
न करने से पुनः प्राकृतिक अवस्था में रहना पड़ेगा जो अत्यन्त 
नारकीय है | इस प्रकार हॉब्स नागरिकों के समतज्ष एक जटिल समस्या 
उपस्थित कर देता है। उनके सामने दो अवस्थाएं हैँ जिनमें से एक 
पसन्द करना होगा--प्राकृतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ प्राकृतिक अवस्था 
के अ्रवर्शनीय दुःख, हिंसात्मक मृत्यु - का भय तथा शंक्रा और राज्य 
की पूर्ण आधीनता के साथ राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा एवं शान्ति । 
अब यह स्पष्ट हो जायगा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का ऐसा मदद। 
झौर भयंकर चित्र क्‍यों उपस्थित किया।| यदि प्राकृतिक अकक्‍्थ्था में 
स्थिति साधारणतया भी अच्छी रही होती तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा- 
चारी शासन में रहना नहीं चाहेगा। यहाँ यह निर्देश करना उचित 
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होगा कि ऑस्टिन का कानूनी प्रभुत्व का सिद्धान्त हॉब्स के सिद्धान्त का 
विकसित रूप है। 

हॉब्स के विचार ताककिक हैँ और उनमे कोई असगति नहीं है। 
उसके शासक की स्वेच्छाचारिता उसके सिद्धान्त द्वारा स्वीकृत प्राकृतिक 
अवस्था का ताकिक प्रिणाम है। इस कारण उसके आलोचकों को 
उसकी मान्यताओं के सत्य का ही खण्डन करना पड़ता है।वे यह 
बतलाते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र उसने अंकित किया है वह 
अतिरंजित है। मनुष्य इतना लोभी एवं स्वार्थी नहीं है; जैसा उसे चित्रित 
किया गया है। मानव की प्रकृति का एक सामाजिक और सहानुभूति- 
पूर्ण पक्ष भी है, जिसकी हॉब्स ने पूर्ण उपेक्षा कर दी है। मानव-प्रकृति 
के मनोविज्ञान को हॉब्स ने जिस रूप में समझने का प्रयत्न किया है, 
वह ग़लत है | इस ग़लत मनोविज्ञान के कारण ही उसने मानव-समाज 
की ग़लत कल्पना की है। मानव-समाज श्रराजकता के भय से संगठित 
रूप में नहीं रह सकता। समाज की नींव मनुष्य की सामाजिक प्रकृति 
में हे अ्र्थात्‌ मनुष्य को श्रपनी आवश्यकताओं कौ पूर्ति के लिये अन्य 
लोगों के सहयोग की श्रावश्यकता रहती है। इस प्रकार पारसश्परिक 
आवश्यकता मनुष्य को समाज के बन्धन में बॉध देती है। इहॉब्स के 
सिद्धान्त में एक दूसरा दोष यह भी है कि उसने राज्य और शासन में 
कोई भेद नहीं माना। हॉब्स का कथन है कि सफल क्रान्ति समाज का 
विनाश कर देगी, और उसका परिणाम होगा प्राकृतिक श्रवस्था की 
अराजकता की पुनः स्थापना | किन्तु शासन-विशेष के पतन के फलस्वरूप 
राज्य का पतन नहीं होता | शासन-परिवतन के कारण समाज का नाश 
नहीं होता । इस प्रकार राज्य तथा शासन में भेद न मानने के कारण 
इस सिद्धान्त में श्रनेक दोष पेंदा हो गये हैं। श्रन्त में हॉब्स जनता में 
अन्तिम प्रभुत्व नहीं मानता; वह शासक को ही अ्रन्तिम प्रभु मानता है। 


लॉक द्वारा प्रयक्त समभौते का सिद्धान्त-- 


लॉक ने समभौते के सिद्धान्त का प्रयोग जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से 
किया है, वह हॉब्स से सर्वथा भिन्न है। इन भेदों का इन दोनों विद्वानों 
के सिद्धान्तों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध है | हॉब्स पर इंगलैण्ड 
के गह-सुद्ध के संकटों का बड़ा प्रभाव पढ़ा और उसे यह विश्वास हो 
गया कि उसका अन्त करने के लिये निरंकुश शासन की आवश्यकता है। 
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अतः उसने समभौते के प्रचलित सिद्धान्त का प्रयोग निरंकुश शासन 
के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए. किया | लॉक की रचना सन्‌ १६८८ 
की सफल क्रान्ति के बाद की है | वह जेम्स द्वितीय की राज्य-सिंहासन 
से च्युति का ओचित्य सिद्ध कर ब्रिटेन में वैधानिक शासन की स्थापना 
चाहता था | इस कारण उसने प्राकृतिक अवस्था, उसका श्रन्त करने 
वाले समझौते तथा नवीन शासन की प्रकृति का चित्र दूसरे ही ढंग से 
प्रस्तुत किया है | 

लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है, वह इॉब्स के 
चित्न की अपेक्षा कम कल्पनात्मक है ओर यथार्थ के झधिक निकट है। 
वह युद्ध की स्थिति नहीं हे जिसमें प्रत्येक एक दूसरे के विरुद्ध लड़ता 
हो, विश्तु शान्ति, सदभावना तथा पारस्परिक सहायता की स्थिति है | 
यह ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की पूरी 
स्वतंत्रता है और वह अपनी सम्पत्ति का स्वेच्छानुसार उपभोग कर सकता 
है। यद्यपि वह पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति है, किन्तु उसमें स्वच्छुंदता 
नहीं है | व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का नियमन प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार होता है जो ईसाइयों की कल्पना के अनुसार नैतिक नियम 
हैं| लॉक प्राकृतिक अवस्था की प्रजा को भद्ग ईसाई प्रजा फे समान मानता 
था । दूसरे शब्दों में लॉक ने मानव प्रकृति कौ पूर्व-सामाजिक कल्पना को 
जिसका हॉब्स ने त्याग कर दिया था, कुछ अंशों में फिर से स्थापना 
की | उसकी प्राकृतिक अवस्था कुछु-कुछ सामाजिक है और उसमें 
प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का प्रयोग होता है। किन्तु इस अवस्था में 
भी कुछ अरसुविधाएँ हैं। इन प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाल्ले 
सामान्य एवं सुपरिचित न्यायाधीश का अ्रभाव है। इन भियमों को 
कार्यान्वित करने में मी कठिनाई थी। ऐसे समाज में कठिनाइयों का पैदा 
होना स्वाभाविक है जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 
कोई सर्वोच्च निर्णायक नहीं होता ओर जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
इच्छानुसार अस्पष्ट प्राकृतिक नियम की व्याख्या करता है और उस पर 
झमल करता है | इस अ्रसुविधा फे कारण प्राकृतिक अ्रवस्था का लोगों ने 
परित्याग कर उसकी स्वतन्त्रता के स्थान पर नागरिक समाज की मर्यादा 
स्वीकार की | 

प्राकृतिक अवस्था से नामरिक समाज की स्थापना समझौते छारा 
हुई | हॉब्स ने केवल एक सामाजिक समभोता माना है जिवके छाता 
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शासन की स्थापना हुई, किन्तु लॉक के वर्णन में इमे दो समझोते मिलते 
हँ--एक सामाजिक समभोता और दूसरा राजनीतिक, यद्यपि वह 
स्पष्टतः इन दोनों की चर्चा नही करता | पहला समझौता सामाजिक है | 
वह प्राकृतिक अवस्था का अन्त कर उसके स्थान पर नागरिक समाज की 
स्थापना करता है। वह समाज को समस्त व्यक्तियों के लिए सामान्य हित 
के अनुकूल क़ानून बनाने का अधिकार देता है और प्रत्येक व्यक्ति से 
उसका पालन कराने में सहायता देने के लिए आदेश देता है।इस 
प्रकार की निश्चित सत्ता के अस्तित्व से नागरिक समाज की प्राकृतिक 
समाज से भिन्नता प्रकट होती है| दूसरा समझोौत्य राजनीतिक है । 
वह पहले समभौते की शर्तों के पालन के लिए शासन की स्थापना करता 
है ओर समाज इस प्रकार नियुक्त शासक को समस्त व्यक्तियों के "हित के 
लिए. प्राकृतिक नियमों के अनुकूल कानून बनाने का अधिकार देकर 
कार्यकारिणी सत्ता सौर देता है। समाज इन कानूनों के पालन करने में 
सहायता देने का आश्वासन देता है । दूसरा समभौता पहले के 
अधीन है। यदि शासक समभोते की शर्तों का पालन करने में 
विफल रहते हैं, यदि वे ऐसे क्रानून बनाते हैं जो प्राकृतिक नियमों की 
भावना के विरुद्ध हों, और जनता के श्रधिकारों की रक्षा नहीं करते 
और यदि शासक अन्यायपूवक प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं तो 
समाज को यह श्रधिकार है कि वह उन्हे अपने पद से हटाकर उनके 
स्थान पर दूसरों की नियुक्ति कर दें; परन्तु इससे समाज फिर से 
प्राकृतिक अवस्था में नहीं पहुँच जाता | इस प्रकार लॉक इस सिद्धान्त-को , 
सीमित राजतन्त्र अ्रथवा वैधानिक राजतन्त्र ( (णाश्ापधा0णरानों 
४०7०/८०ए ) का आधार बना देता है। वह सन्‌ १६८८ की राज्य- 
क्रान्ति को उचित ठददराता है | लॉक का समझौता एक॑ पक्षीय नहीं है | यह 
शासक के कुछ दायित्व स्थिर करता है ओर यदि उनका पालन नहीं होता 
तो. शासक इटाया जा सकता है। इस संबंध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि लोग अपने वे समस्त अधिकार शासक को समर्पित नहीं कर 
देते जिनका वह प्राकृतिक अवस्था में भोग करते थे | वह कुछ श्रघिकारों 
का परित्याग करते हैं; ओर शेष अधिकारों को अपने पास सुरक्षित 
रहने देते हैं| अ्रतः इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही वे श्रपने 
कुछ अधिकारों को त्यांगते हैं। लॉक ने शासन-सत्ता की उत्त्ति प्रजा की 
अनुमति तथा समभोते से मानी है और इस प्रकार उसने इस सिद्धान्त 
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को फिर से वही पूर्व - सामान्य रूप दे दिया है जिसको हॉब्स ने विकृत 
कर दिया था| 


लॉक के सिद्धान्त की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसने राज्य 
ओर शासन में मेद माना है। शासन के उलटने से राज्य का विनाश 
नहीं होता | इस सिद्धान्त ने ग्रजा की प्रभुता को भी स्वीकार किया है, 
यद्यपि वह स्थगित रहती है | हस सिद्धान्त का मुख्य दोष यह हे कि लॉक 
ने राज्य की कानूनी प्रभुता के महत्व को नहीं समझा। वह उसे प्रजा 
तथा शासन के बीच बॉट देता है। वास्तव में उसने प्रभुत्व के विविध 
रूपों में कोई भेद नहीं किया | 
समभोौते का सिद्धान्त : रूसो के विचार-- 

इस सिद्धान्त का रूसो ने हॉब्स तथा लॉक से भिन्न उपयोग किया है | 
उसके सामने कोई विशेष उदृश्य या प्रयोजन नहीं था जिपफकी प्रिद्धि 
उसके लिये श्रमीष्ठ होती | श्रपनी पुस्तक “सोश्यत्र कन्ट्राक्ट” में रूसो ने 
राज्य के ऐतिहासिक जन्म का वर्णन नहीं किया | उसने केवल यह बताने 
का प्रयत्न किया है कि ओचित्य की दृष्टि से राज्य का सगठन किस प्रकार 
होना चाहिये | उसका उद्द श्य किसी विशिष्ट शासन-प्रणाली का समर्थन 
न कर नागरिक समाज की प्रकृति की दाशंनिक व्याख्या करना था। 
अपने कार्य की सिद्धि के लिये उसने समभौते के सिद्धान्त और प्राकृतिक 
अवस्था का प्रयोग किया क्योंकि उसके समय में ये सिद्धान्त परम्परागत 
बन गये ये और सर्वत्र उनकी चर्चा थी। रुसो ने कुछ तत्व लॉक से और 
कुछु हॉब्स से अहण कर एक नवीन कल्पना की। 


रूसो ने जिस प्राकृतिक अ्रवस्था का चित्र खींचा है उसमें मनुष्यों के 
जीवन में श्रादिम सादगी थी ओर पवित्र ग्राम्य सुख था। वे न दॉब्स के 
शब्दों में दैत्य/ थे ओर न लॉक के शब्दों में समय रैंसाई शिष्टजन, वरन्‌ 
वे अच्छे वन्यज्नन थे। उसके पास न कोई उद्योग था, न कला और न 
विज्ञान ही | उनमें न सदगुण थे और न दुगगुर्ण ही ; क्‍योंकि वे उचिता- 
नुचित का भेद नहीं समभते थे | किस्तु उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था ; 
स्वास्थ्य विनाशक सभ्यता का उन पर ग्रमाव नहीं पढ़ा था | उनमें 
मौलिक सहानुभूति की प्रवृत्ति थी जिससे उनका सामाजिक जीवन सुखी 
था| इस प्रकार की स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती | जन- 
सख्या की वृद्धि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सरुथा इस प्रकार के प्राकृतिक 
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जीवन में बाधा डालती है | व्यक्तियों के लिये इस प्राकृतिक अ्रवस्था में 
रहना धीरे-धीरे कठिन हो जाता है। श्रतः उन्हें अपनी प्राकृतिक 
स्वतन्त्रता का त्याग कर राजनीतिक संगठन की स्थापना करनी पढ़ती है। 
उनके सामने मुख्य समस्या एक ऐसे समुदाय की स्थापना करना है जो 
समाज को पूरो शक्ति के साथ प्रत्येक्र व्यक्ति के जीवन एवं सम्पत्ति की 
रक्षा कर सके ओर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ बंधा हुआ होने 
पर भी स्वय अपनी दी श्राज्ञा मानता है ओर पूववत्‌ स्वतन्त्र बना 
रहता है | 

ऐसा समभौते द्वारा किया जाता है । वह समकोता सामाजिक होता 
है | यह प्रत्येक का सबों के साथ समभोता है। यहाँ दॉब्स के विचार 
को छाया दिखाई देती है | किन्तु यह साथ ही राजनीतिक भी 
है; क्‍योंकि यह एक ऐसी सामूद्दिक संस्था ( शासन ) को जन्म देता है 
जिसकी इच्छा समस्त सदस्यों के ऊपर प्रभावशाली होती है। यह बात उस 
समस्या के रूप का परिणाम है जो प्राकृतिक अ्रवस्था में लोगों के सामने 
थी । लॉक ने तो दूसरे समभौते द्वारा समाज से मिन्न शासक को स्थापना 
की । परन्तु रूसो ने एक ही समभोते द्वारा संपूर्ण समाज को सामूद्दिक रूप 
में प्रभुत्थ-सम्पन्न बना दिया है ! जनता प्रभु बनी रहती है| समभौते द्वारा 
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने को तथा अपने समस्त श्रधिकारों को समूचे समाज 
की सॉंप देता है जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। वह अपने को किसी एक 
व्यक्ति को नहीं, समूचे समाज को समर्पित करता है और उस प्रभुत्व- 
सम्पन्न समाज के अभिन्न अंग के रूप में वह अपने आप को तथा श्रपने 
अधिकारों को वापस ले लेता है | इस प्रकार वह अपने सित्रा किसी दूसरे 
की आशा का पालन नहीं करता और पहले के समान स्वतन्त्र बना 
रहता है | 

इस विचार को एक दूसरे रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। 
रूसी फे अनुसार यह समभौता एक ओर व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत रूप 
में है श्रोर दूसरी श्रोर इन्हों ष्यक्तियों के सामूहिक रूप में है| क, ख, ग 
तथा घ॒ व्यक्तियों के रूप में अपने सपूर्ण अधिक्रार समाज के लिए, त्याग 
देते हैं जो क, ख, ग तथा घ से मिल कर बना दे । इस प्रभुत्व-सम्पन्न समान 
के सदस्य की हेसियत से प्रत्येक जो कुछ समपंण कर चुका है उसे वाप॑ंस 
प्राप्त कर लेता है | इसके साथ द्वी उसे यह श्रतिरिक्त लाभ भी होता है कि 
अंब उसके ( व्यक्ति के ) जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा सम्पूर्ण समाज की 
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समूची शक्ति द्वारा होगी | संमाज को समर्पित कर के किसी भी व्यक्ति ने 
कुछ खोया नहीं ; इरेक व्यक्ति को कुछ मिला ही है। प्रत्येक व्यक्ति के दो 
रूप हैं। वह प्रसुत्व-सम्पन्न संस्था का सदस्य है और साथ दी प्रजा भी है। 
प्रभुत्व सामूहिक संस्था के रूप में समाज में निहित है। शासक 
आदि तो इस प्रभुत्व-सम्पन्न समाज के प्रतिनिधि या नोकर हैं जिन्हें 
इसकी इच्छा को कार्य-रूप में परिणत करने का काम सौंपा गया है। इस 
कार्य का यदि वे समुचित रीति से संपादन न करें तो उन्हें अपने पद से 
च्युत किया जा सकता है और उनके स्थान पर नया शासन स्थापित 
किया जा सकता है | उसे कोई व्यवस्थापक सत्ता प्राप्त नहीं है। वह सत्ता 
तो प्रभुत्व सम्पन्न जनता के हाथ में है | 
प्रभुत्व-सम्पन्न समाज समभौते को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु से 
बंध हुआ नहीं है ओर इस प्रकार वह निरंकुश, निरपेक्ष हो जाता है । 
लोग अपने समस्त अधिकार एवं सत्ताऐं" उसे सौंप देते हैं। इस प्रकार 
रूसो वैसा ही स्वेच्छाचारवादी है जसा कि हॉब्स । किन्तु चूंकि वह 
स्वेच्छापूर्ण सत्ता समस्त जनता को देता है इसलिए, वह लॉक की अपेक्ता 
अधिक ज़नतन्त्रवादी है।इस प्रकार रूसो का सिद्धान्त लोक-पभुत्व 
का आधार बन जाता है| ' - 
यह स्मरण रखना चाहिए कि रूसो के अनुसार जनता प्रभुत्व-सम्पन्न 
केक्ल उसी समय है जब कि वह “एकत्रित हो कर साधारण इच्छा का 
निर्माण - करती है, केवल एक समूह के रुप में नहीं | सामान्य इच्छा को 
धारण! राजनीतिक विचार को रूसो की एक भद्दान्‌ देन है| इस पर 
पहले विचार किया जा चुका है । ह 
हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि रूसो के सिद्धान्त में हॉब्स श्रौर 
लॉक दोनों के ही कुछ तत्व मिलते हुए. हैं। रूसो का सामानिक समभोता 
जैसा डॉ० अप्पादोराई ने .कह्दा है, हॉब्स के प्रमेयों ओर स्वभाव तथा 
लॉक के निष्कर्षों का सम्मिश्रण है॥#। उसके ऊपर हॉब्स का बड़ा प्रभाव 
खाई देता है | उसके वर्णन में कई बातें हॉब्स के समान दिखाई देती 
हैं। राज्य का निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने एक 
समभोते द्वारा किया है । समझौता एक ही है जिसमें शासन शामिल 
नहीं है | व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार समर्पित कर दिए हैं और 
समभौते के बाद उसके पास वे ही अधिकार रद जातें हैं जो उन्हें क्रानून 
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के द्वारा प्रात होते हैं और प्रभु असीमित है। किन्तु इन सब.बातों'में 
समान होते हुए भी रूसो के निष्कष वही नहीं हैं जो हॉब्स के ह। 
हॉब्स ने तो शासन को भिरंकुश बना दिया केपरत़्तु रूसो इस ससबत्वः 
में लॉक के अधिक निकठ है। वह शासन को प्रजा के, ऊक्र किक 
रखता है | इसका कारण, यह है. कि वह सप्नता है कि व्यक्तियों! ने 
अपने अधिकार शासक को नहीं, समाज को-दिये-हैं।।. इसक्रे-अतिरिकत 
वह राज्य ओर शासन में मेद करता है । इन दोनों बातों में वह हॉब्स 
से मित्र ओर लॉक के समान है। परन्तु लॉक से भी कई बातों में 
इसका भेद दे | लॉक. के; अनुसार तो व्यक्तियों ने केक्‍्ल. थोड़े से: ही 
अधिकारों का समपंण किया है परन्तु रूसो का किकार, हैः कि, व्यक्तियों 
ने अपने समस्त अधिकार त्याग दिये'हैं. |-इस,कारण लॉॉक- का प्रभु तो 
सीमित रहता है परन्तु रूसो, का प्रभु असीमित हो जाता है | लॉक के 
अनुसार जनता कौ प्रश्न॒ता सदा प्रसुत्त अ्रवस्था में रहती है'। वह केंवल 
उसी समय जाणत हो कर काम करने लगती. है जब कि शासन समभ्मैते 
की शर्तों को -भड़् करने लगता है । किन्तु रूसो- के मत में जन्नत३ की 
प्रभुता सदेव जाग्रत रहती है और कार्य करती रहती है'। लैंक,ने दो 
समभौते माने हैं परन्तु रूसो के सिद्धान्त का आधार केक्ल-एक ही 
समभौता है। जैसा गियक का मत है , जब रूस ने समभ्मैतें के सिद्धान्त 
से राजकीय सममझोता निकाल कर अलग कर दिया तो उसने एक 
क्रान्तिकारी काम कर दिखाया, उसने राज्य को निरंकुश बना दिया:। 


समभोते के सिद्धान्त की समालोचना-- 


इस सिद्धान्त की पराकाष्ठा हमें रूसो के ग्रंथों में मिलती है| उ सके 
बाद सिद्धान्त का पतन होने लगा | डेविड हम ने यह कह कर कि 
इतिहास इसका समथन नहीं करता, इस सिद्धान्त की तीत्र आलोचना की ॥ 
बैथम ने इसे व्यय बकवाद बतलाया और स्विस विद्वान ब्लुस्ट॒श्ली'ने 
इसे अत्यन्त खतरनाक कहा | आज इसे अ्रपर्यात तथा मिथ्या कद्दा जाता 
है। हसके विरुद्ध अ्रमेक तक दिये गये हैं। प्रथम, तो इसे ऐतिहासिक दृष्टि 
से, मिथ्या कद्दा गया है। इतिहास में हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं 
मिलता. जिससे यह, सिद्ध हो कि समझौते के परिणाम-स्वरूप किसी 
राज्य का उदय हुआ । मेफ्लॉवर कॉम्पेक्ट और इसी प्रकार के कुछ 
उदाहरण हमें वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं देते क्योंकि:ये समभौते 
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पैसे व्यक्तियों हारा किये गये ये जिन्हें राजनीतिक समाज के जीवन का 
अनुभव था। जब कुछ जनसमूहों में पारस्परिक समभोते द्वारा किसी 
मेये राज्य का निर्माण होता है, जैसे प्रथम बुद्ध के बाद मध्य योरोप के 
राज्यों का, तो इसे इम को केन्द्रिय विकास का परिणाम कहना चाहिये। 
अह दृष्टोन्त इस सिद्धान्त का समर्थन तभी कर सकता है जब कि ऐसे 
लोग समभौसे के द्वारा राज्य की सृष्टि करें जिन्हें राजनीतिक संगठन 
का फोई शान न हो | श्रालोचकों का कथन है कि ऐसी किसी जनता ने 
को राजनीतिक संगठन से अनभिजश रही हो, राज्य की स्थापना के लिए 
कोई समभझोता नहीं किया | किसी आ्रादिम जाति के लिए ऐपा करना 
सम्भव नहीं। सममोते के लिये सामाजिक तथा बोद्धिक विकास कौ 
बहुत ऊँची श्रवरस्था होनी चाहिये जो आदिम जातियों में नहीं होती । 
हैसे समाज में ही समभोता हो सकता है जिसमें व्यक्ति का कुछ मूल्य 
समंभा जाता ही | प्राचीन काल में व्यक्ति नहीं वरन्‌ परिवार समाज की 
इकाई होते थे । पूर्वंकालीन क्रानून जातीय ये, वैयक्तिक नहीं | दूसरे, राज्य 
के प्रादुर्माव से पूर्व प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी ऐतिहासिक दृष्टि 
से सही नहीं है । यह कोरो कल्पना ही है। इम मानव इतिहांस को 
दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसा यह सिद्धान्त मानता है | 
इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | तीसरे, इस सिद्धान्त की इस मूल 
झान्यता का भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि मनुष्य में राजनीतिक 
चेतना संहंसा उत्पन्न हो गई। मानव संस्थाओं के विकास के सम्बंन्ध में 
हम जी कुछ मानते हैं उससे इसका समथन नहीं होता, वे सदा चिरकालौन 
विकास के परिणाम होती हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के 
ऐतिहासिक वर्णन के रूप में यह सिद्धान्त सही नहीं है | 

परन्तु इंसका अर्थ यह नहीं है कि यह सिंद्धान्त बिलकुल निरर्थक 
है | ऐसे भी विचारक॑ हैं जों सममौतें कीं एक ऐतिहासिक घटना के रूप 
में अ्रस्वीकार करते हैं, किन्तु जो उसे एक बौद्धिक विचार के रूप मैं 
मानते हें जिससे हमें प्राकृतिक श्रवस्था को समभने में सहायता मिलती 
है। काण्ट, फ़िक्टें तथां रूसो की ऐसा ही मत था। काण्ट ने लिंखा है कि 
'समभौते को एक ऐतिहासिक घटना के रुप में नहीं मानना चाहिए; 
क्योंकि इस रुप में यह संभव नहों | किन्तु यह एक बोंद्धिक॑ भावना है 
जिसका व्यावहारिक तथ्य यह है कि व्यवस्थापक इस प्रकार से क्रानूनों 
का निर्माण करे मानों वे सामाजिक समभौते के परिणाम हैं। इस 
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प्रकार समझौता प्रत्येक सार्वजनिक क्वानून की न्याय्यता की कसो्ी बन 
जाता है। दूसरे शब्दों में, समझगौते की कल्पना का उपयोग कई प्रकार में 
किया जा सकता है; इसके द्वारा शासक तथा शासितों के सम्बन्ध की 
तथा राजनैतिक दायित्व की व्याख्या कौ जा सकती है और श्रन्यायी 
शासक के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन भी इसकी सहायता से किया जा 
सकता है। ये सिद्धान्त कि शासन अश्रपनी, सत्ता शासितों की अश्रनुमति से 
प्राप्त करता है; शासक को समाज के द्वित के लिए शासन करना चाहिए; 
प्रजा को एक अन्‍्यायी तथा श्रत्याचारी शासक का श्रन्त कर देने का 
श्रविच्छेय अधिकार हैं, इस विचार पर आधारित हैं कि जो सता प्रदान 
करते हैं तथा जो सत्ता प्राप्त करते हैं, उनके बीच एक उपलक्तित समभोता 
होता है | प्रजा का यह कत्तव्य है कि वह शासन के आदेश का स्वेच्छा 
से पालन करे और शासन का यह कर्त्तव्य है कि वह समभोते की शर्तों के 
श्रनुसार शासन करे | शासक की ओर से खमझोते की शर्तों का उल्लंघन 
होने पर प्रजा अपने दायित्व से मुक्त ही जाती है । ' 

इस प्रकार ध्याख्या करने पर समभोते का सिद्धान्त अधिक व्यवहार 
प्रतीत होता है | शक्ति-सिद्धान्त और देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त कौ शअ्रपेक्षा 
'यह सिद्धान्त राजनीतिफ कत्तंब्यों की श्रच्छी व्याख्या केरता है। श्राशापालन 
का आधार शासितों की अनुमति को मान कर यह प्रजातन्त्र के लिए 
भी मार्ग तैयार करता है। इसका यह भी अथ हे कि शासन को 
सेच्छाचारिता के साथ राज-प्रबन्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे 
यह भी प्रकट होता है कि राजनीतिक सघ्थाश्रों में मनुष्य द्वारा परिवर्तन 
किया जा सकता है; यह राज्य-निर्माण में मानवी इच्छा तथा प्रयोजन 
के महत्त्व पर जोर देता है। फिर भी यह सिद्धान्त इस रूप में भी स्वीकार्य 
नहीं है | र/ज्य की सदस्यता, और राज्य का आज्ञापालन करने के कत्तेव्य 
की समभौते की भाषा में व्याख्या नहीं की जा सकती। समभौते से जो 
बाते उपलक्षित होती हैं वे मिथ्या तथा खतरनाक हैं । 

इस सिद्धान्त के विरुद्ध निम्नलिखित तक दिये जा सकते हैं :--- 
१--इससे राज्य तथा व्यक्ति के सम्बन्ध ऐच्छिक हो जाते हैँ.। यदि राज्य 

का आधार समझौता है तो व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता हे कि वह 

उसका सदस्य बने या न बने ओर यदि एक बार वह सदश्य,बन सी 

जाय वह उसका जध चाहे त्याग भी कर सकता है | इंस स्थिति को 

स्व्रीकार त़्हीं किया ज़ञा-सकता | शाज्य अनिवार्य संस्था है। इंम .तो 


राज्य की उत्तत्ति के सिद्धान्त | ६, 


| 


उसकी सदस्यता इच्छा से अहणश नही करते, हम उसमें जन्म लेते 
हैं | राज्य का जन्म किसी श्रस्थायी या श्रांशिक प्रयोजन से नद्दीं 
होता । बर्क ने कहा दे कि-- राज्य को काली मिर्चों, ऋदवा, छींट 
या तम्बाकू आदि के व्यापार के लिए सहयोगिता के समभोते 
जैसा नहीं मानना चाहिए जो अस्थायी प्रयोजन से किया जाता है 
और जो सामेदारों को इच्छा के श्नुसार भंग हो जाता है।” 
इसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। वह समस्त विजानों, 
समस्त कलाओं, समस्त गुणों ओर समस्त पूणता में सहभागिता है । 
यह उनके बीच सामेदारी,है जो विद्यमान हईं और जो उत्पन्न होने 
वाले हैं।! यह सिद्धान्त राज्य के इस पक्त के साथ न्याय नहीं 
करता | 


२-...जिस प्रकार सनन्‍्तति का श्राशापालन करने का कर्तव्य अनुमति पर 


आधारित नहीं होता उसी प्रकार राज्य के प्रति ग्राज्ञापालन भी 
अनुमति के सिद्धान्त पर अधारित नही हो सकता। राज्य क्रेप्रति 
अपमे कर्तव्यों का मान हम उन लाभों के अनुसार नहीं कर स क्‌ते 
जो हमें राज्य से प्रास होते हैं| यह तो वणिक्‌-मनोइत्ति हो जायगी । 
इस वृत्ति से देशभक्ति का महान शुगर उत्पन्न नहीं हो सकता । इससे 
यह भी मालूम नहीं होता कि राज्य असह्दयाा तथा गरीबों की क्यों 
सहायता करे । सत्य बात तो यह है कि हम राज्य कीआशा इस 
कारण मानते हैं कि वह हसारी सच्ची अथवा बोड्धिक आत्मा का 
प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह समस्त समाज के सामूहिक नैतिक 
प्रयास का प्रतीक है। इस प्रकार यह सिद्धान्त राफ़ा की सावयव 
प्रकृतिं की व्याख्या करने में अपयात्त हे । ह रा 


शक 
नी 


३--यह सच दे कि शासन का आंधार जनता की श्रनुमति होना चाहिये 


परन्तु यह पिद्धान्त इस अनुमति की ग़लत ढंग. से व्याख्या करता 
है | प्रारम्मिक समभोता प्रारम्भिक पद्दनों पर दी बन्धनकारी हो 
सकता है; उसके उत्तराघिकारियों पर नहीं। यदि श्रनुमति का 
समभौता श्राधार दो तो प्षों के प्रत्येक परिवर्तन के साथ उसे भी 
बदलना पड़ेगा। यह वास्तव में असम्भव है । समझौते की अपेक्षा 
आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक संस्थारे' जनता की अ्रनुमति प्राप्त करने के 
झधिक श्रेष्ठ साधन है | 


इ--यहइ सिद्धान्त राज्य को विशुद्ध रूप से मनुष्य की बनाई हुई वसंत बना 
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देखा है, एक ऐसी ऊत्रिम वस्तु जिसका मंसमाने ठंग से निर्मोण ओर 
संशोधन किया जा सकता है । इस बात में ऐतिहासिक नियमों तथा 
प्रतिष्ठित परम्पराश्नों की उपेक्षा होंती है। यह भूल हे । राज्य 
विकसित होता है, बनाथा नहीं जाता । राज्य वास्तव में मनुष्यों के 
उद्योग का फल है; वह उद्योग मनुध्यों हारा प्राकृतिक शक्तियों 
एवं नियमों के सहयोग में हुआ है, उनकी उपेक्षा करके नहीं | यह 
फ्िद्धान्त ओर भी कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है। समझौते का उस 
समय कोई प्रभाव नहीं हीता जब कि वह उसके पत्चों पर बन्धनकारी 
सही रहता । उसे काय रूप में परिणत करने के लिये अधिकारी की 
आवेश्यकर्ता है। यह शअ्रंधिकारी राज्य दीता है। श्रतः समेभ्गौते के 
लिए आवश्यक है कि उसके पहले राज्य हो | इस प्रकार शीज्य की 
जत्पलि समझौते से मानना उसके वास्तविक सस्बन्धों को विपरीत 
बना देता है। समभगोता राज्य के पहले नहीं; उसके बाद ही हो 
संकता है | दूसरे, इस सिद्धान्त से अधिकारों की भी ग़लत भावना 
प्रकष्ट होती है | यइ मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रजा के कुछ 
प्राकृतिक श्रधिकार होते हैं परन्तु हम देख चुके हैं कि श्रधिकारों के 
साथ सामामिक स्वीकृति का प्रश्न उलभा हुआ है | इस तरह यह 
इस बात के भी विपरीत है। समाज से प्ृथक्‌ अधिकारों का कोई 
अत्तित्व नहीं हे झर प्रकृति की अवस्था को अराजनीतिक माना 
हो है। इससे यह सिद्धान्त खंडित हो जाता है। 


उपयु क्त आत्षेपों कें कारण समभौते के सिद्धान्त को राज्य कीं उत्पत्ति या. 
प्रकृति का सही सिद्धान्त नहीं माना जा संकता | १७ वीं तथा १८ वीं शता- 
ढिदयों में यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकृत था क्योंकि इंस काल में शासकों 
कौ स्वैच्छांचोरितां को प्रतिरोध करने वॉलों के लिए इससे एक उपयोगी 
अर्त्र मिल गया था। जैसा कि लॉर्ड का विचार है--“स्वतन्त्रता के उपा- 
सकी ने इसे पसन्द किया क्थोंकि इंसने निरकुंश संत्ता के दावों को सौमित. 
करने का भाग दिखायां। दाशनिकों ने इसे इस कारण अपनोया कि 
समभौते पर विचार किया जा सकते है, उस पर बहस की जा संकती है 
और उसकी अलोॉचलना की जा सकती है और उसमें संशोधन किया जा 
सकता दै किन्तु ईश्वर के श्रादेशों कें साथ यह सब नहीं हो सकता |”# 
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प्रतिददन्द्दीः सिद्धान्तों के पतन के साथ इस सिद्धान्त की भी आवश्यकता 
नहीं रही । राज्य-विज्ञान में ऐतिहासिक सम्प्रदाय" का उदय और-यह 
विचार कि राज्य एक आविष्कार नहीं दो सकता वरन सतत व्िकास- है+ 


उसके लिये घातक सिद्ध हुआ। आज कोई भी उसका समर्थन नहीं 
करता । 


विकासवादी सिद्धान्त-- 


राज्य को उत्तत्ति का जो सिद्धान्त वतंमान काल के राज्य-विंशान के 
लेखकों में सर्व॑ंमरान्य” है, वह है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धान्त । 
इस सिंद्धान्त की यह मान्यता हैं कि राज्य का उदय किसी एक निश्चित 
समय पर नहीं हुआ। इसका विकास अ्रशात घु घले अतीत से धीरे-धीरे होता 
रहा हैं और उसी विकास का यह परिंणाम हैं। यह सिद्धान्त यह भोी 
मानता है कि राज्य किसी एक शक्ति या योजना का फल नहीं है, वरन्‌ कई 
तत्वों के सहयोग का फल है। इसकी उत्पत्ति कई स्त्रोतों से और कई 
अवश्याओं में हुई हे'। यह क्रमिक अभिवृद्धि है। प्रोफ़ेसर बर्गेंस के अनुसार 
इस कथन का अर्थ यह है कि राज्य अत्यन्त अपूर्ण प्रारम्भिक अवस्थाशञ्रों 
में से धीरे-धीरे कुछ उन्नत अवस्थाओं में से हों कर मानव्तों के एक पूण 
तथा सार्वभोमिक संगठन को दिशा में मानव समीज का क्रमिक विकास 
है.। आज हस जिस रूप में रोज्य को देखते है, उस रूप:में राज्य. सर्देव 
* नहों रहा | उसके आरम्मिक रूप श्राज के रूप से सर्वथा भिन्‍न-ये.। किन्तु 
पूर्व रूपों, और अधधुनिक रुपों के बीच कोई स्पष्ट-विभाजक' रेखा- नही 
खींची जा सकती | यह सिद्धान्त सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की इस 
मान्यता का खण्डल करता हे कि इतिहास में. किसी एक निश्चित-काल 
में राजनीतिक-चेतनां का सहसा प्रादुर्भाव हुआ | वह यह मानता है-कि 
,उसके. विकास में काफ़ी लम्बा समय लगा है। ऐसा विचार करना कि 
मानव ने पहले पूर्ण मानसिक तथा शारीरिक विकास प्राप्त कर लिया 
अआऔ्रर तब उसने शासन के आविष्कार के लिए प्रयास “किग्रा; ,उतना की 
हास्यास्पद होगा जैसा यह सोचया कि" मनुष्य ने पहले-अपनी समस्त 
शक्तियों का विकास कर लिया और बाद में श्रपने साथियों के साथ 
वार्तालाप की कठिनाई के कारण भाषा का आविष्कार करने का उपाय 
सोचा । “जिस प्रकार भाषा पशुश्रों की श्रस्पष्ट बोली'से विकसित हुई 





उसी प्रकार शासन का प्रारम्भ भी प्राक-ऐतिहासिक समाज की श्रादि 
अवस्था में हुआ ।'?# 


साठ्मूलक तथा पिठ्मूलक सिद्धान्त-- 


जो विद्वान ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त को स्वीकार करते 
हैं वे विकास की अवस्थाश्रों के सम्बन्ध में सहमत नहीं हें। कुछ 
विद्वानों का विचार है कि राज्य का उदय पितृमूलक परिवार से हुआ 
है जिसमें पिता का सनन्‍तति पर नियन्त्रण था। राज्य परिवार का 
ही बृहद्‌ रूप है | परिवार प्रथम प्राकृतिक मानव संस्था है। परिवार में 
कम से कम पति, पत्नी और सनन्‍्तति सम्मिलित होते हँ। सनन्‍्तान का 
विवाह हो जाने पर एक नवीन गरहस्थी का उदय द्वोता है | विविध 
ग्रहस्थियाँ संबसे वयोवृद्ध पुरुष को अपना बड़ा मानते हैं ओर उसके प्रति 
भक्ति रखते हैं । उन सबसे मिल कर पितृमूलक परिवार बनता है | पितृमुलक 
परिवार वंश का रूप धारण कर लेते हैँ ओर वश मिल कर एक गोज्र या 
कुबीला (]702) बन जाता है | क्बीले राष्ट्र का रूप धारण कर लेते 
हैं । इस प्रकार राज्य का विकास परिवार से दोता है। यह पितृमूलक 
सिद्धान्त कहलाता है| इस प्रकार के परिवार में सबसे वयोवृद्ध पुरुष सारे 
परिवार पर नियन्त्रण रखता है; वही उसका संरक्षक होता है। ऐसे परि- 
वार में सम्बन्ध पिता से माना जाता है | 


- अरहध्तूं की रचनाश्रों में इस सिद्धान्त का समर्थन मिलता है| उसका 
येह विचार है कि जिस प्रकार स्त्री-पुरुष परिवार बनाने के लिए मिलते 
है, उसी प्रकांर कई परिवार मिल करं ग्रामों की स्थापना करते हैं और 
अमभेकों आमों के संयोग से. राज्य बनता... श्राधुनिक लेखकों में सर 
हेनरी मेन ने इसका बढ़ी योग्यता से समर्थन किया है। इसका वज़न 
इस तथ्य के कारण और भी बढ़ गया है कि आधुनिक राजनीतिक 


किचारों की सृष्टि में उन्हों लॉगों ने अधिक योगदान 
दिया और अआधुमिक राज्य की सृष्टि भी उन्हीं लोगों ने की है 
जो पिंतृमूलक परिवार के आधार पर संगठित थे।/ गत शताब्दी 
में जो ऐतिहासिक अनुसंधान हुए हैं, उनसे यह प्रकट होता है 


कि पितुमूलक परिवार इतने सार्वभौम नंहीं थे जितना कि इसके समर्थक 
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मानते हैं | कुछ विद्वानों का यह भी विचार दे कि प्रारस्मिक सामाजिक 
संगठन का रूप परिवार नहीं, कबीला था | परिवार का ग्रादुर्भाव कबीले 
में से हुआ | क्बीले में सम्बन्ध स्त्रियों द्वारा स्थिर किये जाते थे, पुरुषों 
द्वारा नहीं । यह विचार पितृमूलक सिद्धान्त के विरुद्ध है । इसके समर्थक 
यह मानते हैं कि राज्य की उत्पति मातृमूलक समाज से हुई है। 
अस्थायी वैवाहिक सम्बन्ध बालकों पर माता का नियन्त्रण, और 
स्‍त्री द्वारा सम्बन्धों का स्थिर करना आदि हस प्रकार के सामाजिक 


संगटन के कुछ मूल लक्षण हैं। राज्य-विज्ञान का-अइ कार्य-चहद्दी है कि 


वह पितृमूलक तथा मातृमूलक सिद्धान्तों हे हिजएढ में पड़े। यह तो समाज- 
विज्ञान का विषय अधिक है। मारा सम्बन्ध तो केवल इतनी. सी बात 
ही है कि संगठित राजनीतिक जीवन से पूर्व पारिवारिक जीवन 
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राज्य-निमोण के तत्व-- 


हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि राज्य कौ उत्पत्ति को खोज करना 
अत्यन्त दुष्कर है और उसके विकास-क्रम का इतिदृत्त प्रस्तुत करना भी 
कठिन है, क्योंकि वह सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ । अतः यह अधिक 
लाभप्रद एवं व्यावहारिक होगा कि हम उन तत्वों पर विचार करें जिनके 
कारण राज्य का निर्माण हुआ है | 


भौतिक वातावरण के अतिरिक्त जिनके कारण मनुष्य एक जगह 
इकट्ट हो जाते हैं या अलग बने रहते हैं रक्त सम्बन्ध, धम तथा राज- 
नीतिक चेतना ऐसे कारण हैं, जिनको सहायता से राज्य का विकास 
हुँआ। इन तत्वाँ ने राज्य के विकास में किस प्रकार सहायता दो १ इसे 
समभने के लिए कुछ अन्य आवश्यक तत्वों, पर भी विचार करना 
अआपवश्यक है, जिनके बिना राज्य का निर्माण नहीं दो सकता। ये हैं एकता 
ओर संगठन | इन तत्वों में से कुछ के सम्बन्ध में तीसरे अध्याय में विचार 
किया जा चुका है । यहाँ तो केवल यह दिखलाने की आ्रावश्यकता है कि 
किस प्रकार रक्त संबन्धों, धर्म तथा व्यवस्था एवं सुरक्षा की आवश्यकता 
ने एकता तथा संगठन का निर्माण किया है | 


१२ 


अली. 


8 ] राज्य-विशान के मूल सिद्धात्त 


रक्त-ससबं॑न्धु--- 

सामाजिक संगठन का सबसे प्रारम्भिक रूप जिसका हमें शान है, रक्त- 
सम्बन्ध पर आधारित था। मंनुष्यों को एक सूत्र में बाँधे रखने वाली 
वस्तु एक कल्पित अथवा वास्तविक सामान्य पूर्वज से सम्बन्ध में विश्वास 
था । सामान्य पूवज के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान ने अनेकों वंशों को तथा 
परिवारों को एक बन्धन में बॉधं कर एकता का प्रादुर्माव किया | सामान्य 
परम्परा और समान धार्मिक कृत्य इस एकता की भावना को और भी 
पुष्ट कर देते थे । रक्त-संबंध तथा धर्म के अतिरिक्त और कोई ऐसे 
हिट लक नक्शा प- नहीं हैं जि को एक समृदाय में संगठित कर दिया 
व्यक्तियों का कोई रक्त सम्बन्ध नहीं था वे एक ही क्बीले के 
सदस्य नहीं हो सकते थे + इस तथ्य से कि अधिकार तथा दायित्वों का 
आदर केवल समान-रक्त-सम्बन्धियों में ही होता था और अपरिचितों 
को शञ्रु माना जाँता था, पूर्व समाज में रक्त-संबंध का महत्त्व दिखाई 
देता है | रक्त-सम्बन्ध किस प्रकार एकता तथा सामुदायिक एकता की 
सृष्टि करता है, यह भारतीय विद्यार्थियों को जो जातपाँत के प्रभाव से 
सुपरिचित हैँ, स्पष्ट होना चाहिए। 







यदि रक्त-सम्बन्ध ने एकता की भावना का विकास किया जिसके 
बिना राज्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं तो पितृ-मुलक परिवार ने सत्ता को 
आशा का पालन तथा उसके लिये आदर भाव उत्तपन्न किया जो राज्य के 
अस्तित्व के लिये उतने ही आवश्यक हैं। पितृमूलक परिवार में परिवार 
के प्रमुख की सत्ता अपने सदस्यों पर पूर्ण रूप से निरपेक्ष थी। उसका उनके 
जीवन और मरण पर भी अधिकार था। पुत्रों को कुलपतिं द्वारा दिये 
हुये अधिकारों को छोड़ कर और कोई अधिकार नहीं ये | इस कुलपति 
को जो बाद में क़ंबीले का मुखिया बन गया प्रशासन, घमे, न्याय तथा 
सेना सम्बन्धी अधिकार ये | यह प्रारम्मिक राज्यों के लिए आदश्श था, 
जिसका उन्होंने अनुसरण किया । पुवेकालीन राजा धार्मिक, न्यायिक तथा 
सैनिक सब प्रकार की सत्ताओं का प्रयोग करते थे | इम कह सकते हैं 
कि अत्यन्त यथार्थवादी भाव में राब्य का विकास परिवार में से 
हुआ दे | 
धर्मे-- 

राज्य में निर्माण धम का भी महत्त्वपूण स्थान है। इसने भी एकता 


राज़्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त | ६१ 


तथा सत्ता के लिए सम्मान की भावना का प्रादुर्भाव किया । रक्त-सम्बन्ध 
ओर धर्म पूर्व समाज में एक ही वस्तु के दो पक थे । पूर्वजों 3 
का एक रूप था और प्रकृति पूजा दूसरा । रा कमल के संगठन को मज़ा सम्बन्ध 
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को और भी पुष्ट किया ओर इस प्रकार क्ब्रीलि के संगठन को मज़ 
बनाया | आगे चल कर प्रकृति पूजा ने एकता तथा सत्ता के प्रति आदर 
भाव पैदा किया | लोगों को सत्ता तथा अनुशासन का अभ्यस्त करने में 
रक्त-सम्बन्ध की श्रपेज्ञा धर्म का प्रभाव अ्रधिक रहा है | जैसा कि गैटल 
ने लिखा है--“राजनौतिक विकास के प्रारम्मिक एवं अत्यन्त कठिन काल 
में घमं ही बर्बरतापूर्ण अराजकर्ता का दमन_कर सका और मनुष्यों को 
आदर भाव तथा आशापालन_ सिखा सका ओर अरण्य अराजकता का 
विनाश कर सका [...उस श्रनुशासन तथा सत्ता के प्रति आदर भाव को 
उत्पन्न करने में जो शासन के आधार हैं, सहस्त्रों वर्ष लगे ।” रक्त संबंध से 
इन उद्देश्यों की प्राप्ति बड़े पेमाने पर नहीं हो सकती थी | इसके लिये धर्म 
ही अधिक उपयुक्त था। 


राज्य-निर्माण में धर्म का प्रभाव केवल प्रारम्मिक युग में ही नहीं, 
बाद में भी रहा | मध्य-युग में भी धर्म का प्रभाव पर्यास था। ईसाई धर्म 
के प्रभाव तथा उसकी सत्ता ने ही रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने 
वाली बबर जातियों को सम्यता का पाठ पढ़ाया | इमारे देश में आज 
तक धर्म का राजनीति में महत्त्वपूण स्थान रहा है । उसी के कारण देश 
का विभाजन हुआ | श्रनेक नेताश्रों ने राजनीतिक विचारों पर धार्मिक 
विचारों का गहरा प्रभाव पढ़ा है। सामान्य धार्मिक विचार श्राज भी 
जनता को एकता में बॉघे रहते हैं ओर संसार के कुछ भागों मे उनका 
प्रयोग वंशों ओर राज्य के रूपों के समर्थन में किया जाता है | 
राजनीतिक चेतना-- 


राज्य-निर्माण में रक्त-सम्बन्ध तथा धर्म का कितना ही महत्त्व क्यो 
न रहा हो, इनसे एक तीसरे तत्व, राजनीतिक चेतना, की सहायता 
के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता था। यह व्यवस्था तथा 
सुरक्षा की श्रावश्यकता का दूसरा नाम है, जिसका सब लोग अनुभव करते 
हैं ओर जिसके बिना सभ्य और प्रगतिशील जोवन संभव नहीं है । 


व्यक्तियों का कोई भी समुदाय उस समय तक एक साथ नहीं रह 
सकता ज़ब तक कि उनके संबन्धों के नियमन के लिए तथा उन सामान्य 
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उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो एकाकी व्यक्ति या परिवार के प्रयत्नों से 
संभव नहीं है, सब का सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का सग- 
ठन नहीं किया जाता | जनसंख्या की वृद्धि तथा सम्पत्ति में वृद्धि के साथ 
शान्ति एवं व्यवस्था के लिए तथा विवादों का निर्णय करने के लिए. इस 
प्रकार के संगठन की श्रावश्यकता बढ़ती जाती है। यह आवश्यकता 
इसलिए और भी बढ़ जाती-है कि कभी-कमी समुदायों को दूसरे समुदायों 
के श्राक्ममण से अपनी रहना करनी पड़ती है | इसके लिए सक्रिय एवं 
कायकुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आक्रमण तथा रद्ा में 
सफलता से नेता की सत्ता स्थापित होती है। यही नेता अ्रांगे चल कर 
राजा बन जाता है | इस प्रकार एक साथ रहने वाले लोगों की नागरिक 
तथा सैनिक आवश्यकता इस प्रकार के संगठन के निर्माण को श्रावश्यक 
बना. देती हैं जो सामाजिक सम्बन्धों को नियमित कर सके, शान्ति और 
व्यवस्था कायम रख सकें और समुदाय की श्राक्रमण से रक्षा कर सके | 

इस प्रकार रक्त-सम्बन्ध धर्म तथा रक्ता ओर व्यवस्था की श्रावश्यकता, 
ये तीन तत्व हैं जिनके सहयोग से राज्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। 


अध्याय ६ 


राज्य का विकास 


गत श्रध्याय के अ्रन्त में हम बतला चुके हैं कि रक्त-सम्बन्ध तथा धम 
के आधार पर संगठित सामाजिक संगठन से ही राज्य का विकास हुआ | 
इस संगठन से राज्य के विकसित होने में काफी लम्बा समय लगा होगा । 
राज्य का विकास जिन विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न समयों में हुआ, 
उसके कारण उसने विविध रूप ग्रहण किए. और शासनों के रूपों में 
भी विभिन्नता दो गई | इस प्रकार राज्य का एक क्रमागत विकास नहीं 
हो सका | इस विकास के भग्त क्रम पर विचार करना अत्यन्त कठिन है 
और उससे कोई लाभ नहीं होगा, किन्तु इस विकांस मे राज्य 'ने जो 
विविध रूप ग्रहय किए. उन पर विचार कर लेना उचित होगा। इसके 
प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं--पूर्वी साम्राज्य, नगर-राज्य, रोम-सम्राज्य, 
सामन्ती राज्य तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्य | वे अपने श्राचार तथा 
विशेषताश्रों में विभिन्न रहे हैं ओर उनके कारण विभिन्न राजनैतिक 
संस्थाओं तथा विचारों का प्रादुर्भाव हुआ । 


(१) पूर्वी साम्राज्य-- ह 
प्राचीनतम राज्यों का जिनका इतिहास ज्ञात है जन्म नील, यू फ्रेटीज 
(फरात ) और टाइग्रेस (दजला ) कौ घाटियों में हुआ । ये बड़े उपजाऊ 
प्रदेश थे जिनमें एक बड़ी संख्या में प्रजा के भरण-पोषण के साधन 
विद्यमान ये । चीन तथा उत्तरी भारत में मी, जहाँ इसी प्रकार के भौतिक 
साधन ये, महान्‌ साप्राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमी गोलाद् में 
( अ्रमेरिका में ) पेर तथा मेक्सिकों में महान्‌ साम्राज्यों का उदय हुश्रा । 
इन सभी साम्नाज्यों में समय तथा स्थान का अन्तर इोने पर भी, कुछ 
सामान्य लक्षण थे। वे वंशपरम्परागत एकतन्त्रीय राज्य थे। उनमें 
नागरिकों का कोई नागरिक श्रथवा राष्ट्रीय जीवन नहीं था। उनके 
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मुख्य काये दो ये; निरंकुश शासक के श्रादेशों का पालन करना तथा 
कर देना। गेठेल के शब्दों में 'ये राज्य श्रपनी प्रजा के लिए दासों को 
हॉँकने वाले तथा केवल कर वसूल करने वाले थे? इनमें वास्तविक 
एकता का अभाव था ओर जनता को कोई वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं थी | 
राज्य शक्ति के श्राधार पर स्थिति था और उसका आधार दैवी माना 
जाता था | जब राजवंश दुर्बल एवं शक्तिद्दीन हो जाता था तो वे साम्राज्य 
छिन्न-भिन्न हो जाते थे और उसके स्थान पर दूसरे राजवंश का साम्राज्य 
स्थापित हो जाता था । 


ये राज्य देवाधिराज्य ([॥20०7900/0 50०(8७) थे। राजा को 
राजनैतिक अधिकार के साथ धार्मिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। 
पुरोहित वर्ग भी बढ़ा शक्तिशाली था। इन लोगों ने राजनीतिक संस्थाओं 
एवं विचार के विकास में कुछ भी योग नहीं दिया, तथापि सत्ता के प्रति 
जनता के आदर भाव पैदा कर संस्कृति एवं सम्यता का आरम्भ करने मे 
बढ़ी सेवा की | 


(२ ) यूनानी नगर-राज्य-- 

दूसरे प्रकार के राज्य का विकास यूनान में हुआ जहाँ की भौगोलिक 
स्थिति नील, गड्ा-यमुना श्रादि नदियों के प्रदेशों से भिन्न थी। पर्वत 
मालाश्ों तथा समुद्र के कारण इस प्रदेश के अनेक खण्ड हो गये हैं 
ओर इसमें अनेक द्वीप ओर घाटियाँ बन गई हैं| इनमें से अनेक खण्ड 
स्वतन्त्र राजनीतिक प्रवृत्ति का केन्द्र बन गया। इनमे से प्रत्येक इकाई 
स्वशासित एवं स्वाश्रयी नगर-राज्य बन गई जिसके श्रपने नागरिक नियम 
झौर रिवाज थे ओर अपना नागरिक जीवन था। यूनान के ध्राकृतिक 
विभागों और जनता की प्रकृति के कारण उस देश में भारत, चीन या 
सिख की माँति विशाल साम्रा्ज्यों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ | अतः ऐसे 
देश में नवीन ढंग के नागरिक जीवन तथा नूतन सम्यता का 
प्रादुर्माव हुआ | 

यद्यपि नगर-राज्य जनसंख्या तथा क्षेत्रफल में छोटे थे तथापि उनमें पूर्वी 
साम्नाज्यों की अपेक्षा नाना प्रकार के श्रोर उत्तट नागरिक तथा राजनीतिक 
जीवन का विकास हुआ । स्पार्टोी को छोड़ यूनान में प्रत्येक नगर-राज्य 
एकतंत्र (१(0737009) से कुलीन-तंत्र (375:02079८9), कुलीन-तन्न से 
स्तेन्छाचारी शासन और अंत में प्रजातन्त्र के रूप में परिवरतित हुआ जिसने 
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प्रजा के हाथों में बड़ी सत्ताएँ सौंपी ओर उन्हें काफ़ी स्वतन्त्रता भी दी । 
विविध-नगर राज्यों में राजनीतिक ऊरंस्थाओं एवं राजनीतिक अ्रनुभव की 
विविधता के कारण राजनीतिक विचार में भी विकास हुश्रा। यूनान 
ने विश्व को दो महान्‌ राजनीतिक विचारक दिये हैं, प्लेटो ओर अरस्तू । 
पूर्वी साम्राज्यों की तुलना में यूनान के नगर-राज्यों ने राजनीतिक विचार 
तथा संस्थाश्रों के क्षेत्र में बढ़ा महत्त्वपूर्ण योग दियां है। स्वशासन तथा 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता के भ्राधार पर नंगर-राज्यों में समुज्ज्वल सभ्यता का 
विकास हुआ | विविध नगर-राज्यों के बीच संघर्ष की जो कट्ठुता पैदा हो 
गई उसने उन्हें शक्तिहीन बना दिया | वे मक़दूनिया के फ़िलिप श्रोर 
उसके पुत्र एलेक्जेण्डर और बाद में रोम की सेनाओं का मुकाबला नहीं 
कर सके | उनकी स्वतन्त्रता विलीन हो गयी और उनके साथ उनकी 
सभ्यता का भी हास हो गया । 


(३ ) रोम का विश्व-साम्राज्य-- 


रोम मे भी आरम्म में नगर-राज्य था। यूनान के नगर-राज्यों की 
भाँति इसमें भी क्रमशः एकतन्त्र, कुलीन-तन्त्र, स्वेच्छाचारी शासन तथा 
प्रजातंत्र स्थापित हुये, किन्तु प्रजालन्त्रीय प्रद्ति अपनी चरम-सीमा तक 
पहुँच न पाई थी कि कुछ घटनाओं के कारण रोम में राजनीतिक विकास 
की धारा में परिवतन हो गया जिसके कारण नवीन संस्थाश्रों तथा 
नूतन राज्य को स्थापना हुईं | यह नवीन राज्य विश्व-साम्राज्य था। रोम 
को अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ाइयॉँ छिड़ गई । उनमें रोम की विजय 
से उसके राज्य का विस्तार होने लगा। सबसे प्रथम उसने अपने दुर्बल 
पड़ोसी राज्यों पर आ्राधिपत्य जमाया, फिर पश्चिम तथा दक्षिण की 
आर पग॒ बढ़ाया ओर धीरे-घीरे भूमध्यतागर के आसपास के समस्त 
सभ्य देशों को अपने अधीन कर लिया । रोम का साम्राज्य इज्जलेण्ड, 
आधुनिक जमनी, क्रान्स, स्पेन, आस्ट्रिया, बल्कान प्रदेश, यूनान, एशिया 
माश्नर और अफ्रीका के समस्त भूमध्यसागरीय तट के प्रदेशों पर 
स्थापित हो गया | इस प्रकार नगर-राज्य से विकसित हो कर रोम संसार 
का उस समय तक का सबसे सहान्‌ साम्राज्य बन गयां । इतने बड़े 
साम्राज्य के शासन-प्रबन्ध करने में, जिसमें विविध नियम, लोकाचार तथा 
सभ्यता वाले लोग ये, रोम ने अपनी क़रानूनी-प्रणाली तथा ओपनिवेशिक 
ओर नगर शासन की पद्धतियों का विकास किया जो राजनीतिक 
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संस्थाओं को उसकी देन है। साम्राज्य को सत्ता के केन्द्रीकरण, क़ानून कौ 
एकरूपता और केन्द्रीभूत शासन-प्रबन्ध की अवश्यकता छोती है । रोम 
के साम्राज्य ने इन बातों का ऐसी आश्क्यंजनक मात्रा में विकास किया 
कि पश्चिम में ५०० वर्षों तक और पूर्व में १६०० वर्षों तक उसका 
राज्य बना रहा। साम्राज्यवादी रोम की सफलता से रोम-च्च ने काफ़ी 
शिक्षा ली ओर उसका लाभ उठाया । रोम की साम्राज्य-प्रणाली को 
यूरोप के इंगलेश्ड जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने भी अपनाया है। 


साम्राज्य के सगठन में अनेक दोष भी थे । इसके कारण प्रान्तों में 
क़ानून की एकरूपता तथा शासन-प्रबन्ध की एकता तो स्थापित हुई 
किन्तु इसने उन लोगों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा स्थानीय स्वशासन 
नहीं दिया । रोम साम्राज्य के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा के वे सुयोग 
प्रात नही ये जो एथेन्स वालों को सुलभ थे | इसका परिणाम यह हुआ कि 
जब अपनी आन्तरिक दुबंलता ओर बाइर से बबंर आक्रमणों के कारण 
रोम साम्राज्य का पतन आरम्म हो गया, तो प्रार्न्तों में अ्रव्यवस्था 
और अंराजकता फैल गई। यूनान ने श्रपनी जनता को प्रजातन्त्र का दान 
दिया परन्तु वह उसमें एकता को प्रतिष्ठा नहीं कर सका । इसके 
विपरीत रोम ने अपनी जनता को एकता दी, परन्तु उसे प्रजातन्त्र से 
वंचित रखा | आदर्श राज्य को अपने नागरिकों को स्वतन्त्रता और 
एकता दोनों ही देनी चाहिये | 


( ७) सामन्ती राज्य-- 

'बास्तव में विचार किया जाय तो सामन्ती राज्य, राज्य नहीं है। 
राज्य में जिन बातों का समावेश होता है और जिन बातों के लिए 
राज्य होता है, जैसे सामान्य नागरिकता, सामान्य क्रानून, राज्य के 
प्रति अ्रविभक्त भक्ति तथा केन्द्रोय सत्ता, उन सबका यह निषेध करता है | 
सामन्तवाद में स्वामी और दास के वैयक्तिक संबंध ही सामान्य 
नागरिकता का स्थान ले लेते हैं, सामान्य क़ानून के स्थान पर स्थानीय 
लोकाचार होते हैं। व्यक्ति अपने निक्रट-स्वामी के प्रति भक्ति रखते हैं 
और राजा के प्रति उनकी भक्ति उनके स्वामी के द्वारा दी द्ोती है । 
केन्द्रीय. सत्ता कई मुखियों के बीच विभाजित होती दे जो भूमि को 
राजा से जागीर के रूप में प्रात्त करते हैं और इस प्रकार उसके मुख्य 
शअंासामी होते है । 
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सामन्तवाद की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य की भूमि का वितरण 
सामन्ती सरदारों में कर दिया जाता है। राजा के दुबल होने १र ये सरदार 
अधिक से अधिक राजसत्ता हस्तगत कर लेते हैं। सामन्तशाही के 
उन्नर-काल मे ये सरदार उन व्यक्तियों से भूमिकर संग्रह करते थे, 
जो इनकी भूमि पर निवास करते ये, वे उनके विवादों का लोकाचार 
के अनुसार निर्शंय करते ये तथा प्रजा की. रक्षा करते ये। सरदार 
अपनी भूमि को अपने काश्तकारों मे बॉट देता था और ये काश्तकार 
भी उसका वितरण शिकमी काश्तकारों में कर देते थे। इस प्रकार 
भूमि के स्वाम्य के आधार पर एक सीढ़ीनुमा श्रेणी बन गई है। राज- 
नीतिक सत्ता का भूमि-स्वाम्य से सम्बन्ध जुड़ गया। जो व्यक्ति श्रपने 
स्वामी के लिए. भूमि जोतता बोता था उसे अरने स्वामी की व्यक्तिगत 
सेवा भी करनी पड़ती थी। इस प्रकार वह उसके आधीन हो गया। 
काश्तकार भी अपने प्रमुख काश्तकार के लिए ऐसी ही सेवा करता 
था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर के व्यक्ति के प्रति भक्ति 
रखता था | ऐसी परिस्थिति में राज्य-प्रभुत्व की कल्पना संभव नहीं थी | 
इस प्रकार सामन्तवाद ने राज्य कौ एकता तथा प्रभुता दोनों का विनाश 
कर दिया। रोम साम्राज्य ने जो कार्य किया, उसको सामन्तशाही ने 
मटियामेट कर दिया। 

सामन्तवाद का उदय रोम के सत्ता तथा केन्द्रीकरण के आदर्शो" 
और व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता तथा स्थानीय स्वशासन के व्यू,.टॉनिक आदशशों 
के समभौते के रूप में हुआ । इन आदर्शों को वे बबर लोग अपने साथ 
लाये ये जिन्होंने रोम-साम्राज्य का पतन किया था। यह लड़खड़ाते 
हुये रोम-साम्राज्य तथा भविष्य में आने वाले राष्ट्रीय राज्य के मध्य का 
' संक्रमण काल था | इस सामनन्‍्ती राज्य ने रोमन साम्राज्य के पतन के 
बाद की श्रव्यवस्थित दशा में यूरोप कौ जनता को शान्ति और 
सुरक्षा दे कर, जिसकी उन्हें उस समय बढ़ी आव्रश्यकता थी, बढ़ी 
सेवा की | 
(४ ) आधुनिक राष्ट्रीय राज्य-- 

सामन्तशाही अपनी प्रकृति के कारण हीं अधिक दिनों तक नहीं 
ठिक सकती थी। जब तक यूरोप में अ्रव्यवस्था रहे तब तक यह व्यवस्था 
भी क्रायम रहददी। श्रनेक परिस्थितियों के कारण सामन्‍्ती सरदारों की 
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शक्ति क्षीण हो गई जिनमें से धर्म-बुछ ((05806) शतवर्षीय युद्ध, 
इंगलेण्ड में गुलाबों का युद्ध, ओर बारूद का आविष्कार मुख्य ये | विद्या 
के पुनसत्थान (२८।355970८) और घमं-सुधार ([२९(070709000) 
ने पश्चिमी यूरोप में नवजीवन का संचार किया और नवीन राज्य 
की स्थापना के लिए भूमि तैयार की | इस नवीन राज्य की प्रतिष्ठा स्े- 
प्रथम इंगलैण्ड में हुई जहाँ व्यू डर राजाशं ने शक्तिशाली केन्द्रीय शासन 
की स्थापना की । ईंगलैर्ड एक द्वीप है, इस कारण उससे राष्ट्रीयता की 
भावना के विकास में बढ़ी सहायता मिली। स्पेन तथा फ्रांस ने इद्धलेश्ड 
का अनुकरण किया। बाद में जमनी तथा इटली ने मी सामन्तशाही 
का विनाश कर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की । 

इन राज्यों को राष्ट्रीय राज्य (१०७(07-5902) कहने से हमारा 
तात्पर्य यह है कि उन सब ने सामान्य भाषा तथा राष्ट्रीयता के कारण 
एकता के सूत्र में बंधे हुए लोगों को एक केन्द्रीय शासन के श्रन्तर्गंत कर 
लिया | इन नवीन राज्यों की सीमा-निर्धा रण में भोगोलिक कारणों 
से राष्ट्रीयता के भाव को सहायता मिली। इस राज्यों की प्ृथकता तथा 
भिक्षता और इनके शासकों के हस दावे के कारण कि उन्हें अपने राज्य 
की सीमाश्रों के भीतर रहने वाली जनता के लिए बंधनकारी क़ानून 
बनाने का अधिकार है। राज्य-प्रभुत्व तथा राज्यों की समानता के 
सिद्धान्तों का निर्माण हुआ । इसी युग में धर्म तथा राजनीति में भी 
प्रथकृता स्थापित हो गईं | 

ये राष्ट्रीय राज्य आरम्भ में एकतंत्रीय राज्य थे। प्रत्येक राज्य में 
राजा ने सामन्‍्ती सरदारों को शक्तिहीन कर स्वयं अपनी सत्ता सुहंद 
कर ली | सामनन्‍्ती सरदारों तथा पोष के विदुद्ध संघर्ष में जनता राजाओं 
के साथ थी, क्योंकि राजाओं ने जनता को शान्ति एवं सुरक्षा दी और 
जनता में भी राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही थी। यह वह समय 
था जब जेम्स ने राजा के देवी अधिकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 

किन्तु राजाओं का यह स्वेच्छाचार अधिक दिनों तक नहीं टिक 
सका । अ्रनेक परिस्थितियों ने जनता में अपनी सत्ता तथा श्रपने महत्त्व की 
चेतना पैदा कर दी थी और वे अपने अधिकारों कौ माँग करने लगे | 
इस प्रकार जो प्रजातांत्रिक आन्दोलन आरम्भ हुश्रा, उसके फलस्वरूप 
संस्र के अनेकों सभ्य देशों में जन-तंत्र शासन की स्थापना हो गई। 
विविध राज्यों में स्वेच्छाचारों एकतन्त्र के स्थान पर प्रजातन्त्र में परिवर्तन 


राज्य का विकास [ ६६ 


समान रूप से नहीं हुआ । कुछ राज्यों में वह शीघ्र गति से हुआ, कुछ में 
देर से, और कुछ देशों में तो बड़े रक्तपात के बाद प्रजातंत्र का उदय हुआ | 

प्रजातंत्रीय राष्ट्रीय राज्य के विकास में त्िस घटना से विश्व कौ 
स्थिति पर गभीर प्रभाव पड़ता हैं, वह है, इन राज्यों में से अनेकों 
हारा महान साम्राज्ष्यों की ध्थापना। इन साम्राज्यों के उद्देश्य परस्पर 
विरोधी हैं। सन्‌ १६१४--१८ ई० के प्रथम विश्व-बुद्ध तथा द्वितीय 
विश्व-युद्ध (१६३६--४५) इस संघर्ष के परिणाम हैं। इन संधर्ों के 
कारण सभ्यता के लिए जो महान ख़तरा है, उसके कारण विश्व के 
विचारक चिन्तनशील हैं ओर वे विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए 
युक्तियाँ सोच रहे हैं । इसका एक उपाय यह बतलाया गया है कि 
संसार के समस्त प्रजातत्रीय देश अपना एक संघ बना ले । आज संघ- 
बाद के विचार की मानवता की अनेक समस्याओं के समाधान के रूर 
में प्राधान्यता है| संयुक्त राष्ट्रसंघ कौ स्थापना भी जिसने मत राष्ट्र संघ का 
स्थान ले लिया है इस दिशा में एक कदम है, यद्यपि इसे हम राज्य- 
मंडल ((१०7८०८:७।।०॥) भी नहीं कद्द सकते । पश्चिमी प्रजातंत्र देशों 
ओर रूस के विरोधी सिद्धान्तों तथा बड़े राज्यों के पारस्परिक हितों के 
संघर्ष के कारण विश्व-संघ की स्थापना श्रसम्मव दिखाई देती है। श्राजकल 
तृतीय विश्व-युद्ध का बीज बोया जाता मालूम हो रहा दहै। 

प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय राज्य स्वतत्रता का एकता के साथ समन्त्रय करने 
में सफल हुश्रा है। राज्य की प्रजातांत्रिक विशेषता के कारण व्यक्ति 
बिंना किसी विफलता की भावना के अपने जीवनयापन की अपनी 
इच्छानुसार योजना बना सकता है। इसका राष्ट्रीय रूप इसकी एकता 
की रह्ता करता है। इसने अपने नागरिकों में यूनानी नगर-राज्यों की 
तरह अपने देश के टुकड़े किये बिना एक उच्च कोटि की देश-भक्ति 
तथा कत्त व्य की भावना का विकास किया है | इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य 
पहले के राज्य की अ्पेज्ञा एक उच्चतर राजनीतिक संगठन है। कुछ 
लेखक तो इसे सामाजिक संगठन का उच्चतम रूप मानते हैं । 
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तृतीय अध्याय में यह विचार प्रकट किया गया था कि राज्य एक 
ऐसा संगठन है जिसका उद्द श्य उसके सदस्यों के जीवन को भ्रेष्ठ बनाना 
है। राज्य की प्रकृति के संबध में जो श्रनेक विचार हैं उनमें से यह्द विचार 
एक है। राज्य-विज्ञान के लेखकों तथा दाशंनिकों ने राज्य के विविध 
रूपों पर विचार किया है ओर उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में भी श्रनेक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । राज्य की प्रकृति का प्रश्न राज्य की 
उत्पत्ति के प्रश्न से भी अधिक महत्त्वपूणं दै। राज्य-विज्ञान के कुछ 
मौलिक प्रश्न इससे संबंधित हैं । उदाहरणाथ निम्नलिखित प्रश्नों के जो 
उत्तर दिये जायेंगे वे श्रन्त में उस विचार के आधार पर होंगे जो राज्य 
को प्रकृति के सबन्ध में किसी व्यक्ति के होंगे; जेसे “राज्य के समुचित काय 
क्या हैं ?? “राज्य जिस बल का प्रयोग नागरिकों के विरुद्ध करता 
है, उसका ओचित्य किस आधार पर है ?” तथा “क्या राज्य 
आवश्यक है ९” 

राज्य को प्रकृति के सम्बन्ध में चार मुख्य सिद्धान्त हैं :---(१) क़ानूनी 
सिद्धाग्त, (२) सावयव सिद्धान्त, (३) समभौते का सिद्धान्त तथा (४) श्राद- 
शात्मक सिद्धान्त । इनमें दो सिद्धान्त और जोड़े जा सकते हैं :-... 
(५) उपयोगितावाद और (६) सत्ता-सिद्धाम्त | जो लोग राज्य-विज्ञान का 
अध्ययन मनोवैज्ञानिक रीति से करते हैं, वे राज्य को मानव-मन का 
फल मानते हैं श्रोर वे मनोविश्ञान द्वारा बतलाये गए मानसिक जीवन के 
नियमों के श्रालोक में उसका अ्रध्ययन करते हैं | 


कानूनी सिद्धान्त-- 


क्रानून-सम्बन्धी लेखकों ने संस्थाओं या समुदायों के क़ानूनी व्यक्तित्व 
के विचार से दमें परिचित कर दिया है। समुदाय के व्यक्तित्व से उनका 
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आशय यह है कि समुदाय का एक व्यक्तित्व होता है जो उन व्यक्तियों 
के व्यक्तित्व से भिन्न है, जो उसके सदस्य हैं ओर उसकी अ्रपनी इच्छा, 
अपने हित और अधिकार भी हैं जो समुदाय के व्यक्तियों के अ्रधिकारों, 
हितों एवं इच्छाश्रों से प्थक्‌ तथा भिन्न हैं | समुदाय व्यक्तियों के विरुद्ध 
न्यायालय में दावा कर सकता है ओर व्यक्ति भी उसके विरुद्ध दावा 
कर सकते हैं। समुदाय सम्पत्ति श्रणित कर सकता है ओर वह उसका 
इस्तान्तरण भी कर सकता है | सक्तेप में, क़ानून के लिए समुदाय में 
व्यक्ति के सब गुण होते हैँ। कुछ जर्मन लेखकों ने व्यक्तित्व कौ इस 
कल्पना का विस्तार राज्य तक किया है। उनका यह विचार है कि राज्य 
को एक व्यक्ति समझना चाहिये जिसकी इच्छा एव अधिकार और हित 
नागरिकों की इच्छा, श्रधिकार श्रादि से भिन्न तथा प्रथक्‌ हैं। उसके 
ऐसे हित हैं जो उसके नागरिकों के हितों के समान नहीं हैं ओर राज्य 
उनकी रक्षा करने के लिए सब साधनों का प्रयोग करने का अधिकारी 
है | कुछ विद्वान्‌ तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं श्रेर कहते हैं कि राज्य 
का यह व्यक्तित्व केवल कानूनी या काल्पनिक दी नहीं, वरन्‌ एक मनुष्य 
के व्यक्तित्व की भाँति वास्तक्कि है। इस विचार का व्यापक रूप से 
समथन नहीं किया जाता | श्रधिकांश लेखक राज्य के व्यक्तित्व को कानूनी 
या काल्पनिक ही मानते हैं । 


इस संकीण अथ में भी कुछु लेखक राज्य के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
आक्तेप करते हैं | इनमें प्रो" चुग्वी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह 
राज्य के व्यक्तित्व के सिद्धान्त को “कोरी मानसिक कल्पना” मानते हैं 
जिसमें वास्तविकता का अ्रल्पांश भी नहीं है, क्‍योंकि वह किसी यथार्थ 
तथ्य को अभिव्यक्त नहीं करता ओर न किसी सामाजिक व्यवहार के 
नियम को निर्धारित करता है। यह भी कहा जाता है कि “काल्यनिक्न 
व्यक्ति को अधिकारों के प्रयोग की क्षमता है”? यह विरोधोक्त है | 
यह समभाना वास्तव में बड़ा कठिन है कि जिस व्यक्ति का कोई यथाथ 
अस्तित्व नहीं उसके अधिकार कैसे हो सकते हैं ओर वह अश्रथिकारों का 
कैसे प्रयोग कर सकता है ? अधिकारों फे उपयोग क॑ लिए व्यक्ति वास्तबिंक 
एवं सजीव होना चाहिए। इसके अ्रतिरिकत राज्य काल्पनिक नहीं, 
वास्तविक है। वह समस्त संस्थाओं में सर्वोगरि है.। श्रतः राज्य को 
काल्यनिक व्यक्ति कइना ग़लत है। यदि वह व्यक्ति है, तो उसे वा[रुतविक 
व्यक्ति दोना त्राहिए | 
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इस सिद्धान्त की इस प्रकार की आलोचना श्रनुचित है। राज़्य के 
व्यक्तित्व को काल्पनिक भाव में मानने से वह काल्पनिक या अ्रवास्तविक 
नहीं बन जाता। यह सिद्धान्त तो इतना ही कहता है कि राज्य को 
सर्वोत्तम ढंग से समकने और उसको व्याख्या करने के लिए उसे एक 
व्यक्ति के समान मानना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य एक 
काल्पनिक व्यक्ति है | राज्य में ऐसे गुण हैं, जो वास्तविक व्यक्ति के ही 
होते हैं; जैसे साध्य की सिद्धि करने की सत्ता, प्रश्नों का निशंय करना 
ओर निर्णयों को कार्यान्वित करना। राज्य को एक व्यक्ति के समान 
मानने में कोई हानि नहीं है | राज्य के अ्रध्ययन के लिये एक दृष्टिकोण 
के रूप में इस क़ानूनी सिद्धान्त में कोई दोष नही है। भ्रान्ति और संकट 
तो उस समय उपस्थित दोते हैं जब हम राज्य को मनुष्य के समान ही 
एक्र व्यक्ति मान लेते हैँ | इस सिद्धान्त का मुख्य दोष यह है कि इसके 
द्वारा राजनीतिक दायित्वों की सन्तोषप्रद व्याख्या नहीं हो सकती और न 
इससे हमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम ही मिलता है । 


सावयव सिद्धान्त 


सिद्धान्त के दो रूप-- 


कानूनी सिद्धान्त, जिसके अनुसार राज्य का कानूनी व्यक्तित्व 
माना गया है, आधुनिक सिद्धान्त है जिसका जन्म गत राताब्दी मे हुआ, 
किन्तु सावयव सिद्धान्त ((0789770 4]72079) उतना ही पुराना है 
जितना कि राजनीतिक विचार | प्लेटो ने राज्य तथा व्यक्ति की तुलना 
कर के उसके श्राधार पर बहुत से परिणाम निकाले | प्लेटो के मतानुसार 
राज्य व्यक्ति का विराट रूप है । अरस्तू ने भी इसी सिद्धान्त को मान कर 
अपने विचारों का प्रतिपादन किया | रोम के विचारक सिसरो ने भी 
व्यक्ति और राज्य के बीच तुलना की | सेंट टॉमस एक्वीनास, जॉन श्रॉफ़ 
सेलिस्बरी, मारसिल्यो, श्रोक्म श्रादि कुछ मध्ययुगीन विचारकों ने भी 
राज्य की सावयव प्रकृति पर विचार किया और मानव समाज तथा 
उसके अन्तर्गत छोटे समुदायों कौ तुलना जीवित शरीर से की | इनकी 
तुलन/श कभी-कभी बढ़ी विचित्र होती थीं ओर वे साम्राज्य तथा चर्च 
के समर्थन में उनका प्रयोग करते थे। भ्राधुनिक काल में हॉब्स तथा 
रूसो की रचनाओं में भी यद॒ सिद्धान्त मिलता है और हॉन्स ने राज्य 
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का एक दैत्याकार मानव ([.,८५४०()9॥)) के रूप में वर्णन किया है । उसकी 
भाषा से ऐसा आभास मिलता है कि वह सावयव सिद्धान्त का प्रतिपादंन 
कर रहा है| परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है। वह इसके विपरौत 
सिद्धान्त का समर्थन करता है जिसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम वस्तु है। 
रूसो का सिद्धांत सावयव मत के अधिक निकट है ओर उसकी उत्पत्ति की 
एक भिन्न कल्पना से संबद्ध है जिससे उसका सामंजस्य कठिन है | इस 
सिद्धांत के आधुनिक व्याख्याकारों में इबर्ट स्पेंसर (इज्ञलैंड), ब्लुट्श्ली 
(जमंनी) तथा वम्स [ फ्रान्स) हैं | जिस रूप में प्राचीन काल तथा मध्य- 
जुग के लेखकों ने इसका प्रतिपादन किया तथा जिश्व रूप में आधुनिक 
लेखकों ने इसका अवलोकन किया, उन दोनों में बहुत अन्तर है। 
प्राचीन लेखक तो इतना ही मानते थे कि राज्य जीवित प्राणी से कुंछु 
अंशों में ही मिलता जुलता है किन्तु आधुनिक अ्रथवा नवीन लेखकों के 
अनुसार राज्य एक जीवित शरीर ही है। पे राज्य को वास्तविक श्रथे 
में जीवित शरीर ((078975॥0) मानते हैं, आलंकारिक अथ में नहीं । 
यद्द मूल भेद है | हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि राज्य एक शरीर 
के सहश है--अर्थात्‌ इसकी प्रकृति सावयव है परन्तु इस बात को अरस्वी- 
कार कर सकते हैं कि यह स्वय एक प्राणी है । पहले विचार को बहुत 
से लोग स्वीकार करते हैं ओर इसमें सत्यांश भी है किन्तु दूसरा विचार 
मिथ्या दी नहीं, भयानक भी है ओर इसका परित्यागं कर दिया गया 
है । जिन दो रूपों में इस सिद्धान्त का विवेचन किया गया है उन पर 
पृथक्‌-ध_थक्‌ विचार करेंगे। 


राज्य की सावयव प्रकृति-- 


वास्तव में देखा जाय तो यह व्यक्ति तथा राज्य के बीच सम्बन्धों 
का सिद्धान्त है, राज्य की प्रकृति का सिद्धान्त नहीं । इसका मुख्य भांव 
यह हैं राज्य या समाज के ब्यक्ति परस्पर एक दूंसरे पर आश्रित हैं। 
राज्य व्यक्तियों का समूहमात्र नहीं है, वह उनकी एकता है । राज्य 
की यह एकता पुस्तक या पत्थरों के ढेर अथवा यन्त्र ( मशीन ) 
की एकता से भिन्न है | यदि यह एकता किसी से मिलती है तो मानव 
या पशु के जीवित शरीर से। जिस प्रकार शरीर में माँस, इड्डी, रक्त, 
मज्ञा, तंतु आदि के अन्योन्याश्रयः सम्बन्ध से बनता है उसी प्रकार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध से राज्य का निर्माण होता है | जिस 
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प्रकार पत्तियाँ, शाखाएं तथा जड़े' सब वृक्ष के ही अंग होते हैं, उसके 
बाहर नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति ओर समाज भिन्न-भिन्न नहीं है; व्यक्ति राज्य 
में रदते हैं और राज्य व्यक्तियों में है। राज्य को व्यक्तियों से प्रथक्‌ 
नहीं किया जा सकता और न॒व्यक्तियों को ही राज्य से प्रथक्‌ किया जा 
सकता है। राज्य का व्यक्तियों से पार्थलय करना असम्मव है और राज्य 
से पृथक व्यक्तियों की कल्पना भी सम्भव नहीं है | कोई नयनों की शरीर 
से प्रथक्‌ कल्पना कर नहीं सकता | इस प्रकार राज्य कौ एकता और 
सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता से प्राणी को कल्पना होती है। इस 
दृष्टि से राज्य निःसन्देह एक शरीर के समान है | यह अपनी प्रकृति 
में सावयव है। अन्य बातों में भी इन दोनों में साहश्य हे। जिस प्रकार 
शरीर में विशिष्ट अग विशिष्ट कार्यो का सम्पादन करते हैं, उसी प्रकार 
राज्य में भी विविध विभाग अपने अलग-अलग कार्यों का संपादन करते हैं। 
राज्य का सामूद्दिक जीवन उसी प्रकार का है जैसे कि प्रयधारियों का | यदि 
इस सिद्धास्त का आशय केवल राज्य की एकता और उसके पिभिन्न भागों 
की पारस्परिक निभरता ही है तो इसमें कोई आपत्ति नही दो सकती । 
परन्तु इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जिससे उसका यह 
दावा उचित सिद्ध हो सके कि इस सिद्धान्त में राजनीतिक दशन के संपूण 
सत्य का बीज विद्यमान्‌ है। व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी तथा 
आदशवादी सिद्धान्तों के समान इस सिद्धान्त से राज्य के लिये कोई 
कार्यक्रम नहीं मिलता इसका एकमात्र गुण यह है कि यह उन सिद्धान्तों 
का खण्डन करता है जो राज्य को समभौते का परिणाम मानते 
हैं। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी लीकॉक ने लिखा है कि “यई 
मानना कि समाज का सावयव सिद्धान्त सामौजिक समस्याओं का 
एक निश्चित समाधान प्रस्तुत करता है, ग़लत है। इसका वास्तविक 
उपयोग इसी बात में रहा हे कि उसने इमें इस प्रचलित विचार को नष्ट 
करने में सहायता दी है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्वतः एक अच्छी 
चीज़ है और उस पर उसके गुणों की दृष्टि से बिचार करने क्री 
अगवश्यकता नहीं है (!# 


राज्य--एक शरीर के रूप में-- 
उन्नीसवीं शताब्दी में प्राणिशास्त्र में विकासवाद के सिद्धान्त के 


अमरीका कराकर फता लक हे जडन “पिता वि कट गन पट कनलयन-नननन रत अलपरककडनकलगान कक, 





अनीशीनिभीली रन." 


के 6 &67%6॥४ रण ?006० 80670९, 0826 77. 
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उदय तथा ज्ञान-विजश्ञान के विभिन्न ज्ञेत्रों में उसके प्रयोग के कारण राज्य 
को एक शरार मानने वाले सिद्धान्त का जन्म हुआ | राज्य एक व्यक्ति के 
समान नहीं वरन एक वास्तविक व्यक्ति बच गया। सर हरबर्ट स्पेसर 
ने यह घोषणा की कि राज्य या समाज एक प्राकृतिक शरोर है जो किसी 
श्रावश्यक बात में अन्य जोवधारियों के शरीर से भिन्न नहीं है । ब्लु'दश्ली 
ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य “मानव शरीर की प्रतिमूर्सि”, 
“जीवित आध्यात्मिक सावयव प्राणी है |?” स्पेसर ने तो यहाँ तक 
कहा कि राज्य पुलिझ्ञ है। इसी प्रकार शेफ़ल ने यह माना कि राज्य 
तथा पशु-शरीर में शारीरिक, रचनात्मक, जीव-विज्ञान सम्बन्धी तथा जो 
अन्य सादश्य हैं, उनके कारण राज्य को एक शरीर मानना चाहिए 
जिसके कोष्ठ या इकाइयों व्यक्तिग्त मनुष्य है | 
अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए लेखकों ने समाज की 
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रचना का विश्लेषण किया है ओर 
यह प्रमाणित किया कि यह सब बातें वैसी ही हैं जैसी एक प्राणि-शरीर 
में होती हैं | स्पेसर ने राज्य तथा व्यक्ति के शरीर की जो तुलना की: 
है, वह इस प्रयत्न का एक दृष्टान्त है | उसने निम्नलिखित साइश्यता पर 
प्रकाश डाला है ; 
१--जिस प्रकार मानव-शरीौर में कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार समाज में 
व्यक्ति होते हैं| दोनों में विधायक इकाइयाँ सम्पूर्ण शरीर को जीवन- 
दान देती हैं । 
२--दोनों की समान प्रणालियों और प्रक्रियाएँ हैं। प्राणी के शरीौर में 
अमाशय है, जिसमें भोजन का पाचन होता है । शरीर में 
रक्तवाइनियों द्वारा सम्पूर्ण श्रद्धों में रक्त-सश्यार होता है। शरीर में 
स्‍्नायविक संस्थान है जिसके द्वारा शरीर की क्रियाओं का सम्पादन 
किया जाता है और श्रन्त में मस्तिष्क हे जो सारे शरीर का नियंत्रण 
करता है| राज्य मे भी इसी प्रकार की प्रणालियों हईँ--उत्पादन 
प्रणाली, यातायात प्रणाली, पुलिस व्यवस्था तथा केन्द्रीय 
मन्त्रिपरिषद्‌ जो शरीर की विभिन्न प्रणालियों के समान काम 
करती हैं | 
३--प्रासि शरीर और राज्य के विकास सें रचनात्मक जटिलताऐ' भी 
एक-सी दिखाई देती हैं। जीव-शरोर के सम्बन्ध में यइ प्रगतिशील 
ज टिलता इस तथ्य द्वारा प्रकट होती दे कि नवीन कार्यों के सम्पादन 
श्ड 
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:- के लिये जो नवीन अ्रज्ञ उपयुक्त होते हैं, वे वातावरण में परिवत॑न 
के फलस्वरूप प्रकट होते हैँ | सबसे छोटे प्रकार के जीवों के प्रथक 
कोई पेट नहीं होता, न प्रथक्‌ फुप्फुस ([,४७४७) होते हैं, न प्रथक्‌ 
आँखें, नाक तथा कान ही होते हैं, जैसे कि बड़े जीवों तथा मनुष्य 
के होते हैं। इसी प्रकार आदिम समाज में भी इस प्रकार का 
अ्रम-विभाजन या कार्यो का विशेषीकरण नहीं होता जैसा कि वर्तमान 
समाज में दिखाई देता है। आदिम मानव एक शिकारी, योद्धा, 
कृषक, श्रमिक ओर एक सैनिक के रूप में जब जैसी आवश्यकता 
हुई, रहा | श्राधुनिक समय में व्यवसायियों, सैनिकों, शासन कर्त्ताश्रों, 
पुरोहितों, कृषकों, वकौलों, डॉक्टरों और दूृकानदारों के जो 
प्रथक्‌ सामाजिक वर्ग दीख पढ़ते हैं वे क्रमशः विकास के परिणाम हैं | 
इस प्रकार पशु-शरीर तथा राज्य दोनों का समान रूप से विकास 
होता है | 


४--पशु-शरीर में विनाश-क्रम जारी रहता है। जो कोष्ठ तथा रक्त-कोष 
दुबल या छीण हो जाते हैं उनका स्थान नये कोष्ठ ले लेते हैं । इसी 
प्रकार सामाजिक शरीर में वृद्ध तथा दुबंल व्यक्ति मर जाते हैं और 
उनका स्थान नवजात प्राणी ले लेते हैं। इस प्रकार समाज श्रपने 
खाप को क़ायम रखता है | 
५--प्राणि-शरीर में सब अ्रज्ञ तथा इन्द्रियाँ परस्पर एक दूसरे पर आशित 
होती हैं | प्रत्येक अज्भ के समुचित रूप में काय करने पर ही शरौर 
का स्वास्थ्य तथा शक्ति क्लायम रहती है। किसी भी अछ्ग की 
रोगावस्था दूसरे अज्ञों पर भी प्रभाव डालती है। इसी प्रकार समाज 
' मे विविध वर्ग भी परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज का 
स्वास्थ्य एवं उसकी शक्ति उसके विविध अंगों के समुचित काये 
सम्पादन करने पर ही निभर रहती है। समाज में किसी एक वर्ग को 
असाधारण स्थिति अथवा राज्य के किसी विभाग में श्रसाधारण 
स्थिति अश्रन्य वर्गों एवं विमागों के कार्यों पर भी प्रभाव डालती है। 
इस प्रकार दोनों अपने-श्रपने श्रद्ों पर स्रस्पर निर्भर रहते हैं । 


ै 


६०-इन दोनों में एक समानता इस बात में 00 व्यक्तिगत 
इकाई को मृत्यु के कारण न तो प्राणि- शाज्य की ही 


मत्यु होती है। शरीर का एक कोष्ठ मर जाय, तो शरौर का कुछ 
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भी नहीं बिगड़ता | इसी प्रकार एक व्यक्ति के मर जाने पर समाज 

का अन्त नहीं हो जाता। 

इन उपयु क्त तुलनाश्रों के आधार पर यह कहा जाता है कि राज्य भी 
एक शरीर है, केवल उसके समान ही नहीं है; वरन्‌ इसका जन्म, इसकी 
वृद्धि, हसका विकास और श्रन्त में मृत्यु जीवधारी शरौर की भाँति होती 
है। इन दोनों में साइश्यता ही नहीं, वरन्‌ एकरूपता भी है। इस एकः 
रूपता के कई परिणाम निकलते हैं। प्रथम, इससे राज्य मे वास्तविक 
एकता की प्रतिष्ठा होती है । इस एकता को विरोधी हितों वाले व्यक्तियों 
के बीच किए हुए. समभोते के परिणामस्वरूप कोई कृत्रिम वस्तु नहीं 
समभाना चाहिए | यह वास्तविक है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के 
व्यक्तियों के श्रपने कोई वास्तविक द्वित नहीं हो सकते । जिस प्रकार 
पेट, हृदय, हाथ, पैर स्वयं अपने लिए जीवित नहीं रहते श्रौर उंनका 
समूचे शरीर के कल्याण से मिन्न श्रपना कोई हित नहीं होता, इसी 
प्रकार कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध श्रपने निजी अधिकार पेश नहीं करे 
सकता । जिस प्रकार एक रोगग्रस्त दाँत निकाले जाने से इन्कार नहीं करे 
सकता उसी प्रकार कोई व्यक्ति उसे हानिकर प्रतीत होने वाले क़ानून 
को तोड़ने का अधिकार नहीं रखता । समस्त बातों में राज्य का एक 
एकीकृत हित है| द्वितीय, इसका अथ यह है कि राज्य का शासन किसी 
काम को करने के लिए कोई कृत्रिम यंत्र नहीं है, वरन एक प्राकृतिक 
योजना है, जो प्रत्येक समाज में होनी चाहिए | उसका काम राज्य में वद्दी 
है जो शरीर में स्नायविक संस्थान का है। तृतीय, एक व्यक्ति के रूप में 
समाज के सामान्य हित तथा प्रथक्‌ व्यक्तियों के रूप में उसके सदस्यों 
के सम्मिलित हितों में कोई आवश्यक एकरूपता नहीं हे । समाज का 
हित व्यक्तियों के हितों का योगमात्र नहीं है, वह उससे मिन्न भी दो 
सकता दै। अन्त मे, यह भी कहां जा सकता है कि राज्य की अ्च्छाई 
या वास्तविकता उसी अनुपात में होती हे जिसमें उसके सदस्य शामिल 
हो कर एक व्यक्ति बन जाते हैं | यह सिद्धान्त सर्वस्वायत्तवाद 
'([0०४७१॥६०७४४०७॥७४४) का समर्थन करता है और अपनी प्रवृत्ति में 
प्रजातंत्र का विरोधी है। यह राज्य को ही सब कुछ बन्ना देता है शोर 
' उसकी तुलना में उसके अ्रन्तगंत जितने समुदाय हैं उन सबको बहुत नीजे 
गिरा देता है | 

इसका अर्थ यह नहीं है कि स्पेन्सर ने स्वयं ये सब परिणाम निकाले हैं। 
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निर्भर नहीं है जितना एक कोष्ठ शरीर पर होता है। श्रात्म-चेतना तथा 
दूरदर्शिता से थुक्त होने के कारण व्यक्ति स्त्रयं अपने भाग्य का निर्माण भी 
एक बढ़ी सीमा तक कर सकता है। समाज में उसका स्थान उसके लिए. 
पूर्णतः निर्धारित नहीं है जैसे क्रि शरोर के कोष्ठों का है। व्यक्तियों 
ओर राज्यों के सम्बन्ध तथा कोष्ठों ओर शरीर के सम्बन्ध में यह भेद 
मौलिक है | केवल इसी कारण यह परिणाम ग़लत सिद्ध हो जाता है कि 
राज्य एक शरीर है। 

स्व स्पेन्सर ने जिस भेद की ओर निर्देश किया है, वह भी इतना 
ही मौलिक है अर्थात्‌ सामाजिक संगठन की विल्लिष्ट (5८7८०) 
प्रकृति और शरीर की संखिष्ट (((०707/6) प्रकृति। शरौर के कोष्ठ 
एक अ्रविच्छिन्न पिंड हैं | वे परस्पर एक दूसरे से घने जुड़े हुए होते हैं । 
राज्य के व्यक्ति एक दूसरे से प्रथक्‌ रहते हैं । राज्य में कोई मस्तिष्क नहीं 
होता और न कोई केन्द्रीय चेतना जो उनको शारीरिक एकता में बाँध दे। 
इसका परिणाम यह है कि व्यक्ति जानबूक कर अपने आपको राज्य के 
विरोध में खड़ा कर सकता है और ऐसे काय कर सकता है जो समष्टि 
के उद्देश्यों के विपरीत हों | इससे राज्य शरीर नहीं रह जाता | राज्य 
के विरुद्ध विरोध की सभावना के साथ ऐसी भी संभावना है कि सामाजिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हार्दिक सहयोग दें ओर इस प्रकार 
इम राज्य को अ्रतिप्राणी (5०]१९7-०0४थ॥97)) कट्ट सकते हैं| कुछ 
भी हो, यह भेद मौलिक है और इस सिद्धान्त के साथ इसका सामझतध्य 
नहीं हो सकता कि राज्य एक शरीर है । द 

यद्यपि राज्य और प्राणि-शरीर की रचना में प्रगतिशील जटिलता 
है, परन्तु उत्तत्ति तथा विकास के जो नियम प्राणि-शरौर के संबध में लागू 
होते हैं वे राज्य के संबंध मे नहीं किये जा सकते | प्राणि-शरीर की रचना 
दो प्राणि-शरीरों के संयोग से होती है, किन्तु राज्य के सम्बन्ध में यह 
नहीं कह्दा जा सकता कि उसका जन्म दो राज्यों या समाजों के संयोग 
का फल है | जब यह कहा जाता है कि समाज का आरम्भ एक कीटाणु 
की तरह होता है, तो इसका क्‍या अर्थ है यह समभना भी कठिन 
है | दूसरे, शरौर का विकास भीतर से होता है। प्राणी जो कुछ खाता- 
पीता है, उससे पोषण पाकर शरीर की वृद्धि होती है ओर वह श्रपने 
झापको वातावरण के श्रनुकूल बना कर भी श्रगना विकास करता हे । 
उसकी वृद्धि बाहर से किसी वस्तु को अ्रपने में जोड़ कर नहीं होती । इस 
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के अतिरिक्त व्यक्ति की इच्छा या उद्द श्य से उसकी दृद्धि में परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता | राज्य की वृद्धि इस प्रकार से नहीं होती। वृद्धि की अ्रपेद्धा 
उसमें परिवतंन होता है और व्यक्तियों की चेतन इच्छा तथा प्रयत्नों 
का उसके विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | प्राणि-शरीर की वृद्धि में 
इस प्रकार की इच्छा तथा उद्दश्य का प्रभाव नहीं देख पड़ता । तीसरे, 
प्राणि-शरीर मरण शील है। वह वृद्ध होता है ओर मृत्यु को प्रात होता 
है। राज्य को न वृद्धावस्था सताती है ओर न प्राकृतिक मृत्यु ही । 
राज्य का अन्त वृद्धावस्था या मानसिक दौब॑ल्य के कारण नहीं होता । 
वह अपने जीवन को स्थायी बना सकता है। उसका अन्त तो साधारण 
तथा बाहरी कारणों से होता है।जेलिनेक ने यह सत्य कद्दा है कि 
वृद्धि, पतन और मृत्यु राज्य-जीवन की आवश्यक प्रक्रिया नहीं है ; 
परन्तु प्राणि-शरीर के जीवन से उन्हें प्रथक नहीं किया जा सकता | 
प्राणी या वृक्ष की भाँति राज्य का जन्म या प्रत्युद्धार नहीं होता ।! 

इस प्रकार राज्य तथा प्राणि-शरीर में समानता निर्णायक बातों में 
भंग हो जाती है। राज्य प्राणि-शरोर के समान नहीं है ओर न हो ही 
सकता है। श्रतः प्राशि-विज्ञान के नियमों के प्रकाश में राज्य की व्याख्या 
करने का प्रयत्न व्यर्थ है | 


तो क्‍या इस सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया जाय ? यह जिस 
खतरनाक परिणामों की झ्ोर हमें अग्रसर करता द--श्रर्थात्‌ राज्य के 
समक्ष नागरिकों की पूर्ण भ्राधीनता--उसके कारण जेलिनेक ने यही 
उचित समझा कि इसका परित्याग कर दिया जाय । किन्तु इसे बिलकुल 
अस्वीकार करना ग़लत होगा । 

प्राणि-शरीर की कल्पना को राज्य के सम्बन्ध में लागू करना उपयोगी 
थौर आवश्यक दोनों ही है। यह आवश्यक है क्योंकि केवल इससे 
ही इमें उस प्रकार की एकता का सच्चा ज्ञान होता है जो राज्य में होती 
है | इस निकटतम एकता का उदाहरण प्राणि-शरीर में ही मिलता हे | 
इससे व्यक्ति व्यक्ति का तथा व्यक्ति ओर राज्य का सच्चा सम्बन्ध प्रकट 
होता दे जेसा अन्य सिद्धान्तों से प्रकट नहीं होता। व्यक्ति एक दूसरे 
के होते हें ओर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं | यह कल्पना इसलिए 
उपयोगी है कि यदह्द हमें समझौते के सिद्धान्त के खण्डन के लिए सर्वोत्तम 
अस्त्र प्रदान करती दे। यह कल्पना इस बात को स्पष्ट कर देती है कि 
राज्य एक व्यापारिक सामेदारी नहीं माना जा सकता, जिसके सदत्ष्य 
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स्वार्थ के ऐच्छिक बंधन में बंधे होते हैं या राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूइ- 
मात्र नहीं है जिसमें वे बिना किसी एकता के बन्धन के एकत्रित हों । 
राज्य परस्पर श्राश्रित अ्रगों की एक समष्टि है। जो बन्धन व्यक्तियों को 
परस्पर बाँधघता है वह बहुत ही आवश्यक है। यह बन्धन मानवी 
इच्छा द्वारा निर्मित नहीं है वरन्‌ मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक 
प्रकृति से उत्पन्न होता है | 

स्पेंसर, ब्लुट्श्ली आदि लेखकों की भूल यद्द है कि वे प्राणि- 
शरीर की कल्पना को राज्य के सम्बन्ध में लागू करते समय बहुत दूर 
पहुँच गये | वे यह अनुभव करने में अ्रसफल रहे कि यह कल्पना 
राज्य पर पूरी तरह से लागू नहीं होती | यह कल्पना राज्य के नैतिक पक्ष 
को भूल जाती है । वे इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि राज्य की 
इकाइयॉ स्वयं चेतनशील हैं; उनकी इच्छा है ओर वे कार्य करने में भी 
स्वतन्त्र हैं | वे राज्य में परिवार, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल जैसी 
श्रन्य छोटी संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं। इन आपत्तियों पर विचार 
करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि प्रकृति में शरीर के समान 
होते हुए भी राज्य शरीर नहीं कह्दा जा सकता | राज्य एक शरौर जेसा 
है; परन्तु वह शरीर नहीं है | 


समभोौोते का सिद्धान्त-- 

राज्य की उत्पत्ति के प्रकरण में इमने इस सिद्धान्त पर विस्तारपूर्यक 
विचार किया है। यदों राज्य की प्रकृति की व्याख्या करने वाली 
उसकी मुख्य विशेषताञ्ं पर इम सूकछम रूप में प्रकाश डालेंगे ओर बाद में 
उनकी आलोचना करेंगे। 


इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने 
कुछ अधिकारों, जैसे जीवन तथा सम्पत्ति के अधिकारों, के समुचित उप- 
भोग के लिए, जो प्राकृतिक अवस्था में सम्भव नहीं था, अपना राज- 
नौतिक रूप में संगठन बना लिया। राज्य का निर्माण नागरिकों की 
इच्छानुसार हुआ ओर उनकी इच्छा से ही वह संचालित और नियंत्रित 
भी है। यह सिद्धान्त इस प्रकार राज्य के समभौते सम्बन्धी तथा 
कृत्रिम पक्ष पर अ्रधिक ज़ोर देता हे ओर उसके प्राकृतिक पक्ष की सर्वथा 
उपेक्षा करता है। यह राज्य को एक प्रकार की व्यापारी संस्था बना 
देता है, जिसमें भागीदार निज स्वार्थ से प्रेरित हो कर शामिल रहते हैं | 
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यह सिद्धान्त यह मानता है कि राज्य की एकता मानवकृत है, मानव 
प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओ्रों का परिणाम नहीं है | यह राज्य 
को विशुद्ध यांत्रिक कल्पना को प्रोत्साइन देता हे, जिसके अनुसार वह 
एक कृत्रिम यन्त्र है जो उसके निर्माता की इच्छानुसार बनाया-बिगाड़ा जा 
सकता है | 


यह सिद्धान्त यह मानता है कि शासन की सत्ता, अन्त में, शासित 
की अ्रनुमति पर स्थिर है। राज्य नागरिकों की रद्धा करता है तथा 
उसकी अन्य सेवाएँ करता है। इसके बदले में नागरिक राज्य के 
श्रादेशों का पालन करते हैं| यदि राज्य अपने समभौते का पालन नहीं 
करता, तो प्रजा भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के दायित्व से मुक्त 
हो जाती है | यह ध्यान रखना चाहिए कि यह मत द्वॉब्स का नहीं है | 

राज्य की प्रकृति तथा राजनीतिक कतंवब्य के सम्बन्ध में यद विचार 
स्वीकृत नहीं हो सकता; राज्य को एक व्यापारिक संस्था का रूप नहीं 
दिया जा सकता | उसके अ्रस्तित्व का आधार सेवाओं का श्रादान-प्रदान 
नहों है। जो बन्धन नागरिकों को एकता में बांधे रखता दे वह स्वा् नहीं 
है | राज्य की एकता भ्रत्यन्त गहरी है, जहाँ तक समभोते के सिद्धान्त की 
पहुँच नहीं है और राज्य तथा नागरिकों के सम्बन्ध इतने नेतिक 
तथा श्राध्यात्मिक हैं, जिनकी यह सिद्धान्त कल्पना नहीं कर सकता | श्रतः 
समभोते का सिद्धान्त राज्य की प्रकृति की व्याख्या करने में सर्वथा 
श्रपर्याप्त है | 


राज्य का आदर्शात्मक सिद्धान्त 


सिद्धान्त की प्रकृति-- 


आदर्शात्मक सिद्धान्त के अनेकों नाम हँ। इसे कभी-कभी दाशंनिक 
या आध्यात्मिक सिद्धान्त भी कहा जाता है। इंगलैण्ड की श्रादश्शात्मक 
परम्परा के एक श्रेष्ठ विचारक बोसानक्वे ने इस सिद्धान्त का विवेचल 
करने वाले अ्रपने ग्रन्थ का नाम “राज्य का दार्शनिक सिद्धान्त” 
(?॥]05097०0| 70९०7ए ०6 5096) रखा है। हॉबहाउस ने इस 
सिद्धान्त की आलोचना में इसका नाम “अआ्राध्यात्मिक सिद्धान्त' ((७(४० 
[0॥9528) 7[]209) रख कर की है| ये नाम अनुपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि 
आदर्शवादी राजनीतिक समस्याञ्रों का विवेचन दाशंनिक दृष्टिकोण से 


राज्य के सिद्धान्त [ ११३ 


करते हैँ | कुछ लेखक इसे निरकुश-सिद्धान्त (80950]प7075६ ॥|60॥५9) 
कहते हैं | कुछ तीत्र आलोचकों ने इसे “राज्य का रहस्यवादी सिद्धान्त! 
कहा है । हेगल तथा उसके कुछ जम॑न शिष्यों की रचनाश्रों में इस 
सिद्धान्त ने जो रूप अहण किया है, उसके कारण ये नाम उचित भी 
मालूम पड़ते हैं। ये लेखक व्यक्ति को राज्य के आधीन मान कर राज्य 
को सवथा स्वेच्छाचारी (निरकुश) बना देते हैं | परन्तु यह बात श्रन्य 
राजनीतिक श्रादशवादियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होढी। निरकुशता, 
(8४७६०)०(४७४7४) का विशेषण उनके सिद्धान्तों के साथ नहीं लगाया 
जा सकता | शायद इस सिद्धांत का सर्वोत्तम नाम राज्य का आदश- 
वादी-नैतिक सिद्धान्त' होगा | यह सिद्धान्त आदर्शात्मक है क्‍योंकि यह 
राज्य की परिभाषा एवं व्याख्या उसकी आदरशख प्रकृति एवं ध्येय के अनु- 
सार करता है श्रर्थात्‌ इस दृष्टि से कि राज्य को कैसा होना चाहिए और 
राज्य क्या बनना चाहते हैं, चाहे वे अपने लक्ष्य से अभी दूर ही हों । 
आदशवादी राज्य की प्रकृति और उप्तकी संध्याओं के सम्बन्ध में अपने 
परिणामों को पूणतया या मुख्यतया मनुष्यों के वास्तविक आचरण तथा 
उन संस्थाओं के संचालन के निरीक्षण पर आधारित नहीं करता। वह 
मनुष्यों की दुबलताश्रों एवं दोषों तथा उनके पूर्ण श्राचरण में भेद मानता 
है ओर अपने सिद्धान्त का आधार आध्यात्मिक और बुद्धिपरक और इस 
कारण उसकी प्रकृति के अधिक स्थायी और व्यापक तत्वों पर 
रखता है। यह सिद्धान्त नैतिक है, क्‍योंकि यह मानव की नैतिक प्रकृति 
के.साथ आरम्म होता है और यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता 
है, जिसका लक्ष्य अपने नागरिकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। राज्य 
के अनेक पक्ष हैं --समाज-वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, 
कानूनी, मनोवैज्ञानिक, जीव-वैज्ञानिक तथा नैतिक | अदशंवाद के अनुसार 
उसका नैतिक पक्ष अन्य सभी पक्षों से सबल हैं। राज्य आवश्यक रूप 
से श्रेष्ठतम जीवन का साधन है, वह क्रानूनी कायवाही का सावन या 
उत्तम उत्पादन एवं वितरण का साधन केवल गोणुरूप से है | इस प्रकार 
राजनीतिक दशन एक नैतिक अ्रध्ययत है जो राज्य को एक नैतिक 
संस्था मानता है और उसके नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उपाय दूढ़ता है। 
राजनीति पर नैतिक दृष्टि से विचार करना प्लेटो तथा अरस्तू को विशेषता 
थी । राजनीतिक आदशवाद की अनेक धारणाए' इन दोनों विचारकों से 
मिली हैं । प्लेटो की (रिपवबलिक' और अरस्तू की 'पालेटिक्स! का एक बड़े 
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लम्बे समय से श्रॉक्सफ़ोड विश्वविद्यालय के पाख्य-क्रम में श्रपना स्थान रहा 
है | यह विश्वविद्यालय ही इड्नलैंड के १६ वीं शताब्दी के राजनीतिक 
विचार में आदशंवादी प्रवृत्तियों के पुनरद्धार के लिए उत्तरदायी है। 
ग्रीन, ब्रेंडले ओर बोसानक्वे ब्रिटिश आदर्शावाद के प्रमुख व्याख्याता ईं। 

राज्य की इस आदशंवादी कल्पना का कई लेखकों ने, जिनमें प्लेटो, 
अरस्तू , रूसो, कास्ट, हेंगेल, ग्रीन, ब्रेंडले तथा बोसानक्वे मुख्य हैं, कई 
विभिन्न रूपों में प्रतिपदन किया है | इस कारण इसका ऐसे ढड़ से 
विवेचन करना, जिसमे सभी दृष्टिकोणों का सही समावेश हो सके, 
सरल नहीं है | सबसे श्रच्छी बात तो यह है कि इसके दो मुख्य रूपों 
उम्र[557677०) और मर्यादित (0467४) में भेद किया जाय 
अर दोनों का श्रलग-अलग विवेचन किया जाय | 

उम्र और मययादित आदशेवाद--अग्रेज़ी अदर्शवादियों, विशेषकर 
ग्रीन तथा ब्रेडले, की रचनाश्रों में राजनीतिक आदशंवाद का जो रूप है 
यह साधा रणतया मर्यादित कहा जाता है और देगेल तथा उसके जर्मन 
अनुयायियों ने जो रूप उसे दिया है वह उग्र कहलाता है। इन दोनों 
का मुख्य भेद राज्य की तरफ उनके भाव तथा राज्य के साथ न्यक्ति के 
सम्बन्ध की कल्पना में दै। उग्र आदशंवाद राज्य को आदर्श का रूप 
देता है ओर उसका ऐसा व्यक्तित्व मानता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्वों 
का केवल अपने में समावेश द्वी नहीं करता वरन्‌ उनका अ्रतिक्रमण 
करता है | वह राज्य को एक साध्य मानता है और व्यक्तियों को उसकी 
पूर्ण आधीनता में रखता है। उसके अनुसार राज्य के अपनी रक्षा तथा 
विस्तार के अपने ही प्रयोजन हैं जो व्यक्तियों के प्रयोजन से भिन्न और 
श्रेष्ठ है। मर्यादित आदश्शवाद व्यक्ति के अश्रधिकारों को नहीं भूलता 
ओर राज्य के कार्यो पर कुछ मर्यादाऐ' श्रारोपित करता है; उअ आ्रादर्श- 
बाद के समान वह राज्य को निरपेक्ष नहीं बनाता | राज्य का आदर्शीकरण 
हेगेल के इस दिद्धान्त में श्रच्छी तरह प्रकट दोता है कि इतिहास की 
प्रक्रिया में व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय नहीं, वरन्‌ राष्ट्र महत्त्वपूर्ण 
इकाई हें । राष्ट्र की बुद्धि अथवा आत्मा व्यक्तियों के द्वारा कर्म 
करती दे परन्तु अधिकांश में उनकी सचेतन इच्छा और प्रयोजन से 
स्वतन्त्र रह कर उसका कार्य होता है | राज्य ही कला, कानून, सदाचार 
ओर धर्म का वास्तविक स्ष्टा है, व्यक्ति नहीं। राज्य, जिससे राष्ट्र की 
प्रवृत्ति आत्मचेतना को प्रात होती है. राष्ट्रीय विकास का निर्देशन 
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करता है श्रौर वह्दी उस विकास का चरम लक्ष्य है। इसके विपरीत ग्रीन 
इस प्रमेय को लेकर चलता है कि मनुष्य का उद्देश्य आत्म-प्रास्ति है और 
इस विश्वास से कि वह समाज में तथा समाज के द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है वह व्यक्ति और समाज में सामझ्स्य स्थापित करने का प्रयत्न करता 
है। हम हेगेल और ग्रीन के विचारों का विवेचन नहीं करेंगे। केवल 
आदर्शवाद के इन दोनों रूपों की मुख्य बातें ही बतायेंगे। 


मयोदित आद्शेवाद-- 


१--यह सिद्धान्त यइ मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक और शञवश्यक 
संस्था है| यद्द प्राकृतिक है, क्योंकि यह मानव जाति कि प्राकृतिक, 
सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। उसकी आवश्यकता इस 
कारण पड़ती है कि व्यक्ति अकेला ही स्वाश्रयी नहीं है, उसको 
अनेक आवश्यकताए हैं जो पारस्परिक सहयोग से ही पूरी हो 
सकती हैं। प्लेटो तथा अरस्तू का यही मुख्य विचार है जिन्होंने इस 
बात पर ज्ञोर दिया था कि मनुष्य सामाजिक या राजनीतिक प्राणी 
है। जिस प्रकार गाय की स्वाभाविक प्रकृति दूध देने तथा चिड़ियों 
की स्वाभाविक प्रकृति उड़ने की है, उसी प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रकृति अपना राजनीतिक ठढग से सद्धठडन करने की है। 
उन्होंने यह भी माना कि राज्य का जन्म केवल जीवन 
के लिए हुआ परन्तु वह श्रेष्ठ जीवन के लिये क्वायम है। 
वही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की बोद्धिक एवं नैतिक 
* शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए. आवश्यक अवस्थाएँ” 
प्रस्तुत करता है। राज्य की सदस्यता के द्वारा ही मानव अपनी 
चरम उन्नति को प्राप्त कर सकता है | राज्य के बिना वह एक 
मूढ़ और मर्यादित पशु बना रहेगा। “व्यक्ति का अपने सहयोगियों 
से एथक्‌ जीवन प्रकृति के विरूद्ध है ओर मानव की वास्तविक 
, प्रकृति का विकास समाज में ही सम्भव है ।?# राज्य आवश्यक 
है क्योंकि मनुष्य उसमें और उसके ही द्वारा आत्म-प्राप्ति कर 
सकता है। औन ने राज्य की प्राकृतिकता तथा आवश्यकता को इस 
प्रकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे । मानव चेतना स्वतन्त्रता की 
माँग करती है, स्वतन्त्रता में अधिकार समाविष्ट है ओर अधिकारों 
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की प्राप्ति के लिये राज्य की आवश्यकता है |” अपने व्यक्तित्व का 
पूर्ण विकास करने का तथा उसके लिए आवश्यक अ्रवस्थाएं प्राप्त 
करने का व्यक्ति को मौलिक अधिकार हैं। राज्य का यह कतंव्य 
है कि वह जीवन को उन सब अवस्थाओं को प्रस्तुत करे जो 
समाम्यतया अधिकार कहलाती हैं। 

२--अ्राद्शवाद राज्य को मौलिक रूप से नैतिक सस्था मानता है। 
वह उसके नैतिक उद्देश्य को सबसे महत्त्वपूर्ण समझता है | यह 
उद्देश्य नागरिकों के श्रेष्ठ जीवन के लिए, जो नैतिक होता है, 
आवश्यक अवस्थाओं को प्रस्तुत करना दै। राज्य के इस पक्ष का 
पूर्ण प्रतिपादन इमें प्लेटो की रिपब्लिक तथा अरस्तू की पॉलिटिक्स 
में मिलता है। आधुनिक काल में बोसान्क्वे ने भी इस पक्ष पर ज़ोर 
दिया है । उसका मत है कि व्यक्ति का खच्चा लक्ष्य सच्ची स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति है, जों केवल प्रकृति के नियन्त्रण के स्थान पर बोद्धिक 
आत्म-नियन्त्रण को स्थापित करने में है। यह बात राज्य में ही 
सम्भव है। 

३--आदर्शात्मक सिद्धान्त राज्य की सावयव प्रकृति (()४2०॥0० ४०६४९ 
० 5080०) का समथन करता है। यह मानता है कि ध्व्यक्ति के 
जीवन तथा समाज के जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। समाज 
ही व्यक्ति को महत्त्व और मूल्य प्रदान करता है |” यह समाज या 
राज्य को उन समस्त शअ्रेषिकारों एवं स्वतन्त्रताश्ञों का खोत मानता 
है जो व्यकि को प्राप्त हैं | इस प्रकार यह व्यक्ति को समाज पर निर्भर 
मानता है | “केन्द्रीय व्यक्ति से आरम्म करने के स्थान में ( जिसके 
साथ सामाजिक व्यवस्था का समन्वय स्थापित किया गया है ) 
आदर्शावादी पेन्द्रीय सामाजिक प्रणाली से श्रारम्भ करता है, जिसमें 
व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की निर्धारित परिधि हू ढुना पड़ती हे ??# 
इस विचार से यह सिद्धान्त व्यक्तिवाद तथा सामाजिक समभोते के 
सिद्धान्त के विरुद्ध है, जो श्रधिकारों का सोत व्यक्ति में मानते हैं झोर 
राज्य को मनुष्य की उसके मौलिक अ्रधिकारों की रक्षा के लिए 
कृत्रिम रचना मानते हैं| प्राकृतिकता, अवश्यकता ओर राज्य की 
नैतिक एवं सावथव प्रकृति मानव की सामाजिक एवं नैतिक प्रकृति के 
कारण हैं, जिनके साथ श्रादर्शवाद का आरम्भ होता है। 
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४--इस प्रकार विचार करने पर राज्य व्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ मित्र 
ओर सहायक सिद्ध होता है । व्यक्ति के ध्येय तथा राज्य के सच्चे 
ध्येय में कोई विरोध नहीं हो सकता। दोनों का एक ही लक्ष्य है--- 
मानव प्रकृति का पूर्ण विकास । राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधि- 
कार और व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य के अधिकारों को कल्पना ही 
ग़लत है | इमें “मनुष्य बनाम राज्य” की बाते करना छोड़ देना 
चाहिए | राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से अपरिचित नहीं हैं। अ्रपनी 
सच्ची प्रकृति में वे एकरूप हैं। व्यक्ति राज्य में ओर राज्य के द्वारा 
ही अपनी प्राप्ति कर सकते हें | 


प---आदशंवादी यह मानता है कि राज्य बल पर नहीं, इच्छा पर 
आधारित है | जो बन्चन जनता को एकता में बांधता है, वह न तो 
प्रभ-सत्ता की दमनकारी शक्ति का भय है और न नागरिकों का 
निजी स्वाथ ही है, वह तो यह चेतना है कि राज्य सामान्य हित 
को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है जिसका व्यक्ति का हित 
एक भाग है। सामान्य ध्येय की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा 
(७८7८४) ५४॥)|) है। सामान्य इच्छा केवल समाज की ही रचना 
नहीं करती, वह व्यक्ति के विचार के लिए आवश्यक अ्रधिकारों 
तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिये सत्ता का भी निर्माय करती है | 
जिस प्रभु-सत्ता के आदेशों का पालन नागरिक अभ्यस्त रूप से 
करते हैं, वह इस सामान्य इच्छा का साकार रूंप है। सामान्य 
इच्छा! विविध नागरिकों की बुद्धियुक्त इच्छाश्रों के संगठित 
समुच्चय का नाम है।इस प्रकार इसमें सब का समावेश हों 
जाता है। राज्य की आज्ञा का पालन करने में हम सामान्य इच्छा 
की आज्ञा का पालन करते हैं ओर इस प्रकार हम स्वयं अपनी 
ब्छा के अनुसार कार्य करते हैं | इस प्रकार यह सिद्धान्त 
राजनीतिक दायित्व कौ समस्या का समाधान करता है। यदि 
राज्य का अ्रस्तित्व इसलिए है कि वह हमारी शक्तियों के विकास 
के लिये अनुकूल अवस्थाएं पेंदा करे, यदि राज्य का होकर रहना 
हमारी प्रकृति में है, यदि राज्य की सदस्यता के बिना हमारा 
नैतिक तथा बोद्धिक जीवन ही कुर्ठित हो जाता है, यदि सामान्य 
इच्छा की प्रतिभा के रूप में राज्य में वह सब शामिल हैजों 
हमारे व्यक्तित्व में श्रेष्ठ है ओर यदि वह उस हित की अ्रमिवृद्धि 
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करता है जिसका इमारा हित एक अग है तो यह स्पष्ट है कि 
उसके प्रति भक्ति रखना, उसके आदेशों का पालन करना हमारा 
विवेकपूर्ण कठंव्य हो जाता है। राज्य के प्रति भक्ति-भाव एक 
प्रकार से अपनी अधिक सच्ची, उच्चतर और बौद्धिक आत्मा के प्रति 
भक्तिभाव है। 


इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी भक्ति को 
रोक नहीं सकता, उसके कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता या 
उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता। यदि राज्य के कार्य 
आदर्श के प्रतिकूल हों, यदि वे ऐसी अ्रवस्थाऐ' पेंदा करते हों, जिनमें 
उसके सच्चे लक्ष्य को प्रासि नहीं हो सकती तो व्यक्ति उनकी श्रालोचना 
कर सकता है। जब राज्य श्रपने श्रादर्श का परित्याग कर देता है और 
सामाग्य हित की सिद्धि न कर वर्गगत या साम्प्रदायिक स्वार्थों की सिद्धि 
के लिए प्रयनन्‍्न करता है या वह सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं 
करता तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोइ कर सकता है। किन्तु राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने से पूर्व व्यक्ति को वैधानिक साधनों द्वारा श्रन्यय के 
मिवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 


उग्र आदर्शवादू-- 


राज्य की आलोचना करने ओर उसके विरुद्ध विद्रोह करने के 
झधिकार को सभी आदशंवादियों ने स्वीकार नहीं किया है। हम ऊपर 
उग्र और मर्यादित आदशंवाद के भेद बतला आये हैं | उग्र आदर्शवाद 
व्यक्ति को राज्य की आलोचना करने तथा उसके विरुद्ध विद्रोह करने 
का अधिकार नहीं देता | काश्ट का विचार है कि राज्य-सत्ता की आशा 
का पालन दर समय, चाहे उसकी सत्ता अवैध दो और उसके कार्य 
अन्याय-पूर्ण भी हों, पवित्र कत्तेव्य है। काण्ट राज़्य-ह्ान्ति से भयभीत था | 
वह राज्य को स्व-शक्ति-सम्पन्न, देवी ओर अ्रश्नान्‍्त मानता था। राज्य 
को सर्व-शक्तिमान, सब-शक्ति-सम्पन्न, सर्वगुण-सम्पन्न, दैवी ओर श्रश्नान्त 
मानने में उसने उग्र रूप में आदशवाद की स्थापना कौ, जो व्यक्ति को 
राज्य के अधीन मानता है, जो राज्य को स्वयं साध्य मानता है ओर 
जो राज्य को ऐसे सर्वोच्च ग्रासन पर स्थापित कर देता है कि उसके 
विरुद्ध विद्रोह अथवा उसके कार्यो की श्रालोचना अनेतिक एवं दुष्ट तापूर्ण 
हो जाती है | व्यक्ति को राज़्य के प्रति जो भाव रखना चाहिए, वह राज्य 
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को पूज्य मानने तथा सदैव उसकी झ्राशा-पालन करने का होना चाहिये, 
क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है, क्योंकि राज्य 
“विश्व में ईश्वर का प्रयाण” है। इस प्रकार के सिद्धान्त को 'निरंकुश- 
तात्मक' ठीक ही कहा गया है। निरंकुशात्मक सिद्धान्त राज्य की इच्छा 
मानता है और उसका व्यक्तित्व मानता है, जो उसके सदस्यों के ध्यक्तित्वों 
तथा इच्छाओं के समुच्चय से भिन्न हैं ओर उनका अ्रतिक्रमण करते हैं | 
इस प्रकार राज्य का मानवेतर-व्यक्तित्व हो जाता है जिसका अ्रस्तित्व 
व्यक्तियों के अस्तित्व से भिन्न होता है। राज्य के वास्तविक व्यक्तित्व के 
कारण उसे स्वयं ही लक्ष्य और ऐसे श्रधिकारों से युक्त मानना चाहिये 
जो व्यक्तियों के अधिकारों को, यदि उनका उनसे संघर्ष हो, कुचल सकते 
हैं। वैसे तो राज्य के अधिकारों तथा व्यक्तियों के श्रघिकारों में कोई 
विरोध नहीं हो सकता । व्यक्ति को उन श्रषिकारों के श्रतिरिक्त और 
कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें राज्य उसे प्रदान करता है और उनका 
राज्य के अधिकारों से कोई विरोध नहीं हो सकता | 
राज्य की इच्छा सामान्य इच्छा है। यह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का 
प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ तक वह दूसरे की इच्छाओ्रों से सामंजस्य 
रखती है और जहाँ तक वह सबों के कल्याण की इच्छा करती है | 
सामान्य इच्छा विवेकपूर्ण एवं श्रश्नान्त है | सामान्य इच्छा के इन गुणों से 
राज्य की प्रकृति एवं कार्यों के सम्बन्ध में तीन परिणाम निकलते हैं :--- 
(१) राज्य कभौ अप्रातिनिधिक रूप में काय नहीं कर सकता। राज्य जो 
कुछ भी करता है, वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है ओर इस 
प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति की असली इच्छा के अनुकूल है। यहाँ तक 
कि जब चोर कारागार की ओर ले जाया जाता है तो राज़्य का 
यह कार्य उसकी असली इच्छा के अनुसार हौ होता है। वह जेल 
जाने से श्रपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति करता है । स्वतन्त्रता राज्य के 
नियमों का पालन करने में हैं। स्वतन्त्रता ओर कानून एकरूप हं। 
इस प्रकार हेगेल के सिद्धान्त के एक महत्त्वपूर्ण तत्व पर प्रकाश 
पढ़ता है | हेगेल के अनुसार “मानव-द्ददय में स्वतन्त्रता कौ जो 
सर्वोत्कृष्ट कल्पना है उसी का साकार रूप राज्य दे ।” राश्य के 
बिना स्वतन्त्रता की भावना कभी सिद्ध नहीं होगी। देगेल का तक 
इस प्रकार है :--स्वतन्त्रता बुद्धि के आदेश का पालन करने में हे। 
परन्तु एक व्यक्ति की बुद्धि सदा विश्वसनीय नहीं होती। कभी-कभी 
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वह तात्कालिक और श्रस्थायी कारणों से प्रभावित हो जाती है 
आौर किसी विशिष्ट हित की श्रोर कुकी रहती है ।राज्य के 
क्ैननूनों द्वारा जो बुद्धि व्यक्त होती है उसमें ये दोष नहीं होते। 
वह सावंभौम होती है, विशिष्ट नहीं। इस कारण सच्ची स्वतन्त्रता 
राज्य के कानून का पालन करने में ही है | राज्य के सदस्य के रूप 
में व्यक्ति स्वतन्त्रता का भोग कल्पित प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षा 
अधिक वास्तविक रूप में करता है | 

(२) जो संबन्ध व्यक्ति को अपने साथी नागरिकों तथा राज्य के साथ बाँघते 
हैं, वे उसकी आत्मा के अभिन्न अंग हैं। उनके बिना वह जो कुछ 
है नहीं रह सकेगा | इस प्रकार यह उसके लिए श्रसम्भव है कि वह 
ऐसे द्ित की इच्छा करे जो सामान्य हित के विरुद्ध दो या वह 
राज्य-सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करे। 


(३) राज्य में समस्त नागरिकों कौ सामाजिक नैतिकता का समावेश होता 
है | राज्य सामाजिक सदाचार का संरक्षक है। इसका यह श्राशय 
नहीं हैं कि वह नागरिकों के साथ व्यवहार में नैतिक नियमों द्वारा 
बधा हुआ है | इससे उसकी स्व-शक्ति-सम्पन्नता में कमी श्राजाएगी । 
राज्य व्यक्तिगत सदाचार के नियमों से ऊपर है | श्रेष्ठ या निकृष्ठ-इन 
नैतिक शब्दों का प्रयोग साधारण श्रथ में राज्य के कार्यो क॑ सम्बन्ध 
में नहीं किया जा सकता | राज्य अपने ही सदाचार के आदर्श का 
पालन करता है | 
गानर ने देगल के सिद्धान्त का सक्षेप में इस प्रकार विवेचन किया 

है। “हेगल की दृष्टि में राज्य ईश्वरीय राज्य” है, जो कोई ग़लती नहीं 

कर सकता, जो सर्वशक्तिशाली दे, जो अश्नान्त है ओर जो नागरिकों के 
अपने हित में प्रत्येक बलिदान का श्रधिकारी' है | अ्रपती श्रे ष्ठता के का रण 
ओर जिस त्याम तथा बलिदान के लिए. वह अपने नागरिकों को आदेश 
देता है, उसके कारण वह व्यक्ति का उत्थान कर देता है ओर उसे 
भेष्ठत्व प्रदान कर देता है। व्यक्ति की प्रद्त्ति स्वाथमयी है, परन्तु इस 
प्रकार वह 'उसे सावभौमिक पदार्थ के जीवन में वापय् खींच ले जाता दे! ।”” 

जिस प्रकार आदर्शात्मक सिद्धान्त के मर्यादित रूप का खोत मानव 
की सामाजिक प्रकृति में मिलता है, जो राज्य को एक प्राकृतिक ओर 
आवश्यक संस्था बना देती है, उसी प्रकार आ।दर्शात्मक सिद्धान्त के इस 
उग्न>रूप का जोत प्लेटो तथा अश्ररस्तू के इस मत में है कि राज्य स्वाश्रयी 
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संस्था है | यदि राज्य स्वयं स्वाश्रयी है तो वह अपने नागरिकों के लिए 
समस्त मानव समाज के बराबर हो जाता है। इस मत का प्राकृतिक 
परिणाम व्यक्ति के नागरिक के रूप में राज्य से सम्बन्ध तथा व्यक्ति के रूप 
में समस्त मानव समाज से सम्बन्ध, इन दोनों विभिन्न सम्बन्धों को बराबर 
एक रूप कर देना है। व्यक्ति की समस्त आकांक्षाओं तथा सामाजिक 
आगवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए, राज्य पर्या्र माना जाता है| राज्य की 
सदायता के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है जिसकी व्यक्ति आ्राकांछा 
कर सकता है | इस स्थिति से निरंकुशता के सिद्धान्त को पहुँच जाना 
सरल है | चू कि राज्य व्यक्ति की समस्त सामाजिक आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति कर देता है; इसलिये वह निरपेक्ष सत्ता के साथ नागरिकों की पूर्ण 
भक्ति की मॉग कर सकता है। राज्य सैद्धान्तिक रूप से नागरिक पर सदेव 
अपनी पूर्ण सत्ता का प्रयोग कर सकता है| 
सिद्धान्त की समालोचना-- 

अनेक दृष्टिकोणों से आधुनिक काल में इस सिद्धान्त की विशेषकर 
इसके उग्र रूप की बड़ी तीव्र आलोचना की गयी है। कुछ लोग इसे ग़ल्नत 
तथा खतरनाक कह कर इसकी निन्दा करते हं। दूसरे इसे मावात्मक 
तथा एक-पक्तीय कहते हैं | कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जीवन के अनेक 
तथ्यों की उपेक्षा करता है, जोड़ का विचार है कि यह सिद्धान्त, सिद्धान्त 
की दृष्टि से सही नही है; तथ्यों के अनुकूल नहीं है और इसमें वर्तमान 
राज्यों के विदेशीय नीति के क्षेत्र मे अविवेकपूण कार्यों का समथन करने 
की. प्रवृत्ति हैं। इस सिद्धान्त के विरुद्ध जो आक्षेप किये जाते हैं, वे निम्न 
प्रकार हैं :--- 
(१ ) राज्य का व्यक्तित्व-- 

यह सिद्धान्त राज्य को एक वास्तविक व्यक्तित्व प्रदान करता है, 
जिसमें उन व्यक्तियों के व्ययक्तिव का समावेश होता है जो उसके सदस्य 
हैं। यह व्यक्तित्व उस क्ानूनी या काल्यनिक व्यक्तित्व से मिन्न है, 
जिसका प्रतिपादन कानूनी सिद्धान्त करता है। यह सजीव व्यक्तित्व है। 
हेगल के अनुसार राज्य सजीव व्यक्ति है। उसकी एकता आत्मचेतना 
की एकता है । राज्य के वाघ्तविक व्यक्तित्व के सिद्धान्त को घुग्वी तथा 
मैक अ्राइवर जैसे लेखकों ने विचित्र तथा श्रसंगत मान कर श्रस्वीकार 
कर दिया है। मैक आइवर का मत है कि राज्य कौ एकता की प्रकृति 
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उसके सदस्यों की एकता की प्रकृति के समान नहीं हो सकती । व्यक्तियों 
का एक समूह एक व्यक्ति उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार कि 
एक श्रश्व-समूह एक अश्व नहीं हो सकता या विद्याथियों का एक समूह 
विद्यार्थी नहीं हो सकता | मैक आइवर का यह मत तकपूर्ण प्रतीत नहीं 
होता । जिस प्रकार एक सीमित में एक मन का दूसरे मन से सम्पर्क होने 
पर एक सामान्य मन या इच्छा का प्रार्दर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार 
समाज में सामान्य इच्छा या चेतना हो सकती है, जिसे हम राष्ट्रीय इच्छा 
या चेतना कहते हैँ जो विविध व्यक्तियों की इच्छाश्रों से भिन्न होती है । 
किन्तु यदि हम इस दावे को स्वीकार भी कर लें और राज्य के व्यक्तित्व 
में विश्वास भी करें, तो मी हम उन सब बातों को स्वीकार नहीं कर 
सकते जो उग्र श्रादशवादी कहते हैं। राज्य को कोई अति-मानव नहीं 
माना जा सकता जिसमें श्रपने सदस्यों का समावेश हो | जो राज्य के इस 
अति-व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं, वे यद्द नहीं बतलाते कि यह किस 
प्रकार अपने नागरिकों के व्यक्तित्व का अपने में समावेश कर सकता है । 
यह समझना सरल नहीं हे कि एक व्यक्तित्व में किस प्रकार दूसरे व्यक्तित्व 
का समावेश हो जाता है| 


राज्य को एक सजीव व्यक्तित्व मान लेने से जो परिणाम निकलते 
हैं वे अत्यन्त खतरनाक हैं। उसका राज्य की सर्वशक्तिसम्पन्नता तथा 
निरंकुशता का प्रचार करने में प्रयोग किया जाता है | इससे व्यक्ति राज्य 
की पूण आधीनता में श्रा जाता है और अपनी स्वतन्त्रता खो देता 
है। वह व्यक्ति को क्रान्ति का अधिकार नहीं देता, यहाँ तक कि वैँह 
राज्य के किसी काय के ओचित्य में संदेह करने का अधिकार भी नहीं 
देता | राज्य की देवी प्रकृति ओर उसकी अश्रान्तता के कारण व्यक्ति 
राज्य के अ्रनुचित कार्यों की भी आलोचना करने से वंचित कर दिया जाता 
है। इन समस्त बातों में इस सिद्धान्त का हम समर्थन नहीं कर सकते | 
यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये विचार समस्त आदशवादियों के 
नहीं हैं | ये देगल तथा उसके जन अनुयायी बनहार्डी और ट्रिटस्के के 
विचार हैं । यह अ्रालोचना गम्भीर तथा मर्यादित आ्रादशवादी प्रीन 
आदि के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं है। 


(२) राज्य ओर समाज-- 
आदर्शात्मक सिद्धान्त के विरुद्ध यह भी कद्दा जाता है कि यह 
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आज के सामाजिक जीवन के समस्त तथ्यों पर विचार नहीं करता | 
राज्य तथा समाज की एक रूपता, जिसको मानकर यह सिद्धान्त चलता 
है, पही नहीं हे | यदि हम एक बार राज्य और समाज में भेद करें और 
हम यह अनुभव करें कि सामाजिक जीवन में ऐच्छिक सस्थाओ्रों का क्या 
महत्व है, तो हम राज्य को उस उच्चासन पर गझ्रासीन नहीं कर सकते 
जिस पर हेगल ने उसे बिठला दिया है। राज्य तथा समाज में भेद न 
करना इस सिद्धान्त का एक बड़ा भारी दोष है। यह आलोचना भी 
आदर्शात्मक सिद्धान्त के उम्र रूप के सम्बन्ध में ही सत्य है। यह उसके 
मर्यादित रूप के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकती | 

बोसन्क का यह विचार कि राज्य सदाचार के सिद्धान्तों से ऊपर 
है ओर अपने सदस्यों तथा दूसरे राज़्यों के साथ व्यवहार करने में 
वह इन नियमों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है सर्वथा ग़लत 
है।यह समझ में नहीं आता कि एक राज्य दुसरे राज्यों के साथ अपने 
सम्बन्धों में नेतिक नियमों का पालन क्‍यों न करें ओर उसके राज्य के 
श्रन्दर के कामों के सम्बन्ध में भी नागरिक की नैतिक स्वीकृति या 
अस्वीकृति उसके लिये आवश्यक क्‍यों नहीं है । 


(३ ) वेयक्तिक स्वतन्त्रता का निषेध-- 


इस सिद्धान्त के विरुद्ध एक दूसरा आक्षेप यह भी किया जाता है 
कि यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता और क्रानून के आदेश के पालन को 
एक ही चीज़ मान कर वैयक्तिक स्वतन्त्रता के तत्व एवं महत्त्व को कम 
कर देता है | यह मानता है कि सच्ची स्वतन्त्रता विवेकपूर्ण कार्य करने 
की स्वतन्त्रता है, वह विवेकपूर्ण आत्म-संयम है। परन्तु यदि व्यक्ति में 
ये गुण नहीं हैं तो इस कमी की पूर्ति समाज को करनी पड़ती है, वह 
अपने क़ानूनों के हरा अपने सदस्यों को स्वतन्त्रता प्रदान करता है। 
इस प्रकार क्वानून का पालन करना ही स्वतन्त्रता का उपभोग करना हो 
जाता है | इश्ष प्रकार एक मूर्ख को उस समय भी स्वृतन्त्र कहा जा सकता 
है जब कि उसे उससे अधिक बुद्धिमान समाज ने केद कर रखा है। 
समाज उसे स्वतन्त्र बनने के लिये उसके साथ बलात्कार कर सकता है | 
यह बात चाहे कितनी ही सत्य दो कि स्वतन्त्रता राज्य के कानूनों द्वारा 
सब पर समान रूप से प्रतिबन्ध लगाने से ही सम्भव होती है, किन्तु यह 
मान ना पड़ेगा कि आ्रादर्शवादी सिद्धान्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता और नेतिक 
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स्वतन्त्रता को एक समझ कर तथा व्यक्ति के वैयक्तिक विवेक ओर समाज 
के अवैयक्तिक विवेक के भेद की उपेक्षा कर के बड़ी भूल करता है। एक 
व्यक्ति उसी समय स्वतन्त्र कहा जा सकता है जब कि वह उस काम को 
कर सके जिसे वह उचित समभता है, जब कि वह दूसरों को इसी प्रकार 
की स्वतन्त्रता से वंचितन करता हुआ अपनी इच्छानुसार काय कर 
सके | जब उसे उन कार्यों को करने के लिए. विवश किया जाता है जिन्हे 
दूसरे उचित समभते हैं तो वह स्वतन्त्र नहीं रहता । लास्‍्कोी ने कट्दा है 
कि जब व्यक्ति उन क्षेत्रों में, जिन्हे वह महत्त्वपूर्ण समझता है, विफलता 
का अनुभव करता है तो उसके लिए कोई स्वतन्त्रता नहीं रह जाती। 
वास्तव में स्वतन्त्रता तभी होती है जब कि शासन के स्वेच्छाचार पर 
प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति हो। श्रादरशवादी क्वानून के पालन और 
स्वतन्त्रता को एक समभने में इस महत््वपूणथ बात को भूल जाते हैं। 
किन्तु यह आक्तेप आदर्शात्मक सिद्धान्त को इस प्रतिज्ञा को मिथ्या 
सिद्ध नहीं करता कि क्रानून स्वतन्त्रता की पूर्व शत है। यह केवल यही 
दिखलाता है कि कुछ क्रानून ऐसे नहीं होते जैसा उन्हें होना चाहिए । 
अ्ादर्शवादी यह पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे कि ऐसे क्वानून्तों का प्रतिपालन 
स्वतन्त्रता नहीं दे । 
( ४ ) यह सिद्धान्त भावात्मक है-- 

इस सिद्धान्त के विरुद्ध एक आज्षेप यह भी है कि यह वास्तविकता 
की उपेक्षा करता है | वह आदर्श के रूप में तथा एक वास्तविक संस्था 
के रूप में राज्य में भेद नहीं करता। राज्य की कल्पना इस सिद्धान्त 
द्वारा जिस रूप मे की गई है, यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से 
बहुत दूर है । ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना स्वर्ग में भत्ले ही की जा सके 
किन्तु भूतल पर उनकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती | उसका यह विचार 
कि राज्य प्रत्येक नागरिक की नेतिक इच्छा की स्वतन्त्र श्रनुमति तथा 
सहयोग पर आधारित है, वास्तविक राज्यों के सम्बन्ध में लागू नहीं 
होता | यह सत्य है, किन्तु श्रप्रासंगिक है क्योंकि हम पहले ही कह सुके 
हैं कि श्रादर्शवाद के अनुसार किसी संस्था की सच्ची प्रकृति का शान 
उससे सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों के पर्यवेक्षण द्वारा नहीं होता, वरन्‌ 
उस कल्पना के भावात्मक विश्लेषण द्वारा होता है जो उसके मूल में 
काम करती हैं | किसी सिद्धान्त की परीक्षा उन आदर्शों के अनुसार 
नहीं करनी चाहिए, जिनसे वह अलग रहता है । 
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आअदर्शवादी राजनीतिक समस्याशत्रों को जिस ढग से सुलभाते हं 
उसके सम्बन्ध में भी आज्षेप किये जाते हैं | उनके विषय में हम आगे 
विचार करेंगे | 


इन आलोचनाओं के मूल्यों के सम्बन्ध में विचार करते समय इसमें 
आदर्शात्मक सिद्धान्त के मर्यादित तथा उम्म रूपों के भेद का ध्यान रखना 
चाहिए] ये आज्ञेप देगल के विचारों के विरुद्ध तो ठीक हैं जिनका 
आज कोई समर्थन नहीं करता। गानर ने लिखा है कि--'आज समस्त 
राजनैतिक लेखक हेगल के अधिकांश विचारों को अस्वीकार करते 
हैं, विशेष रूप से राज्य की स्वेच्छाचारिता के सिद्धान्त, उसकी तथा- 
कथित दैवी प्रकृति, सत्ता का ऐसी अ्रवस्था में अ्रश् आराशा-पालन जब कि 
वह अवैध तथा अ्न्यायपूर्ण दो ओर यह सिद्धान्त कि राज्य हो लक्ष्य 
है, एक रहस्यमय अतिज्व्यक्तित्व है, केवलात्मा का अ्रवतार है जिसके 
नागरिकों से भिन्न अपने अधिकार एवं छवित हैं ।ये आलोचनाएं ग्रीन 
जैसे आधुनिक आ्रादर्शवादोी विचारकों के सम्बन्ध मे लागू नहीं हैं। 
उन्होंने आदर्शात्मक सिद्धान्त की जो व्याख्या की है उसमें अनेक मूल्यवान्‌ 
तत्व हैं। राज्य स्वाभाविक तथा आवश्यक है; उसका मुख्य उद्देश्य 
ऐसी अवस्थाए उत्तन्न करना है जिनमे नागरिक अपने नैतिक व्यक्तित्व 
का विकास कर सके; राज्य अपनी प्रकृति में सावयव है; वह अन्य 
समस्त संस्थाश्रों में सवोपरि है; वह समस्त क्ानूनों ओर अधिकारों का 
स्त्रोत है, वह अपनी रक्षा के लिये अपने सदस्यों ( नागरिकों ) से श्रपने 
प्रति भक्ति तथा बलिदान का अधिकार रखता है; राज्य इच्छा पर 
आश्रित है, शक्ति पर नहीं | ये सब बातें सत्य हैं जिन्हें कोई भी राज्य 
का सही सिद्धान्त उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। ' 


राजनीति में उपयोगितावाद 


उपथोगिताबाद का अथे-- 


वास्तव में, उपयोगिवावाद ([(70)9पश्याध) एक नेतिक 
सिद्धान्त है । इसका श्रथ यह है कि मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य अधिक 
से श्रधिक व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सुख था आनन्द प्राप्त करना है। 
वे कार्य अच्छे होते दें जो दुःख की अपेक्षा सुख श्रधिक देते हैं और वे 
कार्य बुरे होते हैँ जो सुख की श्रपेद्दा दुःख अधिक देते हैं । यह राजनीति 
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के विद्यार्थियों के लिए. इस कारण रोचक है कि १८ वीं सदी में अनेक 
अंग्रेज़् लेखकों ने उपयोगितावाद के सिद्धान्त का प्रयोग प्राकृतिक 
अधिकारों के सिद्धान्त ओर उसके श्राधार पर राज्य के कार्यों के सिद्धान्त 
का विरोध करने के लिये किया ओर इसके आधार पर क्रानूनी तथा 
राजनीतिक सुधार की एक योजना पेश की । उपयोगितावादी इस प्रकार 
कानूनी सुधारक थे, उन्होंने यह आग्रह किया कि उन समस्त कानूनों में 
संशोधन करना चाहिए जो समाज की प्रगति मे बाधा डाल रहे हैं, चाहे 
उनका आधार लोकाचार ((:४६४८07979 ,9७) हो या प्राकृतिक 
अ्रधिकार । उचित और अनुचित, श्रेष्ठ या निकृष्ट (अ्रच्छाई या बुराई ) की 
कसौटी जिसका प्रयोग राज्य करे जनता के सुख की ही देवी प्रेरणा है, 
अ्रन्तरात्मा का आदेश या विषेक के कोरे सिद्धान्त नहीं | उपयोगितावादी 
यह मानते थे कि अन्य काय-क्षेत्रों के समान, राजनीति में भी उपयोगिवा 
या मानव कल्याण का देतु होना द्वी श्रच्छाई की कसोटी है। वह शासन 
सर्वश्रेष्ठ हे, जिसका संगठन ऐसा है जो राज्य के अधिक से अधिक 
नागरिकों के सर्वाधिक सुख या कल्याण का सम्पादन करता है। 


इस प्रकार उपयोगितावाद राज्य का सिद्धान्त नहीं है, राज्य के 
लक्ष्य का सिद्धान्त है । यह लक्ंय है सर्व॑ साधारण का कल्याण । यह 
दाशनिक नहीं वरन एक अत्यन्त व्यावद्ारिक प्रणाली है | यह राज्य की 
प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ मान्यताञ्रों को ले कर ही आगे बढ़ता है| इसका 
यह विश्वास हे कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना मनुष्यों 
ने अपनी छुरक्षा एवं सुविधा के लिए की है, ऐसी संस्था जिसकी स्थापना 
मनुष्यों ने शानपूर्वक स्वेच्छा से की है ओर जिसमें वे इच्छानुसार श्रावश्यक 
परिवर्तेन कर सकते हैं ! अन्य सामाजिक वस्तुओं के समान उसका 
आधार भी लोक-कल्याण की वृद्धि के आवश्यक साधन के झूप में 
उपयोगिता है। यह नागरिकों की रचना है, अतः इसको कोई स्वतन्त्र 
प्रकृति नहीं है। यद्यपि कुछु उपयोगितावादी मनुष्य को धक्षामाजिक 
मानते थे तो भी उपयोगितावादी इस विचार को स्वीकार नहीं करता 
कि राज्य सावयव दे | इस सिद्धान्त का मूल व्यक्तिवादी मान्यताश्रों में है। 
उपयोगितावादियों की यह धारणा थी कि मानव जीवन की 
अवस्थाओओं में राज्य के क्वानूनों दारा सुधार किया जा सकता है। अ्रत; 
उन्होंने पार्ज्रामेंटरी प्रतिनिधित्व की प्रणाली, शासन की श्रार्थिक नीति, 
झपराधियों की दशा तथा शिक्षा आदि में कानून बनवा कर सुधर- 
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बाने के प्रयत्न किये। बैन्थम के सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वाधिक 
पालामैंट, बैलट द्वारा मतदान, नगर-शासन सुधार, जेलों में सुधार, जेलों, 
के नियमों में संशोधन, धार्मिक परीक्षा के रद्द करने, भिक्षुकों के सुधार 
आदि को आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इन सुधारों के कारण बड़े 
महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले | इनके कारण बहुत से लोग इन्हें दाशनिक 
क्रान्तिवादी कहने लगे | बैन्थम, जेम्स मिल, जान तथा स्टुश्न८ मिल 
उपयोगितावाद के प्रमुख व्याख्याकार हैं । 

सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में उपयोगितावादियों 
ने क्या-क्या कार्य किए इसका सुन्दर वर्णन डेविडसन ने अपनी 
“इगलेंड में राजनीतिक विचार”? नामक पुस्तक में इस प्रकार किया 
है---उपयोगितावादी क्रान्तिवादियों का इज्जलैंशड बड़ा ऋणी हदै। 
उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश में उनके विचारों का प्रचार रहा और 
इसका परिणाम यह हुआ कि सक्रिय राजनीति, सामाजिक सुधार और 
हितकारी क्रानून रचना में इतनी दिलचस्पी ली गयी कि जिसकी पहले 
कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | इसका लाभ श्राज अ्रनुभव हो 
रहा है। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का क्रमशः प्रचार किया ओर 
उसमें प्रत्येक महान्‌ विचारक ने स्थायो मूल्य का योगदान दिया। 
प्रगति उनका मुख्य नारा था। स्वतन्त्रता के लिए. तथा लोक हित के 
लिए. उत्साह से इनको महान्‌ प्रेरक शक्ति मिली | यही वतंमान्‌ युग 
ने इन लोगों से प्राप्त किया है। उन्होंने दुनिया को कोई पूर्ण दाशेनिक 
प्रणाली नहीं दी, परन्तु कुछ सुनिश्चित सिद्धान्त भेट किए, जो काल 
की कसोटी पर सच्चे प्रमाणित हुए हैँ ओर जिनका श्रव भी श्रत्वन्त 
लाभप्रद प्रयोग हो सकता है। 

यह अखेण्डनीय है कि उपयोगितावादी विद्वानों ने बड़े लोकद्दितकारौी 
काय किये हैं। उनके सिद्धान्त बड़े सामाजिक मूल्य के सिद्ध हुए 
हैं। यह सिद्धान्त राजनीतिज्ञों को तथा साधारण जनों को एक 
श्रच्छी ग्राह्म कसोटी प्रदान करता है, जिससे वे शासन की नीतियों एवं 
कार्यक्रमों की उत्तमता एवं निकृष्टता की जाँच कर सकते हैं। परन्तु 
सैद्वान्तिक दृष्टि से यह मत सही नहीं है | सुख की प्राप्ति को 
वैयक्तिक श्रथवा सामूहिक रूप से मानव-जीवन का चरम ध्येय मान 
लेना असंभव है। सामान्य हित की भावना में, जिसकी अभिदृद्धि करना 
राज्य का कर्तव्य है, नैतिक मूल्यों का प्रवेश श्रत्यन्त आवश्यक है। 
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जिस ध्येय के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए. वह तो अपने नेतिक 
व्यक्तित्व की पूर्णंता है, केवल अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही नहीं । 
दूसरे, प्रत्येक कार्य को उससे उत्न्न होने वाले सुख दुःख का विचार 
करके करने की आदत भी सेद्धान्तिक दृष्टि से उचित नहीं है| जो व्यक्ति 
नैतिक आदर्श से प्रभावित या प्ररित है, उसे प्रायः इस विचार की 
उपेक्षा करनी पड़ती है कि किसी कार्य का परियाम अधिक सुख होगा 
या दुःख | इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक कुछ सुविधाओं के लिए. की 
है। यह राज्य की सावयव प्रकृति तथा प्राकृतिकता के साथ भी न्याय 
नहीं करता, जिस पर आदर्शवादी ज़ोर देते हैँ | यह भी स्मरण रखना 
धाहिए कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में इगलेंड में जो स्थिति पैदा हो गई 
थी उसका मुक्ताबला करने में उपयोगितावादी अ्रसफल सिद्ध हुआ | उस 
समय पुरानी विचारधारा में महान्‌ परिवर्तन की आवश्यकता थी, अथवा 
यों कहिये कि उस समय एक नवीन सिद्धान्त की आवश्यकता थी। 
वह नवीन सिद्धान्त आदर्शवादी समुदाय ने प्रस्तुत किया जिसका औन 
प्रमुख अँग्रेज़ प्रतिनिधि है । 


वर्गीय रचना के रूप में राज्य-- 


आधुनिक काल मे ओपेनह्दीम तथा काले माक्स जेसे लेखकों ने 
इस विचार को प्रचलित क्रिया है कि राज्य सारत: एक वर्गीय 
रचना ((:]५5७ 50 ४८।प८) है | अर्थात्‌ वह एक ऐसी सस्था है जिरूके 
द्वारा एक वर्ग अपने हित के लिये दूसरे वर्ग का शोषण करता है। 
साम्यवादियों तथा सिन्‍्डीकेलिस्टों के राज्य-विरोधी भावों का यह एक 
मुख्य कारण है। इनके सम्बन्ध में हम आगे विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । 
यहाँ इतना ही संकेत करना पर्यास होगा कि यह आजकल के राज्यों 
के सम्बन्ध में लागू भले ही हो; जो अधिकांश में पूजीवादी हैं, परन्तु यह 
सिद्धान्त राज्य के सिद्धान्त के रूप में कभी सद्दी सिद्ध नहीं हो सकेगा | 
राज्य इस प्रकार का होने का दावा नहीं करता। वह तो सामान्य 
इच्छा की अभिव्यक्ति और प्राप्ति का साधन है, यद्यपि यह भी ठीक है 
कि कभी-कभी शअ्रवांछुनीय प्रभावों के कारण वह अपने ध्येय से हट जाता 
है ओर . समाज का कोई वर्ग उसे अ्रपने स्वाथ सिद्धि का साधन बना 
लेता है| 
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राज्य--एक सत्ता के रूप में-- 

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक सत्ता-पद्धति है। इसका यह 
अथ है कि जिस लक्षण या प्रयोजन से मनुष्यों का राज्य के रूप में 
संगठन किया जाता है, जो उसकी रचना का निर्धारण करता है और 
उसकी नीतियों का नियंत्रण करता है वह है सत्ता का प्रेम | जो ऐसा 
विश्वास करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सबलों की निबलों पर विजय 
द्वारा अ्रथवा मानवों की दुष्प्रतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हुई है, 
वे इस विचार का समर्थन करेंगे ओर सत्ता-प्रयोग को राज्य का विशेष 
गुण मानेंगे | वे ऐसी प्रत्येक चौज्ञ को विशेष महत्त्व देंगे जो दुबंल 
राष्ट्रों पर आधिपत्य में दृद्धि करेगा। वे ऐसी किसी चीज़ को मद्दृत्त्व 
नहीं देंगे जिससे समस्त जनता का कल्याण एवं हित हो। इस प्रकार के 
सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम है युद्ध का गोरव गान | 


हस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राचीन तथा मध्य-युगीन लेखको ने 
नही किया | यह सिद्धान्त प्लेटो और अरस्तू के विचारों के प्रतिकूल 
है| मध्य युग मे भी यह भावना नहीं थी। इसका सबसे प्रथम प्रतिपादन 
मेकियावली ने क्रिया। आधुनिक समय में कावर, ट्रिटस्के और हेगल 
के अन्य अनुयायियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है | नीस्से के 
सत्ता की इच्छा तथा अतिमानव के सिद्धान्तों ने इसे दाशंनिक महत्त्व 
दिया है | 


सिद्धान्त की आलोचना-- 

राज्य को वर्गीय रचना के सिद्धान्त की भांति यह सिद्धान्त भी कुछ 
वतमान्‌ राज्यों के उदृंश्यों एवं नीतियों का न्यूनाधिक प्रतिनिधित्व 
करत। हुआ माना जा सकता है। राज्य कैसा होना चाहिए इसका यह 
सच्चा विवेचन नहीं करता। सत्ता किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साघन 
होती है। सत्ता का सत्ता के लिए हां गोरव-गान बूथा है | जो लोग 
छोटे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये सत्ता का गौरव-गान 
करते हैं, वे साधारणतया अपने आचरण का समर्थन अन्य आधारों 
पर करते हैं, जैसे सभ्यता का प्रचार, मूर््ति-पूजकों मे ईसाई घ॒र्म का 
प्रसार आदि | इससे हस सिद्धाम्त की निर्बंलता प्रकट होती है। दूसरे, 
शक्ति राज्य के नागरिकों में एकता का कारण नही हो सकती | यह 
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राज्य की एकता कौ व्याख्या करने में अपयात है। जो एकता शासक 
की सत्ता के कारण होगी, वह सत्ता के साथ ही समाप्त भी हो जायगी। 
शक्ति राज्य के आधार के रूप में अपयाप्त है--इस पर गत अध्याय 
में जो विचार किया गया है वह यहाँ पर भी लागू होता हे । राज्य 
के निर्माण में सत्ता एक तत्व है परन्तु वह भी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है | राज्य ठसी समय बना रहता है ओर समृद्धि प्राप्त करता है, 
जबकि वह जनता की अनुमति पर टिका रद्दता है, और सामान्य 
इच्छा का सच्चाई से प्रतिनिधित्व करता है। इस सत्य की यह सिद्धान्त 
बिलकुल उपेक्षा करता है। 


मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय-- 


इस श्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उचित होगा कि हम 
मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय को मुख्य बातों पर भी विचार कर लें क्योंकि 
इसका राजनीतिक विचार से आधुनिक इतिहास में बड़ा मद्दत््व है। 
यह हमे राज्य का कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं देता जिसे हम आदर्शात्मक 
सिद्धान्त, सावयव सिद्धान्त या समभोते के सिद्धान्त के समकक्ष रख 
सके | इस पर यहाँ शसीलिये विचार किया गया है कि यह बुद्धिवाद को, 
जो आदशवाद तथा श्रन्य राजनीतिक सिद्धान्तों की विशेषता है, आलो- 
चना है ओर उसकी प्रतिक्रिया भी है | 


राजनीति तथा मनोविज्ञान के बीच पुराना साहचय हैं, किन्तु मनो- 
विज्ञान का राजनीतिक विश्लेषण में सुव्यवस्थित रूप मे प्रयोग बेजहॉट 
की सन्‌ १८७३ ई० में प्रकाशित 'भौतिक विज्ञान तथा राजनीति? (?)9- 
508 2700 70]005) नामक पुस्तक को रचना के समय से हुआ | 
उसने राजनीति की समस्याश्रों पर मनोवैज्ञानिक ढग से विचार करने कौ 
प्रणाली आरम्भ की जब कि उससे पूर्व राजनीतिक प्रश्नों पर प्राशि-विज्ञान 
के प्रकाश में विचार करने की प्रणाली ही प्रचलित थी । राजनीतिक 
समस्याओ्रों पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने पर ज़ोर देने वाले 
विद्वानों में ग्राहम वालास का नाम प्रसिद्ध है, जिसकी 'राजनीति में मानव 
प्रकृति' (लिप्र727 7२३एए7ढ 77 ?0)॥00७) तथा “महान समाज”? 
(]0७ (०८०६ 500०6.9) नामक पुस्तकें बहुत ही विचारपूर हैं । 
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मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का एक प्रमुख मन्तव्य यह है कि राज्य ओर 
उसकी संस्थाएँ मंन के परिणाम या फल है अ्रतः उनका श्रध्ययन मन 
की भाषा द्वारा ही भली भाँति किया जा सकता है | मानवीय व्यवहार 
के अ्रध्ययन की कुझ्जी मनोविज्ञान ही है। यदि इस का अर्थ केवल यही 
हो कि समस्त राजनीतिक विचारों का आधार मनोवैज्ञानिक होना 
चाहिए तो इससे कोई भी इन्कार नहीं करेगा। प्लेटो, श्ररस्तू , मैकया- 
वेली, हॉब्स, लॉक ओर छरूसो के ग्रन्थ पर्यात्र रूप से हसका स्पष्टीकरण 
करते हैं । किन्तु कभी-कभी इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जातो है कि 
चू कि सामुदायिक जीवन के तथ्य सामुदायिक चेतना के तथ्य हैं, इसलिए 
उनके अ्रध्ययन की एकमात्र समुचित पद्धति मनोवैज्ञानिक प्रणाली ही है | 
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि राज्य-विज्ञान के विद्यार्थी के 
लिये जो अब मनोवैज्ञानिक हो गया है अ्रध्ययन की उचित विधि प्राकृतिक 
विज्ञानों के अ्रध्यपयन की विधि है। इस विधि के दो प्रमुख लक्षण हैं | 
प्रथम, यह समस्त तथ्यों पर विचार करती है ओर उसके मूल्यों में कोई 
मेद नहीं करती । यह कुछ तथ्यों को श्रच्छा और दूसरों को हेय नहीं 
मानती | दूमरे, यह्द जटिल घटनाश्रों को उनके सरल घटकों में परिवर्तित 
कर उन सरल घटकों के प्रकाश से उन जटिल समस्याओं का अध्ययन 
करती हैं | 


प्राकृतिक विज्ञानों की इस विधि के राज्यन्विज्ञान में प्रयोग करने के 
दो परिणाम होंगे | राज्य-वैज्ञानिक के लिए. समस्त सामाजिक तथ्यों का 
समान मूल्य होगा । उसके लिए, एक कबीले का वही मुल्य होगा, जो 
एक 'मज़दूर संघ का | इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता | राज्य-विज्ञान 
का श्रादर्शात्मक पहलू भी है, एक सीमा तक यह मूल्यों पर विचार करता 
है | मूल्य का अस्तित्व न वैज्ञानिक के लिये है और न मनोवैज्ञानिक के 
लिये ही | इसका यह अर्थ निकला कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन 
पूर्ण रूप में मनोवैशानिक के बतलाये ढंग से नहीं किया जा सकता, 
ओर न राज्य-विशान जटिल घटनाओं को सरल घटनाओं द्वारा सम- 
भाने की रीतियों का प्रयोग ही सफलता के साथ कर सकता है। 
सामाजिक विज्ञानों में व्याख्या सदेव ध्येय या उद्देश्यों की दृष्टि से ही 
होती है, आरम्मिक अवश्था को दृष्टि से नहीं । निम्नतम की 
व्याख्या उच्चतम द्वारा हो सकती है, परन्तु उच्चतम की व्याख्या निम्न- 
तम द्वारा नहीं हो सकती । राजनीतिक जीवन की सरल घटनाएँ 


१३२ | राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


जिनका पूर्वकाल में विकास हुआ और बाद में विकसित जटिल 
घटनाएँ इन दोनों की व्याख्या लक्ष्य की प्राप्ति में विभिन्न श्रवस्थाश्रों के 
रूप में की जानी चाहिए. | किन्तु समाज-मनोवैज्ञानिक प्रारम्मिक श्रवस्था 
को समय के विचार से नहीं, महत्व के विचार से लक्ष्य से पूर्ववर्ती 
सममता है। सारांश में, वह सभ्य जीवन की व्याख्या श्रसभ्य प्रवृत्ति 
की भाषा में करता है।# इस प्रकार वह तथ्यों को ग़लत पिरे से 
क्रमबद्ध करता है । 

मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का दूसरा प्रमुख विचार यह है कि 
राजनीतिक कार्य और व्यक्तियों के विचार को विशुद्ध बौद्धिक प्रक्रिया के 
प्रतिफल मानना भूल है) उनके विचार तथा तक उन पर निस्सन्देह 
प्रभाव डालते हैं, किन्तु इनसे कहीं श्रधिक महत्व प्रवृत्तियों तथा 
मनोभावों के प्रभावों का होता है | जो राजनीतिक सिद्धान्त मानव 
प्रकृति के अबौद्धिक पहलू की उपेक्षा करता है और उसकी क्रियाश्रों को 
जो 'बौद्धिक शक्ति! के प्रतिफल समझता है, वह ग़लत प्रतिज्ञा से आरम्भ 
करता है और ग़लत परिणामों से बच नहीं सकता | आदर्शवाद में यह 
बात दिखाई देती है राज्य को बुद्धि या विवेक-पूर्ण इच्छा का फल मानने 
में वह एक ऐसे सिद्धान्त की स्थापना करता है जो श्राज तक के किसी 
भी राज्य के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता । जिस राज्य के सम्बन्ध में 
श्रादर्शंवादी विचार करता है, वह कहीं स्वर्ग में विद्यमान हो, इस भूतल 
पर उसका कहीं भी अस्तित्व नहीं हे । यही बात उसके राजनीतिक 
दगायित्वों की व्याख्या के सम्बन्ध में है। वास्तविक व्यवहार में मनुष्य 
राज्य की सता को आज्ञा का पालन जिस भावना के साथ करता हे वह 
यह अनुभूति नहीं है कि राज्य सामान्य इच्छा की प्रतिमा है और न यह 
मानना ही कि इस प्रकार आदेश पालन से सामान्य हित की सर्वाधिक 
सिद्धि होगी । राजनीत्तिक नियन्त्रण अपने श्राघार में सामाजिक ही है | 
समाज में जो सुन्यवस्था ओर सामंजस्य है वह लोकाचार, लोकमत, 
सुझाव, अ्रभ्यास एवं भ्रनुकरण अादि अनेक सामाजिक एव मनोवैज्ञानिक 
तथ्यों के, जो क़ामूनः के क्षेत्र से बाहर की बातें हैं, परिणाम हैं । 

समांज-बलेकेंद्मिक ने राज्य-वैज्ञानिक का ध्यान प्रव्ृत्तियों तथा 
मनोमार्चों के अस्तित्त तथा मनुष्य की सहत प्रकृति की समस्त 
उम्रवेतन पक्ष की ओर आकर्षित करके एक बढ़ी सेवा को है | मनुष्य 
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के राजनीतिक जीवन का कोई भी अध्ययन पर्यात और पूर्ण 
नहीं हो सकता यदि उनके अस्तित्व पर तथा राजनीतिक मत या 
अच रण के निर्माय में उनके कार्य पर विचार नहीं किया जाय । 
राजनीति की कला अधिकांश में लोकमत के निर्माण में मानव 
के भावात्मक पक्ष का विचारपूर्वक उपयोग करने में ही है। 
राजनीतिक नेता बड़ी चतुरता के साथ हमारे मनोभाववों 
को अ्रपने उद्देश्य के श्रनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं; वे कुछ 
विचारों के लिये नूतन नाम रखते हैं ओर उनको इमारे मनोभावों 
के साथ जोड़ देते हैं। राजनीतिक दल भावात्मक विचारों के प्रतीक 
हैं| भावों का सामाजिक आचरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसके 
लिए अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राइम वालास 
के अनुसार “राजनीति एक अल्पमात्रा में ही चेतनामय तक-बुद्धि का 
परिणाम है। यह प्रधानत; श्रम्यास तथा प्रवृत्ति, सुझाव तथा अनुकरण 
का ही परिणाम है।” 


समाज-मनोवैज्ञानिकों ने जिन महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित किया है, उन्हे अस्वीकार करना व्यर्थ होगा । वे 
निःसन्देह हमार राजनीतिक विचारों एवं क्रियाओं का निर्धारण करते 
हैं | किन्तु इस खोज के उत्साह में समाज मनोविज्ञानी उन तथ्यों को 
अधिक महत्त्व देता है और बौद्धिक तत्वों को कम | बुद्धि और विवेक 
हमारे जीवन में कार्य करते हैं ओर एक बड़ी सीमा तक ये राजनीतिक 
संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन मे भी काम करते हैं, जिसे मनो- 
वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। राज्य तथा उसकी संस्थाएं बुद्धिमलक 
हैं; किन्त इस अर्थ में नहीं कि उनका निर्माण बुद्धि के विचार पूर्ण 
कार्य के फलस्वरूप हुआ दै ।वे बुद्धिमूुलक इस भाव में हैं कि उनकी 
बुद्धि के आधार पर व्याख्या की जा सकती है । उनका निर्माण मनुष्यों 
के द्वारा हुआ है जिनके जीवन में बुद्धि-तत््व प्रधान हे। यह सत्य है 
कि. राज्य-सत्ता के आदेश का पालन करते समय न तो साधारण 
मनुष्य और न दाशनिक, न तो सामान्य इच्छा का स्मरण करता है 
झ्रोर न सामान्य लोक-संग्रह का । किन्तु यह विचार विद्यमान रहता 
है और मन द्वारा गुप्त रूप से अपना प्रभाव डालता है । इस बात पर 
कि राज्य वी एकता अनुकरण अथवा सुझाव के अबोद्धिक प्रभाव पर 
टिकी हुई है विश्वास करना अ्संगत है । यह स्वीकार करना कि 


श्टेड ] राज्य विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


समाज सुझाव तथा अनुकरण के कारण ही क्रायम है उसे अबोद्धिक 
संस्था बना देता है जो वह नहीं है । एक संस्था ओर कुछ चाहे हो 
या न हो, उसके पीछे बुद्धि श्रवश्य काय करती है। वाकर के निम्नलिखित 
वाक्य में मनोवैज्ञानिक समुदाय की आलोचना का सारांश निहित है : 
“समाज-मनोविज्ञान इमें पहल्ले भोतिकवाद की ओर शअ्रग्सर करता है 
ओर निम्नतम के द्वारा उच्चतम की व्याख्या करवाता है, और इसके 
बाद वह हमें अबुद्धिवाद की ओर ले जाता है जिससे हम समाज को 
अनुक रण का परिणाम समभते हैं ओर उसके नागरिकों को मनमाने 
सुझावों का जादू भरा परिणाम ।” 


रूस में साम्यवाद के शअ्रभ्युदय, इटली में फ़ैसिज़्म तथा जर्मनी मे 
नात्सीवाद के उत्थान ने हमें राज्य के सम्बन्ध में नवीन विचारों से 
परिचित किया है | यह नवीन रूप सर्वस्वायत्त राज्य (0६9]- 
(87797 5090९) कहलाता है| इसकी व्याख्या अ्रन्यत्र इसी ग्रन्थ में 
की गई हे । 


अध्याय < 


राज्य का अभुत्त 
ग्रभुत्व की प्रकृति-- 


तृतीय अध्याय में इम लिख चुके हूँ कि प्रभ्रुत्व राज्य का एक प्रमुख 
विधायक तत्व है । एक जनता उस समय तक राज्य का रूप घारण नहीं 
कर सकती जब तक कि वह ऐसे आन्तरिक संगठन का विकास न कर ले 
जो नागरिकों को श्रादेश दे और उनका पालन करवा सके | राज्य 
को जनता के मामलों का नियंत्रण एवं नियमन करने की सर्वोच्च सत्ता 
भी होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त यह सत्ता बाहरी नियन्त्रण से मुक्त 
या प्राय: मुक्त होनी चाहिये। इस प्रकार संगठित जनता की सत्ता पर 
बाहरी अथवा भीतरी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए,। 
उलव कर ह हि जज रपप मे कोई न्योद पद का यह प्रभुत्व (50५८:272749) कइला | इसका 
तात्पय यह हे कि “प्रत्येक राज्य में कोई 5 क्ते, परिषद्‌ , या समुदाय परिषद्‌ , या समुदाय 
( 24332 कल न न नर के पी पकाबकाकर अम्नम निर्वाचक मण्डल ) हो, जिसे सामहिक इच्छा को कानून के 
मेँ अभिव्यक्त करते तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च सत्ता हो अर्थात्‌ अभि रने तथा उसे लागू करने की सब 
उसे आदेश देने तथा उसका पालन कराने की अ्रन्तिम सत्ता हो”? # 
सारांश में; इसका तात्पय यह है कि प्रत्येक राज्य में एक सार्वजनिक 
सत्ता ऐसी होती है जिसके क्लानूनी रूप में सब हित आधीन होते हैं, 
जिनका वह सावजनिक हित की दृष्टि से नियमन एवं नियन्त्रण कर सकता 
है | इस प्रभुत्व के कारण अपनी सीमा के मीतर राज्य समस्त व्यक्तियों एवं 
सस्थाश्रों से उच्च होता है ओर उनके व्यवह्र का नियमन करने के 
लिये नियम तथा क़ानून निर्धारित कर सकता है, जिनका उन्हें पालन 
करना पड़ता है। विरोध होने पर राज्य की इच्छा को ही मान्यता दी 
जाती है। उसका आदेश अन्तिम होता है | अपने प्रभुत्व के कारण ही 
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राज्य उन अ्रधिका रो एवं स्वतन्त्रताश्रों का श्रादि-स्त्रोत है जिनका नागरिक 
भोग करते हैं | इसी प्रभुत्व के कारण वह समाज में एकमात्र क्वानून बनाने 
वाली सत्ता है और क़ानूनी तथा ग़ेर क्वानूनी के भेद का स्त्रोत है । क़ानून 
का स्त्रोत होने के कारण प्रभ्ु॒ अपने बनाये हुए क़ानून के ऊपर होता हे 
आझोर इसी कारण असीमित होता है। सर्वोच्च होने के कारण वह सबको 
आदेश देता है परन्तु किसी से आ्रादेश प्राप्त नहीं करता | उसकौी 
इच्छा की कोई कानूनी सीमा नहीं है। उसके बनाये हुए क़ानून सही 
सभमभे जाते हैं चाहे सामाजिक हित को दृष्टि से उनका मूल्य कुछ भी 
हो। लास्की के शब्दों मे, जिस वस्तु का वह इरादा करता है वह 
इरादे की घोषणामात्र सेह्ी ठीक समझी जाती है । संक्षेप मे इसका यह 
अर्थ है कि समाज में राज्य से बढ़ु कर कोई ऊँची या बड़ी सत्ता 
नहीं है। 

राज्य-प्रभुत्व के कमी कभी दो पहलू बताये जाते हैं : श्रान्तरिक और 
बाह्य । जो कुछ ऊपर कहां गया है वह उसका आन्तरिक पहलू है। 
इसका तात्पयय केवल इतना ही है कि राज्य को अपने समस्त ववसियों 
एवं समुदायों को बिना किसी शर्त के श्रादेश देने का ओर उनसे उनका 
पालन करवाने का अधिकार है। बाह्य प्रभुत्व का श्र्थ 'स्वाधीनता? 
शब्द से श्रधिक श्रच्छी तरह प्रकट द्ोता है। इसका श्रर्थ है कि अन्त-, 
राष्ट्रीय छेत्र में एक राज्य को बिना किसी दूपरे राज्य के हस्तक्षेप के- 
अपनी नीति निर्धारित करने और काय करने की स्वतन्त्रता है। 
किसी राज्य को दूसरे राज्यों को उनके कर्तंब्यों के सम्बन्ध में आदेश 
देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यो के+नियन्त्रर 
से मुक्त होना चाहिये। वह केवल अपनी इच्छा से दी बधा रहता है | 
इस प्रकार राज्य के प्रभुत्व में दो बातें स्पष्ट हँ---राज्य को सीमा के 
भीतर समस्त व्यक्तियों एव ससथाओं पर उसकी सर्वोपरि सता और 
विदेशी नियंत्रण से मुक्ति। पइला पहलू बोदां की व्याख्य। में स्पष्ट 
हो जाता है। उसने कहा है कि नागरिकों तथा प्रजा पर क़ानून से 
अमर्यादित राज्य की सर्वोपरि सत्ता का नाम प्रभुत्व है। जेलिनेक ने 
अपनी परिभाषा में दूसरे पहलू पर ज़ोर दिया है। प्रभुत्व 'राज्य की वह 
विशेषता है जिसके कारण क्रानूनी रूप से वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त 
अन्य किसी इच्छा द्वारा श्रथवा अपनी सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी 
सत्ता द्वारा मर्यादित नहीं है। बगेस ने प्रभुत्व की परिभाषा निम्त्र प्रकार 
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की है : “यह समध्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर मौलिक, निरपेज्ञ और 
असीमित सत्ता है ।” “यह आदेश देने तथा उसका पालन कराने को 
अप्राप्त एवं स्वतंत्र सत्ता है ।” इस परिभाषा में प्रभुत्व की निरपेक्षा तथा 
असीमित प्रकृति पर जोर डाला गया है। इम कह सकते हैं कि राज्य की 
क़ानून बनाने तथा अपने पूण बल-से उनका.अमल करवाने की सत्ता 
प्रभुत्व है । 
प्रभुव का इतिहास-- 

राज्य के प्रभुत्व का ( कानूनी ) सिद्धान्त आधुनिक है। यह राज्य- 
विज्ञान की सबसे महत्त्वपूर्ण मावनाओ्रों में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय 
विषय सम्बन्धी विवाद में इसका प्राधान्य है। अ्ररस्तू की 'पॉलिटिक्स! 
पुस्तक में प्रभुत्व शब्द कहीं नहीं है ओर न इसका प्रयोग रोमन 
विचारकों ने ही किया | किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि वे इस भावना 
से परिचित नहीं थे | श्ररस्तू ने राज्य की सर्वोच्च सत्ता (59८१७ 
709७८। ० 5६55८) की चर्चा की है। रोमनों ने भी सर्वोच्च सत्ता 
(5प77779 0।65६9$) का उल्लेख किया है | इससे यह स्पष्ट है कि 
वे राज्य में सर्वोच्च सत्ता की आवश्यकता का अ्रनुभव करते थे। किन्तु 
ऐसी सर्वोच्चता, जिम्तकी उन्होंने कल्नना की, आधुनिक प्रभुत्व-सिद्धान्त 
के अनुरूप नहीं है। रोम तथा यूनान मे ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें 
प्रभुत्व के आधुनिक सिद्धान्त का आविर्भाव संभव होता | राज्य तथा 
व्यक्ति एवं संस्थाओ्रों के बीच उस समय विरोध नहीं था ओर यह 
विचरर कि राज्य ही कानून का स्त्रोत है। यूनान में विद्यमान नहीं 
था | वहाँ राज्य क़ानून के आधीन था। मध्य थुंग मे राज्य के लिए 
कोई भावना नहीं थी और केन्द्रीय सत्ता पर कोई एक-रूप-निभरता 
नहीं थी | एक प्रदेश में सत्ता कुछ प्रतिद्वन्द्दी संस्थाओं के बीच वितरित 
थी | उस युग में चच, रोमन सप्राट्‌ू, सामन्‍त तथा व्यापारिक संध 
व्यक्तियों पर अपने-अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील 
थे | ऐसी स्थिति में प्रभुत्व-सिद्धान्त के प्रादुर्भाव के लिए कोई अनुकूल 
अ्रवसर ही नहीं था। मध्य-युग के अन्त में उास समय की श्रव्यवस्था में 
समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राज्यों 
(००॥००४) 50906) का उदय हुक्रा। इन राज्यों के एकतन्त्रीय 
शासकों ने नागरिक क़ानून के निर्माण के एकान्तिक अधिकार का दावा 

श्ष्द 
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किया। इसके लिये यह आवश्यक था कि शासक लोन पोप;, सामन्तों 
श्र स्वशासित नगरों की सत्ता का निषेध करते | इस प्रकार आन्तरिक 
तथा बाह्य प्रभुत्व के सिद्धान्त का प्रादुर्माव हुआ | किन्तु यह शासक 
(१077970/) का प्रभुत्व था, राज्य का नहीं। धीरे-धीरे यह शासक 
के प्रभुत्व से राज्य का एक प्रमुख विधायक तत्त्व माना जाने लगा। 
बोदों ने १६ वीं सदी में सबसे प्रथम राज्य-प्रभुत्व का पूर्ण विवरण 
प्रस्तुत किया । उसके अनुसार प्रभु का मुख्य कार्य क़ानून बनाना है। 
प्रभु को अपने निर्मित क़ानूनोंसे ऊपर बतला कर उसने प्रभुत्व को 
निरपेक्ञ बना दिया। उसने इतना अवश्य विचार किया कि प्रथ्ञु 
(509८:९४४०) दैवी विधान तथा प्राकृतिक नियम से बाध्य दे और 
वह ईश्वर के समक्ष अपने समस्त कृत्यों के लिये उत्तरदायी हैं। बोदाँ 
ने तो आन्‍न्तरिक प्रभुत्व का प्रतिपादन किया और ओशियस ने उसके 
बाहरी पहलू पर जोर दिया किन्तु लोक-प्रभुत्व (2090[87 50ए6:९8- 
79) के सिद्धान्त पर न तो बोदों ने शोर न ओशियस ने और न 
बाद में हॉब्स तथा लॉक ने कोई प्रकाश डाला। रूसो के “सामान्य 
इच्छा” के सिद्धान्त से ही लोक प्रभुत्व के आधुनिक सिद्धान्त का विकास 
हुआ | इस सिद्धान्त के आधुनिक ध्याख्याकारों में श्रॉस्टिन, ग्रीन और 
बोसनक्वे प्रसिद्ध हैं| ऑस्टिन ने इस पर क्ानूनी दृष्टि से विचार किया 
ओर राज्य के कानूनी प्रभुत्व के सिद्धान्त की सर्वोक्त्ष्ट व्याख्या की | 
ग्रीन तथा बोसानक्वे का विवेचन दाशंनिक अधिक था | औन ने ऑस्टिन 
के मत और रूसो के मत में सामझ्लस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया | 
इल में प्रभुत्व के परम्परागत सिद्धान्त की जिसके अनुसार राज़्य 
निरंकुश ओर सर्वशक्तिसम्पन्न माना जाता है बहुवादी लेखकों ने बड़ी 
तीत्र आलोचना की है । उन्होंने परम्परागत सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत 
राज्य की नई भावना प्रस्तुत की है । 


प्रभुत्व के लक्षण-- 


परम्परागत सिद्धान्त के अनुसार राज्य-प्रभुत्व के निम्नलिखित लक्षण 
माने गये हैं; (१) असौमता, निरपेक्षता अ्रथवा निरकुशता, 
( २) एकता, ( ३ ) अनन्यता अ्रथवा वर्जनशीलता, (४ ) सर्वव्यापकता, 
(५ ) स्थायित्व, (६ ) श्रविच्छेयता । 


राज्य का प्रभुत्व | १३६ 
(१ ) निरपेक्षता-- 


राज्य का प्रभुत्व निरपेकज्ष अथवा असीम होता है। इसका अर्थ 
यह है कि समाज में प्रभु से महान और ऊँची अन्य कोई सत्ता नहीं 
होती | प्रभु की कानून बनाने कौ सत्ता पर कोई प्रतिबन्ध या किसी 
प्रकार की कानूनी मर्यादा नहीं है यद्यपि प्रभु स्वय उन कानूनों से ऊपर 
है। यह बात ऑल्टिन के मिद्धान्त में स्वंथा स्पष्ट है। उसने यह 
माना है कि निश्चित मानव-प्रभु समस्त क्वानूनों का स्त्रोत है और इस 
कारण उस पर किसी उच्च क़ानून द्वारा कोई मर्यादा नहीं लगाई जा 
सकती | राज्य में प्रभुत्वसम्पन्न॑ अधिकारियों को कोई एक सीढ़ीधुमा 
श्रखला नहीं हो सकती | क़ानूनी दृष्टि से यह सिद्धान्त मानना हो 
पड़ेगा कि प्रभु क्वानूनी रूप से अनियंत्रित है। यह मानना कि प्रभु पर 
भीतरी या बाइरी किसी बड़ी सत्ता का नियन्त्रण है, स्वय प्रभुत्व का 
निषेध होगा | यह सर्वथा पिरोधोक्ति होगी । 

अनेक व्यक्ति इस असीमित प्रभुत्व के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं 
करते। वे ऐसी श्रनेक बातें हमारे सामने पेश करते हैं जो यह सिद्ध 
करती हैं कि राज्य की असीम सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रभुत्व 
भीतर से व्यक्तियों तथा समूहों के अधिकारों, देवी कानून की मर्यादाश्रों, 
न्याय की भावन।, धार्मिक शिक्षा आदि तथा परम्परा से स्थापित 
लोकाचार तथा देशाचार से सीमित है। संसार में आज तक ऐसा कोई 
भी रेच्छाचारी नहीं हुआ और न कभी हो सकता है जो सर्वथा 
अनियंत्रित सत्ता का उपभोग करता हो | तुर्की के सुल्तान और रूस के 
ज्ञार भी अपने-अपने देश के लोकाचार से विपरीत नहीं चल सके | जो 
राज्य नैतिक विचारों की उपेक्षा करता है और नागरिकों के धार्मिक 
व्यापारों में इस्तज्ञेप करता है उसका नाश हो जाता है। प्रत्येक कात्न में 
तथा प्रत्येक स्थान मे राज्य की सत्ता उसके शअ्ादेशों की अवज्ञा की 
संभावना के कारण सीमित रही है । भारत में ब्रिटिश पार्लामेश्ट की 
सत्ताऐ' कानूनी दृष्टि से असीमित थी, किन्तु वह भारतीय जनता की 
इच्छा से विरुद्ध भारत पर कोई संविधान नहीं लाद सकीो। इस विचार 
से कई लेखक प्रभ्॒ुत्व को 'सीमित” करना पसन्द करते हैं। 

एक शअ्रथ में राज्य का प्रभुत्व सीमित कहा जा सकता है ; जिन प्रति- 
बंधों की चर्चा ऊपर की गयी है वे वास्तव में हैं। स्वेच्छाचारी से 
स्वेच्छाचारी शासक भी अ्रपनी प्रजा की मांगों को अधिक समय तक 
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नहीं ठुकरा सकता | प्रत्येक सभ्य राज्य को सदाचार तथा न्याय के 
सिद्धान्तों को मान्यता देनी पड़ती है और उनका आदर करना पड़ता 
है। मनुष्य के प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध स्वत्वों के कारण भी प्रभ्ु॒त्व पर 
जो प्रतिबन्ध उत्पन्न होते हैं, वे भी वास्तविक हैं । किन्तु इन समस्त 
प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वे क़ानूनी नहीं हैं । 
वे उसी सीमा तक राज्य के लिए बंधनकारी हैं, जिस सौमा तक वह उन्हें 
स्वीकार करता है। वे राज्य द्वारा स्वयं आरोपित हैं।जों प्रतिबन्ध 
किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने ऊपर लगाया जाय, वह वास्तव में 
प्रतिबन्ध नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि जब वह चाहे तब उसे हटा 
सकता है | और राज्य के अ्रतिरिक्त ऐसा कोन है, जो इस बात का 
निणुय कर सके कि राज्य ने इन नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया 
है या नहीं | अ्रतः इम गानर के इस कथन से सहमत हैं कि कानूनों 
दृष्टि से ये मर्यादाऐँ वास्तव में राज्य प्रभुत्व की मर्यादाऐँ नहीं हैं। 
“प्रकृति के नियम, सदाचार के सिद्धाग्त, ईश्वरीय नियम, मानवता 
तथा विवेक बुद्धि के श्रादेश, लोकमत का भय तथा प्रमुत्व पर अन्य 
तथाकथित प्रतिबंधों का कोई भी क़ाबूनी प्रभाव नहीं है। यह प्रभाव 
केवल उसी समय ओर उसी सीमा तक है जहाँ तक राज्य उन्हें स्वीकार 
कर लेता है ओर उन्हें अमल में लात है |” अतः हमे इसी निष्कष पर 
पहुँचना पढ़ता है कि राज्य-प्रभुत्वत पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हैं | 
गारनर ने लिखा है कि---/जब तक इम उस सत्ता तक नहीं पहुँच जाते 
जो कानूनी रूप में असीमित है, तब तक हमे प्रभुत्व का साक्षात्कार नहीं 
होता | ऑस्टिन ने कहा है कि क़ानून द्वारा सीमित सर्वोच्च सत्ता 
विरोधोक्ति है । 


ऐसे भी विद्वान हैं जो असीमित प्रभुत्व के सिद्धान्त का खण्डन अपने 
इन मन्तव्यों के आधार पर करते हैं कि यह नागरिकों की स्वाधीनता के 
प्रतिकूल है; इससे, राज्य स्वेच्छाचारी बन जायगा; आज की स्थिति में राज्य 
की सत्ताश्नों को मान्यता देने की अ्रपेत्षा नागरिक स्वतत्रता पर अ्रधिक ज़ोर 
देने की आवश्यकता दे। यह आ्षेप “दोहरी प्रान्ति के कारण किया जाता 
है । सर्वप्रथम यह सिद्धान्त तार्किक रूप से हमें इस निष्करष पर पहुँचाता 
है कि राज्य का यह क़ानूनी अधिकार हे कि वह अपने अधीन प्रजा के 
समस्त व्यापारों पर नियन्त्रण रखें | इसमें राज्य का ऐसा करने का 
नैतिक अधिकार समाविष्ट नहीं दे | समस्त राज्यों मे राज्य की नैतिक 
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अधिकार सीमा के परे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र स्वीकृत है | दूसरे, यह 
समभाना भी कठिन है कि राज्य का प्रभुत्व नागरिकों की स्वाधीनता के 
कैसे प्रतिकूल है। जैसा कि आगे दिखलाया जायगा, राज्य का प्रभुत्व 
नागरिकों की स्वतन्त्रता का विरोधी न होकर उसकी सर्वथा अनिवार्य 
शर्त है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता को जो 
चीज़ संकट में डालती है वह शासन की अनियंत्रित सत्ता है--राज्य की 
सत्ता नहीं | यह सिद्धान्त राज्य के प्रभुत्व का प्रतिपादन करता है, शासन 
के प्रभुत्व का नहीं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भावात्मक दृष्टि से प्रभुत्व श्रसीमित है । 
इसके विरुद्ध जो आपत्तियों उठाई गई हैं, वे भ्रान्तिजन्य हैं | किन्तु यह 
तो मानना पड़ेगा कि क़ानून निर्माण के क्षत्र में जिसमें प्रभुत्व के सिद्धान्त 
को विशेष रूप से लागू किया जाता है, यह बात केवल सैद्धान्तिक रूप से 
ही सत्य है। क़ानून निर्माण करने वाली संस्थाओ्ं की व्यवस्था में ऐसी 
सत्ता अवश्य होनी चाहिये जिसके ऊपर कोई उच्च सत्ता नहीं हो और 
जिसकी क्षमता इस प्रकार आवश्यक रूप से अ्रसीमित हो | किन्तु व्या- 
वहारिक राजनीति के क्लुत्र मे असीमित प्रशुत्व का विचार अवास्तविक 
है। बहुत सी बाते ऐसी हैं जिन्हे करने की कानूनी दृष्टि से राज्य को 
क्षमता है परन्तु जिन्हें वह वास्तव में कर नहीं सकता | 
(२) एकता अथवा अविभाज्यता-- 

प्रभुव की एकता से प्रयोजन यह है कि उसको हम खणडों में 
विभाजित नहीं कर सकते | वह सदैव अविभाज़्य ही रहता है। प्रभ्रुत्व 
का सार इच्छा की सर्वोचचता में है ओर राज्य के भीतर केवल एक ही 
सर्वोच्च इच्छा दो सकती है। यदि एक ही राज्य में दो श्रविकारियों 
द्वारा प्रभुत्व-सत्ता का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक राज्य नहीं, दो 
राज्य हैं। एक लेखक वेल्हाउन ने जोरदार शब्दों मे कहा है कि--- 
८प्रभुत्व समूची चीज़ है; उसे विभाजित करना उसका नाश कर देना है । 
यह राज्य में सर्वोच्च रुत्ता है | अध-प्रभुव की बात करना वैसा ही है जेसा 
ग्राघे वर्ग अथवा आधे त्रिथयुन की बात करना ।” 

प्रभुत्व की अविभाज्यता उसकी असीमता का अनिवाय परिणाम है | 
विभाजित प्रभुत्व उसी प्रकार विरोधोक्ति है जिस प्रकार काचून के मर्या- 
दित प्रभुव | जो लेखक राज्य क्री अ्रसीमता का विरोध करते हैं, वे 
उसकी एकता का भी निषेध करते हैं| वे विभाजित प्रभुत्व की बातें करते 
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है| इस प्रकार लॉवेल ने लिखा है कि एक ही राज्य में दो प्रभुत्व सम्पन्न 
अधिकारी एक ही प्रजा को आदेश दे सकते हैं, किन्त भिन्न मामलों में । 
लॉर्ड का भी विचार है कि दो समकक्ष अधिकारियों के बीच प्रभुत्व का 
विभाजन हो सकता है। ऐसा संघ-राज्य में होता है। सघ-शासन 
सैघीय विषयों के सम्बन्ध में प्रभुत्व-सत्ताओं का प्रयोग करता है और 
स्थानीय या राज्यों के शासन राज्य के मामलों में प्रभुत्व-सत्ताश्रों का 
प्रयोग करते हैं। किन्तु इन मामलों में जिस सत्ता का विभाजन किया 
गया है, वह राज़्य-प्रमुत्व नहीं, शासन सम्बन्धी है। एक ही प्रभुत्र सत्ता 
अनेक रूपों में प्रकट होती है। संध राज्य मे जनता की सर्वोच्च इच्छा 
संघीय विषयों के सम्बन्ध में सघ-शासन के द्वारा अभिव्यक्ति होती है ओर 
राज्यों के विषयों के सम्बन्ध मे राज्यों के शासन द्वारा | प्रभुत्व इच्छा 
की सर्वोच्च॒ता है, अतः उसका विभाजन नहीं हो सकता, क्‍योंकि इच्छा 
का विभाजन नहीं हो सकता। बहुवादी लेखक प्रभुत्व को राज्य तथा 
अन्य समुदायों फे बीच विभाजित करते हैं| इस विचार का समन नहीं 
हो सकता। समुदाय राज्य के समकत्ष नहीं हो सकते, वे राज्य के 
अधीन दी रहते हैं, चाहे उनके स्वायत शासन का चित्र कितना हो 
विस्तृत हो | बहुबाद को पूर्णतः अ्मन्न में लाने से राज्य का हो अन्त दो 
जायगा | 


(३ ) अनन्यता--इस/ श्रर्थ यह है कि एक राज्य में एक दी 
प्रभु-सत्ता हो सकती है | 


की 


(४ ) सावभीमता--प्रभुत्त की वह विशेषता जिसके कारण राज्य 
के भीतर सभी व्यक्ति एवं सध्थारयें उसकी आधीनता में रहती हैं, 
सावेभोमता कहलाती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके नियत्रण से 
मुक्ति पाने का अधिकार नहीं रखती | किन्तु इसके कुछ श्रपवाद भी हैं । 
वैदेशिक राजदूत तथा व्यापारिक प्रतिनिधि, किसी राज्य के मीतर से 
निकलती हुई विदेशी सेनाएं, विदेशी राजा जो अस्थायी रूप से उस राज्य 
में रह रहे हों श्रन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के अनुसार उस राज्य की प्रभुत्व- 
सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। कभी-कभी एक निबंल राज्य अपनी 
सीमा के अन्दर रहने वाले किसी सबल राष्ट्र के नागरिकों को ऐसा अधि- 
कार दे देता हे जिसके द्वारा वे अपने ही राज्य के क्वानूनों से बाध्य होते 
हैं। ऐसी अवस्था में निर्बल राज्य की प्रभुता का उल्लंघन दोता है। 


राज्य का प्रसुरव [ १४३ 


पिछुले कुछ वर्षों तक ऐसी स्थिति देखी जाती थी, परन्तु अब प्राय: 
नहीं रही । 

(४ ) स्थायितक्त्व--राज्य के स्थायित्व के संबन्ध में इम काफों प्रकाश 
डाल चुके हैं। अतः प्रभुत्त के स्थायित्व के सम्बन्ध से अधिक प्रकाश 
डालना आवश्यक नहीं है। इस गुण के कारण जप तक राज्य क्वायम 
रहता है तब तक उसका प्रभुत्व भी निरन्तर क्रायम रहता है। किसी 
प्रभुत्व-सत्ताधारी को खत्यु के कारण प्रभुत्व का अन्त नहीं हो जाता । 
बह तुरन्त ही नवीन उत्तराधिकारी को प्राप्त ही जाता है। निम्नलिखित 
वाक्य का यहीं वास्तविक महत्त्व है: “राजा का स्वगंवास हो गया; राजा 
चिरायु हो ।! (4॥06 ४थिए8 [)८90; ].,0708 +४6 [06 78) | 


( ६ ) अविच्छेद्रता--प्रशुल की अविच्छेद्यता ([7907979) 
का अर्थ यह है कि राज्य अपनी प्रश्ुुता का त्याग अपना विनाश किये 
बिना नहीं कर सकता | प्रभुत्व राज्य का प्राय है। उसका त्याग करना 
आत्महत्या करना है । प्रभुत्व दिया जा सकता है या नहीं यह प्रश्न पहले 
बड़ा महत्त्वपूर्ण था। अब इसका कोई महत्त्व नहीं रहा । 

इस बात को सदा ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रभुत्व के 
उपयु क्त लक्षण कानूनी श्रथव। वैध प्रभुत्त्र के ही हैं। प्रभुत्व कौ क्रानूनी 
भावना उसकी अनेक भावनाओं में से केवल एक दे। अब इम उन त्रन्य 
भावनाओं पर विचार करेंगे। 


, अम्लुत्व के विभिन्न अथे-८ 
यह वास्तव में चिन्तनीय बात है कि राज्य का एक मुख्य तत्त्व द्वोते 
हुए. भी प्रभुत्व शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। 


नाममात्र का प्रभ्ुत्व ()९०॥079) 5०ए८:०४॥४ए)--प्रभुत्व के 
विविध श्रथों का सष्टीकरण उस समय अच्छी प्रकार दो जायगा, 
जबकि हम किसी वास्तविक राज्य के संबंध में विचार करें। ब्रिटेन का ह्टी 
प्रक्ष लोँ। वहाँ कौन प्रभ्चु है ? साधारण व्यक्ति उत्तर देगा कि राजा ही प्रभु 
है । राजकीय भाषा में भी इंगलैंड के राजा को प्रभु (8०४८:८६7) कहा 
जाता है। जब अतीत काल में इज्लैंड के राजा को वास्तविक सत्ता प्रात 
थी तभी से ऐसा प्रयोग होने लगा। आज इड्जलैस्ड के राजा को वास्तविक 
सत्ता प्राप्त नहीं है, उसको सत्ता नामसाते की है। वह राज्य का नाममात्र 
का प्रशुत्व है। उसकी वास्तविक सत्ता अन्यत्त है। एक पद के रूप में ही 
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राजा को प्रश्ुु कहा जाता है | इस प्रकार का प्रभुत्व नाममात्र का 
प्रभुत्व है । 

कानूनी प्भुत्व (,०४५) 50ए676870५)--जो सब व्यक्तियों पर 
लागू होने वाले क़ानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता को प्रभुत्व का मुख्य लक्षण 
मानते हैं वे तुरन्त दी कहेंगे कि पार्ला्मैंट श्रथवा राजा सहित पार्लामैंट 
ही प्रभु है।इस प्रकार का प्रभु क्वानूनौ प्रभुहै और इस प्रकार के प्रभुत्व को 
कानूनी प्रभुत्व कहते हैं | यह राज्य-प्रसुत्व की एक वकील की कल्पना है | 
वह राज्य में प्रभु और सर्वोच्च नियामक मे एकरूपता मानता है। इसके 
द्वारा जिस कानून की घोषणा की जाती है वही राज्य का कानून होता है 
आर सब नागरिकों पर बन्धनकारी होता है। न्यायालय उसी क्रानून 
पर अ्रमल करते हैं, जिसका क्र'दूनी प्रश्न निर्माण करता है। उसकी 
क़ानून बनाने की सत्ता पर कोई मर्यादा नहीं होती क्वानूनी दृष्टि से 
ब्रिटिश पार्लामैंट सर्वशक्तिशाली है | जैसा डायसी का कथन है, 'वह 
एक बालक को पूर्ण वयस्क कर सकती है, वह मृत्यु के बाद किसी भी 
व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वह दोगली सन्‍्तान को 
झरस सनन्‍्तान बना सकती है ओर यदि वह उचित समझे तो किसी 
व्यक्ति को अ्पने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है ।” एसे कोई भी 
नागरिक अधिकार नहीं हैं, जिन्हे वह रह न कर सके | 


कानूनी प्रभु सदैव निश्चित और स्पष्ट द्ोता है| वह एक शासक, 
( जैसे एकतंत्र राज्य में ) या एक परिषद्‌ ( जैसे प्रजातन्त्र में ) हो सकता 
है। परिषद्‌ बढ़ी हो या छोटी, किसी भी समय उसमें एक निश्चित 
संख्या में सदस्य होते हैं | इस प्रकार क्वानूनी प्रथु एक निरदिष्ट मानवी 
सत्ता होता है। वह निश्चित रूप से संगठित और कानून द्वारा 
स्वीकृत होता है। वही क्रानूनी भाषा में राष्ट्र की इच्छा को घोषि१त कर 
सकता है | सब श्रधिकार उसी से प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति को 
उसके विरुद्ध अधिकार नहीं होता। क्ानूनी प्रभु सर्वोच्च ओर निरपेक्ष 


होता है | 


राजनीतिक प्रभुत्व (?०ा0०० 50एध८ं8709)-- एक अर्थ 
में इंगलैश्ड में ब्रिटिश पालामैंट सर्वोच्च नहीं है। यद्यपि इज्लेण्ड 
में ऐसी कोई सत्ता या अधिकारी नहीं है जो पार्लामैंट के निर्णय 
को रद्द कर सके या जिसके मत या निर्णय को उसे मानना पड़े किन्तु 
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उसके पीछे एक सत्ता है जिसके श्रादेश का उसे पालन करना पड़ेगा और 
अ्रन्त में जिसकी इच्छा ब्रिटिश राज्य में प्रधान होती हैं वह निवाचक- 
मण्डल अथवा लोकमत का बल या जनता की शक्ति है | इसलिए यदि 
हमें सत्ता के अन्तिम आभ्रय की खोज करनी है, तो हमें क्लानूनी प्रभुत्व 
तक पहुँच कर ही नहीं ठहर जाना चाहिये | हमें अपना विश्लेषण श्रागे 
बढ़ाना चाहिए और प्रभुत्व की खोज करनी चाहिए जिसके सामने 
कानूनी प्रभु भी नतमस्तक होता है| उसे राजनीतिक प्रभु कहते हैं श्लोर 
उसकी सत्ता राजनीतिक प्रशुत्व कहलाती है | 
कानूनी तथा राजनीतिक प्रभु में भेद तो स्पष्ट है किन्तु जब राजनी- 
तिक प्रभु की भावना को एक निश्चित रूप देने का प्रयास किया जाता है 
तो बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। राजनीतिक प्रभु को लोकमत मानना 
उचित नहीं है क्‍योंकि प्रजातान्त्रिक देश मे निर्वाचित विधान-मण्डल ही 
लोकेच्छा का व्याख्याता माना जाता है। इसका अर्थ तो यह होगा कि 
जो वास्तव में कानूनी प्रभु है, वही राजनीतिक प्रभु भी है। इसके अ्रति- 
रिक्त लोकमत ऐडी वस्तु है जो स्थायो नही होती । यह सदा किसी न 
किसी बात से प्रभावित होती रहती है ओर बड़ी चशञ्चल् है । जनता को भी 
राजनीतिक प्रभु मानना उचित नहीं होगा, क्योकि वह भी धर्माधिका- 
रियों. ज्षमींदारों अथवा सैनिकवादियों के प्रभाव में हो सकती है !-ऐसी.. 
अवस्था मे जनता नही वरन्‌ वे व्यक्ति ही राजनीतिक प्रभु बन जॉयगे। 
जब निर्वोचचक-मण्छल को राजनोतिक प्रथ्चु॒ मान लेते हैं तब भी ऐसी ही 
कठिनाश्याँ पैदा हो जाती हैं। जहाँ मतदान जनता के एक भाग तक 
ही सौमित होता है, वहाँ मत न देने वाला विशाल जन समुदाय भी 
मतदाताओं पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार की कठिंनाश्यों 
के करण ही कुछ लेखक राजनीतिक प्रथुता की कल्पना को व्यथ मानते 
हैं। इस प्रकार लीकॉक केा कथन है कि राजनीतिक प्रभुत्व के लिये 
“जितनी ही अधिक खोज को जाती है, उतना ही वह अधिक दूर देख 
पढ़ता दे |? यों देखने में तो राजनीतिक प्रभुत्व का विचार अत्यधिक 
विवेकपूर्ण ओर ताकिक प्रतीत होता है, किन्तु इसकों अधिक परीक्षा 
करने पर यह एक राजनीतिक “आदि कारण?! बन जाता है; जिसकी 
भौतिक विज्ञान की तरह राज्य-विज्ञान के कछेन्र में व्याख्या नहीं कौ जा 
सकती | ऑस्टिन की निश्चित क़ानूनी भावना के बाहर सर्वत्र भ्रान्ति 
ही भ्रान्ति देख पढ़ती है। आधुनिक राज्य मे ज़िन व्यक्तियों को क़ानून 
१६ 
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करना और भी कठिन है | क्या समस्त असंगठित जनता जिसमें स्त्रियाँ 
तथा बालक भी सम्मिलित हैं प्रभु हैं ?! इसका उत्तर है---“नहीं' | अ्रसंग- 
ठित जनता कभी एक प्रभु के रूप में काय नहीं कर सकती | यदि हम 
जनता? से तातय मतदाताओं से ले, तो मी यह स्पष्ट है कि थे भी प्रभु 
नहीं हो सकते; जब तक कि वे क़ानून द्वारा स्वीकृत माध्यम से अर्थात्‌ अपने 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा काये न करें। मतदाताश्रों द्वारा 
अनियमित ढग से दिया गया निर्णय उसी प्रकार कानून नहीं माना 
जा, सकता जैसे विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया 
में र-सरकारी प्रस्ताव | यदि हम तक॑ के लिए यह मान भी लें कि किसी 
ग्रनिश्चित भाव में निर्वाचक प्रभु हैं, तो भी उनकी ओर से प्रभुत्व सत्ता 
का प्रयोग निरन्तर नहीं हो सकता, वे प्रत्येक प्रश्न पर अपना निशंय 
नहीं दे सकते। प्रशुत्व तो सदैव प्रयोग किये जाने की वस्तु है किन्तु 
निर्वाचक तो समय-समय पर ही काय करते हैं | अत: यह्द स्पष्ट है कि 
अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले राज्य में इस शब्द के किसी भी प्रचलित अर्थ 
में निर्वाचकों को प्रभु नहीं माना जा सकता। केवल उन्ही राज्यों मे 
जहाँ विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत क्वानूनो पर जनता का मत अ्रनिवाय रूप 
से प्रात्त किया जाता है अथवा जनता को कानून बनाने का प्रारम्मिक 
अधिकार (779:06) है या जहाँ सामान्य इच्छा को व्यक्त करने के 
लिये जनता एकत्रित होती है, लोक-प्रभुतव की भावना को उपलब्धि 
होती है| - 


* किन्तु अप्रत्यक्ष जनतंत्र वाले बड़े राज्यों में भी लोक-प्रभुत्व के 
सिद्धान्तों को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि इसमें 
सत्यता नहीं होती तो इसे प्रजातंत्र का आधार नहीं मान लिया जाता | 
इसका यह अर्थ मानना चाहिये कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र 
सच्चा स्त्रोत जनता है ओर समस्त सत्ता का उद्गम जनता से ही होता 
है। वह ( जनता ) प्रभुत्व सत्ता का प्रयोग स्वयं नहीं करती वरन ऐसी 
सत्ता का प्रयोग समाज में जिस संस्था द्वारा होगा वह जनता की सद्‌- 
भावना और उसकी श्रनुमति पर श्राधारित होगा । जनता विधान-मंडल 
के कार्थ में तथा नीति-निर्माण के काय में भाग न ले, किन्तु उसे समस्त 
वैध सत्ता का स्त्रोत मानना चाहिये। इस श्रथ में यह सिद्धान्त ग्राह्म है 
आर श्रकाय्य भी है | डा० आरशीवादम्‌ ने इस सिद्धान्त के निम्नलिखित 
परिणाम बतलाये हैं :--- 
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(क) शासन का अस्तित्व स्वय अपने हित के लिए, नहीं, जनता के ह्वित 
के लिए है | 

(ख) यदि जनता को इच्छा की जानबूक कर उपेक्षा की जाय, तो 
क्रान्ति कौ सम्भावना रहती है | 

(ग) लोकमत की क़ानूनी रूप में अश्रभिव्यक्ति के लिए सरल साधन प्रस्तुत 
करने चाहिए | 

(ध) शासन को निम्नलिखित साधनों द्वारा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप 
से उत्तरदायी बनाना चाहिये, जैसे समय-समय पर निर्वाचन, 
स्थानीय स्वराज्य, जनमत सम्रह, जनता द्वारा क्लानून का प्रारम्भिक 
निर्माण तथा प्रतिनिधियों का वापस बुलाना (१८८४) श्रादि । 


(ड) शासन को अ्रपनी सत्ता का प्रयोग देश के क़ानून के अनुसार ही 
करता चाहिए, स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं | 


राष्ट्रीय प्रभुत्व-- 

फ़ैसिज्म ने राज्य का एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। यह लोक- 
प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता श्रौर उभके स्थान पर राष्ट्र (!५५(।०॥) 
के प्रभुत्व का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय है 
कि राष्ट्र केवल व्यक्तियों के समूइमरात्र से कुछ अ्रधिक है; वह एक 
रहस्यमय एकता है जिसमें अ्रतीत, वत्तमान तथा भावी सनन्‍्तति का भी 
समावेश रहता है | उसकी व्यक्तियों की इच्छाश्रों से मिन्न अपनी इच्छा 
होती दे। यह इच्छा प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त द्वारा मानी हुई लोक- 
इच्छा या सामान्य इच्छा से भी मिन्न होती हे। राज्य के रूप में सगठित 
राष्ट्र ही प्रभु हे। राष्ट्र के हितों तथा व्यक्तियों के हितों में जब संघर्ष 
या विरोध हो तो राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि होना चाहिये | 
इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति राज्य की पूर्ण आधीनता में रहते हैं । 
यह सिद्धान्त लोक-प्रभुव के सिद्धान्त के, जिसमे व्यक्ति के मुल्य का 
इतना महत्व है और जो प्रजातन्त्र का मुख्य आधार है, सर्वथा 
विपरीत है । 


कानूनी एवं वास्तविक पभुत्व-- 
कुछ लेखकों ने मोतिक बल पर श्राधारित प्रभुत्व और कानूनी 
अधिकार पर आधारित प्रभुत्व में भेद माना है। पहले को वास्तविक 


राज्य का प्रभुत्व | १४६ 


प्रभुत्त (0९ [8०८०0 50ए८०८87५०) और दूसरे को वैध प्रथुत्व 
([2८ ][प7७ 50५०/४8709) कइते हैं। यह भेद क्रान्ति-काल में 
स्पष्ट देखा जा सकता है । जब कोई विजेता या अ्रपहरणकर्ता पुराने 
शासक को बलपूर्वक राजसिहासन से उतार कर स्वय अपनी शक्ति के 
कारण शासन करने लगता है तब उसे वाह्तविक प्रभु माना जाता है । 
हिटलर जर्मनी के सैनिक राज्यपालों के द्वारा शासन करके सन्‌ ६६४२ ई० 
से १६९४५ ई० तक हॉलेंड तथा नॉवें का वास्तविक प्रभु रह | काबुल से 
अम।नुल्‍ला के पलायन के बाद बंच्चा सक्का श्रफगानिस्तान का वास्तविक 
प्रभु था। जो प्रभु अपनी सत्ता को सविधान या क्वानून पर श्राधारित करता 
है और जनता की अनुमति से शासन करता है, वह वैघ प्रभु 
कइलाता है । सामान्य प्रवृत्ति यह है कि धीरे-धीरे दोनों एक 
हो जाते हैं। जो वास्तविक प्रभ्ठु होता है वह वैध प्रभु बन जाता है. 
जब कि उसके द्वारा निर्मित सविधान या क़ानून को जनता स्वीकार 
कर लेती है | अ्रबीसीनिया प्र इटली के राजा का प्रभुत्त आरम्भ 
में वास्तविक था, किन्तु जब संसार के सभ्य राज्यों ने विजय स्वीकार 
कर ली, तब वह वैध प्रभृत्व हो गया । 


आऑस्टिन इस भेद को अ्रस्वीकार करता है। उसके अनुसार प्रमु 
पदेव वैध होता है, क्‍योंकि प्रभु की इच्छा ही कानून दे | यह भेद 
शासनों के संबध में लागू हो सक्रता है जो वास्तविक और वैध हो 
सकते हैं | इस प्रकार का भेद करना ग़लत नहीं है परन्तु इसका कोई 
महत्व नहीं है। 


ऑस्‍्टिन का अभुत्व-सिद्धान्त-- 

प्रभुत्व के जिन रूपों का हमने विवेवन किया है, उनमें से राज्य- 
विज्ञान की दृष्टि से कानूनी तथा लोक-प्रभुत्व ही सबसे अधिक महत्त्व के 
है। आधुनिक सभय मे पहले लिडान्त का विवेचन श्रनेक विचा रकों ने किया 
है जिनमें बोदों, हॉब्स तथा बेंथम के नाम प्रसिद्ध हैं । इसका सर्वोत्तम विवे-- 
चन १६ वीं शताब्दी के अंग्रेज विद्वान जान श्रास्टिन ने किया है उन्होंने 
इसके सम्बन्ध में लिखा है कि “यदि एक निदिष्ट श्रेष्ठ मानव, जो इसी 
प्रकार के किसी अन्य श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त 


तन बा फ्री हम - 


भ्रम्यस्त रूप से उसका पालन करता है, तो उस समाज में वह निश्चित 


उक्त अ्रध्टआलक4.. )+०+७ डक अिकल८ध२०-/०कय१अक-अ स्का की... सिका-2। कक, के पक लीन न » पल 


१५० | राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 
मानव प्रभु होता है श्र वह ध्माज (उस श्रेष्ठ व्यक्ति सद्दित ) 


राजनीतिक तथा स्वतन्त्र समाज होता है ५” प्रभुत्व की यह परिभाषा 
उसकी क़ानून की उस परिभाषा पर आधारित है, जिसमें उच्चतम व्यक्ति 
द्वारा निम्न व्यक्ति को दिये गये आदेश को कानून माना गया है| 
आऑस्टिन ने आगे यह भी लिखा है कि प्रभुत्व-सम्पन्न व्यक्ति या संस्था 
द्वारा स्वतन्त्र राजनीतिक समाज के व्यत्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति 
से जो कुछु मी आदेश दिया जाय उसके अतिरिक्त क़ानून ओर कुछ 


नहीं हे | 


इसे ठीक-ठीक समझने के लिए इस कथन का विश्लेषण निम्न प्रकार 
किया जा सकता हे।(१) प्रश्नुत्व सत्ता प्रत्येक राजनीतिक समाज के 
लिए श्रावश्यक है क्‍योंकि उसके बिना कोई क्लानून नहीं हो सकता ओर 
क्रानून के श्रभाव में कोई राजनीतिक समाज नहीँ हो सकता। (२) 
यह प्रभु सदैव निश्चित होता है चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था । 
इसके द्वारा प्रभुत्व के अस्तित्व को अनिश्चित जन-समाज में या 
अ्व्यक्त पाना या में साजने मे विदा के कदम हो डाव इच्छा में मानने से सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है | 
(0 हद गत आज आग के जग पगाइ का 
अधिकांश अभ्यस्त रूप से पालन करता है। इस प्रकार प्रभुत्व का 
जनता द्वारा भ्रादेश पालन से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जिस 
समाज का बहुमत प्रभु के आदेश -कर- पालन करने का अ्रभ्यासी नहीं 
होतों उंसेभे बह स्थगित हो जाता है। (४) मानव प्रभु को समस्त 
नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिए। उसे किसी समाज के अन्दर या बाइर 
किसी अन्य मानव से आदेश प्राप्त करने का अभ्यास नहीं होना 
चाहिए | जिसके ऊपर और कोई नहीं होता, वह सर्वोच्च होता है | 
प्रमुत्य असीमित और निरपेज्ष होता है ।( ५) कानून प्रभ्मु का श्रादेश 
होता है। प्रश्न की जो इच्छा होती है, उसी का नाम कानून है | समाज के 
लिये स्वतन्त्र रूप से क्रानून बनाने की सत्ता प्रभुत्व का मुख्य लक्षण है। 
चूँ कि क्रानून प्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है इस कारण कोई भी क़ानून 
उसके लिए बन्धनकारी नहीं होता । प्रभुत्व क्वानूनी दृष्टि से श्रतीमित 
है | यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि ऑस्टिन ने यह कदापि नही 
माना कि प्रभु की सत्ता पर कोई भौतिक, नैतिक, बौद्धिक या सामाजिक 
प्रतिबन्ध नहीं है। उसने केवल राज्य के क्वानूनी निरपेक्षे प्रमुत्व के 


राज्य का प्रसुत्व॑ [ १४६ 


आऑप्टिन के सिद्धान्त की आलोचना-- 


उपयु क्त सिद्धान्त के प्रत्येक बात की तीव्र आलोचना की गईं है, किन्तु 

उन सब में कुछ सत्यांश अवश्य है | इस सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे पहली 
आपत्ति यह की जाती है कि यह पूर्वी साम्राज्यों पर और आधुनिक राज्यों 
पर भी लागू नहीं किया जा सकता। श्रॉस्टिन ने जिस प्रकार के प्रभु 
(5०शथा८ा87) का प्रतिपादन किया है, उसका अस्तित्व हम कहीं भी 
नहीं पाते | यहाँ तक कि तुर्की के सुलतान, रूस के ज्ञार और भारत के 
मुग़ल सम्राटों को भी हम इस रूप में नही देखते । हर हेनरी मेच से अपने 
महान्‌ ऐतिहासिक ज्ञान के बल पर यह आगमरहपूर्वक बतलाया है कि पूर्वी 
समाजों मे स्वेच्छाचारी राजाओं की इच्छा ही सर्वोपरि नहीं थी। उनके 
श्रादेश ऐसे नहीं थे जिनको ऑस्टिन क़ानून कद सकता,। जो नियम प्रजा 
के जीवन का नियमन करते थे उनका स्रोत अश्रतीत काल से प्रचलित 
लोकाचा र, भावनाओं, विश्वासों और अंधविश्वासों मे था |,अधिकांश 
मामलों में उनका श्रमल घरेलू न्यायालयों द्वारा झोता था, राजाओं 
द्वारा नहीं। यह विचार कि क्ानूल...राजा द्वारा. निर्धारित किया -जाता 
है, आधुनिक है; प्राचीन समाजों मे इसका अस्तित्व नहीं था | इस प्रकार 
आऑस्टिन का सिद्धान्त प्राचीन समाजों पर लागू नहीं होता। आ्राधुचिक 
रॉज्यों में मो यह सिद्धान्त उसी समय लागू हो सकैगा, जबकि हम समाज 
तथा शासन के सभी लक्षणों को एक ओर उठा कर रख दें ओर केवल 
बल को ही रहने दें। इस आपत्ति का शञ्रर्थ यही है कि यह सिद्धान्त 
! समाज़ में तथा क़ानून के पीछे काम करने वाले प्रभावों तथा शक्तियों री 
उपेक्षा करता है | इस प्रकार यह अपनी प्रकृति में केवल नियमनिष्ठ 
(छठ) तथा श्रव्यावह्ारिक एवं भावात्मक (8७5५7४८0) है । 
जंसा कि सर जेम्स स्टीफ़न ने संकेत किया दे, यह स्टीफ़न ने संकेत कि सिद्धान्त केवल 
वात्मक रूप में ही सत्य आग की क्योंकि प्रकृति में एक पूर्ण वृत्त नाम की कोई 


भ्‌ 
चीज नहीं है ओर न_ पूर्यणत: पूर्णतः कदर पदार्थ; या जिस प्रकार कोई ऐसी. 


'जिक स्थिति नहीं हे जिसमें “मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए ही काम 
करता है, उसी प्रकार प्रकृति में भी कोई पूण निरपेक्ष प्रभु (80950]7/6 


ठठट्ा ०४०) नहीं है। # जिस प्रकार वास्तविक वृत्त ज्यामिति-विज्ञ 





(“नली नन- मनन नमन फली- नकनन- 
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 कै१२ है राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


द्वारा निर्दिष्ट समस्त सत्यों को पूणण रूप में व्यक्त नहीं कर पकता उसी 
प्रकार किसी वास्‍्तविक समाज में ऑस्टिन के प्रश्भु का भी अस्तित्व 
सम्भव नहीं है | परन्तु इस केंथन को यई अर्थ नहीं दे कि राज्य ओर 
उसके प्रशुत्व॒ की कानूनी प्रकृति की कल्पना के रूप में यह सिद्धान्त 
बिलकुल ही अग्राश्न हे । शॉट के नई के शेप मल की कल्प ने राज्य मे प्रभु द्वारा प्रयुक्त सत्ताओं की 


व्याख्या करने का प्रथत्न नेंही किया | तेई .. केवल प्रभुव को कल्पना 


,फान-्पामन्‍ण॒र कृत चम कम ४३+८अआ ५, ७ लक मिमी ४४७ 


को अर्थ समझने के लिये उसका विश्लेषण कर रहा था | इस आपत्ति के 


जि ३30४6 लक पक, पक के ले ललित जप 
मूल्यांकन के लिये हमे राज्य की. वास्तविक छुमता ओर क्ाचूनी कल्पना 
के रूप में प्रभु के बीच भेद करना चाहिये |... 

“7 इप्व सिद्धान्त के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि यह र/ज्य 
में सच्ची प्रभुत्व-सत्ता के विश्लेषण एवं खोज का कार्य पूर्णता के साथ नहीं 
करता । यह केवल क्राननी प्रभु का दी विचार कर के इक जाता है और 
राजनीतिक प्रभु के सम्बन्ध में उन $,, जिसके सामने वास्तव में उसे 
भुकना पढ़ता है |अह अधिक राज्य में लोकेमत के प्रभाव की उपेक्षा 
करतो हैं। इस प्रकार यह अपर्यात है। राजनीतिक प्रभुत्व के सम्बन्ध 
- क्ले विचार करने की कठिनाइयों का पिछले एृष्ठों में उल्लेख हो चुका हे; 


अतः उसके सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचल अनावश्यक्र इ्ोगा । 


इसके व्ख्द्धि तीसरा आ्षेप यह है कि निश्चित अश्रष्ठतम मानव 
की कल्पना उभुत्व को दार्शनिक कल्पना के विपरीत है जिसके अनुसार 
प्रभुत्व सामान इच्छा में है। सामान्य इच्छा की व्याख्या करना कठिन 
भले दी हो 'र्ठ उसे केवल कंपोल-कल्पना समझना शर् होगा। 
प्रजातन्त्र में श्वास उसी के आधार पर टिका हुआ है। जो प्रक॒त्त 
सिद्धान्त सामनय इच्छा पर विचा पर विचार नही करता, वह वास्तव में _अपयर्ति 
६ ग्रीन ने £ भली भोति प्र [गिद- किया है कि ऑॉस्टिन सिद्धान्त 
क्के +म न छतम मानव के आदेशों का समाज हे बहुमत इस 
कारण प्रौलन कता है, कि वह _ जन साधारण को इच्छा का प्रतिनिधि 
मुझ जाता है | .घाज को जो चौज सम ठित रूप में रखती दे वह प्रभुत् 
सत्ता की शक्ति या व नद्दी, वरन सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना 
है जिसका दूसरा म सामान्य इच्छा है। ऑस्टिन का सिद्धान्त इस 
तथ्य को स्वीकार में करता कि समा-इब्छा-पर अआपचारित है. बल 
४5३ ! वह बन्पर अनावश्यक ज्ञोर देता ई ओर इच्छा के तत्व क॑ 





उु रता है 
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इस सिद्धान्त का एक दूसरा दोष यह है कि इसकी क़ानून की कल्पना 
अधूरी है| यह सत्य है कि कोई भी नियम कानून का रूप उस समय तक 
धारेंण नहीं कर सकता जब तक उसका निर्धारण कानूनी प्रभु द्वारा नही 
होता, किन्तु यह भी सत्य है कि कानून का खोत विधान-मण्डल की 
इच्छा से भिन्न है । कानून का खोत लोकाचार, न्याय भावना आदि दें । 
कानून को केवल प्रभु का आदेश मानना बिलकुल ग़लत है| इस पर 
आगे विचार किया जायगा। ४25: 


अन्त में, इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह भी श्राक्षेप किया जाता है कि के विरुद्ध यह भी अ्ाज्ञेप किया जाता 


इसने राज्य को पूर्ण स्वेछाचारी बना दिया है। आजकल अनेक लेखक 
यह मानते हैं कि राज्य का प्रभुत्व सीमित है। वे निरकुश प्रभुत्व के 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते| इस पर विचार किया ना चुका है। 
एक आधुनिक राज्य में जितने भी प्रभाव काम करते हैं' उन सब पर हम 
विचार कर सकते हैं और इस सिद्धान्व से उनका सामंजस्य स्थापित कर 
सकते हैं, परन्तु ऐसा करने से ४स सिद्धान्त की यथार्थता और निश्चितता 
नष्ट हो जायगी | यदि हम इन्न गुणों को पसन्द करते हैं तो हमें ऑस्टिन 


का सिद्धान्त स्वीकार करना पछ्ेगा | 


प्रभु का स्थान-- 
कुछ राज्यों में यह जान बेग सरल ह कि निश्चित उच्चतम मानव 
कौन है जो समाज के बहुमत से छपने अ्रादेशों का अ्रभ्यस्त रूप से पालन 
कराता है ओर जिससे श्रेष्ठ और कोई ऐसा नहीं हे दम अर 
मानने का वह अभ्यासी हो। इंगलैरण्डः८ जे देशुद्ष कम जहाँ वैधानि न 
तथा साधारण क़ानून में कोई भेद नहीं है, रपर॒करके हित पार्लामैंट >> रणत 
प्रभु है। उसकी कानून बनाने की सत्ता पर रखता ईैं प्रतिबन्ध नहीं दि क्रानून। 
श्रमेरिका के संयुक्त राज्य जैसे देश में जहाँ संखभान-मण्डल की का | क्रिन्तु 
की सत्ता पर लिखे संविधान द्वारा प्रतिबन्धत्म लगे हुए हैं, लि बन ने 
मण्डल नहीं हटा सकता और जहाँ सर्वोच्च न्टम्तायालय किसी भी धान- 
अवैधानिक घोषित कर सकता है, क़ानूनी प्रत्तभृत्व के स्थान बस को 
बहुत ही कठिन है। कुछ विचारकों के अनुतसार ऐसे राज्य मे खोजना 
संस्था है जो संविधान में संशोधन कर सकतीदे.है । इस प्रकार के पभु ऐसी 
२७ उत्तर में 
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कठिनाई यह है कि संविधान परिषद्‌ समय-समय पर द्डी काम करती है, 
निरन्तर नहीं, परन्तु प्रभुत्त॒ का प्रयोग अविराम रुप में होता है। 


गैटल प्रभुत्त को “शासन की समस्त कानून निर्माण करने वाली 
संस्थाओं की समष्टि में मानता है |” क्रानून बनाने वाली संध्याश्रों में 
विधान-मण्डल, न्यायालय ( क्योंकि वे क्लानून का निर्माण कानूनों की 
व्याख्या करके करते हैं, प्रशासनाधिकारी (जब कि वे अध्यादेश आदि 
ज़ारी करते हईं ) तथा निर्वाचक-मण्डल ( जब वह जनमत संग्रह अदि 
का प्रयोग करता है ) आदि सब आ जाते हैं यह विचार राज्य तथा ' 
शासन में भेद नहीं करता। श्रनेक कानून बनाने वाली सस्थाऐ,, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है शासन के अँग हैं, उनकी सत्ताएँ मौलिक 
नहीं हैं | यह मत सनन्‍्तोषजनक नहीं है । 


क्या सामान्य इच्छा प्रभु है ९-- 


प्रभत्व की दाशनिक कल्पना के अनुसार सामान्य इच्छ। ((०८॥८॥७) 
ए/।))) को हो प्रभु माना जाता है। घह सिद्धान्त क़ानूनी प्रभुत्व के 
सिद्धान्त के विरुद्ध हे । यह सामान्य इच्छा की कल्पना श्राधुनिक राज़्य- 
विज्ञान को रूसो की देन है। इस विचार की व्याख्या करना कठिन 
है | यह सर्वथा भावात्मक है जिसकी' स्थिति दृश्य जगत में नहीं हे । 
ग्रीन की व्याख्या के अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली सामान्य चेतना 
को सामान्य इच्छा कह सक्ते हैं जिसके बिना समाज एक सामूहिक 
इकाई के रुप में क्रायम नहीं रह सकता। राज्य केवल व्यक्तियों के 
धट ।है।गस नहीं हे |. वह कु की नेतिक तथा सामूहिक एकता 
हक है। अब पंजछमह पता दे कि व्यक्तियों को नैतिक एकता 

सूत्र में कौन बाँ' ४- ग्रौन का उत्तर है--प्रजा या जनता एकता 
के सूत्र में सामान्य उद्दे (की के सामान्य चेतना के कारण बँधी रहती 
है। सामान्य उद्देश्य व॑...ध्थिन्य चेतना को सामान्य इच्छा कहा जा 
सकता है | यह सामान्य जँतना ही अधिकारों को जन्म देती है ओर 
उन्हें क्रायम रखने के लिंगि आवश्यक स्थितियाँ प्रस्तुत करती है। 
इसलिए इसे प्रभ मानना ऊँवित हे | ऑस्टिन के निश्चित श्रेष्ठ मानव 
के आदेशों का पालन सक्माज का बहुमत इस कारण करता है कि 
जनता उसे सामान्य इच्छूजं की साकार प्रतिमा मानती है, चह् यह 
अनुभव करती है कि उसके सामान्य उद्देश्य की प्रासि की इच्छा 
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से प्रेरित हैं | जिस समय वह उच्चतम मानव सामान्य इच्छा का 
प्रतिनिधित्व करना त्याग देता हे या जनता का विश्वास-भाजन नहीं 
रहता तो वह जनता की भक्ति का भी पात्र नहीं रहता | अतः अश्रन्तिम 
विश्लेषण में; सामान्य इच्छा या सामूहिक ढंग से सामान्य उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए कार्य करने वाले समाज से कम कोई वस्तु प्रश्ध नहीं है | 
रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा एकात्मक इच्छा है, परन्तु यह 
एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है। यह एकात्मक इच्छा इस अ्रथ में है कि 
यह अपने संघात रूप में समस्त समाज कौ इच्छा है। बोसानक्वे की भाषा 
में यह समाज की इच्छा है । इसे जो एकात्मकता प्राप्त होती है, वह उस 
सामान्य उद्देश्य के कारण होती है जो व्यक्तियों को सम्बद्ध कर एकता के 
सूत्र में बॉघता हे और जो इसके बनने में प्रभाव डालता है | यह इच्छा 
सामान्य तथा एकात्मक उस समय नहीं रहती, जब कि जसको बनाते समय 
व्यक्तियों का लद्य॒ सामान्य द्वित नहीं रहता । यह सब की इच्छा भी 
नहीं है जिसका अर्थ वैयक्तिक इच्छाश्रों का योग होता है और जिससे 
उसका ( सामान्य इच्छा का ) संघर्ष हो सकता है। वह आवश्यक रूप से 
बहुमत की इच्छा भी नहीं होती | बहुमत सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता यदि वह स्वार्थ श्रथवा व्यक्तिगत लाभ की भावना से 
प्रेरित होता है । इस प्रकार सामान्य इच्छा जनसंख्या का प्रश्न नहीं 
है, वह तो भावना या प्रयोजन की बात है । इसका प्रादुर्भाव उस 
समय होता है जबकि समाज का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक हित को 
अपना हित बना लेता है ओर इस प्रकार अपने आप को सब लोगों 
के साथ समान उद्देश्य में बॉच लेता है। वाइल्ड ने इसकी परिभाषा 
इस प्रकार की है--'एक बुद्धिमान मनुष्य की उस हित की ओर अमिट 
प्रेरणा, जो ( हित ) अपना विस्तार करके सामान्य हित में परिणत 
हो जाता है ।! जो बात ध्यान में रखना चाहिये वह यह है कि इच्छा 
की सामान्यतया उसके समर्थकों की संख्या से नहीं बनती, वरन्‌ सामान्य 
द्वित से बनती है। कभी-कभी महात्मा गांधी जैसी एक आत्म-त्यागी 
तथा पवित्र आत्मा समाज के बहुमत की अपेक्षा समाज की सामान्य 
इच्छा को सर्वश्रेष्ठ ढग से प्रतिनिधित्व करती है। इससे हमको सामान्य 
इच्छा का एक दूसरा लक्षण मिलता है ।साधारण इच्छा विवेकपूरं 
एवं तकं-संगत है | सामान्य इच्छा विवेक से कम नहीं है क्‍योंकि मानव 
ज़ीवन के कार्यो के पथ-प्रदर्श में वह सक्रिय रहता है । मनुष्य 
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सामान्य इच्छा को अपनी इच्छा समझते हैं ओर जानबूक कर उसका 
आदेश पालन करते हैं क्‍योंकि प्रत्येक को उसमें अपनी इच्छा दिखाई 
देती है जो अपनी वास्तविक प्रकृति में विवेकपूर्ण हे । इम उसको 
नागरिकों की असली इच्छाश्रों का सगठित रूप अथवा उसमे जो कुछ 
सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति समझ सकते हैं | डॉ० आशीर्वादम्‌ ने 
उसे नागरिकता की मूर्त भावना कहा है। सामान्य इच्छा पवित्र श्र 
निरपेक्ष है, क्योंकि वह विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण एव पविन्न होने के कारण 
वह सदैव ठीक होती है । उसका ध्येय उस वस्तु को प्राप्त करना है 
जो निर्धारित परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ होती हे। जो सर्वश्रेष्ठ है उसके 
संबंध में यदि हमारा निर्णय ग़लत है, तो सामान्य इच्छा भी ग़लत हो 
. सकती है, परन्तु फिर भी वह ठीक है, क्योंकि उसका लक्ष्य सामान्य 
हित है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है--“सामान्य इच्छा सदेव ठीक 
होती है; किन्तु जो निर्शयय उसका पथ-प्रदर्शन करता है वह सदेव उचित 
नहीं होता ।” लॉर्ड ने सामान्य इच्छा के एक दूसरे लक्षण, उसके 
स्थायित्व की ओर सकेत किया दे । यह विचारों तथा हितों के साहश्य 
में पाई जाती है, जो लोगों में परिव्याप्त हो कर उन्हें एक निश्चित 
रूप देता है। चरित्र, जेसा कि दरशन-शाश्त्र के ज्ञाता हमे बतलाते हैं, 
इच्छा की स्थायी वृत्ति का नाम दै । यह श्रपेन्नाकृत स्थायी एवं 
निश्चित होती है । सामान्य इच्छा स्थायी होने के कारण “जनता की 
भावना के तूफान में या राजनीतिश्ञ की तरंगो में, चाहे वह कितना ही 
लोकग्रिय हो, नहीं होती । वह तो जनता के चरित्र में होती है | इस 
प्रकार सामान्य इच्छा अदछय होती है | उसका नाश जनता के नाश के 
साथ ही हो सकता है, श्रन्यथा नहीं | 

यह कल्पना भावात्मक है; यह एक आदर्श की व्याख्या है जिसे 
पूर्ण रूप मे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता | किन्तु अन्य आदर्शों के 
समान यह सामाजिक जीवन का नियमन करता है श्रोर उस सीमा तक 
इस आदर्श की नित्य प्राप्ति होती रहती है | इस प्रकार यह आदर्श तथा 
वास्तविक वस्तु दोनों ही है । 


सामान्य इच्छा की कल्पना का काफ़ी राजनीतिक महत्व है। इसका 
अर्थ यह है कि राज्य एक सावयव एकता है जिसकी अपनी इच्छा है । 
वह स्वार्थी तथा असंबद्ध व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। इस इच्छा 
का नांगरिकों की इच्छाओं से प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं शो सकता, किन्तु 


$ 
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इसको नागरिकों की इच्छाओं से एकरूप नहीं माना जा सकता। वह 
उनके आगे निकल जाती है ओर उनमें प्रवेश कर जाती है ओर उनमें 
से किसी मे भी उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती | दूसरे, यह इस 
कथन को पुष्टि है कि “राज्य एक जीवित आदश और आध्यात्मिक 
वास्तविकता है |! यह कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिससे व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। “राज्य का वास्तव में अपने 
नागरिकों के जीवन से एथक्‌ कोई जीवन नहीं है, किन्तु उसका जीवन 
किसी भी व्यक्ति या उसके नागरिकों की किसी पीढ़ी के जीवन से श्रधिक 
लम्बा, पूर्ण एवं विस्तृत है ।? ऑस्टिन के सिद्धान्त की एक मुख्य श्रपूर्णता 
इसी में है कि वह सामान्य इच्छा की कल्पना के विपरीत है | 


राज्य-प्रभुत्व के सिद्धान्त की आलोचना-- 

प्रमुत्व की परिभाषा, अर्थ तथा प्रकारों के सम्बन्ध में विचार करने के 
बाद हम प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य कौ कल्पना कौ आलोचना पर विचार 
करेंगे | इसकी आलोचना अनेक विद्वानों ने अनेक प्रयोजनों से की है । 
इसका सैंद्धान्तिक ही नहीं, व्यावह्दारिक महत्व भी है। प्रभुत्व सिद्धान्त 
पर सबसे बड़ा प्रशार बहुवादी करते हैं जो इसे खतरनाक और व्यर्थ 
मानते हैं। अ्न्तंराष्ट्रीय विधान के लेखक तथा श्रन्तेराष्ट्रीय शान्ति के 
प्रेमी राज्य की बाह्य प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग की 
अभिवृद्धि में एक बढ़ी बाधा मानते हैं। तीसरा अ्क्षेप यह किया 
जाता है कानून राज्य से भी पूर्व का है ओर इस कारण वह राज्य से 
स्वतन्त्र है । ऐसे भी लेखक हैं जो प्रभुत्व को राज्य का विधायक-तत्व नह्दीं 
मानते | अब इन प्रर विस्तार के साथ विचार किया जायगा | 


(१) राज्य-प्रभुत्व का निषेध-- 

राज्य-विज्ञान के अनेक लेखक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों कों रवीकार 
करते हुए भी यह मानते हैं कि राज्य के निर्माण में प्रभुत्व कोई आवश्यक 
तत्व नहीं है। वे यह कहते हैं कि प्रभुत्व कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है । 
राज्य के विकास में उसका आकस्मिक घटना के रूप में विकास हुश्रा है | 
संक्षेप मे, वह एक ऐतिहासिक वस्तु है | प्राचीन काल में ऐसे भी राज्य थे 
जो प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं थे, उदाहरणाथ, मध्ययुग के सामन्‍्ती राज्य। भविष्य 
में भी ऐसे राज्य हो सकते है जो प्रभुत्व-सउपतन्न न हों | उनके अनुसार राज्य 
और प्रभुत्व आवश्यक रूप से एक रूप नहीं हैं | राज्य का सार तत्व प्रैमुत्व 
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में नहीं ; राज्य-सत्ता में अर्थात आदेश देने ओर उनका पालन कराने 
तथा शासन करने की सत्ता में है। वे इसे आधिपत्य ([)0॥77800) 
की सत्ता, समात् को आदेश देने ओर अपने ही अधिकार से शासन 
करने को सत्ता कहते हैं | इस श्रथ में संघ के राज्य मी राज्य कहलायेंगे | 
प्रभुत्व को राज्य का आवश्यक तत्व माना जाय या नहीं यह लेखक 
की प्रभुत्व तथा राज्य की कल्पना पर निर्भर है। यदि वह संघ-राज्य के 
अन्तगंत इकाइयों को राज्य (5:906) माने तो वह असौमित राज्य-प्रभ्ुता 
के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेगा। बहुमत इस पक्ष में नहीं हे कि 
राज्य की कल्पना इतनी विस्तृत हो कि उसमें सघ के राज्य भी सम्मि- 
लित हो जाँय | श्रनेक लेखक प्रभुत्व और आधिपत्य की सत्ता में कोई भेद 
नहीं मानते | दोनों ही एक वस्तु हैं, केवल नाम का भेद है । 


(२) प्रभुव्व पर बहुवादी आक्रमण-- 

बहुवादी लेखक प्रभुत्व कौ आवश्यकता को दी अस्वीकार नहीं-करते 
वे राज्य-प्रभुत्व के अ्रस्तित्व को भौं नहीं मानते | वे इसे-कोई-कपोल- 
कल्पना मानते हैं जिसका वर्तमान काल के तथ्यों से कोई साप्तंजस्य नहीं 
है। प्रो० लिन्डसे का कथन है कि यदि इम तथ्यों पर इष्टि डालें जो 


इस है” कदर का नो नह है कि कहे थी. सबवीविक विदा ४ स्पष्ट द्टो जायगा कि प्रभुत्व-सम्पन्न_ राज्यों के सिद्धान्त का खण्डन हो 

बाकर का भी मत है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धास्त इतत् का भी मत है कि कोई मी रा द्वान्त इतना 
न जे बरस य 

निष्फल नहीं है जित ब-सम्पन्न राज्यों का सिद्धान्तु। पो० लॉस्की 


पल बा कब मायता पर हे एप यम निष्कषं हे कि “राजनीतिक दशन के लिए क्रानूनी के 
प्रभुत्व कल्पना को त्याग देना राज्य-विज्ञान--के-लिए--स्थायी--रू कल्पना को त्याग -देना राज्य-वि पसे 
उपयोगी होगा |” अब इमें उन आधधारों पर विद्यार करवा.है, जिन 
पर ये विचार टिके हुए हैं । 

(क) बहुवादी राज्य की पुरातन अ्रद्वेत कल्पना को स्वीकार नहीं 
करते; क्योंकि उसकी राज्य-कल्पना जिसके अनुसार राज्य के अन्दर के 
समस्त न उसकी दथा पर तथ्यों के 








लय का उदा-गा ही जी है हिना राज रो डोर पर एऊ यो का समृइ-सा जिनका राज्य को छोड़ कर एक 
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दूसरे से कोई सम्बन्ध न हो; वह समुदायों का समुदाय है। उसकी 

इकाइयों अ्रसम्बद्ध या प्रथक व्यक्ति नहीं है, वरन वे व्यक्ति हैं जो पहले से 
ही सामान्य जीवन युक्त समुदायों के रूप में सगठित हैं । ये समुदाय व्यक्तियों 
तथा राज्य के मध्य में स्थित है। बहुवादी 'राज्य बनाम व्यक्ति! की नहीं 
धसमुदाय_ बनाम राज्य” की बात करते हैं। अधिकांश में ये समुदाय 

आर :2 मो 2० कुह ला महा कर | चलकर 

राज्य के किसी रचनात्मक प्रयत्न के बिना जन्म लेते हैं श्रौर व्यक्तियों को 
उनके प्रति भक्ति होती है। मैक आइवर का विचार है कि ये महान्‌ 
समुदाय न्‌.तो राज्य के भाग हैं और न केवल उसकी प्रजा ही हैं; उनका ओर न केवल उसकी प्रजा ही हैं; उनका 


(रथ कायााह७+०० 4५१३ पै2माा सना दमन ५2४ ाथार वाद ०५७५ धनार ५४५ ाह भी पा मानना ९ परमार इपाभपकल्‍भ८समधन्यवा वादा इक; ०० शामा22 25 


अस्तित्व राज्य के समान अपने,ही अधिकार से है | राज्य कौ सत्ता के 


समान ही उसकी स्व अपनी सत्तायें होती हैं। उनमें से कुछ संस्थाये 
तो ऐसी हैं जो अपने संदस्यों के हितों का राज्य की अपेक्षा अ्रधिक प्रति- 
निषित्व करती हैं और सदस्य उनके आदेशों का पालन श्रघरिक श्रद्धा के 
साथ करते हैं उनके प्रति उनकी भक्ति भी अधिक होती है। जब 
ऐसी संस्थाओं के प्रति भक्तिभाव का राज्य के प्रति भक्तिधाव के साथ 
विरोध होता है, तो संस्थाओं के प्रति भक्ति की विजय हो सक्द्ठी है। 
ऐसा कोईबककारण नहीं दिखाई देता कि राज्य के प्रतिभक्ति को किसी, 
_अ्रन्ब संस्था के प्रति भक्ति की 5 पेक्षा प्राथमिकता क्‍यों मिलनी चाहिए + 
राज्य को खुले बाज़ार में नागरिकों की भक्ति के लिये अ्रन्य संस्थाअओरँ-क्े 
साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए । दूसरे शब्दों में बहुताद यह नहीं _ 


मानता कि राज्य कोई अनुपम संस्था है जिसका अन्य संस्थाश्रों पर 
प्रंछता का अधिक ऋधिकार है या जो अन्य संस्थाओं से श्रावश्यक रूप रूपू 
से अधिक महत्त्वपूर्ण है। राज्य सम॒दायों का केवल एक समुदाय है जो 
श्रुन्य समुदायों के समकक्ष है श्रोर जो किसी प्रकार भी उनसे ऊँचा नहीं 
है । उसे समाज को अहितीय प्रभुता नहीं दी जा सकती । उनके बीच 
सारध्परिक सम्बन्ध समानता का है, श्राधीनता का नहीं | यदि राज्य 
भी एक समुदाय ही है तो उसे नागरिकों की भक्ति का अन्य समुदायों 
से भ्रघके अधिकार नहीं है | उसका यह दावा कि वह एक स्वाश्रयी 
तथा अ्रनिवाय संस्था है, निराघार हो जाता है ओर अन्य समुदायों का 
यह दावा प्रमूणित हो जाता है कि उन्हें बिना, किसी बाषा एवं 
नियंत्रण के कार्य करने का अधिकार है उन्हे कार्य करने की अधिक 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । कानूव्न निर्माण तथा नियम की सत्ता पद; 
इस समय राज्य का जो एकाधथिपत्य हे उसका उसे त्याग 'कर देना 


१६० | राज्य विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


चाहिए और उसमें श्रन्य समुदायों को भी भाग मिलना चाहिए | 
राज्य को कारखानों में काम के घण्टे आदि निश्चित करने का कोई 
अधिकार नही होना चाहिये। यह प्रश्न तो उन्हीं पर छोड़ दिया जाना 
चाहिये जो कारखानों में काम करते हैं। इसी प्रकार राज्य को 
विश्वविद्यालयों तथा धर्म-सस्थाओ्रों पर मी कोई नियन्त्रण नहीं रखना 
चाहिए | उन्हें श्रपने हितों की अमिवृद्धि के लिए. स्वतन्त्र रूप से कार्य 
करने देना चाहिये। समाज के एकात्मक संगठन के स्थान पर संघात्मक 
संगठन होना चाहिये। समाज के विधायक अजछ्लों को अपने कार्यों के 
संपादन की-स्वतब्बता- होनी चाहिए; उन्हें अपने क्षेत्र में क्रानून बनपने 
का अधिकार इोज़ा-चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य के काय, क्वानून 
ओर व्यवस्था की रक्या, ्रप्राध कौ रोकथाम और विदेशी श्राक्मण से 
देश की रचा श्रादि सामान्य कार्यों तक ही सीमित रहने चाहिये-। 


( ख ) प्रोफ़ेसर लॉस्की का अइ तक दे कि राज्य की प्रस्तावित 
ग्रेजब्नाओों एवं क्लानूनों का जब कुछ समूदाय्व दृद्ता से विरोध क 


हैं तो राज्य उन्हें क वरापिध कर हे बप का नेने के लिए बढ थ ८ लाल है | इससे 
सम कलर इससे अर आय केक संपष्ट हो जाता है राज्य के प्रभुत्व का सिद्धान्त अ्रव्यावद्यूरिक 
झोर असमर्थनीय है। उसने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण 
५४२0० ७७७ आम ०५ ब्रिटिश सरक्तार वेल्स की 
दिये ह--सन्‌ १६१४-१८ ई० के महायुद्ध में _ है० के महायद्ध में ब्रिटि चर कतार वेल्स की 
"खानों के विद्रोही मज़दूरों के विरुद्ध म्थुनिशन एक्ट को लागे 
बुक्त , राज्य अमेरिका को रेलके-पनियन ने..झपम 


संयुक्त _ रा 
इड़्ताल की धमकी दे कर कॉमग्रेत को आठ घणदे का दिल स्वीका ग्रेत को आठ घ 


कऊस्ते को बाध्य कर दिया। अपने ही देश में राष्ट्रीय भारतीय 
कांग्रेस के नेतृत्व में जनता के विरोध के फलस्वरूप रोलट बिल का 


अप व तो, सका। इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
[| जा सकते हैं| इनसे यह सिद्ध होता है कि राज्य अपने नागरिकों के 
गम में सब-शक्ति-सम्पन्न नहीं है आई आहार 

हर के लिए बाध्य किया जा स जिनके वर बाय ह्दो। 


लॉस्‍्की ने राज्य को स्वेछाचारिता के विरुद्ध एक नैतिक तक भी दिया 


दे पर व्यक्त आधिकानी नहीं जब तु | राज्य व्यक्ति कीं भक्ति का उस समय तक अधिकारी नहीं, जब तक 








आशा नहीं देगी जब तक कि राज्य का आदेश नैतिक भ्रधार पर नहीं _ बडा है 
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जे व का यु पर अधिकार उसके आवेशों की. जैतिशवा के | राज्य का मुझ पर अधिकार उसके आदेशों की_नेति “ 
अनुपात में है।_ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि. राव के-प्रशुल्ल-पर बहुवादियों 
द्वारा जो आक्रमण किया गया है, वह इस इच्छा से प्रेरित है कि समाज 
में विविध समुदायों को अधिक स्व॒तन्त्रता मिले और उनके तथा व्यक्तियों_ मिले अर क्यों 
कै अधिकारों की रक्षा हों जो शासन की बढ़ती हुई सत्ता के कारण बड़े _ 
व्संकट में हैं। आज हो रा अपर पाक वर गा कमाने का हे बात की आवश्यकता है वह राज्य की सत्ताओं 
आए देजे की नह: वर उज्की ज्याओं पर मय पर प्र देने की न गा लाल पर मर्यादा लगाने 
नैतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से राज्य के अ्सौमित प्रभुत्व के 
सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया जा सकता । यदि हम प्रभ्न॒त्व के सिद्धान्त 


को क्रायम रखना चाहते हैं, तो यह उचित होगा कि हम व्यक्तियों एव 
समुदायों के जन्मसिद्ध नेतिक अधिकार! हारा सीमित प्रभुत्व की बात करें | 








“दस प्रकार बहुवाद आवश्यक रूप से राज्य-विरोधी नहीं है। वह राज्य 

ड्स व्‌ ज्य-विरोधी नहीं हे। वह राऊ 
का अन्त नहीं चाइता, केवल उसकी अ्रपरिच्चित शक्ति को सीमित करना 
चाहता हे | 


फ्ः 


जिन तथ्यों का बहुवादी हवाला देते हैं, वे यथाथ श्लौर महत्त्वपूर्ण हैं। 


प्राचीन काल में जब कि राज्य और समाज मे कोई भेद नहीं किया जाता 
सा की विन या को किस आग इपे परजी कि हे सी कुछ भी उचित रहा हो, झहिनन्‍्त श्राज हम राज्य को 
सामाजिक जीवन को अपने में समाविष्ट करने नहीं दे--सकते । घमंसंस्था,' 
पाठशाला, श्रम-संघ तथा राजनीतिक दल आदि वेकल्यिक समुदाय 
हमारी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जिन्हे राज्य पूरा नहीं 


कर सकता | अश्रत: वे इमारी भक्ति चाहती हैं । व्यवसायिक समुदायों को 
अधिक स्वशासन अवश्य मिलना चाहि!। राज्य को चाहिए. कि वह 
उनके हितों के सम्बन्ध मे विचाराधीन क्लानून के मसौदों पर उनके प्रति* 
निधियों से परामश करें। यह सब स्वीकार कर लेने का मतलब यह नहीं 
है कि राज्य अन्य समुदायों से उच्चतेम नहीं है अथवा उसे अ्रन्य समुदायों 
के खमकत्षु कर देना चाहिए। राज्य प्रभुतव का परित्याग नहीं कर 
बता ओर ने अच्य उडुदायों को उधम दाग चिया जा सकता." ओर न अन्य समुदायों को उसमें भाग दिया जा सकता - । एसा 
करने का परिणाम यह होगा कि इंम' मध्य-कालोने... मध्य-कालौने _अ्-ञअराजक -स्थिति' 
से पहुँच जायेंगे । विविध स्वशासित समुदायों की स्वीकृति का अर्थ यह 
नहीं हे कि राज्य अ्रपनी सत्ता का त्याग कर दे। यही नहों, विकिध 
सस्थाश्रों एवं समुदायों के बीच संघर्ष या विवादों को दूर करने के लिये 
२५१ 
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तथा समुदायों के सदस्यों को उनके श्रत्याचार से बचाने के लिये. राज्य-सन्ञा _ 
कौ पहले से मी अधिक जा होगी क् गरफ्रेसर बाकर ने इस बाते 
| थ घास है? 'इम यह देखते हैँ (क-राज्य क्या रिक 
संघ, राष्ट्रीय संघ या धर्म-संघ की प्रगति के सामने पीछे हटने के लिए 
. निमन्‍्त्रण दिया जाता है । तथापि ये समुदाय चाहे जितने अधिकार प्राप्त 
कर लें, राज्य परस्पर सामंजस्य स्थ्पन करने वाली शक्ति_बना रहेगा । 
यह भी सम्भव है कि यदि ऐसे समुदायों को- नये अधिकार मिलते हैं तो, 
इससे राज्य को भी लाभ होगा; शायद उसे क्षति की अप्रेज्ञा लाभ अधिक 
होगा, क्‍योंकि उसे उस समय अधिक महत्त्वपूर्ण, गम्भीर _व्था-जटठिल 
सम्स्याश्रों का समाधान करना पड़ेगा-।' है 
/“चामाजिक न्याय की रक्षा, प्रतिदन्द्दी व्यक्तियों एवं समुदायों के 
विवादों का निर्शंय करने तथा सामान्य हितों की अमिदद्धि के लिए. राज्य 
की सदा आवश्यकता रहेगी। इन कार्यो के सम्पादन के लिए जिस दमन: 
कारी सत्ता की आवश्यकता है, वह एक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य मे ही सम्भव 
- 'ईना होगा | प्रशुत्वहीन राज्य की बहुवादी कल्पना समर्थनीय नहीं है। 


प्रभुत्व को कल्पना राज्य-विधान से बहिष्कृत करने का उसका विचार भी 
0 5० ४ ४७७७७७७४७७एएाआ 
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अग्नाह्म है । राज्य तथा नागरिकों के सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रभु प्रभुत्व 
>की कानूनी कल्पना श्रत्यन्त आवश्यक है फिर भी प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों की 





ओर से जो श्रमुचित दयवे. किये गये हैं,उनकी और  बहुवादियों ने ध्यान 
“ आकर्षित करके महान सेवा की दे | यह स्मरण रखना उचित होगा कि 
छह >> >> मा ऋएए७एएएएणए धरने है। इससे परम्पराग की 
राज्य की सत्ता पर नेतिक मर्यादा का बन्धघन है। इससे परम्परागुत 
सिद्धान्त भी इन्कार नहीँ करता । वह नैतिक स्वच्छन्दता से मिच कान भी इन्कार नहा केरताँ। वह नतिक स्वच्छुन्दता से 

स्वच्छुन्दता का दावा करता है। 

. जिन तथ्यों की श्रोर लास्की- ने-इमारा ध्यान आकर्षित किया है, वे 
श्रुखणडनीय हैं| युद्द देखा गया है कि कभो-कभी राज्य में 

यहें। | है कि कभी-कभी राज्य दफन चुना ननुननन पाल ०5 ०>पुक पट पु फलल समुदायों रा रा 

प्रतिरोध के कारण शासन अपनी इच्छा के अनुसार काय करने में श्रशक्ति 
"का अनुभव करता है; उसे सावजनिक दबाव के सामने कुकना पड़ता है । 


डससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य अपनी नीतियों के भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य अपनी नीतियों के लिए 


अरणा के विपसेत पी हक है। कि पद मी समर्थन उसे समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वे नैतिक 
हब व दर कम नर ह। थे प्र कद अर परीत प्रतीव होती हैं। किन्तु इन सब बातों का राज्य.-के 


व से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये आपत्तिया तो शासन के स्वेच्छाचार 
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के विरुद्ध हैं । लास्की ने राज्य भर शासन के भेद के सम्बन्ध में भ्रान्ति में 
पड़ कर यह आपत्ति की है. । ः 
(ग०) राज्य-प्रभुव और अन्तरोष्ट्रीयती--राज्य-प्रभुत्व पर दूसरा 
_आक्रमण अन्तराष्ट्रीयता के विकास के कारण किया जाता है। 
अत्तर्राष्ट्रीय क्रानून के विकास से राज्य के प्रभुत्व पर कई प्रतिबन्ध लग 
ये हैं । राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के लेन्र में प्रभु के सिद्धान्त ने 
अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है । राज्यों के बीच विवादों के 
शुन्तिमय समाधान के साय में यह सिद्धान्त बाधक रहा हे। इसने 
राष्ट्रसंघ (],०१8०८ ० ०४००७) की मानववादी तथा अन्य कार्यों 
के मार्ग में मयंकर बाघधाएँ उपस्थित कीं। सर्वोच्चता की भावना, जिस 
पर यह सिद्धान्त श्राधारित है, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्षेत्र में 
बिलकुल लागू नहीं ही सकता। समस्त राष्ट्र समान हैं ( उनके समान 
अधिकार हें किन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों के निर्णय में उनके मत समान 
नहीं हैं ), कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ नहीं है। अतः 
किसी भी राज्य को अपने मनमाने ढंग से कोई ऐसा कार्य करने नही 
दिया जा सकता जिसका अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। उसे उनके 
हितों का भी ध्यान रखना पढ़ता दे और उनकी स्वाधीनता के लिए 
समुचित श्रादर-भाव रखना पड़ता है। श्रन्तर्राष्ट्रीयता के शक्तिशाली 
समर्थक देराल्ड लॉलकी ने राज्य-प्रभुत्व के विरुद्ध इस प्रकार अपना 
विचार प्रकट किया है--भश्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र प्रभुत्व-सम्पन्न 
राज्य. का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है | जिस ढग 
से एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ व्यवहार करना चाहिए. वह ऐसा 
विषय नही हे जिसके सन्बन्ध में राज्य को ही एकमात्र निर्णायक 
मान लिया जाय । राज्यों का सामान्य जीवन राज्यों के सामान्य समभझौते 
का विषय है ! इज्धलेंड को यह निर्णय नहीं करना है कि वह किस 
प्रकार के शास्त्र बनाथगा और कितने प्रवासियों को अ्रपने देश में 
अवास की अनुमति देगा | इन बातों का राष्ट्रों के सामान्य जीवन से 
सम्बन्ध है ओर इसलिये इसका मतलब यह है कि इसके सम्बन्ध के लिये 
कोई एक विश्व-संगठन हो |# 
एक एसे विश्व-संगठन का आदर्श, जिसमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ राज्य अपनी 
राष्ट्रीय प्रसुता का परित्याग कर दें, व्यवहाये हो या नहीं परन्तु इससे 


के | 99] : 8. (78707087 ० 7?0॥009, ७9 0, 50-66, 
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कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य द्वारा अपने प्रभुत्व 
पर ज़ोर देना राज्यों के बीच सहयोग की भावना के विकास में बाधक 
रहा है और इसने युद्ध की भावना को प्रोत्साइन दिया है। इम उस 
समय तक संसार में न्याय की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते और युद्ध बन्द 
नहीं कर सकते, जब तक कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे के सम्बन्ध में अपने 
हितों का स्वयं अपने को निर्णायक मानता रहेगा और युद्ध के द्वारा 
अपने हितों की रहना करने को प्रणाली का आश्रय लेता रहेगा।, 
मानवता के हितों की यह माँग है कि प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य की कल्पना 
को अस्तर्राष्ट्रीय विधान से बहिष्कूत कर दिया जाय | | 

राज्य की आन्तरिक प्रभुता को क्ायम रखते हुये बाह्य प्रभुवा का 
अन्त कर देना असम्भव नहीं है | अन्तर्राष्ट्रीय विधान से सम्पद्ध राज्य की 
सर्वोच्चता का किसी भी प्रकार से उस सर्वोच्च सत्ता से संघर्ष नहीं होता 
जिसका प्रयोग नागरिकों के सम्बन्ध में किया जाता है । 


(घ) राज्य-अभ्ुत्व ओर क़ानून-- 

राज्य-प्रभुत्व के सिद्धान्त को आलोचना करने वालों मे प्रो० चुग्वी का 
महत्वपूर्ण स्थान है | उनका यह कथन है कि प्रभुत्वसम्पन्न राज्य मर चुका 
या मरणासन्न है | वह एक अन्य फ्रेच लेखक चालू स बेनॉइट के राज्य- 
प्रभुत्व के सम्बन्ध में इस विचार का समथन करते हुए कहता है कि 
प्रभुत्व का सिद्धान्त अपनी उत्पत्ति में मिथ्या है ; इतिहास ने भी उसे 
मिथ्या सिद्ध कर दिया है ओर सभी बातों का विचार करते हुए-यह 
ब्यर्थ एवं खतरनाक भी हैं।' क़ानून की प्रकृति के विषय में उसका 
अपना सिद्धान्त है जिसके आधार पर वह इस मत का निषेध करता है| 
वह ऑस्टिन के इस मत को उचित नहीं मानता कि क़ानून प्रभु का 
आदेश है जिसे बल का समर्थन प्रात हैे। वह इस विचार को भी 
स्वीकार नहीं करता कि राज्य ही वह सत्ता है जो वैध था अवैध वस्तु में 
जद स्थापित करती है। राज्य क़ानून का निर्माण नहीं करता | पो० 
दरुग्वी के अनुसार क़ानून राजनीतिक संगठन से पूर्व का है, वह उससे 
श्रेष्ठ है ओर स्व॒तन्त्र भी है; वह वस्तुगत है, चेतनात्मक नहीं । कानून 
व्यवहार के नियम हैं, जिन्हें समाज द्वारा प्रदत्त द्वितों एवं लाभों की 
रक्षा के लिए व्यक्तियों को मानना चाहिए और उनका पालन करना 
चाहिये। वे सामाजिक जीवन के परिणाम हैं ओर सामाजिक एकता की 
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आवश्यक शर्त हैं। जनता उसका पालन इसलिए, नहीं करती कि 
उसकी रचना ऐसे अधिकारी द्वारा की गई है जिसके पास दमनकारी 
सत्ता है, वरन इसलिए, कि उनका पालन करके ही सामाजिक जीवन 
की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार उनका बल मनोवैज्ञानिक है 
राजनीतिक नहीं । मनष्यों को क्वानून का पालन कराने मे दण्ड-भय 
उतना काम जही करता जितनी कि सामाजिक स्वीकृति या अरस्वीकृति। 
किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो सामाजिक 
एकता के नियम का उल्लंघन करता है, श्रवैध है | इस प्रकार क़ानून की 
मान्यता क़ानून के स्रोत या उत्पत्ति पर निर्भर नहीं है। इसका निर्णय 
तो उद्देश्य से होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है| इस प्रकार 
कानून राज्य को सीमित करता है, राज्य कानून की सौमा निर्धारित नहीं 
करता | क्रेब के भी ऐसे ही विचार हैं। वह भी कानून को राज्य से 
ऊपर ओर उससे स्वतन्त्र मानता है| इस प्रकार वह इस विचार का 
खशण्डन करता है कि क़ानून राज्य द्वारा बनाया जाता है श्रौर प्रभु की 
इच्छा ही क्रानून है। इसका आधार समाज की न्याय-मावना है, 
सावजनिक उपयोगिता नहीं। 


क़ानून के इस सिद्धान्त मे सत्यांश है | क्रानून राजा या व्यवस्थापक 
परिषद्‌ के आ्रादेश मात्र ही नहीं हैं। उन पर प्रचलित सामाजिक न्याय- 
भावना तथा मत का भी प्रभाव पड़ता है| राज्य की कोई एक संस्था 
क्ाइूनों के सार ((07/67[) का नि्धौरण नहीं कर सकती | परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिए कि जनता का मत, उनकी सामाजिक न्याव- 
भावना, श्रथवा सार्वजनिक उपयोगिता का विचार ही क़ानून बनाने 
के लिए, पर्यात्र नहीं है | जब तक कोई नियम समुचित अधिकारी द्वारा 
प्रचारित न किया जाय तब तक वह क़ानून नहीं हो सकता। क़ानून के 
लिए इन उपयुक्त बातों से अधिक किसो वस्तु की आवश्यकता है। 
उक्त प्रभावों द्वारा इमें क्वानून का सार तो प्राप्त हो सकता है; परन्तु 
उसके रूप (70772) के लिए हमे व्यवस्थापिका परिषद्‌ का आश्रय लेना 
होगा | कानूनी प्रभ्ुत्व का सिद्धान्त क्रानून के रूप पर अधिक ज़ोर देता 
है, उसके सार पर कम | चुग्वी, क्रब आदि बहुवादी लेखकों ने कानूनी 
प्रभुत्व के दोषों पर प्रकाश डाल कर श्रच्छी सेवा की है। किन्तु हम पूर्ण 
रूप से उनके इस विचार का समथन नहीं कर सकते कि क़ानून राज्य से 
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स्वतन्त्र हैं। वास्तविक रूप में राज्य ही कानून बनाता है; वही विभिन्न 
स्रोतों के क्रानून के सार अहण कर उसे क़ानून का रूप देता है। 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि राज््य-प्रभुत्व का 
परम्परागत सिद्धान्व काफ़ी सही है। बहुवादियों कंए यह कथन है कि 
इस युग में उसका खणंडन हो छुका है, अतिशयोक्ति है। इसमें सन्देह 
नहीं कि उन्होंने राज्य के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, 
राजनीतिक, धार्मिक आदि समुदाश्रों के सामाजिक जीवन में महत्व की 
ओर ध्यान श्राकषित किया है। हम उनकी इस सांग का भी समर्थन 
करते हैं कि राज्य मे इन समुदायों को कार्य करने के लिए पूर्ण सुयोग 
एवं स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। इम यह भी स्वीकार करते हैं कि 
उनके कुछु श्रधिकार हैँ जिनकी शासन द्वारा अतिक्रमण से रक्षा होनी 
चाहिए। किन्तु हम बहुवादियों के समान इन संस्थाश्रों को राज्य के 
समकक्ष नहीं मान सकते। राज्य को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए 
ओर वे सब आवश्यक सत्ताएँ' भी होनी चाहिए जिससे वह जनता के 
नेतिक कल्याण कौ रक्षा और श्रभमिवृद्धि कर सके । उसके प्रभ्॒ुत्व पर 
कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, हाँ, उसे नैतिक मर्यादाश्ं का 
पालन अवश्य करना चाहिए। किन्तु राज्य-विज्ञान के लिए. राज्य के 
प्रभुत्व का सिद्धान्त कितना ही आवश्यक क्‍यों न हो, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
में से उसका बहिष्कार होना चाहिए। इस ज्षेत्र में उसने बुराई और 
अव्यवस्था के अ्रतिरिक्त और किसी वस्तु को जन्म नहीं दिया है। 
क़ानून का सार निश्चित करने में राज्य पर कई बातों का प्रभाव हो 
सकता है, परन्तु समस्त नागरिकों पर लागू होने वाले क्रानून बनाने का 
एकमात्र अधिकार उसे ही होना चाहिये । 


अध्याय ९ 


कानून ( विधि ) 


पिछले अध्याय मे हमने कई स्थानों पर क़ानून की चर्चा की है। इसमें 
अब इस विषय पर विस्तृत रूप से त्िचार करना है। इस शब्द का अनेक 
ञ्रथों में प्रयोग होता है । प्राकृतिक जगत में इस शब्द से कार्य-कारण 
संबन्ध प्रकट होता है और मालूम होता है कि घटनाएं किस प्रकार होती 
है, उदाहरणाथ, पानी ढाल के नीचे की ओर बहता है, यह प्राकृतिक कानून 
है| मनुष्य के सामाजिक जीवन का नियमन करने वाले नियम भी क़ानून 
कहलाते हैं । यदि उनका सम्बन्ध मनुष्य की इच्छा ओर इरादे से होता है 
तो वे नैतिक क़ानून कहलाते हैं ओर यदि उसके बाह्य कामों से तो उन्हें 
सामाजिक या राजनीतिक क्रानून कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 
क़ानून कई प्रकार के होते हैँ जिनका सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित 
वर्गीक रण दो सकता है--(१) प्राकृतिक, जिनके श्रनुसार प्राकृतिक जगत 
में घटनाएं घटती हैं | इन नियमों का मनुष्य निर्माण नहीं करता, वरन्‌ 
प्राकृतिक जगत में होने वाली घटनाओं को देख कर उन्हें द ढ़ निकालता 
है जो मनुष्य की प्राकृतिक श्रवस्था श्रर्थात्‌ तथा-कथित प्राक-सामाजिक 
अवस्था में काम में आते थे | इस सम्बन्ध में इसके अनेक अ्रथ किये गये 
हैं जिन पर हम आगे विचार करेंगे। (२) नैतिक क्रानून जिनका संबन्ध 
मनुष्य को इच्छा या इ रादे से रहता है। इनसे उचितानुचित तथा श्रच्छे- 
बुरे का भेद मालूम होता है । (३) मनुष्य के बाह्य श्राचरण-सम्बन्धी 
क़ानून जो दो प्रकार के होते हैं। (श्र) केवल समाज द्वारा स्वीकृत 
क़ानून जिनमें रीति-रिवाज, प्राचीन रूढ़ियोँं आदि सामाजिक जीवन के वे 
प्रतिष्ठित नियम शामिल हैं जिनका पालन लोकमत के भय से होता है 
आर जिनके उललघन के लिये उपहास, निन्दा, सामाजिक बहिष्कार आदि 
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के अतिरिक्त कोई शारीरिक दर्ड नहीं मिलता । (अ) राजकीय क़ानून 
जो राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनका भंग होने पर राज्य दण्ड 
देता है। राज्य-विजश्ञान का सम्बन्ध इसी प्रकार के क़ानून से है और यहाँ 
उस पर ही विचार किया जायगा | 


राजकीय क़ानून-- 

राज्य-विजश्ञान की अन्य भावनाओं के समान कानून की कल्पना भी 
विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न की है । विलोबी के श्रनुसार आचरण के वे 
नियम राजकीय क़ानून कहताते हैं जिनके अनुसार न्यायालय न्याय करते 
हैं, जो उन अनेक नियमों से जो समाज में न्‍्यूनाधिक भाज्ञा में सामान्य- 
तया माने जाते हैं भिन्न होते हैं और जिनका पालन अन्ततोगत्वा राज्य की 
पूरी शक्ति के दबाव के कारण होता है। हालेंड ने भी कहा दै कि 
कानून बाहरी श्राचरण का “वह सामान्य नियम है जिस पर प्रशुत्व-सम्जन्न 
राजनैतिक सत्ता भ्रमल करवाती है |” गेटेल के अनुवार 'क्ानून प्रतिष्ठित 
विचारों एवं अ्रादतों के उस अंश का नाम है जिसको शासन की सत्ता 
आऔर शक्ति का समर्थन प्राप्त सामान्य नियमों के रूप में स्पष्ट और 
नियमानुरूप मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उसका कथन है कि केवल वही 
नियम जिनकी सृष्टि राज्य करता हैया जिन्हे राज्य मानता है शोर 
जिन पर अ्रमल करवाता है कानून बनते हैं | ऑस्टिन के मत में प्रभु का 
आदेश ही कानून है | 


उपयुक्त परिभाषाश्रों में इतना तो मतैक्य है कि राजकीय क़ानून 
बाह्य श्राचरण के नियम हैं और राज्य उन पर अमल करवाता है। 
परन्तु उन नियमों का स्वरूप क्‍या है इस पर मत भेद है। ऑस्टिन का 
कथन है कि प्रभु का आदेश ही कानून है, परन्तु गेठेल के श्रनुसार थे 
नियम भी क़ानून कहलाते हैं जो पहले से विद्यमान हैं श्रौर जिन्हे राज्य 
ने मान लिया है। इसी प्रकार जनता क़ानून को क्यों मानती है इस पर 
भी मतभेद है। कानून का यथार्थ स्वरूप समभने के लिये यह आवश्यक 
है कि हम उन विभिन्न सिद्धान्तों की कुछ चर्चा करें जिनके अनुतार 
विभिन्न लेखकों ने कानून की कल्पना की है। 


विश्लेषणात्मक अथवा आदेशात्मक सिद्धान्त-- 
- इस सिद्धान्त के प्रतिपादक बोदों, हाब्स, बेन्थम। ऑॉॉस्टिन आदि 
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ये | वत्तमान काक्ष में इंगलेण्ड में हॉलेणड और अ्रमेरिका में विलोबी 
भी इसी सिद्धान्त फे समथक हैं । यह लोग वतंमान क़ानूनों का विश्लेषण 
कर के तथा उनकी अभिव्यक्ति के रूप, उनकी मान्यता तथा उन्हें व्यवद्वार 
में लाने के ढंग आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण करके क्रानून 
के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्त करते हैं। ऑस्टिन के अनुसार 
कानून प्रभु का आदेश है। उसकी सृष्टि प्रभु द्वारा होती है और वह 
कानून इसीलिये है कि वह उसका श्रादेश है। उसका पालन इस कारण 
होता है कि प्रभु की शक्ति उसके पीछे हैं। जिस नियम को इस शक्ति 
का समथन प्राप्त नहीं है वह क़ानून नहीं कहला सकता। हॉलेएड 
का कथन है कि क्रानून का सब से स्पष्ट लक्षण यह है कि वह 
नियन्त्रणका री है। 
ऐतिहासिक सिद्धान्त-- 

विश्लेषणात्मक सिद्धान्त का एक मुख्य दोष यह है कि इसके अनुसार 
क़ानून प्रगतिशौल न होकर निश्चल वस्तु रह जाता है, उसका 
क़ानून के विकास की ओर ध्यान नहीं जाता। इस दृष्टि से ऐतिहासिक 
सिद्धान्त के समथकों ने उसकी बढ़ी कढ़ी आलोचना की है। उनका 
कथन है कि क़ानून प्रभु का आदेश नहीं वरन्‌ ग्राचीन घार्मिक तथा 
सामाजिक रीति-रिवाजों का विकसित रूप है| मनुष्य आरम्भ से हो 
समाज में रहता आया है ओर तभी से आवश्यकतानुसार सामाजिक 
नियम बनते रहे हैं जिन्हें लोग मानते श्राये हैं। सभ्यता की उन्नति 
के साथ इन नियमों में आवश्यक हेर-फेर ओर इद्धि होती रही | इन 
नियमों में से अनेक राज्य द्वारा स्वीकार कर लिये गये और उनका 
पालन कराने का भार राज्य ने अपने ऊपर ले लिया। शेष अब भी 
समाज में बिना राज्य के समर्थन के वैसे द्वी माने जा रहे हैं। आजकल 
भी जो नये क़ानून बनाये जाते हैं उनमें जनता के रीति-रिवाजों का 
पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में से 
मुख्य जमंनी का सेविग्नी तथा इंगलेए्ड के सर हेनरी मेन, मेटलेणड तथा 
सर फ़ेडरिक पॉलक हुए हैं। मेन ने एन्श्येएट लॉ' नामक पुस्तक में 
विश्लेषण वादियों की कड़ी श्रालोचना को है | इस पर इम ऊपर कुछ 
प्रकाश डाल खुके हैं |# उसका कथन है कि प्राचीन जातियों में क्रानून 
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धर्म के अग ये, राजा स्वयं उनको मानता था, उनका निर्माण नहीं कर 
सकता था और न उनमे कोई परिवर्तन ही कर सकता था। उसने पंजाब 
के महाराजा रणजीतसह का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि अत्यन्त 
शक्तिशाली ओर निरंकुश होते हुए भी उसे प्राचीन रीति-रिवाजों के 
अनुसार ही शासन करना पड़ता था, वह उन्हे हटाकर नये कानून बनाने 
का साइस नहीं कर सकता था। इस प्रकार इतिहास से प्रकट होता है 
कि यह आ्रावश्यक नहीं है कि कानून प्रभ्मु का आदेश हो | इसके उत्तर 
में ऑस्टिन का कथन है कि प्रभु जिसके लिये अनुमति दे दे वह उसका 
आदेश ही है। किन्तु प्रभु अनुमति देने या न देने से स्वतन्त्र नहीं दोता, 
जिन रीति-रिवाजों को जनता मानती है उनके लिये प्रभु को अनुमति 
देनी ही पड़ती है। प्रतिष्ठित रोति-रिवाजों में परिवर्तन करने का प्रभु 
साहस नहीं कर सकता, नहीं तो उसका अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ 
सकता है। 


(३ ) दाशेनिक सिद्धान्त-- 

रूसो, कॉस्ट आदि दाशंनिकों का मत है कि कानून जनता की 
असली इच्छा (२०५) ||) को प्रकट करते हैं जिसके सामने क्षणिक, 
तात्का लिक इच्छा (७०(८०८! ७७॥))) से भिन्न सदा नेतिक लक्ष्य दी रहता 
है । जब हम क़ानून मानते हैं तो हम अपनी ही अन्तरात्मा की सच्ची 
बाणी को मानते हैं। दाशनिक दृष्टि से प्रजातन्त्र मे तो यह मत ठीक 
हो सकता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से प्रजातन्त्र में भी जहाँ शासन 
दलवन्दी के आधार पर होता है इस मत को स्वीकार करना 
कठिन है | निरंकुश राज्यों में तो ज़नता की इच्छा का प्रश्न ही नहीं 
उठता | 


(४ ) समाज-शासत्रीय सिद्धान्त-- 

प्रख्यात फ्रेश समानशात्री चुग्वी और डच लेखक क्रेब॒ का मत 
इम ऊपर बहुवादी सिद्धान्त की चर्चा करते समय प्रकट कर आये हैं |# 
उनके विचार में क़ानून सामाजिक जौवन के परिणाम हैं। समाज में 
ठीक तरह से रहने और सामाजिक जीवन से लाभ उठाने के लिये 
व्यक्तियों को कुछ नियम पालने पढ़ते हईं | यही नियम कानून हैं। लोग 
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उनका पालन इस कारण नहीं करते कि उनका प्रभु ने आदेश दिया है, 
ओर उनका भंग करने पर दण्ड मिलेगा वरन्‌ इस कारण उनका 
पालन करते हैँ कि उनका पालन किये बिना सामाजिक जीवन ठहर 
नही सकता। प्रभु इन कानूनों का निर्माण नहीं करता, केवल हे ढ़ 
निकालता है । क़ानून प्रभु को उसके कत्तेव्यों का ज्ञान कराते हैं और इस 
कारण वे उससे भी बढ़कर हैं । 


(४ ) नेतिक सिद्धान्त-- 
यह सिद्धान्त क़ानून के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता, केवल यह 
बताता है कि हम उनका पालन क्‍यों करते हैं । इस सिद्धान्त के अ्रतुसार 
हम राज्य के कानूनों को इस कारण नहीं मानते क्रि वे प्रभु के आदेश 
हैं या प्राचीन रीति रिवाज हैं वरन इसलिये कि वे हमारे श्रघिकारों 
आर कर्तव्यों का निर्देश करते हैं और हम उन्हें उचित समभते हैं। इस 
प्रकार कानूनों के पालन का आधार हमारी नैतिक प्रकृति के अनुकूल 
होने के कारण उनका ओचित्य है । यही कारण है कि जनता कुछ 
कानूनों को मानती है ओर कुछ का विरोध करती है | यदि ऐस! नहीं 
होता तो सभी कानूनों का समान रूप से पालन होता । इस सिद्धान्त के 
समर्थक लॉस्की, # रॉस्‍्की पाउण्ड आदि हैं | 
उपयु क्त सिद्धान्तों में से कोई भी ऐसा नही है जो कानून के स्वरूप 
का यथार्थ ज्ञान करा सके, यद्यपि प्रत्येक में कुछ सत्यांथ अवश्य है। 
आदेशात्मक सिद्धान्त के अनुसार क़ानून प्रभु के आदेश होते हैं परन्तु 
सभी क्वानून आदेश नहीं होते । कुछ कानून तो आदेशात्मक होते हैं 
जैसे कर-सम्बन्धी कानून, जिनके द्वारा हमे नियमानुकूल कर देना पड़ता 
है और यदि न दें तो राज्य की ओर से दण्ड के भागी होते हैं। ऐसे 
क्वानूनों में निषेघात्मक कानून भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कुछु प्रकार 
के कार्य करने की राज्य की ओर से मनाही की जाती है और जिन+ऊा 
भंग करने पर दण्ड मिलता है | परन्तु कुछ क् नून ऐसे होते हैं जो 
आरदेशात्मक नहीं, अनुमतिदायक होते हैं, जैसे मतदान संबन्धी क़ानून । 
जिस व्यक्ति में मतदाता की योग्यता हो वह मत दे सकता है परन्तु 
यदि वह अपना मत न दे तो उसे कोई दण्ड नहीं मिलता। यह भी 
सत्य है कि कानूनों का आधार बहुत बड़े अश तक हमारे प्राचीन रीति- 
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रिवाज हैं ओर क्वानून का धीरे-धीरे विकास होता है। परन्तु इसके 
साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि बदलती हुई परिस्थिति में राज्य 
की नितान्‍्त नये कायून भी बनाने पड़ते हैं, जैसे कारखानों में श्राकरिमक 
दुध्टना के लिए. अमिक को इर्ज़ाना दिलाने की व्यवस्था करने वाले 
कानून, जिनका इमे प्राचीन रीति-रिवाजों में चिन्द भी नहीं मिलता । 
बहुत से कानून इमारी अन्तरात्मा के अनुकूल होते हें परन्तु सभी नहीं । 
यह भी सत्य है कि क़ानून सामाजिक जीवन के परिणाम हैं और 
व्यक्ति उन्हे सामाजिक जीवन के लिए, आवश्यक मानते हैं किन्तु सामाजिक 
जीवन के आदर्श तथा न्याय की मावना सभी व्यक्तियों में समान नहीं 
होती ओर सभी व्यक्ति इस भावना से क़ानूनों का पालन नहीं करते । 
इस बात से भी हम इन्कार नहीं करते कि हम कानूनों को केवल 
इसीलिए नहीं मानते कि वे प्रभु के आदेश हें प्रत्युत इसलिए भी मानते हैं 
कि वे हमारी नैतिक प्रकृति के अनुकूल होने के कारण उचित हैं | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि अपूर्ण होते हुए भी प्रत्येक सिद्धान्त में कुछ 
सत्य एवं ग्राह्म तत्व हैं। सभी सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं ओर इनके 
तत्वों का उचित समन्वय करके ही हम क़ानून का यथार्थ स्वरूप जान 
सकते हैं| क़ानून के स्नोत अनेक हैं जैसा हम अभी आगे देखेंगे; उन्हें 
हम मानते भी अनेक कारणों से हैं। परन्तु इतना तो अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि क्वानून के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है और 
उसके पक्तु में राज्य का बल होना चाहिए अन्यथा बहुत से लोग उचित 
होते हुए भी क्रानूनों को नहीं मानेंगे श्रौर व्यवस्था बिगढ़ जायगी | दस 
दृष्टि से अदेशात्मक सिद्धान्त श्रपूर्ण होते हुये भी अधिक ग्राह्म हैं, उसकी 
ञ्रुटियों की पूर्ति अ्रन्य सिद्धान्तों कौ सहायता से की जा सकती है। क्रानून 
में जिन-जिन बातों का समावेश होता है वे अनेक सुत्रोतों से प्रात्त होती 
हैं परम्तु उनको निश्चित और नियमित रूप देने वाली शक्ति प्रभु ही 
है जिसकी मान्यता प्राप्त किये बिना कोई नियम राज्य की समस्त जनता 
पर समान रूप से बन्धनकारी नहीं हो सकता ओर न उसका उपयोग 
ही न्यायालय न्याय करने में कर सकते हैं। 


कानून के खोत-- 
हॉलैण्ड ने क़ानून के ६ ज्ोत बताये ईँ-- 
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( १) रीति-रिवाज-- 

यह कानून का सबसे प्राचीन स्रोत है। प्राचीन काल में समाज में 
लिखित क्वानून नहीं होते थे। उस समय लोग अपने पारस्परिक व्यवहार 
में कुछ रीति-रिवाजों का पालन करते थे जो आदत, श्रनु भव, उपयोगिता 
न्‍्याय-भावना आदि के कारण अपने आप धीरे-धीरे बन गये थे या जान 
ब्रूक कर बना लिये गये थे | इनके निर्माण में राज्य का कोई हाथ नहीं 
था | इनका विकास समाज की श्रावश्यकता के अनुसार होता रहा 
है ओर समय-समय पर इनमें परिवतन होते रहे हैं। बहुत से रीत-रिवाज 
प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में श्राज तक चले आ रहे हैं। उसका 
क्रानून के समान आदर होता है ओर न्यायालयों में भो वे माने जाते 
हैं| कई रीति-रिवाजों को तो क़ानून का ही रूप दे देता है ओर बे राज्य 
के लिखित क़ानूनों में सम्मिलित हो जाते हैं। इद्धलेर्ड का कॉमन लॉ 
प्राचीन रीति-रिवाजों का ही संग्रह हे । 


(२) धर्मं-- 


धर्म का आरम्भ से ही मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन 
काल में रीति-रिवाजों और धार्मिक नियमों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
था और उनमें कोई भेद नहीं समझा जाता था | अश्रनेक रीतिरिवाज तो 
ऐसे थे जो धर्म के ही श्र्ञ माने जाते ये। समाज में जितने नियम बनाये 
जाते ये उन पर धम की दृष्टि से विचार किया जाता था, उन नियमों का 
उल्लंघन पाप समझा जाता था और ऐसा विश्वास किया जाता था कि 
उनका उल्लंघन करने पर ईश्वर दण्ड देगा। इस प्रकार रीति-रिवाज 
अधिक पुष्ट हो जाते ये और लोग उनका अच्छी प्रकार पालन करते ये | 
विल्सन ने बतलाया है कि रोम के प्रारम्मिक क़ानून धार्मिक नियमों के 
संग्रह के अतिरिक्त कुछ नहीं ये। भारतवपष में तो व्यक्ति के समस्त जीवन 
पर धर्म का बढ़ा नियत्रण रहा है ओर हिन्दुओं के अधिकांश सामाजिक 
नियम उनके धर्म-अन्थों के आधार पर स्थित हैं। आजकल भी हिन्दुश्रों 
के वैयक्तिक क़ानून ( हिन्दू लॉ ) का आधार धर्म-शास्त्र है। इसी प्रकार 
मुसलमानों के वैयक्तिक क्वानून ( मुस्लिम लॉ ) कुरान तथा शरियत के 
आधार पर बने हुए हैं । 


१७४ | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 
(३ ) न्यायालयों के निणेय-- 


न्यायाधीश न्याय करते समय केवल क्रानूनों को लागू ही नहीं करते 
वे बहुधा नये क्लानून का निर्माण कर देते हैं | कई बार उनके सामने ऐसे 
अभियोग आते हैं जिनके सम्बन्ध में क्रानून अस्पष्ट होता है। ऐसे अवसर 
पर उन्हें क्रानन की अपनी न्याय-बुद्धि श्रौर नैतिकता के अनुसार सूक्रम 
व्याख्या करनी पढ़ती है ओर उसे स्पष्ट करना पढ़ता है तथा उस व्याख्या 
के अनुसार अपना निर्णय देना पढ़ता है | इस तरह वे क्रानून का विस्तार 
करते हैं ओर एक प्रकार से नये क़ानून की सृष्टि करते हैं। बड़े-बड़े 
न्यायाधीशों के पेचीदा मामलों में दिये हुए निणंय आगे के लिये प्रमाण 
बन जाते हैं और दूसरे न्यायाधीश निणय करने में उनका अनुसरण 
करते हैं | इस प्रकार बने हुए कानून न्‍्यायाधीश-निर्मित क्वानून कहे जा 
सकते हैं | 


(४ ) न्यायाधीश की न्‍्याय-भावना ( 24०४४)-- 


न्यायाधीश श्रस्पष्ट कानूनों को अपनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट करने के 
अतिरिक्त एक काम और करते हैं। कभी-कभी उनके सामने ऐसे 
अ्रमियोग भी आते हैं जिनके सम्बन्ध में क्रानून मोन होता है। ऐसे मोौक़ों 
पर वे अपने विवेक तथा अ्रपनी न्‍्याय-भावना के अनुसार अपना निर्णय 
देते हैं ओर नये .कानून का निर्माण करते हैं। इस स्त्रोत को हम तौसरे 
में ही शामिल कर सकते हैं क्‍योंकि इस प्रकार बना हुआ कानून भी 
न्यायाघीश-निर्मित ही है | 


(४ ) वैज्ञानिक विवेषना-- 


उपयु क्त रीति से जो काम न्यायाधीश करते हैं वही काम अन्य 
कानून विशारद भी करते हैं। प्रत्येक देश में प्रत्येक थरुग में बड़े-बड़े 
नीतिश, दार्शनिक और ,कानून-विशारद हुए हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम से 
झाचार-विचार के नियमों का संग्रह ओर विवेचन किया है। भारतवर्ष 
में मनु, ग्राशवल्क्य तथा विशानेश्वर; मीस में सोलन, इड्भलैश्ड में कोक 
और ब्लेकस्टोन, अ्रमेरिका में स्टोरी और केए्ट इसी प्रकार के कानन- 
विशारद हुए हैं | आजकल भी बड़े बड़े अधिकारी कानन-विशा रद, कानन 
की न्याल्या ओर समालोचना करते हैं, जिसके द्वारा कानन स्पष्ट हो 
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जाता है ओर उसका विध्तार होता है। वे कभी-कभी क़ानून की त्रुटियों 
की श्रोर ध्यान दिलाते हैं और उनको दूर करने के लिए सुभाव प्रस्तुत 
करते हैं। अधिकारी विशारदों के मत का न्यायाधीश श्रादर करते हैं 
ओर न्याय करते समय उसको क्रानून के समान ही प्रामाणिक मानकर 
उसका उपयोग करते हैं। 


(5 ) विधान-मण्डल ( धारा-सभा )-- 


कानून का यह स्त्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे | जितने मी लिखित 
क़ानून हैं वे सब किसी अधिकारी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाये हुए होते 
हैं। निरंकुश राज्यों में क्रानून बनाने का अ्रधिकार राज। को ही होता है 
परन्तु जनतन्त्रीय राज्यों में यह अधिकार जनता के प्रतिनिधि विधान- 
मण्डलों को होता है जो नये कानून बनाते हैं ओर पुराने कानूनों में संशो- 
धन करते हैं या उन्हें श्रनावश्यक समझ कर रद्द करते हैं। अाजकल 
अधिकांश क़ानून इन्हीं संस्थाश्रों द्वारा बनाये जाते हैं। कह्ी-कह्टीं जहॉ 
प्रत्यक्ष जनतन्त्र है वहाँ समस्त नागरिक भी मिलकर क़ानून निर्माण करते 
हैँ | विधान-मंडलों द्वारा निर्मित क़ानून जनता की श्रभिव्यक्त इच्छा ही 
है। क़ानून बनाने की इस परिपाटी के कारण शअ्रब क्वानून के श्रन्य स्त्रोतों 
का महत्व बहुत कम हो गया है। रोति-रिवाज का स्थान अब धारा सभा 
द्वारा निर्मित सुनिश्चित क़ाबूनों ने ले लिया है। क्रानून बनाते समय 
विधान-मण्डल द्वारा समुचित विचार होने तथा एक ही विषय से सम्बद्ध 
विभिन्न क्वानूनों का सग्रह करने के कारण अब न्यायाधीश-निर्मित कानूनों 
का क्षेत्र भी संकुचित हो गया है ओर शास्त्रीय व्याख्याएँ श्रव मुख्यतः 
विवाद में काम आती हैं | नये क्वानून के निर्माण में रीति-रिवाज, धार्मिक 
मत, विवेक-भावना आदि भी काम करते हैं परन्तु अ्रब कानून के स्त्रोत के 
रूप में उनका महत्व नहीं रहा, वे केवल प्रभाव डालने वाले तत्व के रूप 
में रद गये हैं | 


राजकीय क़ानून के भेद-- 


राजकीय कानूनों के भेद अनेक प्रकार से बताये जा सकते हैं। 
हॉलैरड ने राजकीय क़ानून दों प्रकार के बताये ईं---निजी ([?7।४9६८) 
ओर सार्वजनिक (/?५००) | जो क्वानून नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध 
निर्धारित करते हैं, जैसे सम्पत्ति, वसीयत, ऋण आदि के सम्बन्ध में, थे 
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निजी क्रानून कहलाते हैँ | ऐसे मामले व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में दी होते ई । 
जो कानून व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं वे सावे- 
जनिक क़ानून होते हैं | जब कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कोई अपराध 
करता है, जैसे चोरी, डकैती अथवा हत्या करके, तो उसका मुक्तहमा 
सार्वजनिक कानून के अनुसार होता है। ऐसे अपराधों में एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति को द्वानि पहुँचाता है परन्त ऐसे अपराध सावेजनिक शान्ति 
एवं व्यवस्था में भी बाधक होते हैं। चूंकि सार्वजनिक शान्ति और 
व्यवस्था की रद्धा करना राज्य का काम है इसलिए इस प्रकार के श्रपराध 
राज्य के विरुद्ध समके जाते हैं। सार्वजनिक कानूनों में वे क़ानून भी 
सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य के संगठन और शासन की शक्तियों के 
वितरण से सम्बन्ध होता है और जो वैधानिक भी कहलाते हैं । 

राजकीय क़ानूनों मे राष्ट्रीय (0 प्रालाएगथ) ० [ए०॥०॥०७)) 
और श्रस्तर्साष्ट्रीय (7०7790079)) कंह कर भी भेद किया जाता 
है। हॉलेरड द्वारा निर्दिष्ट निजी श्रौर सार्वजनिक क़ानून राष्ट्रीय 
क्रानून हैं क्योंकि उनके द्वारा राज्य के अन्दर व्यक्ति-व्यक्ति ओर व्यक्ति 
तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन होता है। विभिन्न राज्यों 
के पारस्परिक सम्बन्ध का नियमन करने वाले क़ानून अन्तर्राष्ट्रीय 
होते हैं । 

राजकीय क्रानूनों का एक तीसरी प्रकार से भी वर्गीकरण किया 
जाता है--वैधानिक तथा साधारण । वैधानिक क़ानून की व्याख्या इम 
ऊपर कर चुके हैं। राज्य के अन्दर शेष जितने क़ानून रह जाते डे वे 
सब साधारण कानून कहलाते हं। साधारण क़ानून भी अनेक प्रकार 
के हो सकते हैं। कानून के स्त्रोतों का उल्लेख करते समय इम उनकी 
कुछ चर्चा कर आये हैं | जिस ढंग के अनुसार कानून का निर्माण होता 
है उसके अनुसार साधारण क़ानून निम्न प्रकार हो सकते हैं | 

(१) साधारण क़ानून (5020८ ! ०१७) जो क्वानून राज्य के 
विधान-मंडल हरा बनाये जाते हैं। कई देशों में वैधानिक कानून का 
निर्माण भी विधान-मडल करते हैं परन्तु इन दोनों प्रकार के कानुनों में 
भेद दे जिसका उल्लेख अभी हो चुका है| 

(२) अध्यादेश (()।0॥47०९) असाधारण परिस्थिति में शाज्य 
के मुछय अधिकारी को श्रस्थायी क़ानून बनाने का अधिकार रहता है । 
जितने समय के लिये वे बनाये जाते हैं उसके बाद वे श्रपने आप ही 
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रद हो जाते हैं; उर्नेंकी अवधि का विस्तार भी हो सकता है या निर्दिष्ट 
विधि के अनुसार अवधि के पहले भी वे रह हो जाते हैं या किये जा 
सकते हैं | 


( ३ ) न्‍्यायाधीश-निर्मित क्रानून जिसका स्पष्टीकरण ऊपर हो 
चुका है । 


(४ ) रीति-रिवाज तथा प्राचीन परम्पराश्नों पर आश्रित क़ानून | 
इसका वर्णन भी ऊपर किया जा चुका है| 
( र्‌ ) प्रशासनीय क़ानून (8 000775078076 ,9५)--- 

ऐसे क्वानून प्रत्येक देश में नहीं होते | इंगलैंड, श्रमेरिका तथा 
भारतवष् में इस प्रकार के क़ानून नहीं हैं | ,फ्रान्‍्स तथा यूरोप के कई 
अन्य देशों में प्रशासनीय कानून हैं जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों 
की विशेष स्थिति और तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्य स्थिर किये जाते हैं 
ओर उनके प्रति नागरिकों के अधिकारों का निर्देश किया जाता है| 
यदि कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की हेसियत से सरकारी कतंव्य 
पालन करते समय कोई अपराध करता है तो उसका न्याय एक प्रथकू 
न्यायालय--प्रशासनीय न्‍्यायालय-«में प्रशासनीय क्रानून के अनुसार 
होता है। उसका मामला साधारण न्यायालयों में नहीं जाता | 
(६ ) अन्तरोष्ट्रीय क्रानून-- 

वे क़ानून हैं जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
नियमन होता है। वे कानून विभिन्न राज्यों में आपस में की हुई संधियों, 
पारस्परिक समभौतों, प्रथाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णयों और 
उनके आधार पर निर्मित नियमों पर आश्रित रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रानून वहीं तक राजकीय क़ानून की कोटि में श्राते हैं जहाँ तक राज्य 
उन्हें अपना क्वानून मान कर देश में लागू करता है। जिन क़ानूनों को 
राज्य स्वीकार नहीं करता वे राजकीय क्वानून नही कहे जा सकते | 

यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून को स्वीकार करना या न॑ 
करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है। स्वीकार कर लेने पर भी यदि 
कोई राज्य उनका उल्लंघन करता है तो उस राज्य को दण्ड देने की 
कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण बहुत से क्वानून-विशारद जिनमें 
आऑस्टिन जैसे विश्तेषणवादी मुख्य हैं, इनको कानून की कोटि में रखने 

श्दे 
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के लिये तैयार नहीं है । उनके मत के अनुसार क़ानून प्रभु का उसके 
अधीनस्थ जनता को श्रादेश होता है, उसका स्त्रोत सुनिश्चित होता 
है, ओर जनता को उसका पालन करना पड़ता है ओर उल्लंघन होने 
पर प्रभु द्वारा निर्दिष्ट ढग से न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाता है। 
श्रन्तराष्ट्रीय क्वानून में इन बातों में से एक भी नहीं हैं। वह किसी प्रभुत्व- 
सम्पन्न सत्ता का आदेश नहीं है, उसका स्त्रोत भी सुनिश्चित नहीं हे, 
राज्य उसे मानने या न मानने में स्वतन्त्र हैं और उनका उल्लघन करने 
वाले राज्य को दण्ड देने की युद्ध के अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है । 
इस प्रकार उनकी दृष्टि में श्रन्तर्राष्ट्रीय क्रानून फ्रानून नहीं वरन्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार के नियम हैं जिनका पालन खुद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत के भय से होता है। 

इस मत के विपरीत, जैसा इम ऊपर देख चुके हैँ, मेन जैसे ऐतिहासिक 
क़ानूनशों का कथन है कि क़ानून आवश्यक रूप के प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता 
का सुनिश्चित आदेश नहीं होता, उसमें कई प्राचीन रीति-रिवाज भी 
शामिल होते हैं जिनको किसी प्रभ्नु ने कभी जन्म नहीं दिया | क्लानून 
की वास्तविक कधौटी दण्डमय नहीं, जनता का नैतिक श्रनुमोदन और 
उसके फलस्वरूप उसकी सामान्य मान्यता है। राज्य में कई सुनिश्चित 
क़ानून होते हैं जिनका पालन नहीं होता श्रोर जनता के विरोध के 
भय से शासन उन पर अमल करवाने का प्रयत्न नहीं करता | इस 
दृष्टि से क़ानून वास्तव में उन नियमों के संग्रह का नाम है जिनको 
कानूनी रूप दे दिया गया है, जिनको सामान्यतया लोकमत का समथन 
प्रात है और जिनका पालन वे लोग करते हैं जिनके आचरण का 
नियमन करने के लिये वे बनाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्रानूंन को इम 
यदि इस कसौटी पर कसे तो वह ठीक उतरता है और क़ानून की कोटि 
में आ जाता है। 


यह समस्त विवाद परिभाषा का है | यदि हम क़ानून के आदेशात्मक 
सिद्धान्त को स्वीकार करें तो “अ्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून! पद में ही विरोधोक्ति 
है। आदेश देने वाला और उस पर अमल करवाने वाला कोई 
सुनिश्चित राजनीतिक प्रभु होना चाहिये। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रानन को वास्तविक क़ानून बनाने के लिये एक विश्व राज्य और विश्वप्रभु 
होना चाहिये। और यदि वह वास्तविक क्वानून है तो वह एक विश्वराज्य 
का राष्ट्रीय क़ानून हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून नहीं। इसके अतिरिक्त 
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इस सिद्धान्त के अनुसार आदेश प्रभु द्वारा आधीन लोगों को 
दिया जाता है, परन्तु अन्तर्शट्टीय कानून तो समान राज्यों के पारस्परिक 
समझौते द्वारा बनाए हुए. नियम हैं, किसी सर्वोर्रि शक्ति की इच्छा 
की श्रमिव्यक्ति नहीं। श्रतः अ्रन्तर्राष्ट्रीय क्नानून नैतिक नियमों का संग्रह 
मात्र रह जाता है। किन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो यह क्रानून 
नैतिक नियमों का संग्रह मात्र ही नहीं है। इसके स्त्रोत अन्‍्तर्सष्टीय 
सम्मेलनों की एक प्रकार की राजनैतिक सत्ता में है, इनके द्वारा राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन होता है, और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मे 
उनका प्रयोग भी होता है| उनके भज्ञ किये जाने पर आर्थिक बहिष्कार, 
कूटनीतिक बहिष्कार आदि दण्ड दिये जाते हैं और कभी-कभी भक्भ 
करने वाल्ते राज्य में सशत्न हस्तक्षेप भी होता दे, जिस प्रकार आजकल 
उत्तरी कोरिया में हो रहा है | संसार के अधिकांश राष्ट्र उन्हें मानते 
भी हैं ओर उनके अनुसार आचरण भी करते हैं । इनका आधार भी वही 
अनुमति और बल है जो राजकीय क्रोनून और राजनीतिक प्रभु 
का होता है। इन्हीं बातों को देखते हुए गेटेल का कथन है कि यद्यपि 

श्रन्तर्राष््रीय क़ानून अपूर्ण रूप से संगठित राजनीतिक संसार में एक 
अध्ध-विकसित और अपूर्यण क्वानून है तो भी उसके नियम क़ानून की 
सीमा पर जा पहुँचे हैं श्रोर केवल नैतिक नियमों का सग्रहमात्र न हो 
कर वह वास्तविक क़ानून हैं। उनमें जो त्रुटियाँ हैं वे वहीं हैं जो 
विकास की प्राथमिक अवस्था में सभी क्रानूनी व्यवस्थाओं में होती हैं | 
यदि क़ानून की परिभाषा को कुछ विशद्‌ कर दें ताकि उसमे किसी भी 
जनसमूह के बाह्य आचरण के वे सब नियम आ जॉय जिन पर उस 
जनसमूह की सामान्य अ्रनुमति से आन्तरिक विवेक बुद्धि नहीं वरन्‌ 
कोई बाह्य शक्ति अमल करवा सके तो शअन्‍्तर्राष्ट्रीय क्रानून के नियम 
वास्तविक क़ानून कद्दे जा सकते हैं [# 


प्राकृतिक क्रानून ओर मानवीय क्रानून-- 


इस अध्याय के आरम्म में हमने क्रानून शब्द के अनेक अर्थों का 
उल्लेख किया था और मोटी तोर पर क़ानून का त्रिविध वर्गीकरण 
किया था--प्राकृतिक, नैतिक तथा मानवीय ( जिनका मनुष्य के बाह्य 
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आचरण से सम्बन्ध होता है )। यहाँ इन विभिन्न प्रकार के क़ानूनों के 
मेदों पर कुछ विशेष प्रकाश डालना उचित होगा । 

जिस प्रकार क्रानून शब्द के श्रनेक श्रर्थ होते हैं उस प्रकार प्राकृतिक 
कानून के भी श्रनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में तो इससे प्राकृतिक ( भौतिक ) 
जगत की घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध प्रकट करने वाले नियमों का 
बोध होता है। इस श्रर्थ में यदि हम इन कानूनों को भौतिक क्वानून कहें 
तो अनुचित नहीं होगा। सामाजिक समभौते वालों ने मनुष्य को 
प्राकृतिक अवस्था में काम में आने वाले नियमों को प्राकृतिक क्लानून 
कहा है | नागरिकों की सर्वोच्च एवं सर्वतोमुखी उन्नति के लिये जो आदर्श 
क़ानून किसी भी राज्य में माने जाने चाहिये उन्हें भी औन जैसे लेखकों 
ने प्राकृतिक क़ानून कहा है [# इसी प्रकार प्राकृतिक क़ानून के अ्रन्य 
अथ भी हैं । 


मौतिक नियमों के श्रथ में प्राकृतिक क़ानून ओर मानवीय क़ानून 
में बढ़ा अन्तर है। भोतिक नियमों से तो यह प्रकट होता है कि भौतिक 
जगत में घटनाऐ' किस प्रकार घटती हैं परन्तु मानवीय क्रानून बतलाते 
हैं कि मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिये; वे मनुष्य के 
अचरण पर नियन्त्रण लगाते हैं। मोौतिक नियमों की प्राकृतिक घटनाश्रों 
के निरीक्षण द्वारा खोज की जाती है, वे बनाये नहीं जाते, किन्तु 
मानवीय क्ानूनों का मनुष्य द्वारा निर्माण होता है । भौतिक नियम सबंदा 
सत्य हैं ओर उनके अनुसार सदा काम होता रहता है, चाहे मनुष्य 
जाने था न जाने, किन्तु मनुष्यकृत मानवीय नियमों के विषय में वयह 
बात नहीं कह्दी जा सकती । कुछ लागू किये जा सकते हैं, कुछ नहीं ओर 
कुछ अनावश्यक प्रमाणित होने पर रद्द कर दिये जाते हैँ। यदि कोई 
घटना भौतिक नियम के प्रतिकूल होती है तो वह घटना ग़लत नहीं 
होती वरन्‌ यही समभा जाता है कि उस नियम में तुटि थी और 
उस त्रुटि को दूर कर सत्य नियम की खोज की जाती है। किन्तु यदि 
मनुष्य किसी मानवीय क़ानून के विपरीत श्राचरण करता है तो क्रानून 
ग़लत नहीं समका जाता, उसका श्राचरण ही क़ानून-विरद्ध और 
दश्डनीय समझा जाता है। भौतिक नियम सर्वत्र और सदा स्थिर, 
निश्चित ओर एक से होते हैं; उनका भंग नहीं हो सकता ओर उनके 
६07« (७ 33, 
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विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मानवीय कानून देशकाल की 
परिस्थिति के अनुसार मित्न होते हैं और बदलते रहते हैं | उनका विरोध 
हो सकता है और वे भंग भी किये जा सकते हैं | 

मानवौय व्यवहार का नियमन करने वाले नियमों के रूप में प्रकृतिक 
कानून के अर्थ के सम्बन्ध में, जैसा इम ऊपर लिख चुके हैं, बड़ा मत-भेद 
है ओर उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव नहीं है | समय-समय 
पर इसके अलग्र-अलग श्रथ किये गये हैं | प्राकृतिक क़ानून की कल्पना 
सबसे पहले यूनानी दा्शनिकों ने की थी। उनका विश्वास था कि 
विश्व का संचालन किसी श्राधार भूत सिद्धान्त द्वारा होता है। 
इस सिद्धान्त को उन्होंने प्रकृति का नाम दिया। उनके विचार के 
अनुसार भौतिक और नैतिक जगत की घटनाएँ कुछ सरल और 
सामान्य नियमों के अनुसार होती हैं जिन्हें प्राकृतिक नियम कह सकते 
हैं । यह कल्पना स्टॉइक (550०) दाशंनिकों के मस्तिष्क में विकसित 
हुईं | उन्होंने बतलाया कि विश्व का संचालन करने वाला सिद्धान्त 
ईश्वरीय विवेक दे और प्राकृतिक नियम उसी ईश्वरीय विवेक की 
अभिव्यक्ति हैं | मनुष्य भी विश्व का अग है, इस कारण उसका भी 
नियमन यही विवेक करता है । इस प्रकार प्राकृतिक नियम विवेक के 
नियम के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं | ओर बुद्धि के द्वारा उनका पता लगाया 
जा सकता है | ईश्वरीय विवेक पर आधारित होने के कारण ये नियम 
नित्य और सवत्र सत्य हैं। समस्त राज्यों के क्लानून इन्हों नियमों के 
अनुरूप होने चाहिये। 


जब रोम ने श्रौस पर विजय प्राप्त कर ली तो प्राकृतिक नियम 
का सिद्धान्त रोम की कानून-व्यवस्था में प्रविष्ट हो गया। पहले रोम में 
केवल एक ग्रकार का क्वानून था--“जस सिविल” (]7४५ ("ए॥6)--जो 
केवल रोमन लोगो पर लागू होता था परन्तु बाद मे स्टॉइक दाश निकों के 
प्रभाव के ओर कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे प्रकार 
का कानून ,जस जेन्टियम! (]प७ "थध्ापपाा) का निर्माण हुआ जो 
रोम के आधीन उन समस्त जातियों के लिये था जिन पर जस सिविज्ञँ 
लागू नहीं हो सकता था । धौरे-धीरे यह विश्वास बन गया कि जस 
जेन्टियम वास्तव मे प्राकृतिक क़ानून है जो समस्त जातियों पर लागू 
हो सकता . है और “जस जेन्टियम” का नाम भी 'जस नेचुरल” (] पड 
९४(प्ा७।८) हो गया बाद में मध्य-युग के धामिक्र तथा दाशनिक 
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लेखकों ने भी इस कल्पना को अपनाया। इस प्रकार यह कल्पना क़ानून 
में क्षेत्र से धर्म ओर दशन के छत्र में जा पहुँची ओर प्राकृतिक कानून 
एक नैतिक आदर्श बन गया। कई लेखकों ने उसकी ईश्वरीय नियम से 
एकरूपता बताई ओर इस प्रकार यह आवश्यक हो गया कि राजा उसके 
अनुसार शासन करे और प्रजा उनका पालन करे । यदि राजा प्राकृतिक 
नियमों श्रर्थात्‌ ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करे तो प्रजा उसकी आशा 
का पालन करने के कत्तंव्य से मुक्त हो जाती है | इस विचार में हमें 
आधुनिक प्रजातन्त्रीय विचारों का पूर्वाभास मिलता है| 

आधुनिक युग में हॉब्स, लॉक, स्पिनोज्ञा, रूसो आदि ने अपने 
समभोते के सिद्धान्त की नींव प्राकृतिक श्रवस्था ओर उसमें काम में श्राने 
वाले प्राकृतिक क़ानून पर रखी परन्तु, जैसा इम देख जुके हैं, इन लोगों 
की प्राकृतिक क्वरानून को कल्पना समान नहीं थी | आ्रंगे चल कर 
इस कल्पना का प्रयोग व्यक्तिवाद के समर्थन में हुआ । स्पेन्सर ने 
बतलाया कि प्राकृतिक क़ानून केवल एक है और वह है मनुष्यों का 
स्वतन्त्रता का समान अधिकार | इसके आधार पर उसने व्यक्तिवाद का 
समर्थन किया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक क़ानून के विषय में एक मत 
का बिलकुल श्रभाव है । प्राकृतिक क़ाधून ही क्या, प्रकृति शब्द के 
ही श्रनेक अर्थ किये जाते हैं| ब्राइस ने बतलाया है कि रोमन क्रानूनश्ञ 
प्रकृति शब्द का प्रयोग ६ शअ्रर्थों में करते थे। ऐसी दशा में प्राकृतिक 
कानून की कल्पना का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं रह जाता। 
हो, इतना अ्रवश्य मानना पड़ेगा कि इसमें मानने वाले कई अधिकारी 
लेखकों का उद्देश्य कुछ ऐसे आदर्श नियमों को बनाना रहा है जिने 
पर व्यावहारिक जीवन में श्रावरण हो सके। श्राज भी हम इस कल्पना 
को आदर्श क्रानून के अर्थ में ग्रहण करते हैं ओर इसके आधार पर 
राजकीय नियमों में सुधार होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस कल्पना 
का आधुनिक क़ानून पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हमने ऊपर 
कानून के ज्लोतों में विवेक की चर्चा की दे जो स्टॉइक दाशनिकों की 
कल्पना के श्रनुसार प्राकृतिक क्वानून का तत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून 
के आधार में भी प्राकृतिक क़ानून को कल्पना विद्यमान्‌ है | जूरी द्वारा 
जो न्याय होता है उसमें भी इस क़ानून की कल्पना काम करती हे 
क्योंकि ऐसा बिश्वास किया जाता है कि कई मनुष्य मिल कर स्वाभाविक 


कानेने [ रैंप 
न्याय को अधिक अश्रच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 


श्राजकल प्रत्येक सम्य राज्य में जीवन ओर सम्पत्ति के अधिकार सुरक्षित 
रहते हैं जो प्राकृतिक क्वानून कौ धारणा के अनुकूल है । 


इस प्रकार यदि हम प्राकृतिक कानून को आदर्श कानून के अर्थ 
में अइण करें तो भी इमें प्राकृतिक कानून और मानवीय ,कानून में बड़ा 
श्रन्तर दिखाई देता है। प्राकृतिक कानून आदश हैं। उनका किसी ने 
निर्माण नहीं किया, विवेक और तक से उनकी केवल कल्पना की जा 
सकती है । इसके विपरीत मानवीय कानून मनुष्यकृत ओर सुनिश्चित 
होते हैं | आदर्श होने के कारण प्राकृतिक कानून सर्वत्र और सदा एक 
रहते हैं परन्तु मानवीय ,कानून देश काल की परिस्थिति के अनुसार भिन्न- 
भिन्न होते हैं | प्रारम्मिक कानून आदर्श होने के नाते परिपूर्ण और त्रुटि 
रहित होते हैं परन्तु मानवीय ,कानून पूर्णता में उनको नहीं पाते, उनमें 
अनेक अटियाँ रहती हैं जिनका समय-समय पर संशोधन द्वारा निराकरण 
किया जाता है | सर्वत्र मानवीय कानूनों को यथासम्भव पूर्ण ओर निर्दोष 
बनाने का प्रयत्न किया जाता है और इस प्रकार आदर्श कानून तक 
पहुँचने की कोशिश की जाती है | 
राजकीय क्रानून और नेतिक क्ानून-- 

दूसरे अध्याय में इम राज्य-विशान और नोतिशास्त्र के पारस्परिक 
सम्बन्ध का अध्ययन कर चुके हैं ओर उसके द्वारा राजकीय कानून और 
नैतिक कानून का पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। 
कानून और नैतिकता के सम्बन्ध का अ्रध्ययन करते समय हमें नैतिकता 
के दो रूपों में भेद करना चाहिये | सिजविक ने आदर्श नैतिकता ([70- 
एत0०] 770797ए) और ययाथ नैतिकता ([205078 709) 
में मेद किया दै। आदर्श नैतिकता से तात्परय व्यक्ति की नैतिक भावना, 
उसके उचितानुचित, भल्ते-डुरे की भावना का है। इस प्रकार वह वैयक्तिक 
नैतिकता है। यथार्थ नैतिकता से तात्पयय सामाजिक नैतिकता का है। 
किसी भी समय समाज में उचितानुचित तथा भल्े-बुरे की जो सामान्य 
भावना होती दे उसे सिजविक ने यथार्थ नैतिकता कहा है| जब इम 
.कानुन ओर नैतिकता कौ ठुलना करते हैं तो वह तुलना .कानून और 
यथार्थ नैतिकता की द्ोती है। 
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कानून और नैतिकता में बहुत अन्तर है। नैतिकता का सम्बन्ध 


कार्नून [ शेप्स, 
पालन व्यक्ति अपनी अन्वरात्मा के आदेश से या लोकमत के भय से 
करता है । 

किन्तु इतना अन्तर होते हुये भी दोनों में बढ़ा घनिष्ट सम्बन्ध भी 
है। मानवीय कानून ओर नैतिक क्वानून दोनों का सम्बन्ध मनुष्य के 
आचरण से है ओर चू'कि मनुष्य वही है इस कारण इन दोनों में कुछ 
समानता होना स्वाभाविक है। दोनों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन के 
प्रारम्मिक युग में सनुष्य की आदतों और उसके अनुभवों से हुईं, जब कि 
नैतिक और राजनैतिक विचारों में कोई भेद नहीं था। प्राचीन काल में 
दोनों एक ही थे | किन्तु जब राज्य ने एक स्पष्ट संस्था का रूप धारण 
कर लिया ओर राजकीय क़ानून नैतिक नियमों से प्रथक्‌ हो गये तो भी 
दोनों का सम्पर्क बना रहा। समाज में जिन नैतिक विचारों का प्राधान्य 
होता है उनका समावेश राज्य के क्वानूनों मे धौरे-धीोरे हो जाता है और 
जो क़ानून समाज की नैतिक भावना के प्रतिकूल होते हैँ उन पर अमल 
नहीं हो पाता ओर उन्हे रह करना पड़ता है| जो कानून समाज पर ऐसे 
नैतिक विचार लादना चाहता हैं जिनके लिए वह तैंय।र नहीं, उन पर 
भी अमल नहीं हो सकता | इस सम्बन्ध में मद्य-निषेध का उल्लेख किया 
जा सकता है| इस प्रकार नैतिकता सदा क़ानून पर प्रभाव डालती रहती 
है। इसके साथ हो किसी अंश तक कानून भी समाज के नैतिक स्तर को 
ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं| प्रत्येक देश में समाज का नेतिक आदश 
होता है और वह फ़ानून की सहायता से उस आदर्श तक पहुँचने का 
प्रयत्म करता है। किसी समाज का नैतिक आदर्श केसा है यह उसके 
कानून को देख कर मालूम किया जा सकता है। क़ानून समाज की नैति- 
कता का दर्षण है। 

क़ानून का उद्दे श्य-- 

इम अभी क़ानून ओर नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख 
करते हुये बतला आये हैं कि कानून समाज को अपने नैतिक आदर्श 
कौ ओर बढ़ने में सहायक होते हैं | इससे हमें क्लानून के उद्दे श्य का 
अभास मिलता दहै। यहाँ हम इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे । 
जैसा हम बतला चुके हैं क्रानून मनुष्य के बाह्य आचरण - के नियम हैं | 
ये नियम अनेक प्रकार के हैं परन्तु जिन नियमों को राज्य स्वीकार 
कर लेता है या बनाता है वे क़ानून की कोटि मे आते हैं| इस तरह 
एक प्रकार से, जैसा कि ऐतिहासिक क़ानून विशारदों ने कहा है, 
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क़ानून राज्य से भी पहले की वस्तु है। वास्तव में नियम सामाजिक 
जीवन के लिये श्रत्यन्त आवश्यक हैं। जहाँ कई लोग मिल कर एक साथ 
रहते हैं वहाँ नियमों का होना श्रनिवार्य है। नियमों द्वारा मनुष्य कौ 
स्वच्छुंदता पर नियत्रण लगता है। यदि नियम न हों तो प्रत्येक मनुष्य 
अपनी मनमानी करने लगेगा और ऐसी अवस्था में सामाजिक जीवन 
संकट में पड़ जायगा। जो शक्तिशाली होंगे वे अ्रपने बल से निब॑ंलों 
का जीना हराम कर देंगे। इसौलिये जहाँ कई लोग मिल कर एक साथ 
रहते है वहाँ नियम अपने आप ही बन जाते हैं। प्रारम्मिक समाज में 
जब जीवन सरल था तो नियम थोड़े ही थे परन्तु जब जीवन में 
जटलिता आने लगी तो नियमों की सख्या बढ़ने लगी और सामाजिक 
संगठन भी बढ़ने लगा । धीरे-धीरे राज्य का संगठन हुआ और जो नियम 
सुब्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिये बहुत ही आवश्यक थे उनका 
पालन कराने का भार राज्य ने ले लिया | इस प्रकार वे क़ानून बन 
गये। इनका प्राथमिक उद्देश्य था समाज में शान्ति और सुव्यवस्था 
बनाये रखना | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनुष्य की अनियंत्रित स्वतत्रता 
पर रुकावट डाल कर वैयक्तिक शक्ति के प्रयोग के स्थान पर पारस्परिक 
सहयोग की मावना को प्रोत्साइन देना, लोगों के अधिकारों और कर््तंव्यों 
की स्पष्ट व्याख्या करना ओर उनके पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित 
करना आदि कामों की आवश्यकता होती है | इस प्रकार समाज में 
शान्ति और सुव्यवस्था क्रायम होती है और क़ानून का प्राथमिक उद्देश्य 
पूरा होता है। ग्रीन ने क्रानून की जो परिभाषा की है उसमे उसके 
उच श्य का स्पष्ट उल्लेख है। उसके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों को 
जिस व्यवस्था पर राज्य अमल करवाता है उसी का नाम क़ानून है। 
परन्तु क्वानून का काम इतने ही से पूर्ण नहीं हो जाता | इम ऊपर लिख 
चुके हैं कि क़ानून समाज को अपने नेतिक आदर्श की ओर शअ्रग्मसर 
होने में सहायता करता दै। समाज का नैतिक आदरश है व्यक्ति का 
अधिकतम नैतिक विकास और उसके द्वारा समाज की प्रगति है । 
अधिकारों तथा कर्तव्यों की व्यवस्था से राज्य में सुब्यवस्था तो क्रायम हो 
सकती है परन्तु उससे व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायता भी मिलेगी 
इसकी गारणटी नहीं दी जा सकती । अप्रिकारों और कतंबव्यों की 
व्यवस्था राज्य के उद्देश्य पर निर्मर रहती है| लास्कौ का कथन है कि 
कानून राज्य के लक्ष्य को पूर्ति करते हैं जो किसी भौ समय राज्य में 


क़ानून [ १८७ 


वर्तमान वर्ग सम्बन्ध (((]955-/2!०४0॥9) द्वारा निर्धारित होता है 
इस तरह क़ानून का काम समाज के वर्तमान वर्ग-सम्बन्धों को कायम 
रखना होता है | 'सामन्ती राज्य में राज्य का उद्देश्य वही होता है नो 
भूमि-पतियों का होता है और क्वानून उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है | 
पू जीवादी राज्य ( जैसे इद्धलैण्ड ) में क्रानून के सार का निर्धारण पू जी- 
पतियों द्वारा होता है। समाजवादी राज्य ( जैसे रूस ) में, जहाँ उत्पादन 
के साधनों के सामान्य स्वाम्य ((0777707 (07८57) के कारण 
एक वर्ग के हित समस्त समाज के हितों के आधीन हो गये हैं, क्रानून का 
सार इसी तथ्य के द्वारा निर्धारित होता है !! # यदि वर्तमान राज्यों के 
कानूनों पर दृष्टि डाली जाय तो लास्‍्की के कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जायगी | किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता उसी वर्ग के हाथ मे होती है 
जिसके हाथ में आर्थिक सत्ता हीती है। फलत: राज्य के क़ानून भी उसी 
के शित में होते हैं श्लोर ऐसे समाज में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं 
होता | इसलिये व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में बाधा डालने वाली जितनी 
बुराइयों हैं। (जैसे अ्रशान, अधथिक, सामाजिक, राजनेतिक, धामिक आदि 
क्षेत्रों में असमानता आदि) उन्हें यथाशक्ति दूर करना और व्यक्ति की 
अन्तरिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता देने के लिये उसकी 
बाहरी आवश्यकताओं को पूर्ति करना कानून का दूसरा और अत्यन्त 
महत्त्वपू्ं उद्दं श्य हो जाता है। रॉध्को पाउण्ड ने कानून के चार प्रयोजन 
बतलाये ईं-(१) शान्ति स्थापन, (२) सभी व्यक्तियों के लिये अवसर कौ 
समानता सुलम करना, (३) व्यक्ति के विकास में उपस्थित बाधाओं का 
निराकरण, (४) व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यकताओं की अधिकतम 
पूर्ति || ये प्रयोजन वही हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया है | 
अच्छे ओर बुरे कानून-- 

राज्य में सभी कानूनों का समान रूप से पालन नहीं होता । किन्ही 
कानूनों का पालन लोग अपनी इच्छा से और सरलता से करते हैं, 
किन्हीं का पालन दण्ड के भय से होता है और कई कानून ऐसे होते हैं 
जिनका लोग दण्ड का भय होते हुए भी विरोध करते हैं। इस सम्बन्ध 
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में इम अच्छे और डुरे कानून के मेद पर कुछ प्रकाश डालेंगे। काचून- 
विशारद कानून के संबंध में अ्रच्छे-बुरे के मेद को निरथथक समभते हैं । 
उनका मत दैक़ि अच्छा ओर बुरा यह नैतिक भेद है, क्रानून का 
तैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं, थे तो स्वरूप में अनेतिक होते ईं । वे 
क़ानून इस कारण नहीं हैं कि उनका कोई नैतिक उद्देश्य है वरन्‌ इस 
कारण हैं कि वे प्रभु के आदेश हैँ जिनका पालन करना आवश्यक है। 
उन्हें क्रानून का स्वरूप इसी ज्ञरिये से मिलता है, न कि उनके उद्देश्य या 
आ्राशय से। सभी क़ानून प्रभु के आदेश हैं, इस कारण सभी समान 
रूप से माननीय हैं | परन्तु यह मत मान्य नहीं हो सकता। क्रानून का 
केवल रूप ( 7०770 ) ही नहीं होता, बग्रेर आशय ओर उद्देश्य 
के क्रानून कानून नहीं हो सकता। क्वानून बेर उद्दंश्य के नहीं हो 
सकते और वह उदहंश्य है सार्वजनिक कल्याण | क्रानून के अच्छे बुरे की 
पहिचान इसी कसौटी पर होनी चाहिये | जो क़ानून इस उद्देश्य की पूर्ति 
करने में सहायक होता है वह अच्छा है और जो बाधक है वह बुरा है | 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह श्रावश्यक दे कि क़ानून निष्पक्ष हो ओर 
समानता के सिद्धान्त का घातक न हो। ऐसा न दो कि किसी एक 
वर्ग को उसके उचित अधिकारों से भी अधिक प्राप्त हो सके ओर 
दुसरे वर्ग के न्यायोचित अधिकार भी छिन जॉब । उसे समाज 
की नैतिक भावना के अनुकूल होना चाहिये। बेन्थम ने अच्छे क्रानून 
के निम्नलिखित लक्षण बतलाये हैं--(१) स्थायित्व--क्वानून जल्दी-जल्दी 
नहीं बदलना चाहिये।| इससे जनता को अड़चन होती है और उनका 
पालन करने का अभ्यास नहीं हो पाता। परन्तु इसका श्रथं यह भी 
नहीं होना चाहिये कि क़ानून आवश्यकता पड़ने पर भी न बदला जाय 
और स्थितिपालक बन जाय | यदि ऐसा हुआ तो वह प्रगति में 
बाधक हो जायगा। (२) व्यापकता--क्वानून निष्पक्ष रूप से समस्त 
जनता के लिये समान होना चाहिये | (३२) सरलता “जिससे लोगों को 
उसे समझने में कठिनाई न हो। (४) पालने में सरलवा--क्रानून ऐसा 
होना चाहिये जिनका लोग सरलता से पालन कर सके | यदि उसका 
पालन करना कठिन होगा तो उसके भंग किये जाने की सम्भावना 
रहेगी | वेन्थम ने अ्रच्छे कानून के जो लक्षण बताये है वे ठीक हैं परन्तु 
उसने क़ानून की सच्ची कसौटी, उसके उद्द श्य-सावे जनिक हित-की चर्बा 
नहीं की | किसी क्वानून में उसके बतलाये हुए सब लक्षण हो सकते हैं 


कानून [ श्द६ 


परन्तु यदि उससे सार्वजनिक हित की सिद्धि नहीं होती तो वह कानून 
अच्छा नहीं कहा जा सकता | 

अजकल प्राय: सभी सम्य देशों मे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
कानून बनाने की व्यवस्था है जिससे अवांछित कानून बनने का डर 
नहीं रहता, फिर भी ऐसे क़ानून बन जाने की संभावना रहती है जो 
हानिकर हो । ऐसे क्वानून का विरोध करना और उसे रद्द करवाना 
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हे। परन्तु इसके लिये प्रयत्न करने के पहले 
यह निश्चय करना आ्रावश्यक दे कि क्लानून वास्तव में बुरा है या नहीं। 
यदि यह क्रानून किसी की व्यक्तिगत हानि करता है तो वह बुरा 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि उसको कसौटी तो सार्वजनिक हित 
है । हॉ, यदि कोई क्वानून किसी बुरे वर्ग के विरुद्ध हो तो वह अवश्य 
बुरा है। किसी क़ानून को बुरा बतलाने के पहले यह भी देख लेना 
चाहिये कि जनता में से अधिकांश समझदार व्यक्ति भी उसे बुरा समझते 
हैं या नहीं। जब यह निश्चय हो जाय कि कोई क़ानून वास्तव में बुरा 
है और समभदार व्यक्ति उसे बुरा समभते हैं तो उसे रद्द कराने के 
लिये नागरिक का कत्तंव्य है कि जनता का ध्यान उसकी बुराइयों 
की ओर आकर्षित करे, अखबारों मे लेख लिखे, सभाश्रों में माषण दे, 
प्रदर्शन करे तथा सरकार के पास आवेदनपत्र भेजे। इस आन्दोलन 
का परिणाम यह होगा कि सरकार को उस क़ानून के विरुद्ध जनमत 
का पता चल जायगा और वह उस पर पुनर्विचार करने को मजबूर 
होगी | यदि देश मे जनता की प्रतिनिधि-संस्थाएं हैं तो उनमें प्रति- 
निधियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जांय और चुनाव के समय उसी 
प्रश्न को सामने रखे। यदि देश में पूर्ण जनतत्र हो तो इस प्रकार के 
वैध आन्दोलन द्वारा इस कानून को रद्द करवाने में सफलता मिलेगी । 
परन्तु फिर भी यदि वह रद्द नहीं होता तो उस श्रन्यायपूर्ण क्वानून का 
विरोध आवश्यक हो जाता है ।ओऔन का मत है कि सभी वैध उपायों 
के अ्रसफल हो जाने पर विरोध उचित होगा, अनिवाय नहीं, क्योंकि 
सरकार का विरोध करने से राज्य की शान्ति और उसुब्यवस्थाश्रों में 
बाधा पहुँचती है | सावंजनिक शान्ति और सुव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक 
है | एक या दो अनन्‍्यायपूर्ण बातों का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं है। 
राज्य की अवहेलना करना सार्वजनिक शान्ति को खतरे में डाल कर 
समस्त सामाजिक जीवन को अव्यव॒स्यित कर देना है और एक या दो 
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आवश्यक अधिकारों की प्राप्ति के लिये अन्य समस्त अभ्रधिकारों कौ 
हानि का खतरा उठाना है | # लास्की का मत दै कि यदि लोकमत मेरे 
पक्ष में न भी हो और मै अ्रन्याय से सहमत न हो सकूँ तो विरोध करना 
मेरा कत्तंव्य है।॥ परन्तु विरोध करते समय उसके लिये एक अच्छे 
नागरिक की तरह दण्ड स्वीकार करने के लिये तैयार रइना चाहिये। 
दण्ड से दूर भागना कायरता ही नहीं, राज्य के प्रति, जिने हमारे साथ 
इतनी भलाई की है, कृतध्नता भी है। सुकरात ने सरकार का विरोध 
किया और सहष मृत्यु-दर्ड स्वीकार किया। महात्मा गांधी का भी 
यही मत था। उन्होंने अहिंसात्मक श्रसहयोग द्वारा जो उपाय अ्रन्याय- 
पूर्ण क्वानून के विरोध करने का बतलाया है वह अद्वितीय हे। उससे 
सफलता मिलती है ओर साथ ही भअ्रव्यवस्था फैलने का डर नहीं रहता । 
परन्तु इस उपाय को बहुत सोच विचार कर और अनिवाये होने पर 
ही काम में लाना चाहिये। क़ानून का विरोध करने का अधिकार 
साधारण नहीं है। यदि बारम्बार इस अधिकार का प्रयोग किया 
जाय तो जनता में क्वानून के लिये जो आदर भावना होनी चाहिये वह 
शिथिल पढ़ जायगी और उसके साथ राज्य की ब्यवस्था में भी शिथिलता 
अत जायगी जो उसके अस्तित्व के लिये खतरनाक होगी । 

अन्यायपूर्ण क्वानून का विरोध तो श्रावश्यक होता है परन्तु जैपा 
हम ऊपर देख चुके हैं अच्छे क्रानूनों पर श्रमल करना और दूसरों को 
उन पर अमल करने में सहयोग देना नागरिक का कत्तंव्य है। राज्य 
में शांति श्र सुब्यवस्था बनाये रखने और प्रत्येक ब्यक्ति को अपने 
उन्नति के लिये स्वतन्नता देने के लिये क़ानूनों पर श्रमल करना 
आवश्यक होता हे। इसी कारण जो लोग क्रानून तोढ़ते हैँ उन पर 
रुकावट लगाना आवश्यक होता है । प्रत्येक राज्य कानून का उल्लंघन 
करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था करता है| सरकार का दश्ड 
देने का भ्रधिकार व्यक्ति की स्वतत्नता में उसी प्रकार बाधक नहीं होता 
जिस प्रकार क्वानून बाधक नहीं होते। वास्तव में श्रपराधी को दण्ड 
दे कर ही राज्य नागरिकों को एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक होने से 
रोकता है। व्यक्ति की स्वतत्रता और दण्ड-नीति पर इम अगले 


श्रध्याय में विचार करेंगे । 
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अध्याय १० 


स्वतन्त्रता 


गत अध्याय मे यह निर्देश किया गया था कि अनेक विचारकों के 
राज्य-प्रभुत्व के सिद्धान्त को अस्वीकार करने का एक कारण यह था कि 
वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रतिकूल था। यह प्रश्न किया जाता है कि 
यदि राज्य सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान हो तो व्यक्ति उसमे केसे स्वतन्त्र 
रह सकता है। राज्य की सत्ता नागरिक की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है | 
इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। यदि राज्य स्वेच्छाचरी या निरंकुश है 
तो व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता और यदि व्यक्ति को स्वतन्त्रता है तो 
राज्य की प्रभुता टिक नहीं सकती। राज्य-प्रभुत्व तथा नागरिक को 
स्वतंत्रता के सम्बन्ध पर इस प्रकार विचार करने का कारण है राज्य ओर 
उनके कार्यों के सम्बन्ध में ग़लत विचार | इसका विवेचन व्यक्तिवाद तथा 
अराजकत्ता सम्बन्धी साहित्य मे मिलता है। किन्तु यह सर्वथा ग़ल्नत 
धारणा है। ये दोनों परस्पर सम्बन्धित विचार हैं| राज्य की प्रभ्ुता के 
अभाव में व्यक्ति के लिये सच्ची स्वतन्त्रता सम्भव नही और राज्य के 
अस्तित्व का हेतु इस तथ्य म है कि प्रभुत्व-सत्ता के माध्यम द्वारा 
स्वतंत्रता का वह वातावरण उत्पन्न करता है जिसमे व्यक्ति अपने 
जीवन के उद्देश्यों की ध्राप्ति कर सकता है | इस श्रध्याय का उद्दे श्य यह 
दिखलाना दे कि स्वततन्नता राजनीतिक रूप में सगठित समाज में ही सम्भव 
है ओर प्रभु-सत्ता को माने बिना स्वतत्रता शब्द में कोई सार नहीं 
रहता । स्वतन्नता शब्द का प्रयोग अनेक अ्र्थों भे किया जाता है। अतः 
उन पर यहाँ विचार करना उचित होगा । 


यथार्थ स्वतन्त्रता ( 77080४० 7.0०79 ) तथा निषेधात्मक 
स्वृतन्त्रता-- 
सबसे प्रथम यथा तथा निषेधात्मक स्वतत्नता में भेद करना श्रावश्यक 


श्र | राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


है। जब यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वत- 
न्त्रता होनी चाहिए और उस पर आरोपित प्रत्येक प्रतिबंध अनुचित है 
अतः उसका अंत कर दिया जाना चाहिये ( जैसा कि अराजकतावादी 
मानते हैं ), तो ऐसे लोगों का तात्पय॑ निषेधात्मक स्वतंत्रता से हे, जिसका 
अर्थ है स्वतत्रता पर प्रतिबंध मात्र का अभाव । इसे प्राकृतिक स्वतंत्रता 
भी कद्दा जा सकता है। यह इस शब्द का अवैज्ञानिक प्रयोग है और 
इसके लोग अपनी बुद्धि के अनुसार मिन्न-मिन्न अथ लगाते हैं। साधारण 
रूप में इसका श्रर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी बाधा के इच्छानु- 
सार कारय करे | इसका अर्थ है व्यक्ति को श्रकेला छोड़ दिया जाय | जिन 
लोगों का ऐसा विश्वास है कि राजनीतिक समाज की स्थापना से पूर्व 
मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वे मानते हैं कि उस कल्पित श्रवत्त्था 
में लोग इसी प्रकार की स्वततन्नता का उपभोग करते थे। नागरिक रुव- 
तंत्रता की स्थापना प्राकृतिक स्वततन्नता का अ्रतिक्रमण है। इसी प्रकार 
रूसो का विचार है कि सामाजिक समभौता ( 502८4! (:०॥७३०६ ) 
से मानव ने श्रपनी प्राकृतिक स्वतत्रता तथा अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त 
करने के श्रसीमित श्रधिकार को खो दिया । 

इस पर थोड़ा विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्वत- 
न्त्रता सब॒ चाहते हैं और जो मानव जीवन की सबसे आवश्यक और 
आधारभूत शर्त है वह इस प्रकार की स्वतत्रता नहीं है। एक व्यक्ति की 
जैसा चाहे वैसा काम करने की ध्वतत्नता एक समय में एक व्यक्ति के 
लिये ही हो सकती है। अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसी स्ववत्नता 
का भोग कर सकता है ; दूसरे व्यक्तियों को उसका दास बनकर रहना 
पड़ेगा । इस प्रकार जो ऐसे व्यक्ति की स्वततन्नता है वह अन्य व्यक्तियों की 
दासता होगी | यदि कुछ बलवान व्यक्ति हों, जो अपनी इच्छा की 
सन्तुष्टि करने की शक्ति रखते हों, तो उनमें लगातार संघर्ष होता रहेगा 
झौर इसका परिणाम यह होगा कि उनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक समय में समस्त व्यक्तियों की अरसी- 
मित स्वतंत्रता असम्मव है। यह परस्पर विरोधी विचार है | एक व्यक्ति 
की प्राकृतिक स्वतज्नता दूसरे व्यक्ति कौ प्राकृतिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण 
करेगी ओर इस प्रकार सब कौ प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी | इस 
प्रकार प्राकृतिक स्वतंत्रता कदापि सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती । यह 
स्वततन्नता का निषेध है। इस अर्थ में स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की जा सकती | 


स्बतन्त्रता [ १६३ 


नागरिक स्वतन्त्रतो-- 

जिस वस्तु की इच्छा है और जो अभीष्ट है वह दै यथार्य स्वतंत्रता 
(?०४६४४८ .0९००४ए) । इसका श्रर्थ है एक व्यक्ति की इच्छानुसार काय 
करने की स्वतन्त्रता, परन्तु इस शर्त पर कि दूसरे व्यक्ति की कार्य करने 
की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण न हो | यह प्रत्येक ऐसे कार्य 
करने की स्वतन्त्रता है; जिससे दूसरे कौ हानि नहीं होती । यही सर्वा- 
धिक स्वतन्त्रता है, जिसकी एक व्यक्ति मांग कर सकता है, श्र्थात्‌ व्यक्ति 
को अपनी इच्छानुसार काम करने की उस समय तक स्वतन्त्रता हो जब 
तक वह इसी प्रकार की दूसरे की स्वतन्त्रता मे कोई बाधा न डाले | इस 
प्रकार की स्वतन्त्रता सदँव सौमित होती है। इन प्रतिबन्धों का सब 
व्यक्तियों पर प्रभाव पढ़ता है। यथार्थ स्वतन्त्रता का सब व्यक्ति समान 
शर्तों पर समान रूप से भोग करते हैं | इसके यथार्थात्मकत और निषेधा- 
त्मक दोनों पहलू हैं | निषेधात्मक स्वतन्त्रता का अथ है दूसरों की ओर से 
स्वतन्त्रता में इस्तक्षेप का श्रभाव | यथार्थात्मक पक्ष मे उसका अर्थ है “हवततन्न 
काय करने का अधिकार, झात्माभिव्यक्ति एव आत्म-विक्ष्तार की सुविधा | 
लास्की के शब्दों में स्वतन्त्रता अश्रपना विस्तार करने की शक्ति है, बाइर 
से आरोपित किसी प्रतिबन्ध के बिना व्यक्ति द्वारा अपने जीवन का पथ 
पसन्द करने की स्वतंत्रता । 


दूसरों के द्वारा स्वतंत्रता के उपभोग में हस्तक्षेप से मुक्ति प्राप्त करने 
के लिए. किसी अधिकारी की ग्रावश्यकता है। इस प्रकार की सत्ता 
बिनग किसी समुचित केन्द्रीय संगठन के संभव नहीं | जो संगठन समस्त 
व्यक्तियों की प्राकृतिक स्वतंत्रता को सीमित करके समाज के समस्त 
व्यक्तियों के लिए, दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्रता को प्रास करा 
सकता है वह राज्य ही है। अपनी प्रभुता के कारण और क़ानून की 
व्यवस्था द्वारा राज्य सब व्यक्तियों को समान स्वतन्नता की गारंटी 
करता है। यथाथ स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है । यह व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता-क्षेत्र को सीमित कर देने की उसकी सत्ता द्वारा वास्तविक 
स्वतंत्रता बनती है। इसे ही कभी-कभी नागरिक स्वतंत्रता ( (९7॥] 
[.0८7४9 ) कहते हैं | राज्य की प्रभुता ओर निषेधघात्मक या प्राकृतिक 
स्वतंत्रता में चाहे जो अश्रसगति हो किन्तु राज्य-प्रभुत्व तथा 
नागरिक स्वतंत्रता मे कोई विरोध या असंगति नहीं हो सकती । 
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नागरिक स्वतंत्रता से राज्य-सत्ता का विरोध तो तनिक भी नहीं है, वरन्‌ 
राज्य-सत्ता करने योग्य कामों को करने की स्वतंत्रता के श्रस्तित्व के 
लिए श्रावश्यक है | राज्य-सत्ता के अभाव का अथ है नागरिक स्वतंत्रता 
का विनाश | रिची ने सत्य ही कहा है कि “आत्म-विकास के लिए 
सुयोग के अर्थ मे स्वतन्त्रता कानून को सृष्टि है| वह कोई ऐसी वस्तु 
नही है जो राज्य के काय से स्वतन्त्र होकर रह सके। राज्य-सत्ता या 
क्ानूत का पालन स्वतन्त्रता की शर्त है, उसका निषेध नहीं । 
लीकॉक के इन शब्दों मे इसका सार मिलता है--कोई भी स्वतन्त्रता 
केवल एक व्यक्ति को छोड़, किसी के लिएं पूर्य एवं निरपेज्ञ नहीं हो 
सकती | जो स्वतन्त्रता सब के उपभोग की है उसके लिये प्रत्येक व्यक्ति 
के कार्य पर अनिवार्य रूप से प्रतिबन्ध होता है। यह राज्य का काये 
है कि वह इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगावे ओर इस प्रकार वह स्वतन्त्रता 
को जन्म दे ।''# 

यह प्रमेय कि राज्य-सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता परस्पर एक 
दूसरे को प्रथक्‌ नहीं रखती, वरन्‌ राज्य-सत्ता स्वतन्त्रता के उपभोग के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है, स्वतः सिद्ध सत्य मालूम होती है। लॉक के 
इस कथन की सत्यता से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जहाँ कोई 
कानून नहीं वहाँ कोई स्वतन्त्रता भी नहीं हो सकती। परन्तु यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि देश में अनेक क्रानून होते हैं, किन्तु सभी 
क़ानून स्वतन्त्रता की गारंटी नहीं करते । परतंत्र राज्यों में विदेशी सत्ता 
प्रायः ऐसे क्रानून बनाती है जो राष्ट्रीय आ्राकांज्षाश्रों का दमन करते हैं । ऐसे 
दमनकारी क्वानून स्वतन्त्रता की शर्त नहीं कहे जा सकते | केवल वे ही 
कानून स्वतन्त्रता की शर्त कहे जा सकते हैं जो न्यायपूर्ण तथा बुद्धिसंगत 
हैं और जो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतन्त्रता स्वयं 
आरोपित क्वानून का पालन करने में हें ; उस क्वानून के पालन करने में 
नहीं है जो इमारे आत्म-विकास की प्रद्नति को विफल कर देता है। 
मनुष्य उस समय स्वतन्त्र नहीं है जब कि उसे ऐसे क्वानूनों को मानना 
पड़ता है जिसे उसकी विवेक-बुद्धि श्रवांछुनीय ठहरा कर अस्वीकार कर 
देती है शलर जिसका वह विरोध करता है। ऐसी परिस्थितियों में 
सत्ता तथा स्वतन्त्रता के बीच विरोध अवश्य है किन्तु जब तक राज्य 
स्वयं अपने प्रति सच्चा हो और वह अपने उच्च नैतिक ध्येय 
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स्वतन्त्रता [ १६५४ 


की पूर्ति के लिए. प्रयत्न शील रहता है जब तक क़ानून नागरिकों को 
स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायता अवश्य देते हैं | 


नागरिक स्वतन्त्रता का सार-- 

चूँ कि यथार्थ स्वतंत्रता, जिसका श्रर्थ हे बिना किसी बाहरी बाघा 
के विस्तार तथा विकास करने की सत्ता, व्यक्ति के लिए राजनीतिक रूप 
से संगठित समाज द्वारा सम्मव है इसलिये इसका नाम नागरिक 
स्वतंत्रता अधिक उपयुक्त है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा निर्मित 
एवं रद्धित अधिकारों तथा विमुक्तियों का नाम है जैसे शरीर की 
स्वतंत्रता, जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा, क़ानून के समक्ष समता, 
अन्तरात्मा की स्वततन्नता, भाषण तथा विचार एवं कार्य की स्वतत्रता, 
जीविका की स्वतंत्रता आदि सक्षेप में नागरिक की स्वतत्नता उन समस्त 
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से बनती है जिनकी राज्य द्वारा 
नागरिकों को गारण्टी दी जाती है। भिन्न-भिन्न युगों तथा राज्यों में ये 
अधिकार भिन्न-भिन्न रहे हैं | आज भी समक्ष समय राष्ट्र अपने 
नागरिकों को समान अधिकःर नहीं देते। नागरिक स्वतत्नता की मात्रा 
जिसका हमारे देश-बन्धु ब्रिटिश राज्य मे उपमोग करते रहे हैं, वह उससे 
कहीं कम थी जिसका अग्रेज़ श्रथवा फ्रेंच अश्रपने देश मे उपभोग करते हूं | 
इसका कारण यह है कि भारत में ब्रिटेन तथा फ्रान्त की भांति लोक- 
प्रिय शासन नहीं था। इस “प्रकार हम यह कह सकते हैँ कि किसी राज्य 
में नागरिक स्वतंत्रता के विस्तार से इस बात का पता चल सकता है कि 
उस देश में लोकप्रिय शासन कहाँ तक है। सोवियत रूस के संविधान 
द्वारा उसके नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो अंग्रेजों 
को भी प्राप्त नहीं है ; जैसे वेतन के साथ काम करने का अधिकार, वृद्धा- 
वस्था तथा रोगावस्था में भौतिक सुरक्षा का अधिकार आदि । 


जहाँ तक नागरिक स्वतंत्रता का यह अथ है कि राज्य द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों के उपभोग में दूसरों द्वारा हस्तक्षेप पे मुक्ति हो वहाँतक 
उसकी रक्षा करना राज्य का सदैव मुख्य कतंव्य माना गया है, किन्तु यह 
मान्यता कि शासन द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता पर होने वात्े अतिक्रमण 
से उसकी रक्षा की जाय, नवीन है। ऐसे संविधान हैं जो नागरिकों को 
ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं जिनसे सरकार भी उन्हें वंचित नहीं कर 
सकती | यद बात अमेरिका के संयुक्त राज्य के संविधान के सम्बन्ध में 
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सच है। यह संविधान शासन को ब्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप करने, निर्यात 
कर लगाने तथा किसी नागरिक को पदवीदान करने का निषेध करता 
है। ऐसे अधिकार तथा विमुक्तियोँ भी नागरिक स्वतंत्रता में सम्मिलित 
हैं| ब्रिटेन में ऐसे अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है क्‍योंकि वहाँ 
वैधानिक क़ानून तथा साधारण क़ानून में कोई भेद नहीं है | कुछ लेखक 
ऐसी विमुक्तियों को संवैधानिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। किन्तु यह शब्दा- 
वली अधिक लोकप्रिय नहीं है । जहाँ इस प्रकार कौ स्वतंत्रता है; वहाँ 
वह नागरिक स्वतंत्ता का ही श्रंग मानी जा सकती है। कुछ अमेरिकनों 
के समान केवल संविघान-परिषद्‌ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही नागरिक 
स्वतंत्रता मानना उचित नहीं मालूम होता। यही अ्रच्छा है कि राज्य 
जितने भी श्रधिकार और विमुक्तियाँ प्रदान करता है वे सभी नागरिक 
स्वतन्त्रता में समाविष्ट समझी जाँय | 


राजनीतिक स्व॒तन्त्रता-- 


प्रारम्भ मे नागरिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत राजनीतिक अधिकारों 
का समावेश नहीं था। ख्ेच्छाचारी शासकों श्रथवा कुलीन-तन्त्र के 
विरुद्ध जो लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़े थे उनका नागरिक स्वत- 
न्त्रता से केवल यही मतलब था कि उनके नागरिक अधिकार स्वीकृत हों 
और स्वेच्छाचारी सत्ता के प्रयोग से उन्हें सुरक्षा मिले। रोमनों तथा 
यूनानियों ने इसका यही श्रर्थ अहण किया था ओर जिन ब्रिटिश रईसों 
ओर पादरियों ने राजा से मेगना कार्टा नामक अ्रधिकारपन्न प्रास किया 
था, उसका भी यही विचार था| किन्तु यह शीघ्र ही विदित हो गया कि 
नागरिक अधिकारों की स्वीकृति मात्र से ही स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश 
सत्ता से उनकी रक्षा नहीं हो सकी | इसके लिए जनता के हाथ में ऐसी 
सत्ता होनी चाहिए कि वह शासन को इन नागरिक अधिकारों का आदर 
करने के लिए बाध्य कर सके | यह काय राजनीतिक स्वतन्त्रता (?0]- 
(०४) 7०८००॥) की प्राप्ति से हो हो सकता था। इसका अर्थ यह है 
कि नागरिकों को राज्य-कार्यों में सक्रिय भाग लेने का, विधान-परिषद्‌ में 
अपने प्रतिनिधि चुन कर मेजने तथा पद-अहण करने का अधिकार होना 
चाहिये। जहा प्रजातन्‍्त्र है, वहीं राजनीतिक स्वतन्त्रता है। यह लोक 
प्रिय शासन या स्वशासन का दूसरा नाम है। यह नागरिक स्वतत्नता की 
पूरक है। राजनीतिक सत्ता के श्रभाव में संविधान अथवा देश के कानून 
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द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कुछ भी मूल्य नहीं | अब तक हमारे यहाँ देशी 
रियासतों में जनता को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, क्योंकि 
उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे । 


आर्थिक स्वतन्त्रता-- 


जिस प्रकार प्राचीन काल में रोमनों तथा यूनानियों और अंग्रेज्ञों को 
यह प्रकट हुआ कि राजनीतिक सत्ता के बिना नागरिक अधिकारों का 
कोई अधिक मूल्य नहीं, उसी प्रकार जिस ढंग से श्राज के पूंजीवादी 
प्रजातांत्रिक देशों में शासन-प्रबन्ध होता है, उससे मज़दूरों को यह भली 
भाँति प्रकट हो गया है कि केवल मतदान के अ्रधिकार तथा प्रतिनिधि 
का पद पा लेने मात्र से शासकों द्वारा उनके आथिक शोषण से रक्षा नहीं 
हो सकती | वर्तमान औद्योगिक युग में राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता 
की दासी बनी हुई है। जो राष्ट्र में आथिक जीवन का नियंत्रण करते हैं, वे 
ही राजनीतिक सत्ता का भी प्रयोग करते हैं | मज़दूरों को राजनीतिक तथा 
नागरिक अधिकारों के मिल जाने पर भी वे आज अपने पूर्वजों से अधिक 
स्वतन्त्र नहीं हैं जिन्हे ये अधिकार प्राप्त नही थे | वे अपने जीवन-स्तर को 
उच्च नहीं बना सकते । इसमे पद-पद पर उन्हे मैराश्य एवं विफलता का 
सामना करना पड़ता है | अ्रतः सर्वत्र यद्दी मॉग सुनाई पढ़ती है कि जनता 
को सच्ची स्वतन्त्रता देने तथा उसे अपने श्रात्मविकास के लिए सुयोग देने 
के लिए. उसे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र बनाना चाहिए; ओंचद्योगिक जीवन 
का संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि मज़दूर पूजीपति के बन्धन से 
मुक्त हो जाय और उसे अपने श्रम का समुचित फल मिलते | दुसरे शब्दों में, 
समाज की सबसे महान आवश्यकता जनता के लिये आशिक नज्षेत्र में 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना है । समाजवादी लेखक स्वतन्त्रता के इस अर्थ 
पर श्रधिक जोर देते हैं । 


उपयु क्त दलीलों का सार हस प्रकार दिया जा सकता है। एक व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता प्राप्त हो इसके लिए कई बातों की आवश्यकता है । प्रथम, 
जिस समुदाय से उसका सम्बन्ध है उसे स्वतन्त्र होना चाहिए। इसे इम 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कह सकते हैं | द्वितीय, प्रजातन्त्र की स्थापना होनी 
चाहिए.। जब राज्य की नीतियों का निर्धारण एक निरकुश शासन 
अथवा कुछ लोगों के हाथ में ही होता है तो व्यक्ति को जो कुछ वह 
अच्छा समझता है उसे करने की कोई वास्तविक स्व॒तन्त्रता नहीं हो 
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सकती । तृतीय, निजी पू'जी का अन्त होना चाहिये | जब तक कि पू'जी- 
पति वर्ग का शासन में प्राघान्य है ओ्रोर वह मज़दूरी की अवस्थाए 
निर्धारित करता है तब तक समाज के एक बहुत बड़े भाग को कोई सच्चौ 
स्वतन्त्रता नहीं रह सकती | इस कारण जिस वस्तु की आवश्यकता है वह 
है राजनीतिक, आर्थिक अथवा औद्योगिक स्वतन्त्रता की स्थापना, या 
यों कहिये एकतन्त्र, अल्पजनतन्त्र और पूजीवाद का नाश । इस प्रकार 
स्वतन्त्रता की समस्या व्यक्ति को खोज निकालने की तथा उसे उन श्रनेक 
सामाजिक परतों से मुक्त करने की समस्या है जो उसका दम घोंटते रहते 
हैं और उसके कार्य में बाधक बने रहते हैं |#? 


नेतिक स्वतन्त्रता-- 


यह सम्भव है कि नागरिक, राजनीतिक तथा श्रार्थिक स्वतन्त्रता 
मिल जाने पर भी व्यक्ति को इनसे कोई लाभ न पहुँचे, यदि उसे 
नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो। नेतिक स्वतन्त्रता सबसे महान स्वतन्त्रता 
है; यही वास्तव में श्रन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं को वास्तविक मुल्य 
या महत्त्व प्रदान करती है। नैतिक स्वतंत्रता का श्रर्थ यह है कि हम 
सत्य का पालन कर सकें और जो वास्तव मे उचित है, उसी को हम 
कर सके, इसलिये कि वह उचित है; हम विवेक द्वारा काम कर सर्के 
ओर अ्रपनी इन्द्रियों को विवेक के वश मे रख सके | महाकवि मिल्टन 
ने कहा है--यह समभलो कि स्वतंत्र डोना सदाचारी होने, बुद्धिमान 
होने, संयमी, नन्‍्यायकारी, मितव्ययो, सन्‍्तोषी, उदार तथा वीर होने 
के समान है|? जो व्यक्ति श्रपनी विवेक-बुद्धि के विरुद्ध इच्छा करता 
है और कार्य करता है, वह सबसे बड़ा ग़ुल्ाम है और उसका जीवन 
सबसे दुःखी है। वह अपने नागरिक तथा राजनीतिक श्रधिकारों का 
प्रयोग अपने सुधार के लिए नहीं वरन्‌ पतन के लिए करेगा | किन्तु 
नैतिक स्वतत्रता कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, राज्य उसे व्यक्तियों 
के लिए प्राप नहीं कर सकता | इसे तो नागरिकों को स्वयं प्राप्त करना 
है | राज्य उसे प्रा्त करने में सहायता करता है। नेतिक स्वतंत्रता 
की प्राप्ति समाज या राज्य में ही सम्भव है क्‍योंकि इसके द्वरा ही व्यक्ति 
अपनी प्रच्छुन्न शक्तियों को जान पाता है ओर उनके विकास के साधन 
प्राप्त करता है |” इस प्रकार राज्य मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है | 


कऊकज्ाव०् कू न७ ए९छ०१94,......्.़३़.प.फ़् 
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वेयक्तिक स्वतन्त्रता-- 


लास्की जेसे बहुवादी और मिल जैसे व्यक्तिवादी नेतिक स्वतन्त्रता के 
स्थान पर वैयाक्तिक स्वतन्त्रता की चर्चा करते हैं। इससे उनका आशय 
यह है कि व्यक्ति कौ विचार, भाषण और समा-संबंधी स्वतन्त्रता पर कोई 
अनुचित प्रतिबन्ध नहीं ना चाहिये | व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए | जिन सामाजिक अवस्थाश्रों पर उसका 
वैयक्तिक सुख निर्भर है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। जिन 
वस्तुश्रों से उसका प्राथमिक संबन्ध है, जेसे उसका भोजन, उसके धार्मिक 
रीति-रिवाज, संस्कार, व्यवसाव, धंधा तथा काम के घंटे, रइन-सहन श्रादि | 
उनके संबन्ध में कोई प्रतिबंध तब तक नहीं होना चाहिए जब तक 
किवे नेतिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हों। दूसरे शब्दों में, वैयक्तिक 
ध्वतन्त्रता उस वातावरण को बनाये रखना है जिसमें व्यक्तियों को श्रपनी 
सर्वोत्तम उन्नति करने के लिये सर्वोत्तम अवसर मिल सके। 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-- 


अब तक जिन स्वतन्त्रताश्रों के सम्बन्ध में विचार किया गया है, 
उनका सम्बन्ध व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों से 
है । कभी-कभी स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग राष्ट्र के सम्बन्ध में भी किया 
जाता है जैसे भारतवर्ष को स्वतन्त्रता अ्रथवा इँगलैण्ड की स्वतन्त्रता । 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अथ यह है कि एक राजनीतिक रूप में संगठित 
जनता दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अपना शासन का रूप निर्धारित 
करने में स्वतन्त्र हो। इसे केवल स्वतन्त्रता! कह सकते हैं| यह बाह्य 
प्रभुत्व है । इसका तार्किक परिणाम आत्म-निणंय का सिद्धान्त है | 


राजनीतिक धारणा के रूप में स्वतन्त्रता-- 


इसने ऊपर जिन स्वतंत्रताश्रों के सम्बन्ध में विचार किया है, उनमें 
से नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्नता राज्य-विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत 
महत्वपूर्ण हैं । जैसा कि इम ऊपर कह चुके हैं, नागरिक स्वतंत्रता के 
यथाथ तथा निषेधात्मक दोनों पक्ष होते हं। निषेघात्मक रूप में स्वतत्रता 
का यह अरथ हे कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की स्वतंत्रता पर कोई 
अनुचित बंधन न दो | इम कह सकते हैं कि मनुष्य उस समय स्वतंत्र है 
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अथवा स्वतंत्रता का उपभोग करता है जब कि उन सामाजिक स्थितियों 
पर कोई मर्यादा नहीं होती जो मानव के सुख तथा आनन्द के लिए 
आवश्यक हैं; वह परतन्त्र उस समय कहा जाता है जब कि उसे ऐसी 
अवस्था में रहना पढ़ता है जिसमें उसे ऐसा श्राचरण करना पड़ता है, 
जिसे उसकी विवेक बुद्धि पसंद नहीं करती, जेंसे जब वह विदेशी या 
निरकुश शासन के अधीन रहता है । यथार्थ रूप से विचार 
करने पर नागरिक स्वतत्रता का अथ है आत्म-विकास के सुयोग जिससे 
व्यक्ति अपना विकास सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सके। यह सक्रिय आत्म- 
निर्णय है । इसका सार उन अनेक अधिकारों में हें, जिनका उल्लेख 
किया जा चुका है और जिनमें से विचार, भाषण, कार्य तथा सभा की 
स्वतंत्रता मुख्य है । प्रत्येक व्यक्ति शासन से यह आग्रह कर सकता है 
कि वह इन अधिकारों की सरंद्ण करे | 

इस प्रकार जिस स्वतंत्रता की व्याख्या की गयी है, उसके लिए, 
अनेक खतरे हैं। ऐसे स्वतत्रता के लिए अन्य नागरिकों तथा राज्य 
दोनों की ओर से खतरे रहते हैं| इन दोनों से उसकी रक्षा करने की 
आवश्यकता दै। देश का क्लानून उसकी पहले ख़तरे से रक्षा करता है 
ओर संविधान में “मौलिक नागरिक अधिकारों? को स्थान देने से 
दूसरे खतरे से रक्चा दोती है। साधारणतया प्रज्ञातत्रीय राज्यों में हो 
नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं ओर उसका उपभोग भी करते हैं। 
इस दृष्टि से प्रजातत्र की परिमाषा इस प्रकार भी की गई है कि यह 
पार्तामैटरी संविधान द्वारा सुरक्षित स्वतत्नताओं की पद्धति है। किन्तु 
उसका वास्तविक संरक्षण नागरिकों की भावना में है। नागरिकों को 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सदा तत्पर और सतक रहना 
चाहिएं। लॉस्को ने यह ठीक ही कहा है कि “सतत सतकता स्वतन्त्रता 
का मूल्य है” (76॥4] ए॥8]9708 5 (6 70९8 ० [.76॥9५)। 
यदि नागरिक शासन के कार्यों को जागरूक होकर न देखते रहे और 
अपने अधिकारों कौ रक्षा के लिये तत्पर न रहे तो उनकी स्वतन्त्रता 
अनिश्चित रहेगी। 


अधिकारों की प्रकृति-- 


उप्रयु क्त , विवेचन में अधिकार शब्द का प्रयोग अनेकों बार हुआ 
है । अतः यह आवश्यक दे कि इस शब्द के अथथ पर भी यहाँ विचार 
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कर लिया जाय | राज्य-विशान की एक महत्त्वपूर्ण धारणा होने से भी 
उस पर विचार करना आवश्यक है | 

१७ वीं तथा १८ वीं शताब्दी के लेखकों ने मानव प्रकृति में निहित 
अधिकारों कौ चर्चा की | उनका यह विचार था कि वे मनुष्यों को प्रकृति 
से ही प्राप्त हैं; वह उन श्रधिकारों के साथ जन्मा है। वे उसकी प्रकृति के 
वैसे ही अंग हैं जैसे उसकी चमड़ी का रंग | लॉक का मत था कि सब व्यक्ति 
स्वतन्त्र और समान उत्पन्न हुए हैं। जीवन-अधिकार, सम्पत्याधिकार, 
निर्णय-अधिकार, सुरक्षा का अधिकार श्रादि कुछ अन्य “प्राकृतिक 
अधिक।र” हूँ जिन्हें इन लेखकों ने स्वीकार किया है। समाज उन 
अधिकारों से मनुष्यों को वंचित नहीं कर सकता डिन्‍हें प्रकृति ने प्रदान 
किया है। यही प्राकृतिक अधिकारों का प्रसिद्ध सिद्धान्त है जो अमेरिकन 
तथा फ्रन्च अधिकारों की घोषणाओं' का आधार था। सामाजिक 
समभोौते का सिद्धान्त भी हसको मानता है। 

अधिकारों की प्रकृति के सिद्धान्त के रुप में इसका समर्थन नहीं 
किया जा सकता। इसकी ये दोनों मान्यताएं ग़लत हैं कि (१) अ्रधिकार 
राज्य से स्वतन्त्र रू मे ओर राजनीतिक समाज से पूर्व भी विद्यमान ये 
ओर (२) राज्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों से मनुप्यों को वंचित 
कर देता है | जेसा कि आगे चल कर सिद्ध किया जायगा, अधिकार 
केवल “नागरिक समाज” ( (7श|।| 56०69 ) में ही हो सकते हैं; 
राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति उनका 
उपभोग कर सकता हैं | समाज की सदस्यता इनका आधार है 
और इनके उपभोग के लिए परम आवश्यक है। प्राकृतिक अधिकारों 
की कोई सर्व-सम्मत सूची तैयार नहीं की गईं है | इस सिद्धान्त 
में ओर भौ अनेकों कठिनाइयॉँ हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं 
करेंगे | 

प्रकृति से व्यक्ति जो कुछ प्रात करता है वह सत्ता (?०७४८/) है 
जैसे देखने, सुनने, खाने-पीने आदि की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ श्रधिकार 
नहीं हैं; किन्तु वे अश्रधिकारों के श्राधार हो सकती हैं। प्रकृतिदत्त कुछ 
शक्तियाँ तो जन्म के समय परिपक्क होती हैं, अन्य शक्तियों के विकास 
के लिये समय तथा वातावरण की अपेक्ा होती है। मानव शिशु में 
अनेक शक्तियों का भण्डार होता है किन्तु शैशच में वह कई काम नहीं 
कर सकता। उसमें खड़े होने, भाषण करने तथा विचार करने की 
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शक्ति है किन्तु आरम्म में वह इन कार्यों को ठुरन्त नहीं कर सकता। 
इनका विकास शने: शने! होता है। वह्द गणित के प्रश्नों का इल नहीं 
कर सकता और न निबंध लिख सकता है, यद्यपि उसमें प्रत्षिमा ओर 
बुद्धि होती है । इन शक्तियों के विकास की आवश्यकता होती है। इनका 
विकास समाज में और समाज द्वारा ही सम्भव है। सम्राज में दी व्यक्ति 
को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त माध्यम और 
प्रेरणा तथा प्रोत्साइन मिलते हैंँ। जीवन की वे समस्त सासाजिक 
अवस्थाएं ही; जो उसके विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, मानव के 
अधिकार हैं | राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह इनकी व्यवस्था करे | इस 
प्रकार अधिकारों की यह परिभाषा की जा सकती है कि वे सानव« 
विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं। वाहल्ड के अनुसार 
कुछ कार्यो के सम्पादन की स्वतन्त्रता का उचित दावा ही अधिकार है | 
इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकारों की प्रकृति सामाबिक है। 
वे व्यक्तियों के श्रधिकार श्रमाज का सदस्य होने के कारण ही हैं | वे 
सामाजिक जीवन के पहलू हैं | एक योगिराज जो ट्टिमाचल की कन्दरा 
में योगसाधना करता है या जो किसी वनप्रदेश में एकान्व जीवन व्यतीत 
करता है तथा जिसका मानवों से कोई सम्पक ज़हीं, उसके कोई अधिकार 
नहीं हो सकते। 

इस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करना ग़लत है, यदि 
इनका प्रयोजन उन अधिकारों से हे जिनका मनुष्य समाज तथा राज्य की 
उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अ्रवस्था में उपभोग करते थे ओर जिनको प्रकृति 
की देन कहा जाता है। परन्तु यदि इनमें हमारा प्रयोजन उन अ्रधिकारों 
या अवस्थाश्रों से है जो मानव की प्रकृति के विकास के लिए अपवश्यक 
हैं, चाहे वे राज्य द्वारा स्वीकृत हों यान हों ओर डनकी राज्य ने 
व्यवस्था की हो या न की हो, तो राज्य-विज्ञान में एक आवश्यक 
धारणा के रूप में इनका स्थान बना रहना चाहिए। प्राकृतिक श्रघि- 
कारों' से हमें उन अधिकारों का मतलब लेना चाहिए जो प्रत्येक नाग- 
रिक को दिये जाने चाहिए. जिससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
हो सके | उन्हें आदश्श” अधिकार कहा जा सकता है। इसके द्वारा इम 
समाज में स्वीक् और प्रचलित वास्तविक और क्वानूनी अधिकारों कौ 
परीक्षा कर सकते हैं| राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार इन आदशे अधि- 
कारों से जितने दूर होंगे, राज्य उतना ही पिछुड़ा हुआ होगा। इससे 
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यह स्पष्ट है कि समस्त प्राकृतिक अधिकारों के लिए समाज द्वारा 
स्वीकृति श्रावश्यक नहीं है। वे समाज को नैतिक बुद्धि द्वारा अवश्य 
स्वीकृत होने चाहिए। यदि जनता किसी अधिकार की निरन्तर मॉग 
करेगी तो नैतिक स्वीकृति के फलस्वरूप उसे कानूनी स्वीक्षति कभी न॑ कभी 
अवश्य मिल जायगी | 


अधिकारों में सामाजिक स्वीकृति समाविष्ट है; उनका देश के 
क़ानून से सम्बन्ध है | उनका सदाचार से भी उस सीमा तक सम्बन्ध है 
जहाँ तक वे नागरिक के ध्यक्तिव के विकास के लिये आवश्यक हैं। 
सदाचार तथा नैतिकता से इनका सम्बन्ध इसलिए भी है कि इन अधि- 
कारों को समाज की नैतिक बुद्धि या चेतना द्वारा भी स्वीकृति श्रावश्यक 
है। इन अधिकारों का अस्तित्व इसी आ्राधार पर है कि उनके द्वारा 
नैतिक हित की सिद्धि होती है। श्रधिकार नैतिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व के 
विकास के लिये श्ावश्यक है ; अतः इससे यह परिणाम निकलता है कि 
जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं तथा जिसमें कोई नैतिक क्षमता नहीं उसे 
कोई अधिकार नहीं मिल सकता | इसी कारण पशुश्रों के कोई अधिकार 
नहीं होते | इस प्रकार अ्रधिकार अपने आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने की 
अनुमति के लिए आत्म-चेतनायुक्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ तथा समाज 
द्वारा स्वीकृत दावा है । 


अधिकारों के दो अन्य पक्ष भी हैं| प्रथम, अधिकार ग्रावश्यक रूप से 
सार्वभीम हैं| भ्रधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का निजी मामला 
नहीं हो सकता | यदि श्रधिका ₹ व्यक्तिगत आत्मविकास के लिए आवश्यक 
है तो वह सबों के लिए ही आवश्यक है। श्रतः वह समान रूप से 
सब को प्राप्य होना चाहिये | दूसरे, श्रधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े 
हुए हैं | श्रधिकारों का श्रस्तित्व कत्त व्य-जगत में ही हो सकता है ; एक 
व्यक्ति के अधिंकांर से दूसरे व्यक्तियों का उसके अधिकार का आदर 
करने का कत्त व्य हो जाता है| मेरी सम्पत्ति पर मेरे अधिकार का श्रथ 
यह हैं कि दूसरे व्यक्ति उसे मेरी अ्रनुमति के बिना प्राप्त नहीं कर सकते | 
जीवन-सम्बन्धी मेरे श्रधिकार का यह अथ दे कि कोई भी व्यक्ति मुझे 
मोरेंगा नही और न हानि पहुँचायेगा | दूसरे अश्र्थ में भी अधिकारों के 
साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं| अधिकार केवल श्रात्म-विकास कौ शर्ते ही नहीं 
हैं; वंह सार्वजर्निक हित कौ इद्धि का साधन भी दै। समाज व्यक्ति को 
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अधिकार की गारण्टी इसलिए देता है कि वह अपनी नेतिक प्रकृति को 
पूर्ण बना सके और सामाजिक प्रगति में सहायक हो सके | इस प्रकार 
व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है, वद्द उस पर उसका प्रयोग समाज 
के कल्याण के लिये करने के कतंव्य का भी आरोप करता है। जिस 
समय वह उसका प्रयोग ऐसे ढंग से करने लगता है जो समाज के लिए 
अहितग्रद होता हे, उस समय वह उसका श्रधिकारी नहीं रहता। यही 
कारण है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों को बन्दी बना देता है जो समाज के 
लिए. ख़तरा बन जाते हैं । 


दण्ड के सिद्धान्त-- 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व स्वतन्त्रता से सम्बन्धित दो 
विषयों पर विचार करना वांछुनीय है--( १) राज्य का व्यक्तियों को 
दण्ड देने का अधिकार जो प्रगट रूप में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के विरुद्ध 
है शोर ( २) स्वतन्त्रता तथा समता का सम्बन्ध | जिस प्रकार राज्य के 
प्रभुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की असंगति देखने में ही थी, उसी प्रकार 
राज्य-दश्ड ऊपरर से ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण करता हुश्रा 
प्रतीत होता है| वास्तत्र में देखा जाय तो अपराधियों को दण्ड दे कर ही 
राज्य अपने नागरिकों को दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्त रख सकता है | विचा- 
रकों ने दर्ड की प्रकृति तथा उसके ओचित्य के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त 
का निरूपण किया हैः--( १ ) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (९(09०(॥ए८ 
']6०५), ( २) निरोधात्मक सिद्धान्त ([06(67767: 7४९०५) 
तथा ( ३ ) संशोघनात्मक सिद्धान्त ((२९(०7078/78 ॥]6०79) । 


(१) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त-- 


इस सिद्धान्त का यह नामकरण उचित नहीं है क्योंकि इससे यह 
प्रकट होता है कि राज्य व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना चाहता है, 
जिस प्रकार क्षति भुगतने वाला व्यक्ति बदला लेना चाहता है | इस प्रकार 
का विचार सवथा ग़लत है । राज्य द्वारा दरड का सार तो व्यक्तिगत प्रति- 
शोध का अपाक रण है | राज्य-व्यक्ति के प्रतिशोध के अधिकार को छीन 
लेता है ओर उसके स्थान पर अपने दण्ड का आरोप कर देता है। इस 
सिद्धान्त की यह मान्यता है कि दरड अपराधी के समाज-विरोधी कार्य 


का स्वाभाविक परिणाम है। अपराधी अपने अपराध के द्वारा नैतिक 
व्यवस्था की सत्ता एवं प्रधानता को भंग करता है श्रोर उसे दश्ड दे कर 
उसकी पुनः स्थापना एवं रक्षा की जाती है। राज्य के रूप में संगठित 
समाज दरड दे कर उस कार्य के प्रति अपनी नाराज़ी प्रकट करता है। 
उसे दण्ड न देना वैसा ही होगा जैसा कि कि किसी रोगी को औषधि न 
देना । इस प्रकार दण्ड अपराध के लिये निषेधघात्मक पुरल्‍्कार है। अप- 
राधी इसका पात्र होता है | दर्ड के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी चीज से 
वंचित नहीं हो जाता जो उसके पास होती हे । वह तो उसे उसकी देय 
वस्तु ही देता है । कार्ट ओर हेगल के यही विचार हैं । 


(२) निरोधात्मक सिद्धान्त-- 


इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि दण्ड क़ानून के भग्न गौरव की 
पुनः प्रतिष्ठा के लिए नहीं, त्रन्‌ अ्रपराधी को भविष्य में अपराध करने 
से रोकने के लिए दिया जाता है। अपराध के साथ भय का सम्बन्ध 
स्थापित कर के अ्रपराधी को अपराध करने से रोका जाता है | यह सिद्धांत 
अपराधी तथा दूसरों पर दण्ड के प्रभाव पर विचार करवा है। एक 
न्यायाधीश के अपराधी के प्रति इस कथन से कि उसे भेड़ चुराने के लिए 
दण्ड नहीं दिया गया है, वरन्‌ इसलिये कि भविष्य में भेड़े न चुराई जा 
सके, यह सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है | श्रव तक यह सिद्धान्त व्यापक रूप 
से प्रचलित था और इसमें सत्यांश भी है। इम देखते हैं कि अपराध 
की' पुनरावृत्ति के साथ दण्ड बढ़ जाता है। ऐसा इसी सिद्धान्त के आधार 
पर होता है | 


(३ ) संशोधनात्मक सिद्धान्त-- 


वर्तमान काल में यह सिद्धान्त प्रचलित हो गया है। यह इस बुग 
की लोकहितैषी प्रइत्तियों के अनुकूल है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार 
अपराध उन परिस्थितियों का फल माना जाता है, जिनमें समाज अपने 
सदस्यों को रहने के लिये बाध्य करता है। यह अ्रपराध को एक रोग 
समभता है जिसके लिए अ्रपराधी की चिकित्सा होनी चाहिए, उसे दण्ड 
नहीं मिलना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार जेलों के स्थान पर 
मानसिक चिकित्सा-यह तथा सुधार-णह होने चाहिएं। दरड का उद्दं शुय 
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अपराधी के चरिच्र में ऐसा सुधार करना है जिससे वह राज्य का एक 
भद्र मागरिक बन जाय और अपना जीवन अ्रधिक अच्छी तरह 
बिता संके । 


इस विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करना कठिन है। अ्रपराधों 
को रोग नहीं माना जा सकता | अपराधी के सुधार के लिए दण्ड को 
अपराधी को आन्तरिक इच्छा के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता | इतना 
अवश्य ठीक है कि दर्ड से अपराधी श्रपनें कार्य के दोष देख कर सुधर 
सकता है। दण्ड के सच्चे सिद्धान्त में उक्त तीनों सिद्धान्तों का समन्वय 
होना चाहिए | यदि प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त की ठीक तौर से व्याख्या की 
जाय तो उससे इमारा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है | 


स्वतन्त्रता और समता-- 


स्वतन्त्रता मानव जीवन की श्रत्यन्त आवश्यक शर्तों में से एक है। 
राज्य का यह सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है कि वह व्यक्ति के लिये उसके 
उपभोग की पूर्ण सुविधा प्रदान करें, यद्यपि यह राज्य का एकमात्र या 
मुख्य कार्य नहीं है | किन्तु इस काय के लिये ऐसी शर्तों की अ्रावश्यकता 
है जो आसानी के साथ पूरी नहीं की जा सकतीं | इनमें से एक शर्ते है 
समता | स्वतन्त्रता उस समय तक वास्तविक नहीं हो सकती और न वह 
अपने ध्येय को ध्राप्त ही कर सकती है जब तक कि उसके साथ समता न 
हों। समता के अभाव में स्वतन्त्रता एक स्वप्नमात्र रह जाती है। 


हमने ऊपर बतलाया है कि नागरिक स्वतन्त्रता का उस समय तक 
कुछ भी मूल्य नहीं होता जब तक कि उसके साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता 
ने हो। इन दोनों का श्राथिक समता के अमाव में कोई मूल्य नहीं 
रह जाता | आथिक समता उस समाज में सम्भव नहीं है, जहाँ विषमता 
का राज हो, जहाँ ऊँच-नीच के भेदभाव हों और जहाँ कोई विशेषाधि- 
कारयुक्त वर्ग दलित वर्ग पर ग्राधिपत्य रखता हो । इ'गलेणड तथा अ्रमेंरिका 
के संयुक्त राज्य जैसे देंशों में मी जनता को वाघ्त॑विंक स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं है। स्थापित स्वार्थ, जिंनंकी अधिकारियों तक बंड़ी सरलता से 
पहुँचे हो सकती है, उसके मार्ग में अनेक बाधाएँ खड़ी करतें हैं। जिस 
संसाज व्यवस्था का आधार स्वटन्त्र प्रतियोगिता और व्यक्तिगत पूजी 
हों, तो जिनकें पास पूंजी नहीं होती, उनको केवल अ्रपनी भ्रमजीविका 


स्वतन्त्रतां [ ३०७ 


के लिए. बेचने और भूखों मरने की स्वतन्त्रता होती है। धनी व्यक्ति 
अपने पद तथा घन के कारण जिन छुयोगों को प्राप्त करते हैं, वे 
साधारण जनता को प्राप्त नहीं होते । 

जब यह कहा जाता है कि समता स्वतन्त्रता की आवश्यक शर्ते है, 
तो समता का अर्थ समान व्यवहार अथवा असमान कार्य के लिए. समान 
वेतन नहीं समझना चाहिये | जो समता का प्रचार करते हैं वे सबको 
बिलकुल एक स्तर पर नहीं लाना चाहते । वे यह चाहते हैं कि थोड़े से 
व्यक्तियों को विशेषाधिकार न हों ओर समत्त जनता को पद्चाप्त सुविधाएं 
दी जॉय | समता की यह मॉँग है कि थोड़े से व्यक्तियों को विलासमय 
जीवन व्यतीत करने देने के पहले सब व्यक्तियों की श्रावश्यकताएँ 
पूरी की जॉय | सत्ता का प्रयोग स्वार्थपूर्ति के लिये नहीं, वरन्‌ लोक- 
संग्रह के लिए होना चाहिये | यह स्पष्ट हे कि वर्तमान्‌ पूँ जीवादी राज्यों 
की अपेनज्ञा इस प्रकार सगठित समाज में जनता को कहीं अधिक 
स्वतन्त्रता ट्ोगी। 


अध्याय ११ 
राज्यों का वर्गीकरण तथा उनके रुप 


वर्गीकरण का आधार-- 


राज्य के प्रदेश के आकार, जनसख्या तथा उसके शासन के रूप 
एवं प्रणाली के भेदों को देख कर प्ज्ञेटो से ले कर श्राघुनिक काल तक के 
लेखकों ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। राज्यों के जो वर्गीकरण किए. 
गए, हैं, उनमें से कोई भी पूर्णतः सतोषप्रद नहीं है | प्रदेश के आकार 
तथा नागरिकों की संख्या के आधार पर राज्यों को छोटे बड़े मानना 
ब्य्थ है। उनकी सम्पत्ति, प्राकतिक साधनों, आयात-निर्यात, व्यापार, 
उद्योग-पन्धे तथा सेनिक-शक्ति आदि के आ्राधार पर उनका वर्गीकरण 
करना भी व्यर्थ होगा | इस प्रकार का वर्गीकरण एक शअ्र्थ-शास्त्री के 
लिये ठीक हो सकता है परन्तु राज्य वेशानिक के लिए उनका कोई मूल्य 
नहीं है क्योंकि इनमें से किसी से भी वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार 
नहीं मिलता। उनके कारण राज्य की विशिष्टता का कोई ज्ञान नही 
होता । 


प्रभुत्व राज्य की एक आवश्यक विशिष्टता है ; यही राज्य को अन्य 
ऐच्छिक संस्थाओं से अलग करता है | प्रभुत्व का स्थान सब राज्यों में 
समान नहीं है । प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है, इस विचार के आ्राधार पर 
राज्यों में सेद किया जा सकता है। यदि प्रभुत्व राज्य में एक व्यक्ति में 
निहित है, तो उसे हम एकतन्त्र या राजतन्त्र कहेंगे। यदि प्रभुत्व कुछ 
व्यक्तियों में निहित है जो धन, बुद्धि तथा राजनीतिक ज्ञषमता के कारण 
अ्न्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे कुलीन-तन्त्र कहेंगे, ओर यदि 
प्रभुत्व समस्त जनता में निहित है, और वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
उसका प्रयोग करती है तो उसे इम जनतन्त्र कहेंगे। अ्ररस्तू के समय से 
राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से होता रहा है | इसके महत्त्व के कारण 
हम अरस्तू का वर्गीकरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं । 


राज्यों का वर्गकरण तथा उनके रूप [ २०६ 
अरस्त्‌ का वर्गकरण-- 


अरस्तू ने अपने वर्गीकरण का दोहरा आधार रखा है । प्रथम, वह 
ध्येय के आधार पर राज्यों के दो भेद मानता है-- सामान्य तथा विहकृत | 
जब राज्य समस्त समाज के हित के लि< कार्य करता है, तब वह 
सामान्य कहलाता है और जब शासक या शासक वर्ग समाज के हितों 
की उपेक्षा कर अपने स्वार्थ के लिये शासन करता है तब उसे विक्ृत 
कहते हैं | दूसरे, जितने व्यक्तियों में राज्य का प्रभुत्व निहित है, उनकी 
सख्या के अनुसार भी उसने भेद किये हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार 
तीन प्रकार के राज्य माने गये हैं- एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा जनतनत्र | 
इन दोनों आधारों को शामित्न कर के उसने राज्यों के ६ रूप बत- 
लाये हँ-- 


विशुद्ध अथवा सामान्य राज्य विकृत राज्य 


एक व्यक्ति का शासन एकतन्त्र अन्यायोी शासन 
अल्प व्यक्तियों का शासन कुलीनतन्त्र अल्पजनतन्त्र 
समस्त जनता का शासन लोक राज्य जन तन्त्र 


राज्य एकतन्त्र उस समय होता है जब कि एक व्यक्ति, जिसके हाथ 
में सर्वोच्च सचा है, वह उस सत्ता का प्रयोग समस्त प्रजा के लाभ के लिये 
करता है | जब वह अपने स्वार्थ के लिए सत्ता का प्रयोग करता है और 
समाज के हितों की अ्रवहेलना करता है, तब वह अन्यायी शासन 
( ॥9५7४779ए ) कहलाता है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता जब अल्प 
व्यक्तियों के हाथ में होती है और जब ये अल्पसंख्यक व्यक्ति समृचे समाज 
के कल्याण के लिये शासन करते हैं, तब उसे कुलीनतन्ज (&7500- 
०7४०५) कहते हैं किन्तु जब ये अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने स्वार्थ के 
लिए, शासन करने लगते हैं तब उसे अल्पजनतन्त्र ( 0॥897079 ) 
कहते हैं। जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में-लोक में-निहित होती है 
ओर वह सबके कल्याण के लिए. शासन करती है, तब उसे लोकराज़्य 
(7०॥६9) कहते हैं और जब जनता अपने स्वार्थ के लिये शासन करती 
है, सबके कल्याण के लिए. नहीं, तब उसे जननन्त्र (02770८740%) 
कहते हैं। इस प्रकार लोकराज्य ( [20]|9 ) विशुद्ध रूप है ओर 
जनतन्त्र ( 0277029०५ ) विक्ृत रूप हैं। 

२७ 


२१० ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में दो बातों पर विशेषतः विचार करना 
है | अरस्तू ने कुलीनतन्त्र ( 875000790८9 ) तथा अल्पजनतन्त्र ( 0!- 
2०7०॥५ ) इन दोनों में स्पष्ट भेद माना है। आधुनिक प्रथा के अ्रनुसार 
इनमें भेद नहीं माना जाता | हम एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग 
करते हैं, जिसका अ्रथ है धनपतियों का शासन | हम जनतन्त्र को विक्ृत 
राज्य का रूप नहीं मानते | इसके विपरीत हम उसे राज्य का सर्वेश्रेष्ठ 
रूप मानते हैं | दूसरे शब्दों में, अरस्तू ने जिसे पॉलिटी कहा है, उसे हम 
पामरजन तन्त्र (१(090०:४०ए 07 (0८00]0०079०ए) कहते हैं। अररस्तू 
ने जनतन्त्र की जो निन्‍दा की है, उससे आधुनिक विद्यार्थियों को आश्चये 
होगा, किन्तु उसका अश्चय उस समय दूर हो जायगा जबकि उसे यह 
विदित हो जायगा कि उसके इस शब्द का प्रयोग भिन्न श्रर्थ मे किया 
है। आधुनिक लेखक विशुद्ध तथा विक्ृत राज्यों का भेद नहीं मानते | 
इस कारण श्रधुनिक समय मे राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
गया है--एकतन्त्र, धनिक-तन्त्र ओर जनतन्त्र | प्राचीन वर्गीकरण को 
फिर से भ्रपनाना और कुलीनतन्त्र तथा अ्रल्पजन-तन्त्र में मेद करना 
अच्छा होगा ! 


गानंर तथा दूसरे लेखको ने अरस्तू द्वारा राज्य के वर्गीकरण ( एक- 
तन्‍्त्र, कुलीन-तन्त्र तथा जनतन्त्र ) की आलोचना निम्नलिखित शआ्राधार 
पर की है :-- 


१--अ्र रस्तू का यह वर्गीकरण सविधानों तथा शासनों का है, राज्यों 
का नहीं । उसको राज्यों का वर्गीकरण मान लेना राज्य श्रोर 
शासन को एक मानने के बराबर होगा | किन्तु यह ठीक नहीं है। 
ये दोनों भिन्न हैं और इनमें भेद स्थापित करना चाहिये। यह सत्य 
है कि वह जब राज्यों के वर्गीकरण कौ समस्या पर विचार करता 
है तो वह शासनों तथा संविधानों की भी बात करता है। ऐसा 
इसलिए किया गया है कि राज्य तथा शासन में भेद बाद के युग में 
हुआ है | श्ररस्तू के शुग में इन दोनों में भेद नहीं माना जाता था। 
चूंकि वह प्रभुत्व-सत्ता के सम्बन्ध मे विचार करता है, इस कारण 
इम उसे राज्यों का ही वर्गीकरण मान सकते हैं, शासनों का नहीं | 
एकतन्त्र, कुलीन-तन्त्र तथा जनतंत्र राज्यों फे भेद हैं ओर शासनों 
के भी | हम प्रो० बगगेंस के इस विचार से सहमत हैं कि अरस्तू के 


राज्यों का वर्गीकरण तथा उनके रूप [ २११५१ 


वर्गीकरण का राज्यों के सम्बन्ध में प्रयोग सही और सर्वाद्धपूर्ण है। 
यदि कोई इससे सहमत न हो तो भी यह वर्गीकरण ऐसा है जिस 
पर इस प्रसक् पर विचार करना उचित है | 

२--यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक श्राधार पर नहीं है। इसका आधार 
मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं; इसका आधार संख्या है, गुण नहीं । 
इन तीनों रूपों मे जो भेद हे वह उस जनसंख्या के आधार पर है 
जिसके हाथ में प्रभुत्व है, राज्य के किसी विशिष्ट लक्षण के आधार 
पर नहीं | यह आलोचना उचित नहीं है। इसमें एक बड़े महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की उपेक्षा की जाती है, जिस पर अरश्तू ने बड़ा ज़ोर दिया 
था । कुलीन-तन्त्र उस अल्पसंख्यक जनता द्वारा शासन है जो 
बुद्धिमानू तथा योग्य है। जनतन्त्र केवल जनता द्वारा ही शासन 
नहीं है वरन्‌ ऐसी जनता द्वारा शासन है जो धनहीन है| कुलीनतन्त्र 
तथा जनतन्त्र में इस प्रकार जो भेद है वह केवल यही नहीं है कि 
पहले में श्रल्प व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होती है और दूसरे में 
समस्त जनता के हाथ में । यह भेद वाध्तव मे अल्यसंख्यकों तथा 
बहुसंख्यकों के चरित्र का है। यह वर्गीकरण सावयव सिद्धान्त के 
आधार पर है। इसका सम्बन्ध राजनीतिक चेतना के विकास से 
है। जब राजनीतिक चेतना एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित 
होती है तब राज्य एकतन्त्रीय होता है। जब वह शअ्रल्प व्यक्तियों 
या परिवारों तक सीमित होती है तब राज्य कुलीन तन्त्रीय होता 

है ओर जब समस्त जनता राजनीतिक चेतनामय हो जाती है तब 
राज्य प्रजातान्त्रिक हो जाता है। 

३- यह वर्गीकरण वतंमानकाल के राज्यों के सम्बन्ध में लागू नही हो 
सकता । अरघ्तू ने यह वर्गीकरण यूनान के नगर राज्यों को ध्यान 
में रख कर किया था। जो परिस्थितियों एवं अ्रवस्थाएं इस समय 
विद्यमान हैं, वे प्राचीन काल की परिस्थितियों से बहुत मिन्न हैं। राज 
नवीन प्रकार के राज्य उत्पन्न हो गये हैं। उनकी समस्याएं तथा 
उनकी संस्थाएँ विभिन्न हैं श्रेर उनके चरित्रों में भी विभिन्नताएं हैं | 
इस प्रकार पुराना वर्गीकरण सामयिक नहीं रहा, उसका परित्याग 
कर देना चाहिए | 
इस आक्षे प में बहुत कुछ सत्य है| यह शासनों के वर्गीकरण के संबंध 

में तो और भी उचित है | आगामी अध्याय में इस पर विस्तारपूर्वक विचार 


२१२ |] राज्य-विज्ञान के मुल सिद्धान्त 


किया जायगा। यहाँ केवल इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा कि आजकल 
ऐसे नवीन राज्यों का उदय हो गया है, जिन्हें इस वर्गीकरण में स्थान 
नहीं दिया जा सकता, जेसे एकात्मक यां सघात्मक राज्य | वैधानिक 
राजतंत्र ( (.०0500प70709)  (०797०४ए ) को, जो एकतंत्र तथा 
प्रजातन्त्र का मिश्रण है, हम किस श्रेणी में रखेंगे ? इ गलैश्ड को एकतंत्र 
कहेंगे या प्रजातंत्र ! फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विदज्ञरलैएड 
को. एक ही वर्ग में रलना उनके मोलिक लक्षणों की उपेक्षा करना होगा | 
इस प्रकार अरस्तू के वर्गीकरण से हमें आधुनिक राज्यों की समानताश्रों 
शोर विभिन्नताओं को समभने में कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि 
उन सभी में अधिकतर प्रभ्ुुता जनता मे निहित है, एक यथा कुछ 
व्यक्तियों में ही नहीं | जमंनी, इटली तथा रूस में जो अधिनायकतंत्रीय 
राज्य नये स्थापित दो गये हैं उन्हें भी उसके वर्गीकरण में कोई स्थान 
नहीं मिलता । 


आधुनिक समय मे इस समस्या पर वेज्ञ, वॉन मोहल, ब्लु'ट्शली, 
बगेंस ओर जेलिनेक ने विचार किया है | बगेंस ने राज्यों को गणतंत्र, 
देवाधि राज्य, एकतत्रीय राज्य, एकात्मक राज्य, संहत राज्य ((१0700- 
576 59६25) सघ-राज्य तथा राज्यमण्डल ((:00/6०९/०।॥०॥) में 
वर्गीकृत किया है | इस वर्गीकरण का स्पष्ट दोष यह है कि यह किसी एक 
सिद्धान्त के आधार पर नही है। वॉन मोहल ने जो वर्गीकरण किया 
है उसमें भी यही दोष है। उसने निम्न प्रकार के राज्य माने हैं ; पित 
मूलक राज्य, देवाधि राज्य, प्राचीन राज्य, कानूनी राज्य, श्रत्याचारी 
या स्वेच्छाचारी राज्य | ब्लुटश्ली ने अरस्तू के वर्गीकरण में एक नये 
राज्य-देवाधिराज्य--को जोड़ दिया जिसके विकृत रूप का नाम उसने 
आइडियोक्र सी ([0८0००:००५) रखा । इसके साथ ही उसने कुछ गोण 
राज्य भी बताये हैं जैसे स्वतन्त्र राज्य, अर्द्ध-स्वतत्र राज्य तथा परतत्र 
राज्य | किन्तु इससे पुराने वर्गीकरण का मूल्य कम हो गया ; इस प्रकार 
संशोधन कर उसने पुराने वर्गीकरण में कोई सुधार नहीं किया | 

प्रो० जेलिनेक ने राज्य की इच्छा की अ्रभिव्यक्ति के ढंग को आधार 
मान कर राज्यों का जो वर्गीकरण किया है वह सबसे सरल और सुसंगत 
है। उसने राज्यों के दो भेद माने हैं--एकतंत्र तथां गणतन्त्र | जिस 
राज्य में इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति एंक व्यक्ति के 


राज्यों क। वर्गीकरण तथा उनके रूप [ २१३ 


द्वारा होती है वह एकतंत्र और जिसमें कम या अधिक व्यक्तियों के द्वारा 
होती है, वह गणतंत्र होता है। गणतत्रों के दो भेद हो सकते हँ--कुलीन 
तंत्रऔर जनतन्त्र | 


इन दोनों में जो भेद हैं वह गुण का नहीं, मात्रा का हे | इस 
वर्गीकरण का आधार अरस्तू के आधार, अर्थात्‌ प्रभुता के स्थान, 
से मिन्न नहीं है क्‍योंकि कुलीनतंत्र तथा प्रजातन्त्र में भेद केवल 
मात्रा का नही; गुण का है | जेलिनेक का वर्गीकरण अ्रस्तू के वर्गीकरण 
की अ्रपेज्ञा श्रेष्ठतर नहीं दै। कुलीनतंत्र का आधार योग्यता है ओर 
जनत॑त्र का समानता । 

प्राचीन काल से आज पर्यन्त राज्य का जो विकास हुआ है ओर 
उसमें राज्यों ने जो रूप धारण किये हैं उनके अनुसार राज्यों का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है; पूर्वी साम्राज्य, नगर- 
राज्य, रोम साम्राज्य, सामन्ती राज्य तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्य | ये 
एक दूसरे से मिन्न हैं | किन्तु इस वर्गीकरण का भी कोई वैज्ञानिक मूल्य 
नहीं है। यह ऐतिहासिक अधिक है; तार्किक कम | 

राज्यों के वर्गीकरण मे मुख्य कठिनाई यह है कि उनका वर्गीकरण 
अनेक प्रकार से और अनेक श्राधारों पर हो सकता है| कोई एक थोजना 
सब दृष्ठिकोणों एवं हितों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती | यदि हमे राज्यों 
का वर्गीकरण करना ही है तो सबसे अच्छा वर्गीकरण शासनों का 
वर्गीकरण करके किया जा सकता है। शासनों के वर्गीकरण पर आगे 
विचार #िया जायगा | 


राज्यों के संयोग 


जिस प्रकार कुछ सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मनुष्य 
समुदायों या संस्थाओं के रूप मे संगठित हो जाते हैं, उसी प्रकार कमी- 
कभी राज्य यह आवश्यक समझते हैं कि थे संयुक्त हो जॉय । ऐसे संयोग 
संगठित या असंगठित दोनों प्रकार के ही हो सकते हैँ | सन्‌ १६१४-१८ 
ईं० के प्रथम विश्वयुद्ध में इद्धलैंड, ,फ्रान्सन और इटली के बीच गुट 
क्रायम हो गया था और द्वितीय युद्ध मे जमनी, इटली तथा जापान के 
बीच भी गुटबंदी क्रायम थी | ये असंगठित संयोगों ([7॥१-08277982९6 
[ग्राणा 5) के उदाहरण हैं। ऐसे सयोगों में कोई केन्द्रीय प्रशासन कीं 
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स्थापना नहीं होती ओर ये बड़ी आसानी के साथ भंग किए जा सकते 
हैं। संगठित संयोग उसे कहते हैं, जिसमें राज्य परस्पर एक दूसरे के 
साथ कानूनी रूप से संगठित होते हैं ओर उनकी अपनी एक सामान्य 
वेन्द्रीय संस्था भी होती है। संगठित सघों के उदाहरण निम्न प्रकार 
हैं। व्यक्तितत संयोग ([26७78079] . एंगा07 5) वास्तविक संयोग 
(२९०) ए7075), राज्य-मंडल ((:0॥॥700679007), संघ (7606 
७3॥॥0४७) और श्रन्तरोष्ट्रीय प्रशासन संघ | ये सब एक दूसरे से परस्पर 
भिन्न हैं ; परन्तु उन सब में एक सामान्य लक्षण है | अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये उनकी एक केन्द्रीय संस्था होती है । 


व्यक्तिगत संयोग 


जब दो या अधिक राज्य एक ही व्यक्ति को अपना राजा या 
राजनीतिक प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तब उसे व्यक्तिगत संयोग 
([?८78074] [(77070) कहते हैं | इस प्रकार का संयोग उन राज्यों के 
उत्तराधिकार के ऐसे नियमों के फल-स्वरूप बनता है जिनके कारण 
उनका उत्तराधिकारी शासक एक ही व्यक्ति होता है। इस प्रकार 
पृथ्वीराज के अधीन देहली तथा श्रजमेर के दो राज्यों का एक संयोग 
स्थापित हो गया था | इंगलैंड और स्कॉटलैंड व्यक्तिगत संयोग के रूप 
में सन्‌ १६०३ से सन्‌१७०७ तक क्रायम रहे | रानी विक्टोरिया के शासन- 
काल के आरंभ तक हेनोवर का राज्य इगलैंड से मिला हुआ था | 


व्यक्तिगत संयोग केवल एकतंत्रीय राज्यों में ही सभव है श्रोर वह 
भी आकस्मिक होता है।इस प्रकार सम्मिलित राज्यों के संविधान, 
अधिकार, नागरिकता एवं संस्थाएं प्रथक्‌ रहती हैं | उनसे मिल कर 
कोई नवीन राज्य की स्थापना नहीं होती ओर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में उनका एथक्‌ व्यक्तित्व बना रहता है| 


वास्तविक संयोग 


जब दो या अधिक राज्य एक सामान्य राजा के आधीन किसी 
वैधानिक व्यवस्था द्वारा मिल जाते हैं और वे शासन-प्रबन्ध के लिए 
सामान्य संस्थाओं की स्थापना करते हैं, तब वास्तविक सयोग (२८५) 
एमशा07) बनता है। इसमें ओर वास्तविक संयोग में यह भेद है कि 
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व्यक्तिगत संयोग उत्तराधिकार के नियमों के फल-स्वरूप जन्म लेता है 
ओर वास्तविक संयोग वैधानिक व्यवस्था द्वारा। इसलिए. यह बन्धन 
सावयव है, आकस्मिक नहीं। यह सामान्य प्रभु की मृत्यु के कारण 
भंग नहीं हो जाता और इस प्रकार व्यक्तिगत संयोग की अपेक्षा अधिक 
स्थायी होता है। आन्तरिक शासन-प्रबन्ध के उद्देश्य से संयोग में सम्मि- 
लित होने वाले राज्यों का अ्रपना प्थक्‌ अस्तित्व हो सकता है; परन्तु 
अन्तररोष्ट्रीय विधान के अनुसार उन्हे प्रथक्‌ राज्य नहीं माना जा सकता | 
व्यक्तिगत संयोग तथा वास्तविक संयोग में यह भी एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
भेद है | वास्तविक संयोग का महत्त्वपूर्ण उदाइरण है आस्ट्रिया-हंगरी का 
साम्राज्य जिसका प्रथम विश्व-युद्ध के बाद नाश हो गया। वर्तमान समय 
में वास्तविक संयोग का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता । 


राज्य-मण्डल 


राज्य-मडल ((:0॥/6०७:०४(४०॥) राज्यों की एक परिषद्‌ का नाम 
है जिसकी स्थापना किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अन्य 
किसी वस्तु की अपेक्षा अपनी बाह्य सुरक्षा के लिये अधिक, की जाती है ; 
परन्तु इसमें वे अपने एथक्‌ प्रभुत्वों का परित्याग नहीं करते। इस प्रकार 
मंडल में जो राज्य सम्मिलित होते हैं, वे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व क्रायम 
रखते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तगंत उन्हें प्रथक्‌ राज्य माना 
जाता है | वे विदेशी सत्ताश्रों के साथ संधि आदि कर सकते हैं; और 
दूसरे राष्ट्रों के विरद्ध बिना अपने साथियों को अपने साथ घसौटते हुए 
युद्ध भी कर सकते हैं | इस प्रकार राज्य-मंडल एक प्रकार का शियिल 
संगठन है | इसकी कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं होती जिसके आदेशों का 
पालन सम्मिलित होने वाले राज्यों के लिए. आवश्यक हो | वे कुछ 
सामान्य काम करने के लिये ही सहमत होते हैं। जब आवश्यक होता 
है तब विविध राज्यों के प्रतिनिधि एकन्न होते हैं ओर सामान्य हितों 
के मामलों पर विचार कर सामान्य काय करने के लिए निश्चय करते 
हैं| इस प्रकार के निर्शंय अपने आप कार्य रूप में परिणित नहीं होते | 
उन्हें विविध सरकारों के पास स्वीकृति के लिए मेजना पड़ता है और 
जब सब राज्यों की सरकारें उन्हें स्वीकार कर लेती हैं तभी वे 
कार्यौनिवित किए जा सकते हैं। राज्य-मण्डल के कोई नागरिक नहीं होते 
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जिन्हें वह आदेश दे सके था जिनसे कर्तंव्यपालन की आशा की जा 
सके | राज्य-मंडल से किसी नवीन राज्य या सामान्य प्रभुत्व की स्थापना 
नहीं होती | 

जो बन्धन राज्यमण्डल के सदस्यों को बॉधता है वह राजनीतिक 
होता है| यह राज्यों के बीच राजनीतिक निर्णंय का परिणाम है, किसी 
कानूनी समभौते का नहीं। राज्यमण्डल उस प्रकार से स्थापित नहीं 
होते जिस प्रकार कि वास्तविक सयोग ओर व्यक्तिगत संयोग स्थापित 
होते हैं| वे स्थायी अ्रथवा अक्षय नहीं होते | कोई भी राज्य राज्य-मण्डल 
की सदस्यता से जब चाहे प्रथक्‌ हो सकता है।इस प्रकार यह संघ 
(7८१९००५६००) से भी भिन्न होता है। इस कारण राज्य-मण्डल 
तअल्पजीवी होते हैं। अतीत में कई राज्य-मण्डल थे, किन्तु श्राजकल 
दुनिया के किसी भाग में कोई राज्य-मण्डल नही है। अपनी दुर्बलता के 
कारण ये या तो शौघ्र हो नष्ट हो जाते हैं अथवा संघ का रूप घारण 
कर लेते हू | 

इतिहास में इमें राज्य मण्डलों के अनेक उदाइरण मिलते हैं | 
प्राचीन यूनानी इतिहास में हमें इटेलियन, ऐकियन तथा डेलियन लीग 
के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। मध्य-युग मे हेनसियाटिक नगरों ने 
अपना एक मण्डल स्थापित किया था। श्राघुनिक काल मे केन्द्रीय 
अमेरिकन राज्यों ने भी एक समय इसी आधार पर अपना सगठन 
किया था | हमारे देश में भी मराठा राज्य-मण्डल था| राष्ट्र-संघ, संयुक्त 
राष्ट्रसंघ ओर (ब्रिटिश ) कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स में भी राज्य-मण्डल 
के लक्षण मिलते हैं । 


कै 


सच 


संघ राज्यों का महत्त्व-- 


ऊपर हमने जिन संयोगों का विचार किया है उनकी शअपेत्ता 
संघ-राज्य (7८08/४) 5090०) का कहीं अधिक महत्त्त है। आधु- 
मिक राज्यों के विकास में संघ-चाद का पर्याप्त महत्व रहा है | 
आज के प्रसिद्ध राज्य श्रधिकांश में सध-राज्य ही हैं | इसके 
द्वारा अनेक राज्य मिल कर एक प्रभुत्व के श्रन्तर्गत एक संघ बना लेते 
हैं | कुछ विचारकों के अनुसार व्तंमान श्रन्तर्राष्ट्रीय अराजकता के 
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निवारण का एकमात्र उपाय है विश्व-संघ-राज्य की स्थापना। जॉन 
फ़िस्के, देनरी सिजविक तथा वैस्टर मार्क जैसे विद्वानों ने इसका गुणगान 
किया है। 


सल्न-राज्य की प्रक्ृति-- 

जब कुछ स्वतन्त्र-राज्य जो संयोग के इच्छुक हों, एकता के नहीं, 
एक सामान्य प्रभुत्व के अधीन मिल जाते हैं ओर अपने सामान्य 
हितों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों के प्रबन्ध के लिये एक केन्द्रीय शासन 
की स्थापना करते हैं तो सद्द-राज़्य का निर्माण होता हे। संयोग की 
इच्छा का अर्थ यह है कि विभिन्न राज्य कुछ कामों के लिये एक 
स्वतन्त्र राज्य के अन्तर्गत शामिल होते हुए भी श्रन्य कामों के लिये श्रपना 
स्वतन्त्र सज़्ठ़न क्रायम रखना चाहते हैं। एकता चाहने का अ्रथ यह 
है कि वे अपनी स्वतन्त्रता को बिलकुल त्याग कर एक एकात्मक 
राज्य के अधीन अज्ञ बन जाँय | यह राज्य-मण्डल से अनेक मामलों में 
भिन्न होता है। सबसे प्रथम तो सद्ड के द्वारा एक नवीन राज्य की 
स्थापना हो जाती है जिसकी प्रभुता अपने शासन के विषयों के सम्बन्ध में 
अपने समस्त नागरिकों पर होती है। इस नवीन राज्य का विधायक 
राज्यों से भिन्न अपना विधान-मण्डल, अपनी कार्य-पालिका तथा अपनी 
न्‍्याय-व्यवस्था होती हे । राज्य-मण्डल में ऐसी व्यवस्था नहीं होती | संघ 
के श्रन्तर्गत सभी राज्यों के नागरिकों की सद्बु-शासन के अ्रति भक्ति होती 
है. के उसके भी नागरिक होते हैं | दूसरे, सद्ड-शासन के अन्तर्गत जो 
राज्य सम्मिलित होते हें वे स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय इकाई नहीं माने जाते | 
वे अपने आन्तरिक शासन-प्रबन्ध में स्वतन्त्र होते हैं, किन्तु अन्य 
देशों के साथ वे अपने सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते | वे स्वयं स्वतन्त्र 
रूप से युद्ध तथा शान्ति-सन्धि नहीं कर सकते | अपने बैदेशिक सम्बन्धों 
के मामलों में वे संघ-शासन पर निभर होते हैं। संघ के सदस्यों के बीच 
युद्ध गह-युद्ध (0ए॥ ५७००) कहलाता है। परन्तु राज़्य-मण्डल के 
अन्तर्गत राज्यों के बीच युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय बुद्ध (७/४०) कहलाता है| 
तीसरे, संघ स्थायी तथा अ्रक्तय संस्था है | संघ में एक बार सम्मिलित हो 
जाने पर किसी भी राज्य को उससे एथक्‌ होने का अधिकार नहीं रहता। 
बर्मा ने सन्‌ १६३५ ई० के एक्ट के अनुसार भारतीय संघ में सम्मिलित 

रश्च् 
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होना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह सदेव के लिए, भारत के साथ 
सम्बद्ध हो जाना नहीं चाइता था। इसके विपरीत राज्य-मण्डल भंग 
हो सकता है, वह अ्रपनी प्रकृति से ही स्थायी नहीं होता । संघ' राज्य कौ 
एकता अन्य संयोगों ([7.005) की श्रपेज्ञा अधिक गहरी और ठोस 
होती है। उसके विधायक राज्यों ( इकाईयों ) को अपने विषयों में 
स्वशासन का पूर्ण अधिकार रहता है और वे एक॑ निश्चित सौंमा के 
भीतर अपने शासनाघिकारियों का पूर्ण प्रयोग करते हैं। ,फ्रीमैंन ने इस 
विचार को इस प्रकार व्यक्त किया हे; संघ शासन का नाम विधायक 
सदस्यों के किसी भी ऐसे सयोग के लिए व्यवहृत किया जा सकता है, 
जहाँ एकता की मात्रा शुटबन्दी से, चाहे वह किंतंनी ही घनिष्ट हो, 
अधिक बढ़े जाती है श्रोर जहाँ प्रत्येक विधायक राज्य की स्वतन्त्रता की 
मात्रा स्थानीय स्वशासन की स्वतन्त्रता से अधिक हो।? इस प्रकार संघ 
का सार-तत्व पहले से विद्यमान स्वतन्त्र राज्यों के आधोर पर एक नवीन 
राज्य का इस प्रकार निर्माण करने में है कि उनमें से प्रत्येक राज्य का 
अपना एक क्षेत्र बना रहता है जिसमें उनका प्रभुत्व बना रहता है और 
क्वानूनी रूप से वे संघ-शासन के नियंत्रण से स्वतन्त्र रहते हैं। इस क्षेत्र 
का निश्चय उस संविधान द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा संध-शासम 
की स्थापना की जाती है। इसमें न केन्द्रीय शासन और न राज्य-शासन 
ही कोई परिवतंन कर सकते हैं । इसमें केवल संविधान में संशोधन द्वारा 
ही परिवतन हो धकता है । वे सघ-राज्य जिनमें विधायक राज्यों पर उनके 
क्षेत्र में भी केन्द्रीय या सघीय सरकार का न्यूनाधिक नियन्त्रण रहता 
है सच्चे संध नहीं कहे जा सकेते ; वे आदर्श से नीचे रह जाते हैं. । रूंस, 
सन्‌ १६३४ ३० के प्रस्तावित भारतीय संघ तथा नवीन विधान के अनुसार 
भारतीय संघ इसी प्रकार के अपूर्ण संघों के उदाहरण हैं । 

चू'कि संघ॑-राज्य में केन्द्रीय शासनों तथा राज्य-शांसनों के बौच 
अनेकों विवाद इस सम्बंन्ध मे खड़े हो जाते हैं कि श्रेमुक मामले का 
प्रबन्ध केन्द्रीय शाप्नन के आधीन है या राज्य-शासन के, श्रेतः ऐसे 
विवादों के नि्य के लिये तथा सविधान की व्याख्या करने के लिये एक 
सर्वोच्च न्यायालय (5776776 (:०प्रा/) कौ स्थापना कौ आवश्यंकता 
दोती हे । 

इस प्रकार संघ के आवश्यक तत्व निम्ने प्रकार ईैं-«« 

( १ ) एक संख्या में स्वतन्त्र राज्यों का अ्रस्वित्व। 
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(२) संविधान जो संध राज़्यों के बौच सत्ता का वितरण 
क्रे। 


(३ ) संविधान की व्याख्या करने के लिए. एक सर्वोच्च न्यायालय 
संघ-राज्य में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता और दोहरी भक्ति 
होती है। वह संघ राज्य का नागरिक होता है और उसके प्रति उसकी 
भक्ति होती है। वह अपने राज्य का भी, जिसमें वह निवास करता है; 
नागरिक होता है ओर उसके प्रति भी उसकी भक्ति होती है। 


संधों की उत्पत्ति-- 


संघ-राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती दै। सबसे अधिक 
प्रचलित वरीक्रा तो यह है कि कुछ स्वाधीन राज्य स्वेच्छा से एक 
प्रभुत्व की अधीनता में शामिल हो कर सामान्य कार्मों की व्यवस्था के 
लिये एक केन्द्रीय शासन की स्थापना कर लेते हैं| संयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
ओर स्विस संघ का जन्म इसी प्रकार हुआ । दूसरा तथा कम प्रचलित 
तरीक्रा यह है कि एक केन्द्रित एकात्मक राज्य ((९॥॥:७!।2९० 
ए४४०४४५ 509/6) खण्ड-खणश्ड होकर स्वायत्त शासित इकाइयों मे 
विभाजित हो जाता है ओर फिर ये इकाइयाॉँ शामिल होकर सघ-राज्य की 
स्थापना करती हैं | २६ जनवरी सन्‌ १६५० ई० को भारत मे संघीय गण तन्‍्त्र 
का जन्म हुआ | इसका जन्म भी इसी प्रकार एकात्मक राज्य के विघटन 
से हुआ दे । कनाडा में भी इसी प्रकार से संघ-राज्य की स्थापना 
हुई थी | इन दोनों के संघ-राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा बाहर से 
आई | लोगों ने इसकी इच्छा नहीं की वरन्‌ आरन्तरिक शासन में सुधार 
करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने दोनों जगह इस विचार को 
जन्म दिया | इस प्रकार दोनों ढंग से बनने वाले सघों के प्रयोजन 
विभिन्न दोते हैं | कुछ स्वतन्त्र राज्यों को श्रकेली अवस्था में आक्रमण 
का भय रहंता है | वे सामान्य रक्षा की आवश्यकता के कारण मिलकर 
अपना संघ बना लेते हैँ। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतन्त्र दोने के बाद किसी 
योरोपियन सत्ता के आक्रमण के भय से अमेरिका के तेरहों उपनिवेशों 
ने श्रपना संघ बनाया था जो आगे चल कर संयुक्त राज्य अ्रमेरिका के 
रूप में विकसित हुआ | इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों ने जापान 
के आक्रमण के भय से अ्रपना संघ स्थापित किया । इस प्रकार विदेशी 
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सत्ताश्रों से स्वतन्त्र रहने की इच्छा ओर यह अनुभव कि स्वरन्त्रता 
संयोग द्वारा ही सम्भव है, ये दोनों बातें ही मुख्यतया स्वतन्त्र राज्यों को 
संघ-निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। संयोग-जन्य श्राथिक लाभ भी 
एक कारण होता है। परन्तु सामान्य रक्चा कौ आवश्यकता के समान 
प्रभावशाली नहीं । श्रमेरिकन संयुक्त राज्य के विभिन्न राज्यों की आर्थिक 
स्थिति, यदि वे संघ में शामिल नहीं होते तो, कभी ऐसी श्रच्छी नहीं हो 
सकती थी | अथिक कल्याण की इच्छा से ही सम्भव है कि भविष्य में 
पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के साथ फिर शामिल हो कर पाकिस्तान से 
सम्बन्ध विच्छेद कर ले ओर भारतीय संघ का फिर से अंग बन जाय | 
राजनीतिक संस्थाश्रों की समानता तथा जाति, धर्म, भाषा आदि की 
एकता संघ की आवश्यक शर्तें नहीं हैं । उनके अभाव में भी संयोग कौ 
इच्छा प्रबल ओर सक्रिय हो सकती है, यदि सैनिक असुरक्षा का डर 
ओर आर्थिक लाभ की आशा! विद्यमान हो | 


संघ राज्य के लिए आवश्यक बातें-- 


संघ-राज्य की स्थापना चाहे जिस प्रकार से हो, यह आवश्यक है 
कि विधायक इकाइयों ( राज्यों ) के निवासी सामान्य राष्ट्रीय भावना 
द्वारा अनुपेरित और सम्बद्ध हों; और उनके राजनीतिक, आर्थिक 
एव सांस्कृतिक हितों में समानता दो। जब तक उनमें इस प्रकार के 
बन्धन न हों, उनका एक राज्य में बने रहना असम्भव नहीं तो महान 
कठिन अवश्य है। धरम, भाषा तथा जाति के तीत्र भेद संघवाद के-लिए 
संकटप्रद हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हित-साम्य के विपरीत होता है। 
विधायक राज्यों में परस्पर भौमिक सम्पक होना आवश्यक है ; वे परस्पर 
एक दूसरे से मिले हुए हों, दूर-दूर न हों। भौगोलिक सामीप्य से उनकी 
सामान्य रक्षा, आर्थिक सहायता तथा हित-साम्य को सहायता 
मिलती है । ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संघ-प्रणाली को योजना सफल नहीं 
हो सकी क्योंकि (ब्रिटिश ) राष्ट्र-मएडल ((०07777079689]॥0) 
के देश एक दूसरे से समुद्रों द्वारा प्रथक्‌ हँ। पूर्वी तथा “पश्चिमी 
पाकिस्तान एक दूसरे से एक इज्ञार मील से अ्रधिक दूर होते हुए भी एक 
संघ के सदस्य हैं। इस दूरी और आर्थिक हितों की श्रसमानताएँ होते 
हुए भी ये दोनों भांग कब तक साथ रह सकेंगे यह तो भविष्य ही 
बतलायगा | संघ-राज्य का एक तौसरा आवश्यक तत्व यह है कि 
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विविध राज्यों में सघ में सम्मिलित हो कर अपने प्रथक्‌ श्रस्तित्व को 
विलीन किये बिना एक नवीन राज्य की स्थापना के लिए तीत्र भावना 
हो | उनमें संयोग की भावना होनी चाहिये, एकता की नहीं। संघवाद 
के द्वारा राष्ट्रीय एकता की इच्छा का राज्य-प्रभुत्व की इच्छा के साथ 
सामंजस्य स्थापित हो जाता है। यह मी वांछुनीय है कि संघ-राज्य में 
सम्मिलित होने वाले विविध राज्यों में अ्राकार तथा जनसख्या में लगभग 
समानता हो। यदि संघ में एक राज्य आकार तथा जनसंख्या में 
अधिक विशाल होता है तो वह दूसरे छोटे राज्यों पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लेता है। इस प्रकार संघ का रूप बिगढ़ सकता है ओर वह 
सघ न रह कर सामप्राज्य बन सकता है| एक समय जमंन राज्य-मण्डल 
में प्रशा का राज्य बहुत बढ़ा था। उसने अन्य राज्यों पर अपना 
आधिपत्य लाद कर उसे जम॑न साम्राज्य बना डाला था | 


राज्य या आनन्‍्त-- 


अब तक जो विचार किया गया है उसमें 'राज्य' (5(5(८) शब्द का 
प्रयोग दोनों संघ (7००००४७४००) और उसके अन्तर्गत राज्यों के लिए, 
किया गया है। इसका कारण यह है कि न अंग्रेज्ञी माषा में ओर न हिन्दी 
भाषा में ही संघ-राज्य के शअ्रन्तर्गत राज्यों के पद को प्रकट करने वाला 
कोई उपयुक्त शब्द उपलब्ध है। वे वास्तव में राज्य नहीं; वे प्रभुत्व- 
सम्पन्न नहीं हें और न उनका कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थान ही है। संघ में 
सम्मिलित हो जाने के कारण वे राज्य का वह लक्षण खो बैठते हें, 
जिसके कारण अन्य ऐच्छिक ध्षंस्थाओ्ों से उनकी भिन्‍नता प्रकट होती है । 
वास्तव में ऐसे अनेक संघ-राज्य हैं जिनमें उसके अन्तर्गत इकाइयों को 
राज्य नहीं कह्दा जाता। कनाडा में उन्हें प्रान्”! (?70977००) और 
स्विट्ज़रलैंड में उन्हें 'केन्टन' कहा जाता है। ये नाम भी उपयुक्त नहीं 
कदे जा सकते | संघ की इकाइयों को एकात्मक राज्य के प्रान्तों से कहीं 
अधिक स्वतन्त्रता होती है | यदि वे “राज्य” से कुछ कम हैं तो वे “केन्टन! 
या प्रान्त से कुछु अधिक अ्रवश्य हैं | 


कुछ लेखकों का विचार है क्रि इसे संघ-राज्य (#€त6४व 
5(2(८) कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि इसमें एकता का श्रभाव होता 
है जो राज्य का एक लक्षण है। संघ में सम्मिलित होने वाले राज्य 
संयोग ([7707) चाहते हैं; एकता (07॥79) नहीं। संघ राज़्य का 
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एसेम्बली, कों सिल और कार्यालय | ये राज्य की पार्लामैंट, मन्त्रि-मण्डल 
श्र सिविल सर्विस से मिलते-जुलते ये। राज्य के समान द्दी इसका 
व्यक्तित्व भी था ; इसकी सम्पत्ति थी ओर इसका बजट भी था, किन्तु यह 
राज्य नहीं था| क्योंकि इसके कोई नागरिक नहीं थे जिन्हें वह श्रादेश 
देता | इसका कोई प्रदेश भी नहीं था ओर न प्रादेशिक अधिकार-सी भा 
ही थी। यह तो राज्यों का एक समुदाय था जिसका उद्देश्य श्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि था | शान्ति की अ्रमिवृद्धि के लिए यह 
चाहता था कि +-- 

(१) राष्ट्रघघ के सदस्य अपने विवादों का निणय करने लिये कमी 
युद्ध नहीं करेंगे ; वरन्‌ वे पञ्च-निर्शय तथा विश्व-न्यायालय द्वारा नि्शय 
आदि शान्तिमय साधनों से उनका नियन्त्रण करेगे, 

( २ ) उनके पारस्परिक सम्बन्ध खुले हुए, समुचित तथा सम्माननीय 
होंगे, 

(३ ) वे अपने पारस्परिक व्यवहार मे अन्तर्राष्ट्रीय विधान के नियमों 
का प्रयोग करेंगे ओर 

(४ ) वे अपने संधियों के दायित्वों का आदर करेंगे | 

उसने कई विभिन्न ज्षेत्रों में अपने सदस्य राज्यों के बीच सहयोग कौ 
व्यवस्था करके मानव समाज के भौतिक एवं नैतिक कल्याण कौ वृद्धि 
के लिये प्रयत्न किया | उसकी स्वास्थ्य-्कमिटी ने मेलेरिया, केन्सर, क्षय 
आदि रोगों के दमन के लिये भी प्रय॑त्न किया | एक दूसरी कमिटी ने 
श्रनेत्तिक प्रयोजनों के लिये स्त्रियों तथा बच्चों के क्रय-विक्रय॒ को रोकने 
की कोशिश की | बोद्धिक सहयोग की शअ्रभिवृद्धि के लिये मी उसको एक 
कमिटी थी। उसने शस्त्र-निर्माण की दोड़ को बन्द करने का भी 
प्रयत्न किया, यद्यपि उसे इस कार्य मे कोई सफलता नहीं मिली। आशिक 
क्षेत्र में भी उसके प्रयत्नों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। परन्तु 
विश्व-शान्ति स्थापित करने तथा युद्ध बन्द करने में उसकी सबसे बड़ी 
असफलता उस समय हुईं जब कि वह अबीसिनिया पर इटली का और 
चीन पर जापान का आक्रमण न रोक सका | इससे उसकी निबंलता प्रकट 
हो गई और जम॑नी ने उससे पूरा लाभ उठाया, जिसका परिणाम हुआ 
मदद प्रलयंकर द्वितीय विश्वयुद्ध | बुद्ध छिं़ गया और राष्ट्र-संघध असहाग्य 
देखता रहा । अन्त में युद्ध की समाप्ति के बाद १८ अग्रेल सन्‌ १६४६ ई० 
को एक प्रस्ताव स्वीकृत कंर उसने स्वयं अपनी अन्तेध्टि कर ली | 
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संयुक्त राष्ट्र-सह्च- 

राष्ट्र्संघ का अन्त द्वितीय विश्व-बुद्ध के दौरान में दी संयुक्त 
राष्ट्र-संघ की स्थापना के कारण हुआ | सेन,फ्रान्सिस्को में ५० राष्ट्रों के 
२८२ प्रतिनिधियों ने दो महीने ( २४ अपग्रेल से २६ जून सन्‌ १६:४४ ई० 
तक ) के घोर परिश्रम के बाद संयुक्त राष्ट्रगसंघ का चार्टर स्वीकार किया। 
राष्ट्रसंघ के विधान के समान चार्टर युद्ध के अन्त में नहीं वरन्‌ उसके 
दौरान में ही स्वीकृत हुआ। इस कारण वह शान्ति-सन्धियों का अज्ग 
नहीं बन सका | इसको लिखा तो राज्यों के प्रतिनिधियों ने था परन्तु 
इसकी भूमिका के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्रों की जनता का उल्लेख है, 
सरकारों का नहीं। राष्ट्र संघ के कवनेन्ट ((००ए७०७॥८) में जनता 
का कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु इस उल्लेख का कोई विशेष महत्व 
नहीं दे, क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रसंघ के समान इस नई संस्था के सदस्य 
भी राज्य हैं और उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति राज्यों 
की सरकारों दारा की जाती है, जनता छारा नहीं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य भूतपूर्व संघ के समान दी हैं | चाटर की 
प्रथम धारा इस प्रकार है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्दं श्य हैं--५* ) 
श्रन्तर्राट्रीय शान्ति और सुरक्षा की रक्षा करना और इस दृष्टि से शान्ति 
को जो खतरे दैं उन्हे रोकने ओर शान्ति-भग तथा आक्रमणात्मक कार्यों 
का दमन करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करन ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों का और ऐसी स्थितियों का, जिनसे शान्तिमग का डर हो 
शान्तिमय उपायों द्वारा निर्णय करना ; (२) समान अधिकार तथा 
जनता के आ्रत्म-निर्णेय के सिद्धान्तों के आदर के आधार पर विभिन्न 
राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना ओर उनकी बृद्धि करना ; 
(३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवता-सम्बन्धी श्रन्त- 
राष्ट्रीय समस्याओ्ों का समाधान करने के लिए और मानव-श्रधिकारों 
तथा जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के भेद बिना सब के लिए मौलिक 
स्वतन्त्रताश्नों के लिए आ्राद रभाव की वृद्धि के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
स्थापित करना ; (४) राज्यों के इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किये 
जाने वाले कामों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए. एक केन्द्र क रूप 
में काम करना । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ भूत पूर्व संघ से कुछ बातों में मित्र दे । इमारी 
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दृष्टि से सबसे मुख्य भेद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी योजना 
ओर शान्ति को क्नायम रखने के लिए प्रस्तावित ढंगों में है। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग ये हैं---( १ ) साधारण सभा-जिसमें 
संघ के सभी सदस्य हैं | प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि 
होते हैं, परन्तु उन सबका मत एक ही होता है। यह सभा सुरक्षा- 
परिषद्‌ या संघ के किसी सदस्य द्वारा पेश की हुई श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
तथा सुरक्षा-सम्बन्धी किसी भी समस्या पर विचार कर सकती है। महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई 
मत से किया जाता है | इसके अधिवेशन वाषिक होते हैं, ्रावश्यकता 
पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं | प्रत्येक श्रधिवेशन के लिए 
यह अपना सभापत्ति स्वयं चुनती है। यह सभा भूतपूर्व संघ कौ सभा के 
समान है। 

(२ ) सुरक्षा-परिषद्ू--यह भूतपूव संघ की क्ौंसिल के समान है। 
इसके ग्यारह सदस्य होते हैं. जिनमें से पॉच--प्रेट ब्रिटेन, अ्रमेरिका का 
सयुक्त राज्य, रूस, चीन तथा फ्रान्स तो स्थायी सदस्य हैं ओर ६ 
अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन साधारण सभा अपने सदस्यों 
में से दो वर्ष के लिये करती है। यह परिषद्‌ भूतपूर्व संघ की कोसिल से 
इस बात में भी भिन्न है कि इसका अधिवेशन कभी भन्न हुआ नहीं 
समका जाता | जिन राज्यों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं वे सदा इसके 
मुख्य स्थान में रहते हैं और जिस समय आवश्यकता हो उसी समय 
एकद्रित हो सकते हैं । लीग की कोसिल के अधिवेशन इस प्रकार 
स्थायी नहीं होते थे। पहले लीग के समय में तो यह सम्भव था हि 
मामला कोंसिल के सामने पहुँचे उसके पहले ही आक्रामक राज्य अपना 
काम बना ले, परन्तु अब ऐसा सम्भव नहीं है। महत्त्वपूण मामलों में 
निणंय सात स्वीकारात्मक मतों द्वारा होता है परन्तु इसमें पॉचों स्थायी 
सदस्यों के मत शामिल होने चाहिए | इसका श्र यह है कि पाँचों 
स्थायी सदस्यों को किसी भी निर्णय को अपना मत रोक कर रह कर 
देने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग रूस ने श्रभी तक श्रनेकों 
बार किया है। कुछ महीनों तक चीन की साम्थवादी सरकार को 
सुरक्षा परिरद्‌ में लेने के प्रश्श पर रूस के प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद्‌ 
तथा अन्य संस्थाओं में जाना ही छोड़ दिया था | अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा इस परिषद्‌ की मुख्य ज़िम्मेदारी है ओर इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 

श्ह्‌ 
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भंग करने वाली किसी भी स्थिति या किसी भी ऐसे विवाद पर विचार 
करने और उसकी परीक्षा करने का अभ्रधिकार है | लीग की कोंसिल का 
भी यही कतंव्य था, परन्तु उसकी तथा एसेम्बली की सबसे बड़ी कमजोरी 
यह थी कि उनमे से किसी को भी सदस्य-राज़्यों के करने के लिए किसी 
सामान्य काम का निर्णय करने की सत्ता नहीं थी | प्रत्येक सदस्य को 
यह निणुय करने की स्वतन्त्रता थी कि किसी सद्स्य राज्य ने लीग के 
कवनेन्ट का भग किया है या नहीं | लीग की कौंसिल सदस्यों से सामान्य 
नीति का अवलम्बन करने के लिए प्रार्थना ही कर सकती थी, अन्तिम 
निणय प्रत्येक सदस्य के ही हाथ में रहता था । संयुक्त राष्ट्र-संघ की 
योजना में यह दोष दूर कर दिया गया है। सुरक्षा परिषद्‌ को अधिकार 
है कि वह सब सदस्य-राज्यों के लिए निर्णय ले सके। उन निर्य॑यों को 
स्वीकार करना और उनको कार्यान्वित करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य 
है | परन्तु स्थायी सदस्यों के रद करने के अधिकार से सुरक्षा परिषद्‌ का 
यह अ्रधिकार निबेल हो गया है। उन पॉचों भें से कोई भी किसी काम 
को, जिसके वह विरुद्ध हो, अपने अ्रधिकार का प्रयोग करके रोक सकता 
है। इससे सुरक्षा परिषद्‌ के काम में बढ़ी बाधा होती है| अनेक भेदों के 
होते हुए भी हमें यह कहना पड़ेगा की संयुक्त राष्ट्र-संघ नये बेश में 
पुराना संघ ही है। संयुक्त राष्ट्रसंच भी लीग की तरह प्रभ्ुत्व-सम्पन्न 
राज्यों का संघ है ओर उसके समान इसमे भी शक्तिशालौ राज्यों की 
स्वाथमय नीतियों का ज़ोर है, श्रन्तर्राष्ट्रीय हित की ओर किसी का भी: 
लक्ष्य नहीं हे । डे 

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ की अ्रन्य संस्थाओं में आर्थिक और 
सामाजिक परिषद्‌, ट्रस्टीशिप-परिषदू और कार्यालय का उल्लेंख किया 
जा सकता है। भ्राथिक ओर सामाजिक परिषद्‌ का कार्य आर्थिक एवं 
सामाजिक प्रश्नों पर विच:र करना ओर साधारण सभा, सदस्य राज्यों 
अथवा विशिष्ट संस्थाओं को सिफ़ारिशें करना है | ट्रस्टीशिप-परिषद्‌ का 
कार्य उन प्रदेशों की व्यवस्था करना है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षण में 
हैं । पहले ऐसे प्रदेशों की व्यवस्था लीग के आदेश (]/०7090०) के 
अनुसार सदस्य-राज्य करते थे | 

इस संघ से सम्बद्ध कुछु श्रन्य संस्थाएं भी हैं जिनमें से मुख्य ये हैं-« 
(१) इन्टर्नेशल बैक फॉर रिकन्सस्‍्ट्रक्शन, ( २) इण्टरनेशनल मॉनिटरी 
फुण्ड, ( ३ ) यूनाइटेड नेशन्स फूड एण्ड ए.्रिकल्चरल श्रॉगेनाइजेशन, 


राज्यों का वर्गीकरण तथा उनके रूप [ २२७ 


(४ ) यूनाइटेड नेशन्श रिलीफ़ एण्ड रीहेबिलिटेशन श्रॉर्गेनाइज़ेशन, 
(५ ) यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, सोश्यल एए्ड कल्चरल आऑग्रेनाइ- 
ज़ेशन | 

आरम्म में इस संघ के ५१ सदस्य थे | कोई भी शान्तिप्रिय राज्य जो 
चाटंर में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करने के लिये तैयार हो, उसका 
सदस्य बन सकता है। अ्रव इसकी संख्या बढ़ते-बढ़ते ५६ हो गई है। 
संसार के सभी बड़े राज्य जिनमें अमेरिका का सयुक्त राज्य तथा रूस भी 
शामिल है, इसके सदस्य हैं। ये दोनों राज्य लीग के सदस्य नहीं थे, हॉ 
रूस बाद में शामिल कर लिया गया था | बड़े राज्यों के परस्पर विरोधी 
स्वार्थों के कारण सुरक्षा परिषद्‌ में दो दल बन गये हैँ ओर पश्चिमी 
जनतन्त्रीय राज्य उन राज्यों से संघ के सदस्य होने में बाधा डाल रहे हैं 
जिनका रूस से मेल है | इसके बदले में रूस उन राज्यों को संघ का सदस्य 
नहीं होने देता जिनके विषय में उसे सन्देह है कि वे उसके विरोधी 
आप्ल-श्रमे रिकन गुट का साथ देंगे। 


अध्याय १२ 


शासन के भेद 

एकतन्त्र तथा कुज्नीन-तन्त्र-- 

राज्य-विज्ञान राज्य एवं शासन का अध्ययन है| गत अध्यायों में 
हमने राज्य के सम्बन्ध में कुछु महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया है। 
अब हम शासन तथा उसके रूपों ओर उनके गुण-दोषों के सम्बन्ध में 
विचार करेंगे। 
शासनों का वर्गीकरणु-- 

शासनों का वर्गीकरण राज्यों के वर्गीकरण की अ्रपेज्ञा सरल है, 
क्योंकि उसके लिये हमें कई आधार मिल जाते हैं। प्राचीन लेखकों ने 
शासनों के एकतन्त्र ( राजतन्त्र ) कुतीनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र तीन भेद 
माने हैं | इन भेदों का आधार उन व्यक्तियों की संख्या है जिनके हाथों में 
राज्य की सत्ता होती है। आधुनिक लेखक विभिन्न कसोटियों के आधार 
पर शासनों के निम्न प्रकार के भेद मानते हैं; एकात्मक शासन तथा संघ 
शासन ; परिषद्‌-शासन तथा राष्ट्रपति-शासन; पूर्ण लोकप्रिय शासन तथा 
नोकरशाही शासन। दुर्भाग्य से आधुनिक शासनों के वर्गीकरण के लिए, 
कोई एक आधार नहीं है, उनका विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार 
से वर्गीकरण करना आवश्यक है। उदाहरणाथ, राज्य के नाममात्र 
के प्रमुख की नियुक्ति के दृष्टिकोण से इद्धलेए्ड राज्यतन्त्र ( एकतन्त्र ) 
(४ ०००7०॥ 9) है; एक हो जगह सत्ता के केन्द्रित होने के कारण उसका 
शासन एकात्मक ([707079) है; कार्यपालिका तथा संसद के घनिष्ठ 
सम्बन्ध के कारण वह शासन परिषद्‌्-शासन ((०9०776/0 (90ए७॥॥- 
7027+) भी कइलाता है। जनता को अपने शासक छुनने का अधिकार 
होने से वह प्रजातन्त्र या जनतन्त्र भी हे। इस प्रकार संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
का शासन एकतन्त्र के विपरीत गणतन्त्रीय, एकात्मक के विपरोत संघीय 
तथा परिषद्‌-शासन के विपरीत राष्ट्रपति-शासन है। जिन राज्यों में शासन 
और राज्य में मेद नहीं किया जाता, वहाँ शासन प्रायमिक (#॥0१- 
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27") होते हैं। इस दृष्टि से इद्धलेण्ड तथा संयुक्त-राज्य श्रमेरिका के 
शासन प्राथमिक नहीं, प्रतिनिधि-सत्तात्मक हैं, परन्तु इस भेद का आजकल 
कोई मूल्य नहीं है। हम इन सभी वर्गीकरणों का बारी-बारी से 
अध्ययन करेंगे । ; 


शासनों का वर्गीकरण : एकतन्त्र, कुल्षीन-तन्त्र तथा जनतन्त्र-- 

शासनों का यह वर्गीकरण इसमें प्लेटो तथा श्र रस्तू से मिला है| इसका 
आधार उन व्यक्तियों की सख्या हैं जिनके हाथ में शासन की बागडोर 
रहती है। यदि सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथ मे है, तो उसे 
राजतन्त्र या एकतन्त्र कहेंगे | यदि सत्ता कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ 
में है, तो उसे इस कुलीन-तन्त्र कहेंगे ओर यदि सत्ता समस्त जनता के 
हाथ मे है तो हम उसे जनतन्त्र या प्रजातन्त्र कहेंगे। 

इस वर्गीकरण के विरुद्ध मे जो झआाक्षेप किये गये हैं, उनके सम्बन्ध 
में हम राज्यों के वर्गीकरण वाले प्रसंग में विचार कर चुके हैं। इसका 
मुख्य दोष यह है कि यह आधुनिक शासकों के सम्बन्ध में लागू नहीं 
हो सकता, क्योकि अधिकांश राज्यों मे प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त स्वीकृत हो 
चुका है | ससार में ऐसा कोई भी सभ्य शासन नही है जिसमे पूर्ण रूप 
से शासन-सत्ता एक या थोड़े व्यक्तियों में केन्द्रित हो श्रोर जिसे अ्ररस्तू 
के अ्रर्थ में एकतंत्रीय या कुलीनतन्त्रीय कहा जा सके ; वे सभी प्रजातंत्रीय 
बन चुके हैं | इसके अतिरिक्त किसी शासन को केवल जनतंत्रीय कहने से 
उसके लक्षणों तथा विशेषताओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता | प्रजातत्रीय 
शासन एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उन सबों को एक ही 
श्रेणी मे रखना आन्ति-मूलक होगा । इद्धलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के मामले में यही बात है । इस कारण इस पुरातन वर्गीकरण--एकतन्त्र, 
कुलीनतत्र तथा जनतंत्र का--स्थान आज उक्त वर्गीकरयणों ने ले लिया है | 
किन्तु एकतन्त्रीय तथा कुलीन-तन्त्रीय शासनों का ऐतिहासिक महत्व है । 
अतः इम उनका यहाँ संक्षेत्र में विवरण देते हैँ। जनतन्त्र पर अ्रगले 
श्रध्याय में विचार करेंगे । 


एकतन्त्र 
एकतंत्र की प्रकृति-- 
यह सबसे पुराने प्रकार का शासन है | प्रारम्मिक काल में, जब कि 


२३० ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


जनता में राजनीतिक चेतना श्रच्छी तरह से विकसित नहीं थी श्रोर उसमें 
शासन करने की क्षमता पेंदा नहीं हुई थी, एकतन्त्रीय शासन ही सबसे 
अधिक उपयुक्त था | 


व्यापक रूप में यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता एक 
व्यक्ति के हाथ में होती है । यह शब्द उपयुक्त नहीं है; क्योंकि इसका 
प्रयोग राजा की तरह अ्रधिनायक वथा राष्ट्रपति के लिए भी सम्मव है | 
इस दोष के परिहार के लिए कुछ राजनीतिक लेखक एकतन्त्र करी परिभाषा 
यह कह कर करते हैं कि यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें अ्रन्त में 
एक ही व्यक्ति की इच्छा राज्य के समस्त मामलों में चलती है और वह 
व्यक्ति उत्तराधिकार के द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करता है। यह परिभाषा 
भी दोषपूर्ण है, क्‍योंकि इसमें “निर्वाचित एकतन्‍्त्र'ं पर विचार नहीं 
किया गया | पूर्व काल में शासक प्रायः निर्वाचित होते थे और अब 
भी निर्वाचित तत्व का स्वंथा अभाव नहीं है। अतः एकतन्त्र की व्याख्या 
निम्न प्रकार करना उचित होगा--“एकनंत्र शासन का ऐसा रूप है 
जिसमें सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो उसे देश में 
प्रचलित क्रानून के श्रनुसार प्राप्त करता है और अपने जीवन-काल में 
उसका प्रयोग करता है।” यह परिभाषा वश-परम्परागत शासक तथा 
निर्वाचित शासक दोनों के लिए. लागू हो सकती है किन्तु यह अधिनायक 
के लिये लागू नहीं होती, क्‍योंकि वह राज्य में प्रचलित क़ानून के 
अनुसार सत्ता प्राप्त नहीं करता ओर वह उसका उपभोग भी, जब तक 
उसकी शक्ति रहती है, तभी तक कर सकता है। हस तरह इससे एकतन्त्र 
झौर अधिनायकतंत्र में भेद हो जाता है । 


एकतन्त्रीय शासनों के भेद-- 

एकतंत्रीय शासनों के भेद दो प्रकार से किये जाते हैं। जिस साधन 
अ्रथवा खोत से शासक सत्ता प्राप्त करता है, उसके आधार पर उसके दो 
भेद हैं--पैतक तथा निर्वाचित | अ्रपनी विशेषता के अनुसार वे स्वेच्छा- 
चारी तथा वैधानिक या सौमित होते हैं। प्राचीन समय में अधिकांश 
एकतन्त्र शासन पैतृक ही ये और आजकल भी जो एकतन्‍्त्रीय शासन 
हैं, वे भी प्रायः सब पेतृक हैं। राज्य-सिंहासन के लिए उत्तराधिकार 
निर्धारित नियमानुसार होता है, जो प्रत्येक राज्य में विभिन्न होते हैं । 
अरंम्मिक काल में एकतंत्र निर्वाचित होते ये | 
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स्वेच्छाचारी एकतंत्रीय शासन में शासक राज्य का प्रमुख अधिकारी 
होता है। उसकी सत्ता वास्तविक होती है; वैधानिक शासन की तरह 
नाम मात्र की नहीं। वह राज करता है और शासन भी करता है। 
परन्तु वैधानिक एकतत्रीय शासक केवल राज करता है ; शासन नहीं 
करता | शासन-संचालन उसके मन्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो जनता 
के प्रतिनिधियों के विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वेच्छाचारी 
एकतन्त्र में शासक की इच्छा ही क़ानून होती है। शासक ही क़ानून 
बनाता है, वही उसकी व्याख्या करता है और वही उसे कार्यान्वित भी 
करता है | फ्रान्स के राजा लुई चौदहवें के ये शब्द प्रसिद्ध हैं :---“'मैं ही 
राज्य हूँ?। ये शब्द स्वेच्छाचारी शासक के सम्बन्ध में ही सत्य हैं। 
इस प्रकार के शासन में राज्य तथा शासन में कोई भेद नहीं होता 
क्योंकि राजा प्रभु और शासन दोनों ही होता है | 

मध्य-युग के बाद योरोप में अधिकांश राज्यों में इसी प्रकार की 
स्वेच्छाचा री एकतंत्रीय प्रणाली स्थापित थी। सामन्तशाही के ध्वसांवशेषों 
पर इज्धलैंड, फ्रान्स, स्पेन आदि के जो शासन बने वे स्वेब्छाचारी शासन 
थे | रोम के बादशाह और पवित्र रोम साम्राज्य के साम्राट भी स्वेच्छा- 
चारी शासक थे | परन्तु आज सभ्य संसार में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र का 
अन्त हो गया है। अभी कल तक भारत की देशी रियासतों में भी एक- 
तन्‍्त्र विद्यमान था किन्तु श्रब उसका अन्त हो चुका है। योरोप में जो 
एकतन्जीय शासन हैं, वे वैधानिक ढग के हैं। उनमें शासकों की सत्ता 
नाम मात्र की है ; राज्य के संविधान के अनुसार उनका प्रयोग किया 
जाता है। इज्ललैंड वैधानिक एकतन्त्रीय शासन का सबसे प्रमुख 
उदाहरण है। 

एकतन्त्र के गुणदोष--यहाँ इम स्वेच्छाचारी एकतन्त्रीय शासन के 
गुण-दोषों पर विचार करेंगे क्‍योंकि वैधानिक एकतन्त्र तो वास्तव में 
प्रजातन्त्र ही है। १८ वीं सदी में बोसुएट तथा हम जैसे ब्यक्ति इसे 
सर्वोत्तम, रश्वर-नियुक्त शासन मानते थे । हा,म इसे क्वानूनों का शासन 
कहता था, मनुष्यों का नहीं। श्राधुनिक विद्वान इन मतों से सहमत 
नहीं हैं । इन लेखकों ने जिस युग में लिखा उसमें योरोप में सर्वत्र स्वेच्छा- 
चारी शासन स्थापित थे और उनके आलोचक बहुत कम थे | ऐसे 
शासन के गुणदोष की परख के लिए, उनकी अ्रपेज्षा इमारे पास अनुभव 
की सामग्री अधिक है | 
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स्वेच्छाचारी शासन का संगठन सादा होता है और उसमें आदेश 
देने वाली सत्ता एक ही होती है। वह शीघता के साथ कार्य कर सकता 
है, उसके कार्य मे शक्ति तथा हृढ़ता होती है और उसकी नीति में 
क्रमबद्धता भी होती है| उसके निर्णय तत्काल हो सकते हैं, आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हें गुतत मी रखा जा सकता है । ऐसे शासन से क्षमता की 
आशा! दो सकती है क्‍योंकि शासक स्वतन्त्र रूप से अपने कर्मचारियों की 
नियुक्ति कर सकता है, ओर प्रजातन्त्र की श्रपेज्ञा अपने आदेश का उनसे 
श्रधिक अच्छी तरह पालन करा सकता है| शासक को किसी दल विशेष 
से कोई दिलचस्पी न होने के कारण वह सार्वजनिक हितों कौ अ्रभिवृद्धि 
का संपादन अधिक कर सकता है | शासक के हिता तथा जनता के हितों 
में कोई खास भेद नहीं, वरन्‌ साम्य होता है और इस प्रकार वह जनता 
के प्रति सहानुभूति रखेगा । स्वेच्छाचारी एकतन्त्र आदिम समाजों के 
लिए, जिनमे जनता मे स्वशासन की योग्यता नहीं होती और जो दूसरों 
के दबाव से ही आशापालन करते हैं, सर्वोत्तम शासन होता है। इस 
सम्बन्ध में गानर ने लिखा है कि एकतन्त्रीय स्वेच्छाचारों शासन से “बढ़ 
कर और कोई ऐसी शासन-प्रणाली नहीं है जो अ्सम्य जनता को अ्रनु- 
शासन का पाठ पढ़ा कर उनका जगलीपन से उद्धार कर सके श्रौर उनमें 
आशा-पालन की भावना का प्रादुर्भाव कर सके |! 

दुर्भाग्य से स्वेच्छाचारी शांपन के ये लाभ व्यवहार में कहीं भी नहीं 
देखे गये। ये लाम वहीं प्राप्त दो सकते हैँ जहाँ शासक प्रजा का हितैषी, 
बुद्धिमान और भ्रष्ट हो । यदि ऐसे किसी व्यक्ति के हाथों में शासन की 
सत्ता सौंप दीं जाय, जो सर्वथा निष्काम हो, सत्यान्वेषी हो तथा समाज 
का कल्याण एवं परोपकार करना जिसका एक मात्र लक्ष्य हो तो ऐसे” 
व्यक्ति के शासन में अवश्य ही उपथुक्त लाभ प्राप्त हो सकेगे | किन्तु 
ऐसे निष्काम सन्त व्यक्ति का मिलना दुलंभ है | स्वेच्छाचारी शासन में 
उत्तराधिकार पैतृक परम्परा के अनुसार होता है| इस प्रकार श्रेष्ठ और 
निकृष्ठ दोनों प्रकार के व्यक्तियों को यह अधिकार मिल सकता है। श्रतः 
इसकी कोई गारणटी नहीं है कि शासक सदा बुद्धिमान तथा परोपकारी 
होगा | इस प्रणाली म॑ सब कुछ संयोग पर निभर रहता है। इतिहास 
इमें बतलाता है कि श्रेष्ठ एवं परोपकारी राजाओं की अश्रपेक्षा दुष्ट 
आर श्रयोग्य राजा अधिक हुए हैं, जिनके शासन काल में जनता पर 
अनेक संकट आये ओर उसका दमन किया गया । स्वेच्छाचारी शासनों 


शासन के मैद [ २३३ 


में प्रायः दरबारों षड्यन्त्र, प्रपंच, उत्तराधिकार के लिए. विवाद एवं युद्ध, 
लोकहित की उपेक्षा, अपने व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद के लिए राजकोष का 
ग्पव्यय आदि बुराइयों देखने मे आती हैं | 


यदि कोई ऐसा उपाय किया जाय कि जिसमे अ्रयोग्य व्यक्ति 
उत्तराधिकार द्वारा राजा का पद प्राप्त करने से वचित कर दिये जॉय श्रौर 
श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌ तथा कार्यकुशल व्यक्ति ही इस पद पर आसीन हो सकें, 
तो भी इसकी क्‍या गारंटी है-कि वे अ्रनियन्त्रित सत्ता द्वारा हुराचारी न 
हो जांयगे। स्वेछाचारी एकतन्त्र का सार शासक की श्रमर्यादित सत्ता 
है।इस प्रकार की सत्ता कमी श्रेष्ठ नहीं होती। इस परिणाम बड़े 
खतरनाक होते हैं | इस शासन-प्रणाली में उन दुष्परिणामों के निराकरण 
का कोई उपाय नहीं है । 


इस शासन का एक दूसरा दोष यह है कि इस प्रणाली में जनता में 
सक्रिय नागरिकता क्री भावना को उत्तेजना नहीं मिलती | किसी शासन 
की भ्रेष्ठता का यही मापदरण्ड नहीं है कि उसका शासन-प्रबन्ध कार्य- 
कुशल व्यक्तियों के हाथ में है । एक शासन अश्रत्यन्त कार्य-कुशल होने पर 
भी, भ्रेष्ठ नहीं होता, जेंसा कि शअरग्रेज़ी शासन में भारत की स्थिति से 
प्रकट होता है। यदि शासन जनता में सक्रिय नागरिकता की भावना 
तथा सार्वजनिक कार्यों में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता तो हम उसे श्रच्छा 
नहीं कह सकते | | स्वेच्छाचारी शासन का यही सबसे बड़ा दोष है कि 
उसमें ये बातें पैदा नहीं होती । ऐसे शासन में करों की श्रदायगी और 
आादेश-पालन, यही नागरिकता का सार है। स्वेच्छाचारी कनी जनता 
को कोई सत्ता नही देगा और राज्य के शासन-प्रबन्ध में लोगों को कोई 
भी भाग लेने का अधिकार नहीं देगा | स्वेच्छाचारी शासन, चाहे उसमें 
शासन प्लेटो के दाशंनिक राजा ही क्‍यों न हों, शासन का आदर्श रूप 


नहीं हो सकता | 
कुलीनतन्त्र 
परिभाषा-- 


यूनानियों ने कुलीनतन्त्र को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा शासन बतलाया 
है। चूंकि समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सदा कम होते हैं, अतः इसका 
यह अर्थ लगाया जाने लगा कि यह ऐसो शासन-प्रणाली दे जिसमें 
रे 0 
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समाज के अल्प व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होती है। कुलीनतन्त्र की 
विशेषता सत्ताधारी व्यक्तियों की संख्या की कमी नहीं, वरन्‌ उनका चरित्र 
है | प्रो० जेलिनेक ने इस शासन के सामाजिक पक्चु पर अधिक ज्ञोर दिया 
है | उसका विचार है कि कुलीनतन्त्र में राज्य में किसी सप्माजिक वर्ग को 
प्रधान सत्ता प्राप्त होती है । उसका चरित्र प्रधान सामाजिक वर्ग चरित्र 
द्वारा निर्मित होता है। यदि समाज में ब्राह्मणों का आधिपत्य हो, तो 
कुलीनतन्त्र एक प्रकार का होगा, यदि समान मे राजन्य वर्ग का 
प्राधान्य दो, तो कुलीनतन्त्र दूसरे ढंग का होगा; और य द वैश्य वर्ग 
( पैजीपतियों, भूमिपतियों अथवा उद्योगततियों ) का माज में प्राधान्य 
हो, तो कुलीन-तन्त्र उसी के अनुरूप होगा और यदि समाज मे किसान 
मज़दूर वर्ग का प्राघान्य हो, उनको प्रभुता हो, तो कुलीनतन्त्र उसी के 
अनुरूप होगा | कुलीनतन्त्र चाहे जिस ढंग का हो, उसका आधार वही 
वर्ग होगा जिसे समाज में उच्चता प्राप्त है श्रोर इसी कारण विशेषाधिकार 
भी प्राप्त हैं। कुलीनतन्त्र की परिभाषा अल्प व्यक्तियों द्वारा शासन करना 
बड़ी भूल होगी। उसके गुणदोध व्यक्तियों की संख्या के कारण नहीं, 
उसके सामाजिक पद्ष के कारण है | 

शासन-प्रणाली के रूप मे यह प्रणाली एकतन्‍्त्र के समान अधिक 
प्रचलित कभी नहीं रही, यद्यपि प्राचीन काल में इसके कई उदाहरण 
मिलते हैं| इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सीलेट द्वारा रोम के शासन प्रबन्ध 
में मिलता है। आज के युग में कुलीनतन्त्र का कहीं भी अ्रस्तित्व नहीं है, 
यद्यपि कुछु शाज्यों मे कुलीनतन्त्रीय तत्व अवश्य मिलते हैं, जैसे इंग॑लैंएड 
में लॉड-सभा । आजकल के प्रजातन्त्रों में भी देश का शासन सूत्र प्राग्र: 
अल्पसंख्यक सुयोग्य और विद्वान व्यक्तियों के हाथ में होता है; इस 
प्रकार यह माना जा सकता है कि आजकल समस्त शासन आंशिक रूप 
में कुलीनतन्त्रीय होते हैं । 
कुलीन तन्त्र के भेद-- 

रूसो ने कुलीनतंत्रों के तीन भेद बताये थे--प्राकृतिक, निर्वाचित तथा 
तथा पैतृक । अश्रन्य लेखकों ने सम्पत्ति, जन्म प्रतिभा, बुद्धि, संस्कृति एवं 
शिक्षा के कुलीनतन्त्र माने हैं | धनिकों के कुलीनतन्त्र को प्रायः धनिकतंत्र 
([]70०८४४०५) कहते हैं | यूनानियों का श्रनुकरण करते हुए कुछ लोग 
कुलीनतन्त्र के विक्ृत रूप को अल्यजनतन्त्र (08970)9५) कहते हैं किन्तु 
अधिकांश लेखक यह भेद नहीं करते । 


शासनों के भेद [ २३१५४ 


कुलीनतन्त्र के गुण-- 
शासन-प्रणाली के रूप में कुलीनतन्त्र में कई गुण हैं। इसमें सख्या 
की अपेक्षा गुण को अधिक महत्त्व दिया जाता है और इसमें शासन- 
प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथों मे होता है, ज़ो शिक्षा तथा ज्ञान-बल में 
सर्वश्रेष्ठ हैं। गानर ने लिखा है कि “यह अनुभव तथा शिक्षण को 
राजनीतिक गुण मान कर उचित महत्त्व देता है और विशेष प्रतिपा- 
शालियों को उचित सम्मान प्रदान करके उन्हें लोक-सेवा के लिए 
आकर्षित करता है।” दूसरे, यह शासन स्थितिपालक द्वोता है। जिन 
व्यक्तियों में शान तथा परिपक्व अनुमव होता है, वे सरतता से ऐसे सुधारों 
का सूत्रपात नहीं करते जो समाज के लिए नाशकारी साबित हो सके ; वे 
प्राचीनता-प्र मी होते हैं ओर पुरानी अ्रनुभूत परिपाटी से चिपके रहना 
पसन्द करते हैं। किन्तु स्थितिपालक होने के कारण यह स्थायी होता 
है। जब इसका एकतन्त्र के साथ संयोग हो जाता है, तब यह उसे 
स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है और प्रजातन्त्र से संयोग हो जाता है तो 
वह उम्र नहीं बन पाता | इस प्रकार जिस किसी शासन के साथ कुलीन- 
तन्‍्त्र का योग हो जाय, वह उसमे संयम तथा मर्यादा का समावेश कर देता 
है | मॉस्टेस्क्यू का विचार था कि उसकी विशेषता गुण पर आधारित 
संयम है। अन्त मे, कुलीनतन्त्र बहुत ही काय-कुशल और शक्तिशाली 
होता है, क्‍योंकि उसमे शासन-चूत्र सुयोग्य एवं कुशल व्यक्तियों के हाथों में 
होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुलीनतन्त्र अपने शासन-प्रबन्ध की 
कार्य-कुशलता, उत्साह तथा सामथ्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं | 
कुल्ञीनतन्त्र के दोष--- 
परन्तु कुलीनतन्त्र मे अनेक दोष भी हें | सर्व प्रथम, राजनीतिक 
योग्यता जानने के लिए. अभी तक कोई समुचित कसौटी स्थापित नहीं 
हो सकी है | जन्म वास्तव में कोई कसोटी नहीं है। जिस प्रकार हम 
पैतक ढक्क से श्रध्यापकों का चुनाव नहीं कर सकते उसी प्रकार शासन- 
प्रबन्ध करने वालों तथा सस॒द्‌ के सदस्यों का भी चुनाव नहीं कर सकते | 
शासन-प्रबध की योग्यता तथा अन्य राजनीतिक गुण वशानुक्रम ([7९॥८० 
0॥09) से प्राप्त नहीं होते। लेकी का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता 
कि धनी तथा कुलीन परिवारों में . जिन्होंने अपना अधिक समय 
राजनीतिक कार्यों में लगाया है ) साधारण परिवारों की श्रपेज्ञा शासन- 
प्रबन्ध कर्ता अधिक पैदा होते हैं | पेतुक सिद्धान्त से जहाँ अच्छे परिणाम 
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की आशा है वहाँ इससे दुष्परिण[म भी निकल सकते हैं | इस प्रकार यह 
मानना पड़ेगा कि जन्म के श्राधार पर राजनीतिक योग्यता का निणय 
नहीं किया जा सकता। सम्पत्ति भी विशेषकर, जब कि वह उत्तराधिकार 
मे मिली हो, श्सकी सन्तोषप्रद कसोटी नहीं है ; उसका मनुष्य के चरित्र 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता | यदि सम्पत्ति स्वयं श्रजित हो तब यह माना 
जा सकता है कि व्यक्ति में कुछ गुण हैं; परन्तु ये गुण उन गुणों से 
सर्वथा भिन्न प्रकार के होते हैं, जो सफल राजनीतिश् में होने चाहिये। 
“बौद्धिक भ्रेष्ठता के साथ भी व्यक्ति में सत्यता, ईमानदारी तथा 
लोकहितपरता का होना श्रावश्यक नहीं है। इस प्रकार कुलीनवन्त्र का 
पहला दोष तो यह है कि ऐसी कोई निश्चित कसोटी नहीं है जिससे 
राजनीतिक योग्यता वाल्ले व्यक्तियों को श्रयोग्य व्यक्तियों से प्रथक्‌ किया 
जा सके | दूसरा दोष यह है कि एकतन्त्र की तरह इसमें भी इसकी कोई 
गारण्टी नहीं है कि शासन सत्ता का अपने ही हित मे उपयोग नहीं 
करेंगे। कोई भी शासन-प्रणाली उस समय तक भ्रेष्ठ नहीं कही जा ' 
सकती जब तक कि वह ऐसी व्यवस्था न करे जिससे शासनकर्ता उत्तरदायी 
बनें | वर्ग शासन स्वार्थी, उद्धशत और जनता के ह्वितों के प्रति उद्यतीन 
बन सकता है। उससे ऐसी श्राश। भी कम रहती है कि जितने लोकहित 
का उसके हित से सामंजस्य हो उससे श्रागे' भी वह बढ़ेगा । “तीसरे, 
कुलीनतन्त्र भी सक्रिय नागरिकता की भावना के विकास के लिये कुछ 
नहीं करता। प्रजातन्त्र के समान यह नागरिकता की शिक्षा देने के 
लिए कोई व्यवस्था नहीं करता | इसका सबसे बड़ा दोष तो यह है कि 
यह हमारी समानता की सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध है। एक लेखक का 
मत है कि 'विशुद्ध, कुलीनतन्त्रीय स्वभाव कुछ भयक्लर रूप से श्रमानुषी 
तथा उद्धत होता हे |!” कुलीनतन्त्र ब्यक्ति की शक्तियों के विकास के 
लिए कुछ भी नहीं करते | वे महान ओर मौलिक ब्यक्तियों के विकास 
की ओर उदासीन रहते हैं ।” कुलीनतन्त्रीय स्वभाव के साथ प्रजातन्त्रीय 
सिद्धान्त का संघर्ष ही सम्य दुनिया से शासन के रूप में कुलीनतन्त्र के 
विनाश के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है | 
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शासनों के भेद 


प्रजातन्त्र 

प्रजातन्‍्त्र का अथे--अंग्रेज्ी शब्द डिमोक्ने सी ( प्रजातंत्र, जनतन्त्र 
या लोकतन्त्र ) का प्रयोग अनेक श्रथों में किया जाता है। कुछ विद्वानों 
के मत में यह शासन का एक रूप है; दूसरे इसे समाज की एक स्थिति 
मानते हैं ; कुछ विद्वानों के लिए. यह एक आदरशं है, जिसके लिये जीना 
ओर मरना चाहिए | एक व्यक्तिवादी अथशास्त्री के लिये प्रजातन्त्र का 
अर्थ शिक्षा तथा आर्थिक जीवन में समान अवसर की प्राप्ति है। 
समाजवादी की दृष्टि में प्रजातन्‍्त्र से मतलब ऐसे समाज का है जिसमें राज्य 
को घन-सम्पत्ति की असमानता दूर करनी चाहिये | इस प्रकार 'प्रजातन्त्र! 
का श्रथ लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न प्रकार से किया जाता 


है। यहाँ हम उस पर एक शासन-प्रणाली के रूप में विचार करेंगे, 
समाज की स्थिति या नैतिक आदर्श के रूप में नहीं । 


'शासन-प्रणाली के रूप में प्रजातन्‍्त्र की परिभाषा करने से पूर्व यह 
समझ लेना वांछनीय होगा कि एक सामाजिक स्थिति, राज़्य के रूप 
तथा नैतिक आदश के रूप में उसका क्या आशय है। किसी समाज को 
इम प्रजातन्त्रीय उसी समय कहते हैं जब कि उसके सदस्यों में समता 
तथा बस्घुत्व की भावना होती है ओर उसमें कोई विशेष अधिकार-युक्त 
वर्ग नहीं होता। जो लोग किसी देश मे जाकर उपनिवेश बसाते हैं, 
उनका समाज प्रजातांत्रिक समाज का सर्वोत्तम उदाइरण है। जिस समाज 
का संठगन 'साम्यवादी” ढंग से होगा वह आवश्यक रूप से 'प्रजातांत्रिक 
होगा | कोई राज्य उसी समय प्रजातांन्रिक कहलाता है, जब कि उसमे 
प्रभुत्व जनता में निहित होता है ओर जनता के हाथ में शासन को 
चुनने तथा पदच्युत करने की शक्ति होती है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका प्रजा- 
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तंत्रीय राज्य है, यद्यपि युद्ध-काल में उसके राष्ट्रपति की सत्ताएँ एक 
अधिनायक ( डिक्टेटर ) से कम नहीं होतीं। साधारणतया प्रजातत्रीय 
राज्य का शासन प्रजातन्त्रीय होता है, परन्तु श्रवश्यक रूप से ऐसा नहीं 
होता ; जनता अल्पकाल के लिये अधिनायकतन्त्र को चुन सकती है | 
प्रजावां जिंक समाजों के लिये तो यह और भी कम आवश्यक है कि 
उनके शासन प्रजातांत्रिक हों। मुसलमानों का समाज प्रजातन्त्रीय है ; 
परन्तु वे श्रधिकांश में स्वेच्छाचारी शासनों मे ही रहे हैं। रूस में साम्य- 
वादियों ने प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण किया है, परन्तु उनका शासन 
सामान्यतया स्वीकृत अ्रथ में प्रजातान्रिक नहीं है। फिर भी साधारणतया 
प्रवृत्ति यही है कि ये तीनों प्रजातात्रिक समाज, प्रजातांत्रिक राज्य और 
प्रजातां त्रिक शासन एक साथ चलते हैं | 


एक नैतिक आदर्श के रूप में प्रजातन्‍्त्र का अ्रर्थ है मानव के रूप में 
मानव के व्यक्तित्व मे आस्था | दाशंनिक काशट के इस सुप्रसिद्ध यूत्र से 
इस आदर्श की बड़ी सुन्दर व्याख्या होती हे--'“इस प्रकार काम करो 
कि मानवता के साथ प्रत्येक मामले भे, चाहे तुम्हारे व्यक्तित्व की बात हो 
या दूपरे के व्यक्तित्व को, इस प्रकार व्यवहार हो कि वह एक साध्य 


है, ध्येय है , उसे साघन मान कर कभी व्यवहार मत करो |?” 


प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्ति के रूप में दूसरे व्यक्ति के समान मूल्य 
है, चाहे 3सका जन्म किसी वश या जाति में हुआ हो, चाहे वह धनी हो 
या निर्धन हो | बेन्थम का निम्नलिखित सूत्र मानव-व्यक्तित्व के मूल्य के 
इस सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रयोग है: “प्रत्येक व्यक्ति को एक गिमना 
चाहिये और किसी को एक से अभ्रधिक नहीं गिना जाना चाहिये ।” जिस 
समाज में इस आदश को स्थान मिलता है वह सामाजिक प्रजातन्त्र है। 
उसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता मानी जाती है श्रोर उसके पूर्ण विकास 
के लिए सुविधाएं दी जाती हैं | 


एक शापन-प्रणाली के रूप में प्रजातन्न्न की अनेकों परिभाषाएँ की 
गई हैं। प्राचीन थूनानियों के लिये प्रजातत्र का अथ था अज्ञान प्रजा 
(702770७) द्वारा शासन। शासकों की संख्या तथा चरित्र के आधार 
पर वे इसे श्रन्‍्य प्रणालियों से भिन्न मानते थे। प्रजातन्त्र बहुत से 
व्यक्तियों दारा शासन था जो प्रायः ग़रीब थे। श्राजकल भी कभी-कभी 
पजातन्त्र को वग-शासन से मिन्न जन-शासन मानते हैं, त्र्थात्‌ समाज के 
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उन व्यक्तियों का शासन जिनके हाथ में कोई श्रार्थिक शक्ति नहीं है । 
परन्तु यह मत सामान्यतया स्वीकृत नहीं है | आजकल तो इस तथ्य पर 
ही ज़ोर दिया जाता है कि प्रजातन्त्र शासन में शासन-सत्ता क्वानूनी 
दृष्टि से समस्त जनता में होती है; किसी वर्ग या समूह में नहीं ; प्रजातंत्र 
में जनता ही अपना शासन करती है, श्र्थात्‌ शासन, अन्तिम रूप में 
उसकी अनुमति पर ही निर्भर रहता है। लिंकन ने जो परिभाषा इसकी 
की है, उसका यही भाव है | उसके अनुसार प्रजातत्र जनता का; जनता के 
लिये, जनता द्वारा शासन है ((+0५४९८०॥॥7९7६ ०0 (॥6 [060.6, 
07 6 |6०.)6 200 99 ॥6 9९०.)७) ! 


वैसे तो प्रत्येक शासन जनता का शासन होता है क्योंकि शासन के 
अदेश जनता को दिये जाते हैं। थायः सब शासन प्रजा की मलाई का 
दावा भी करते हैं, यद्यपि जैसा दावा किया जाता है, वैसा कार्य नहीं 
किया जाता | परन्तु प्रजातन्‍्त्र का मुख्य लक्षय यह है कि उसका जनता 
द्वारा संचालन होता है। लॉडं ब्राइस ने प्रजातन्त्र को एक ऐसी शासन- 
प्रणाली माना है, निसमें राज्य की शासन-सत्ता समस्त समाज में निहित 
होती है किसी विशेष समुदाय या वर्ग के हाथ में नही | परन्तु, चूँकि 
समाज के सब व्यक्ति कभी किसी राजनीतिक प्रश्न पर एकमत नहीं हो 
सकते, अतः व्यवहार में इसका श्रर्थ ऐसी शासन-प्रणाली हो जाता है 
जिसमें श्रावश्यक योग्यता वाले नागरिकों के बहुमत श्रर्थात्‌ कम से कम 
तीन-चोथाई के बहुमत की इच्छा से शासन होता है ताकि नागरिकों 
की भौतिक शक्ति मोटी तोर से उनकी मतदान की शक्ति के बराबर हो | 
यह व्याख्या बड़ी सरल दिखाई देती है परन्तु इसमे कई कठिनाईयाँ 
हैँ | इसे व्यवहार मे लाते समय कई प्रश्न उठते हैं | जब तक कि किसी 
राज्य के राजनीतिक संगठन में जन-शासन कौ मावना को पूर्ण स्थान 
नहीं मिलता तब तक उसके शासन को प्रजातन्त्रीय. कइलाने का कोई 
अधिकार नहीं है । प्रजातन्त्र में जनता ही शासक होती है, उसमें प्रत्येक 
वयस्क स्त्री पुरुष को शासन में भाग लेने का श्रधिकार होता है, वह 
केवल शासन के आदेशों का पालन करने वाली प्रजा ही नहीं, शासक 
भी है। अरस्तू ने बतलाया था कि प्रजातन्त्र का सार इसी में है कि 
उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बारी-बारी से श्रन्य व्यक्तियों पर शासन करने का 
मोक्रा मिलता है| यूनान के प्राचीन नगर-राज्यों में ऐसा ही होता था। 


२४० ] रा्ज्य-विज्ञान कें मूल सिद्धान्त 


परन्तु वे नगर राज्य ये, उनकी जनसंख्या थोढ़ी थी ओर नागरिकों की 
संख्या तो बहुत ही कम थी। इसलिये वहाँ यह सम्भव हो सकता था 
परन्तु श्राजकल के बड़े-बड़े राज्यों में यह बात सम्भव नही है। यदि ऐसा 
है तो हमें यह देखना है कि प्रजातन्त्र जनता द्वारा शासन के आदर्श को 
किस प्रकार सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं | 


यह तो स्पष्ट ही है कि प्रत्येक वस्क्र नागरिक अमेरिका के प्रेसि- 
डेण्ट के समान शासक नहीं बन सकता और न सभी नागरिक राज्य की 
कायपालिका, व्यवस्थापिक तथा न्याय-पालिका के सदस्य होने के श्रर्थ में 
शासन में भाग ले सकते हैं | इन विभागों के सदस्यों की कुल संख्या 
किसी भी समय इतनी कम होती है कि एक विशाल राज्य की श्रसख्यक 
जनता को बारी-बारी से जीवन में एक बार भी इनकी सदस्यता प्राप्त 
करने का मोक्ता नहीं आ सकता | इसके अतिरिक्त शासन के कार्य के 
लिये श्रावश्यक ज्ञान, बुद्धि तथा अनुभव सभी व्यक्तियों में नही होते, यहाँ 
तक कि प्रत्येक व्यक्ति में विधान-मश्डल का सदस्य होने की योग्यता भी 
नहीं होती | 

इस प्रकार जनता द्वारा शासन का अर्थ हम आजकल के विशाल राज्यों 
में समस्त जनता द्वारा शासन नहीं समझ सकते | शासन के लिये कार्य- 
कुशलता अत्यन्त आवश्यक है श्रोर शासन का काय चुने हुये योग्य 
व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है | इस कारण जनता द्वारा शासन की 
ऐसी कोई व्याख्या होनी चाहिये जिसमें जनता द्वारा शासन के साथ योग्य 
व्यक्तियों द्वारा शासन के लिये भी स्थान बना रहे , मेज़िनी ने कहा है 
कि सर्वेश्रेष्ठ और सबसे अ्रधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के नेतृत्व में सबके द्वार 
सबकी उन्नति ही प्रजातन्त्र है। इस परिभाषा को हम स्वीकार कर सकते 
हैं। सारांश में, शासन को प्रजातन्ज्रीय बनाने के लिये सभी अ्रथवा बड़ी 
संख्या में नागरिकों की प्रशासनीय पदों पर नियुक्ति से काम नहीं चलता, 
यह सम्मव ही नहीं है । इसी कारण जब श्राजकल जनता द्वारा शासन 
की बात की जाती है तो इम प्रशासनीय व्यवस्था की नहीं, मतदाताश्रों 
की बात सोचते हैं | इम सार्वजनिक नीति तथा सार्वजनिक समसस्‍्याश्रों 
पर जनता की सर्वोच्च इच्छा की अभिव्यक्ति और उसकी उपलब्धि के 
लिये व्यवस्था करके, श्र्थात्‌ शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 
जनता के प्रति उत्तरदायी बना कर अपने ध्येय को प्राप्त करने का प्रयत्ष 
करते हैं । यह विधि प्रतिनिध्यात्मक शासन की है, जिसमें मतदाता स्वयं 
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शासक नहीं होते किन्तु शासकों को बने सकते हैं ओर उन्हें पदच्युत 
कर सकते हैं, जिसमे नागरिक को अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन 
के कार्यो का निरैज्षण ओर तियन्त्रण का अधिकार रहता है| यदि 
मतदाता अपने राजनीतिक कर्तव्यों को ठीक-ठीक समझें और उनका 
यथोचित पालन करें, यदि शासन और व्यवस्थापक विभाग में तथा 
मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों में उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके 
तो इम जनता द्वारा शासन के श्रादर्श को आजकल की स्थिति मे जितना 
भी अधिक से अधिक सम्भव है, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दशा में समस्त 
जनता शासक तो नहीं बन सकेगी, परन्तु शासन को वह बना श्रोर 
बिगाड़ सकेगी तथा उत्तरदायी बना सकेगी अर्थात्‌ शासन का स्नोत 
अन्ततोगत्वा जनता में ही होगा । 

जनता द्वारा शासन का यह आदश नया नहीं है। आज से कोई 
ढाई हज़ार वर्ष पहले यूनानी इतिहासज्ञ हेरोडोटस ने प्रजातन्त्र को समूह 
का ऐसा शासन बतलाया था जिसमे अधिकारों की समानता थी और 
राज्य के राजनीतिक पदाधिकारी अपने कार्यकाल मे किये हुये कामों के 
लिये उत्तरदायी ठहराये जाते थे | पदाधिकारियो का उत्तरदायित्व इसमे 
मुख्य बात थी। जो काम यूनानी लोग पदाधिकारियों के कार्यकाल के 
अन्त में उन्हें उत्तरदायी ठहरा कर करते थे वही आजकल समय-समय 
पर होने वाल्ले निर्वाचन तथा जनता की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा शासन 
पर नियन्त्रण रख कर किया जाता है। इस प्रतिनिध्यात्मक ध्यवस्था के 
पीछे जो विचारधारा है उसकी उत्पत्ति अठारहवीं शताब्दी मे हुईं परन्तु 
यह व्यवस्था, इस प्रकार की प्रजातन्त्रीय संस्थाएं, घीरे-धीरे उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक बन पाई । चुनाव सम्बन्धी अनेक समस्‍यायें हैं जिन 
पर आगे विचार किया जायगा | यहाँ तो इतना ही बता देना पर्यात है 
कि आदर प्रजातंत्र में प्रत्येक वयश्क को मतदान का अधिकार होना चाहिये 
श्रोर प्रत्येक व्यकि के मत का मूल्य बराबर होना चाहिये। यदि किसी 
शासन में ये दोनों बातें न हों तो हम उसे पूर्ण प्रजातन्‍्त्र नहीं कह सकते | 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी शासन का प्रजातन्त्रीय होना 
या ना होना उसकी चुनाव-व्यवस्था पर नहीं, नागरिकों के चरित्र 
झरर जनभत कौ प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि जनता उदासीन है, 
उसे स्वशासन की कोई इच्छा नहीं है तो चुनाव-व्यवस्था कितनी ही 

डे रै हे 
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निर्दोष हो, उसका शासन प्रजातन्त्रीय नहीं हो सकता। आवश्यक 
योग्यता वाल्ले नागरिक कोन हैं १ उस बहुमत में कौन होंगे जिनकी इच्छा 
शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र मे सर्वोपरि होगी ! क्‍या उसमें समस्त प्रौढ जन- 
सख्या सम्मिलित है १ अथवा वे कुल जन-संख्या का एक श्रल्पांश ही हें, 
जिस प्रकार कि प्राचीन एथेन्स मे नगर-राज्य के नागरिक एक अल्प- 
संख्या में थे या जैसे अाजकल दक्षिणी श्रफ्रीका के यूनियन में मुट्ठी मर 
गोरों के हाथों मे शासन प्रबन्ध है? वास्तव में जिन शासनों की “संस्थाएं” 
प्रजातान्त्रिक हैं, परन्तु जो समस्त प्रौद़् नागरिकों को मताधिकार नहीं 
देते, उन्हें पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन नहीं कह सकते | वे मानव कौ 
समानता के प्रजातान्त्रिक आदर्श से बहुत दूर हैं। ऐसे समाजों या राज्यों 
में एक व्यक्ति को एक नहीं गिना जाता, कुछ व्यक्तियों की तो गिनती भी 
नहीं की जाती । 


प्रजातन्त्रों के भेद्‌-- 

प्रजातन्त्रों को प्रायः दो समूहों में विभाजित किया जाता है। 
(१) प्रत्यक्ष था विशुद्ध प्रजातन्‍्त्र और (२) श्रप्रत्यक्ष या प्रति- 
निध्यात्मक प्रजातनन्‍्त्र | प्राचीन काल के प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष थे। आधुनिक 
समय में प्रजातन्त्र प्रतिनिध्यात्मक हैँ। प्रत्यज्ञष॒प्रजातन्त्र ([0॥6८६ 
[067700/ 209) में समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्य-कार्यों में भाग 
लेते हैं। वे सामान्य सभाशञ्रों में मिल कर भाग ल्षेते हैं, कानून स्वीकार 
करते हैं और उन्हे कार्यानिवित करने का ग्रयत्ञ करते हैं ओर प्रत्येक 
प्रश्न पर श्रपना मत देने का प्रयत्न करते हैं | इन कार्यों को वे अपने 
प्रतिनिधियों पर नहीं छोड़ते | इस प्रकार का प्रजातन्त्र एक छोटे राज्य 
में या ऐसे देश में सम्भव है, जहाँ की राजनीतिक समस्याएं. कम और 
सरल हों। आ्राज के महान्‌ राज्यों में जहाँ समस्याऐ' बड़ी जटिल हैं ऐसा 
प्रजातन्त्र सम्भव नहीं | इस समय ऐसा प्रजातन्त्र स्विट्ज़ रलेण्ड के चार 
प्रदेशों में ही हे | संयुक्त राज्य अमेरिका फे छोटे नगरों के कुछु शासन 
भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय हैं | 


प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र ((९२९०76७९०(०ए९€ [067700780०9) मे 
देश का शासन समस्त नागरिकों के हाथों में नहीं होता वरन्‌ वह 
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों मे होता है। राज्य की 
इच्छा की अभिव्यक्ति तथा नीति के समस्त प्रश्नों पर निरंय नागरिकों 
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के सीधे हस्तक्षेप के बिना प्रतिनिधि-परिषद्‌ द्वारा ही किये जाते हैं | चुनाव 
के समय अपने मतदान के अतिरिक्त जनता शासन-प्रबन्ध में कोई सीधा 
भाग नहीं लेती, उसके प्रतिनिधियों के काय ही उसके कार्य माने जाते हैं । 
प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र इस विचार पर आधारित है कि “जनता के सभी 
सदस्य राजधानी में €वयं उपस्थित नहीं हो सकते किन्तु वे अपने प्रति- 
निधियों द्वारा उपस्थित माने जाते हैं ।” इन दो प्रकार के प्रजातन्त्रों में 
भेद इस बात का है कि दोनों प्रजा को प्रभ्॒ तो मानते हैं परन्तु प्रत्यक्ष 
प्रजातन्‍्त्र में जनता देनिक शासन-प्रबन्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं 
ओर अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र में श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रर्थात्‌ प्रतिनिधियों द्वारा | 


स्विट्‌ज़रलैंड जैसे छोटे राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के साथ 
जनमत संग्रह (२८(८८०००४०) और जनता के आरम्भक श्रथवा प्रवर्तक 
अधिकार ([77980776) और कभी-कमी पदाधिकारियों को वापस 
बुला लेने (२८००))) के अधिकार की व्यवस्था द्वारा प्रजा प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभुत्व-सत्ता का प्रयोग करती है। इस प्रकार स्विटज़रलैरड में प्रजातन्त्र 
के दोनो भेदों का सम्मिश्रण है। जनमत सग्रह, आरम्मक तथा पदाधिका- 
रियों को वापस बुलाने के अधिकार के सम्बन्ध में आगे विचार किया 
जायगा | 


प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
समस्त अधिकारी निर्वाचकों द्वारा चुने जॉय और उनकी इच्छा को 
प्रतिबिम्बित करें। इतना ही पर्याप्त है कि विधान-मण्डल के सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित हों और उनके विश्वासपात्र बने रहें। प्रति- 
निध्यात्मक शासन का यह तकाज़ा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों तथा 
न्यायाधीशों का भी जनता द्वारा चुनाव किया जाय | उसका तकाज्ञा यह 
अवश्य है कि राज्य के समस्त वयस्क नागरिकों को मत देने और 
उम्मेदवार बन कर खड़ा होने का समान अधिकार रहे, समय-समय पर 
नियमित रूप से चुनाव हों, प्रशासनीय और न्यायविभाग सम्बन्धी पद 
योग्यता होते हुए सब के लिए. समान रूप से खुले रहे और माषण तथा 
समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता हो। मताधिकार तथा पद प्राप्त करने के 
अधिकार की व्यापकता के अ्रनुसार ही शासन कम-बढ़ प्रजातन्त्रात्मक 
होगा | कम ध्यापक मताधिकार के आधार पर स्थापित शासन को भी 
प्रतिनिध्यात्मक कहा जाय्रगा, उदाहरणाथ, सन्‌ १६३५ ई० के संविधान 


२४४ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


के आधार पर स्थापित भारत में प्रान्तीय स्वराज्य, किन्तु उसे प्रजातंत्रात्मक 
नहीं कह सकते | 


प्रजातन्‍्त्र की मान्यताऐ--- 
गानेर ने प्रजातन्त्र की परिभाषा एक ऐसे शासन के रूप में की हे 
जिसका संगठन ओर जिसकी व्यवस्था इस सिद्धान्त के आधार पर होती 
दे कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को ( जिसमें स्री-पुरुष दोनों सम्मिलित 
हैं ), जो किसी अपराध मे दरिडत नहीं हुआ हैया कुछ देशों में जो 
निरक्षर नहीं हे, उन व्यक्तियों के चुनाव का अधिकार होना चाहिए जो 
उन क्वानूनों का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा प्रजा शासित होती है, ओर 
उसका मत अन्य प्रत्येक मतदाता के मत के समान हो |??# इस परिभाषा 
में गारनर ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि प्रजातन्त्र के मूलाधार 
क्‍या हैं तथा प्रजातंत्र के सिद्धान्त क्‍या हैं। प्रजातन्न के गुण तथा दोष इन 
सिद्धान्तों के कारण ही हैं | इन सिद्धान्तों का ओचित्य ही प्रजातन्न का 
ओपचित्य है और इनके दोष ही प्रजातन्‍्त्र के दोष हैं | इनका हम इस 
प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। ( १ ) प्रत्येक सच्चे तथा ईमानदार एवं 
परिश्रमी नागरिक को शासन के कार्य में भाग लेने का अधिकार है और 
यह अधिकार कम से कम व्यवस्थापिका के सदस्यों के चुनाव मे मतदान 
के भ्रधिकार सं कम तो हो ही नहीं सकता, अ्रधिक भत्ते डी हो | 
(२ ) प्रत्येक नागरिक की शासन-कार्य में भाग लेने की वैसी ही योग्यता 
है, जैसी कि किसी अन्य की | दूसरे शब्दों में, जहाँ मतदान का सम्बन्ध 
है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक व्यक्ति के बराबर हो और किसी का भी 
मूल्य एक व्यक्ति से अधिक न हो | 
प्रथम सिद्धान्त को व्यक्ति का शासन-कार्य में भाग लेने का प्राकृतिक 
अधिकार भी कहते हैं | १७ वीं सदी के मिल्टन तथा लॉक जैसे लेखकों ने 
इस विधय पर बहुत कुछ लिखा | मिल्टन का विचार था कि समस्त व्यक्ति 
प्राकृतिक रूप से सवतन्न पेदा हुए हैं ओर उन्हें जो ढंग सर्वोत्तम मालूम हो 
उसके अनुसार उन्हें शासित होने का अधिकार है। लॉक ने भी कहा है 
कि समस्त व्यक्तियों को प्राकृतिक नियमों के श्रनुकूल अपनी इच्छानुसार 
अपने कार्य की व्यवस्था करने तथा अपने शरीर और सम्पत्ति का हस्ता- 
न्तरण करने की प्राकृतिक और मौलिक स्वतन्त्रता है | उन्हें इसके लिए 
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किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्मर रहने या उसकी अनुमति लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं है ।' प्राकृतिक श्रधिकार के इस सिद्धान्त को हम मानें 
यान मानें परन्तु इस सिद्धान्त को तो मानना ही पड़ेगा कि शासन 
शासितों की अनुमति पर आधारित होना चाहिये, जो सन्नहवीं शताब्दी 
के उक्त सिद्धान्त का आधुनिक रूप ही है। इसको न मानना प्रजातन्त्र 
को ही न मानना होगा | 

दूसरा सिद्धान्त मानव की समता के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है । 
मानव समता में विश्वास प्रजातन्त्र का आधार स्तम्म है, यह सदा 
प्रजातंत्र का आधारभूत विश्वास रहा है। अधिकांश प्रजातान्त्रिक 
संस्थाएं! तथा व्यवहार, जैसे सावभौम वयरक मताधिकार, पद-प्राप्ति की 
योग्यता, बारी-बारी से निर्वाचन आदि इस सिद्धान्त के प्रयोग हैं | प्रजा- 
तन्‍त्र के समथक तथा आलोचक दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि 
प्रजातन्र का सार समता है| 


युग-युगों से प्रजातन्त्र के विरोधी इस सिद्धान्त के ओचित्य के सम्बन्ध 
में सनन्‍्देह करते आये हैं। उन्होंने मानव तथा मानव में प्रकट तथा प्राकृ- 
तिक अ्रसमानताओं--भौ तिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा नैतिक शक्ति में 
असमानताओं--का उल्लेख किया है। मनुष्यों में अनुभव द्वारा सीखने 
की शक्ति भी काफ़ी विभिन्न रही है। परन्तु मानवीय एकता में विश्वास 
करने वाला इस प्रकार की असमानताओं से इनकार नहीं करता | वह 
उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है; परन्तु वह यह मानता है कि वे 
प्रज्ञातन्न के प्रतिकूल नहीं हैं। इन मतसेदों के बावजूद भी पुरुषत्व या 
व्यत्तित्व की एक सार्वभीम सामान्य विशेषता है, जिसके कारण सब मनुष्य 
समान हैं ओर जिसके कारण उन्हें प्राकृतिक क्षमता और बुद्धि में अन्तर 
होते हुए भी सामानिक तथा राजनीतिक जीवन के कुछ कामों 
ओर विशेषाधिकारों के लिए समान मानना चाहिये | उदाहरण रथ, 
(१) समता का तकाज़ा है कि क्वानून के समक्ष सब लोग समान हों । 
क़ानून के सामने समानता प्रजातन्त्रीय राज्य के अ्रस्तित्व के लिये 
अनिव।य है। कम से कम सिद्धान्त रूप में इस प्रकार की समानता प्रायः 
प्रत्येक सभ्य राज्य में पाई जाती है। न्यायालयों में ग़रीब-अ्रमी र, ऊँच- 
नीच आदि का कोई भेद नहीं किया जाता, सभी के लिये एक क़ानून 
होता है। यह व्यवस्था 'क्रानून का शासन! (रिप्रौ8 ० .99७) कह- 
लाती है और इंगलेएड तथा संयुक्त-राज्य अ्रमेरिका में इसके द्वारा सभी 
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को क़ानून के सामने समानता प्रा होती है। किसी-किसी देश में इस 
प्रकार की समानता का अर्थ विशेषाधिकार तथा विशेष सम्मान प्राप्त 
सामाजिक वर्गों का श्रभाव माना जाता है। जिस प्रकार इद्धलैण्ड 
में रईसों ((,०7/05) का वर्ग है उस प्रकार का कोई वर्ग फ्रान्स ओर 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे नहीं है। इसी प्रकार के वर्ग की उपस्थिति से 
समानता के सिद्धान्त को क्षति पहुँचती है, क्‍योंकि ऐसे समाज मे जो 
अधिकार उस वर्ग को प्रात हैँ वे दूसरों को प्राप्त नहीं हैं। हो, 
यदि इसके होते हुये भी समाज में उन्नति करने के अवसरों की 
सामान्य समानता हो तो यह स्थिति प्रजातन्त्र से अ्रसंगत नहीं कही 
जायगी | 


( २) मानव की समानता के सिद्धान्त से निकलने वाली दूसरी मुख्य 
बात है--अवसर की समानता | इसका श्रर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी बुद्धि, अपने स्वभाव तथा अपनी स्वामाविक क्षमता को विकसित 
कर उसका अ्रधिक से श्रधिक लाम उठाने, तथा अपने व्यक्तित्व की अ्रधि- 
काधिक उन्नति करने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिये | इसका 
अर्थ है कि मनुष्य मनुष्य का दोहन न करे और जन्म, लिंग, वर्ण, धर्म 
आदि के सेद किये बिना सब व्यक्तियों को समस्त सामाजिक तथा राजनी- 
तिक अश्रघिकार प्राप्त हों । अवसर की समानता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
सोवियत रूस और दइृड्धलैश्ड में काफ़ी मात्रा में हैं। ऐसी समानता 
निःशुल्क और अनिवाय प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के किये 
पर्याप्त सुअ्रवसर के बिना असम्भव है। इसके लिये यह भी श्रावश्यक 
है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का जेसा वितरण आजकल अधिकांश देशों में 
हो रहा है उससे कहीं अधिक न्यायोचित हो। समाजवादियों और 
साम्यवादियों का कहना है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति के न्‍्यायोचित वितरण 
के बिना वास्तविक समानता सम्भव नहीं हो सकती। कानूनी और 
सामाजिक समानता के साथ-साथ आशिक समानता भी होनी चाहिये | 
इसका अथथ यह नहीं है कि काम का पुरस्कार देने या जीवन की श्रच्छी 
वस्त॒श्रों के वितरण में सब के साथ बिलकुल समान व्यवहार हो | एक 
वैज्ञानिक का और बर्तन बनाने वाले का पुरस्कार समान नहीं हो सकता। 
यदि ऐसा होने लंगे तो समाज का प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा | लॉकी 
के अनुसार इसका अर्थ यह है कि समाज में किसी आदमी की स्थिति 
ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे उसके पड़ोसी की नागरिकता छिन 
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जाय |# इस बात से सब सहमत हैं कि समानता के सिद्धान्त का आर्थिक 
जीवन में भी प्रवेश होना चाहिये ओर इसकी व्यवस्था करना राज्य का 
कर्तव्य है। यह सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार और किस सौमा 
तक लागू किया जाय इस विषय में बड़े-बड़े लेखकों मे काफ़ो मतभेद है। 
हम इतना ही कह सकते हैं कि समता का सिद्धान्त चाइता है कि व्यक्ति 
को अवसर की अश्रच्छी समानता दे कर उसके साथियों के साथ उसकी 
समानता सुनिश्चित करनी चाहिये | 


( ३ ) समानता का यह भी अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान 
राजनीतिक एव सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। इसका अर्थ है 
विशेषाधिकार का अभाव । इसका आशय यह भो हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
जिस पद के किये वह योग्य हो ओर चुना जा सके, उसे प्राप्त कर सके | 
ये सब बाते भनुष्यों के प्राकृतिक भेद होते हुए भी और असमान काम के 
लिये असमान पुरस्कार देते हुए भी सम्भव हैं | इसमें कोई असंगति नहीं 
है। प्रजातन्त्रवादी का कहना यह नहीं है कि सभी यान्त्रिक समानता के 
एक ही मत स्तर पर खड़े कर दिये जाँय, या सबकी समान रूप से उन्नति 
करें | वह चाहता यह है कि सभी नागरिकों को आत्मविकास का समान 
अधिकार हो और उसके लिये समान अवसर प्राप्त हों। किसी व्यक्ति को 
इतना होन बना देना कि वह दूसरों के लिये साधन बन जाय प्रजातन्त्रीय 
भावना कौ हत्या करना है | प्रजातन्‍्त्रवादी सभी को आत्माभिव्यक्ति का 
अ्रधिकार देता है परन्तु दूसरों के शोषण का नहीं | वह मानता है 
कि अथने प्राकृतिक भेदों के कारण मनुष्य उन्नति के भिन्न-भिन्न स्थरों पर 
पहुँचते हैं और यह स्वीकार करता है कि सभी व्यक्ति इस बात का पता 
लगाने के लिये कि सर्वभ्रष्ठ कौन है, बराबर हैं। 
प्रजातन्‍्त्र का समर्थन-- 

प्रजातन्‍्त्र की यह प्रतिशा की समस्त प्रोढ़ नागरिकों को, जो अपराध, 
पागलपन, दिवालियापन आदि के कारण अयोग्य नहीं हैं, शासन के 
कार्यों में भाग लेना चाहिए, उतनी स्पष्ट, प्रभावशाली और युक्ति-संगत 
नहीं हे जितनी कि एकतन्त्र कौ यह प्रतिज्ञा कि अत्यन्द सद्गुण-सम्पन्न 
व्यक्ति को शासन करना चाहिए अ्रथवा कुलीनतन्त्र की यह मान्यता कि 

राजनीतिक सत्ता उन व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए जो अपने विशेष 
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शान एवं अनुभव के कारण उसके लिये सबसे अधिक योग्य हैं। इस 
प्रकार प्रजातन्‍्त्रवादी के लिये यह आवश्यक है कि अ्रपनी प्रतिज्ञा के 
समर्थन में कुछु तक दे | इसके पक्ष में वह जिन तकों को देता है, और 
अब तक प्रजातान्त्रिक शासन से उत्पन्न जिन लाभों पर प्रकाश डाला गया 
है, वे ही प्रजातन्‍त्र के गुण हैं | 

विविध लेखकों ने उनका विभिन्न ढंग से निरूपण किया है | कुछ 
व्यक्ति इस सिद्धान्त को अधिक महत्त्व देते हैं कि मनुष्य को शासन-कार्यो 
में भाग लेने का प्राकृतिक अधिक!र है | १७ वीं शताब्दी में लेखकों मे 
अधिकारों के आधार पर राजतन्त्र को स्वेच्छाचारिता का विरोध और 
गणतन्त्रीय विचारों का समर्थन किया था | 


उन्नीसवीं सदी के उपयोगितावादी लेखकों ने प्रजातन्त्र का समथन 
उन लाभों के आधार पर किया जो जनता के शासन में भाग लेने से 
प्राप्त होते हैं । उनका विचार था कि प्रजातन्त्र एकतन्त्र या कुलीनतन्त्र की 
अपेक्षा अधिक कायवुशल दोता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 
प्रजातंत्र समस्त सामाजिक बुराइयों की एकमात्र औषधि है। इसकी 
कायकुशलता की गारण्टी यह है कि जो शासन करते हैं, वे उन लोगों के 
नियंत्रण में रहते हैं जिनके हित मे शासन के लिये वे चुने जाते हैं ; 
इसीलिये वे सार्वजनिक हित की उपेक्षा नहीं कर सकते । गानर ने कद्दा 
है : लोक-निर्वाचन, लोक-नियन्त्रण, और लोक-दायित्व से किसी 
अ्रन्य शासन प्रणाली की श्रपेज्ञा अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित की 
जा सकती है।” जनता का स्वाभाविक आत्महित सरकार के किसी 
अन्याय या दमन के विरुद्ध सबसे उत्तम सुरक्षा का असर है। मिल के! 
अनुसार श्रन्य शासन-प्रणालियों की श्रपेज्षा प्रंजातन्त्र की स्वश्रेठता 
मानवीय काय-सम्बन्धी दो सामान्य सिद्धान्तों पर निर्मर है। प्रथम 
सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति के हितों एवं ग्रधिकारों की उस समय सर्वश्रेष्ठ 
ढंग से रक्षा होती है ज़ब कि वह स्वय॑ उनका समथन करने के योग्य 
होता है| दूसरा सिद्धान्त यह है कि समात्र की साधारण समृद्धि उस खमय 
आर भी अधिक होगी जब कि समस्त जनता की समस्त शक्तियाँ और 
उसके समस्त हित उसके समर्थन के लिये प्रोत्साहित हों श्रोर योगदान 
द। इसी कारण प्रजातन्त्र अन्य प्रणालियों की श्रपेज्ञा नागरिकों के दुःखों 
के प्रति अधिक सजग और सहानुभूतिपूर्ण रहता है| 

प्रजातनत्र के अआदर्शात्मसक समथन का तरीक्ता इससे भिन्न हे। वह 
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व्यक्तियों के बोद्धिक तथा अशध्यात्मिक गुणों के विकास पर अधिक तथा 
जिन उद्द श्यों की पूर्ति के लिए शासन की स्थापना होती है, उन पर कम 
ज़ोर देता है। यदि कार्यकुशलता ही सुशासन की कसौटी है, तो यह 
सम्भव है, नोकरशाही जैसी कि अग्रेजी राज मे मारत में स्थापित 
थी अ्रथवा हिटलरी जम॑नी में स्थापित अधिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र से 
अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है | परसख्ु कार्यकुशलता ही शासन की 
एकमात्र अथवा सर्वश्रेष्ठ कस्रोटी नहीं है । शासन की श्रेष्ठता का माप 
इस बात से नहीं करना चाहिए कि वह शान्ति एवं सुब्यवध्था कहाँ तक 
कायम कर सकता है, ओर किसी सीमा तक आर्थिक समृद्धि की अ्भिवृद्धि 
अथवा न्याय की व्यवस्था कर सकता है ; उसका माप उस चरित्र से 
करना चाहिए. जिसका वह जनता में निर्माण करता है। सर्वश्रेष्ठ शाखन 
वह है जो अन्त में जनता में नैतिक बल, सत्यता, उद्योगशीलता, 
आत्मनिर्भरता ओर साइस प्रदान करता है। प्रजातन्त्र का सर्वश्र 8 गुण इस 
तथ्य में है कि वह प्रजा के चरित्र को उच्च बनाता है, उनकी शक्तियों 
का विकास करता है ओर उनकी बोद्धिक शक्तियों को कार्यान्वित करता 
है | मिल ने कहा है कि “किसी अन्य शासन-प्रणाली की श्रपेक्षा यह 
श्रेष्ठठम एवं उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र की अ्रमिवृद्धि करता है |” 
इसी प्रकार ब्राइस का भी विचार ह कि राजनीतिक मताधिक,र मनुष्य 
के गौरव की दृद्धि करता है ओर उसमे उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न 
कर के उसे उच्चतर स्तर पर उठा देता है। नागरिकता को शिक्षा के 
लिए प्रज्ञातन्त्र सवेश्रेष्ठ विद्यालय है। व्यक्ति को इतनी प्रेरणा किसी 
अन्य प्रकार से नहीं मिलती जितनी कि इस विश्वास से मिलती है कि 
सरकार को वह अपनी आवाज़ सुना सकता है! जिन लोगों ने कांग्रेस 
द्वारा भारतीय प्रान्तों मे सत्ता-प्रहण के फलस्वरूप भारतीय जनता में 
जाणति की एक नूतन भावना को देखा है, वे सरलता से प्रजातत्न के इस 
गुण को समझ सकेंगे कि वह व्यक्ति मे आत्मसम्भान और व्यक्तिगत 
महत्त्व की भावना उस सौमा तक पेंदा करने में सफल रहा है जिस 
तक उसने पइल्ले कभी अनुभव नहीं किया था। उसकी दृष्टि में उसे एक 
नवीन गोरव प्राप्त हो गया है | 
प्रजातंत्र के और भी अनेक गुण हैं| यह जनता में देशभक्ति पैदा 
करता है ओर हिसात्मक क्रान्तियों के ख़तरों को कम कर देता है| यह 
३२ 
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नागरिकों को यह भावना दे कर कि वह शासन के अभिन्न अंग हैं 
देशभक्ति की अभिवृद्धि करता है। वे यह अनुभव करने लगते हैं कि 
शासन का कल्याण उनका कल्याण है और उसका दुर्भाग्य उनका 
ही दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति का देश के शासन में कोई भाग नहीं, 
वह उसके कार्यो से असन्तुष्ट नहीं तो उदासीन अ्रवश्यः रहेगा। इससे 
क्रान्ति का भय दूर हो जाता है; क्योंकि इसके द्वारा जनता को अ्रपनी 
शिकायतो को दूर करने का सुगम एवं सरल साधन प्राप्त हो जाता है । 
यदि कोई शासन उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, तो प्रजा 
उसके स्थान पर दूसरा शासन स्थापित कर सकती है, जो उसके प्रति 
अधिक सवेदनशील होगा | समाज मे विषमता तथा विशेषाधिकार युक्त 
वर्गों का अस्तित्व क्रान्तियों के महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि प्रजातन्त्र 
समानता के सिद्धान्त पर ज्ञोर देता है, गुण तथा योग्यता को स्वीकार 
करता है श्रोर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन का श्रवसर देता 
है. वह क्रान्तिकारी आन्दोलनों से अन्य शासनों की श्रपेक्षा कम 
प्रभावित होगा । 

प्रजातत्र का एक दूसरा गुण यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति कौ 
स्वतन्त्रता और राज्य-सत्ता मे सामजस्य स्थापित हो जाता है। कानूनों 
के प्रति श्राशपालन को उसी समय इम स्वतन्त्रता कह सकते हैं जबकि 
कानूनों का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है और वे समाज की 
साधारण इच्छा को प्रतिबिम्बित करते हैं। प्रजातन्त्र से यही श्राशा है | 
सब कुछ देखते हुए अन्य शासनों की अपेक्षा प्रजातन्त्र में नागरिक अधिक 
स्व॒तन्त्रता का अनुमव करता है ओर बाहरी इस्तक्षेप के कारण ' उत्पसे 
होने वाली विफलता कौ भावना के बिना अपनी इच्छानुसार अपने “ 
जीवन की योजना बनाने का अधिक अवसर प्रास करता है | 

एकतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र के गुण-दोषों पर विचार करते समय हमने 
यह बतलाया था कि इन शासन-प्रणालियों में एक दोष यह है कि जो 
शासन-सत्ता का प्रयोग करते हैं वे उसका अपने स्वार्थ के लिए भी 
दुरुपयोग कर सकते हैं ओर इस प्रकार के प्रलोभन के निराकरण के 
लिए, कोई उपाय नहीं है। प्रजातन्त्र में ऐसा कोई दोष नहीं है। लोकमत 
की शक्ति के रूप में इसके पास एक ऐसा मूल्यवान्‌ यंत्र है जो शासन को 
समुचित पथ पर रखता है | जो शासन अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है 
ओर जो ग़लत मार्ग का अनुसरण करने लगता है, उसे शीघ्र ही श्रपनी 
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भूल अनुभव होने लगती है श्रोर यदि वह उसका संशोधन नहीं करता, 
तो उसके स्थान पर नया शासन स्थापित हो जाता है । इस प्रकार 
प्रजातनत्र अपना सुधार स्वय कर लेता है, दूसरे शासन ऐशा स्वय 


नहीं कर सकते। इस कारण भी प्रजातन्त्र क्रान्ति के प्रभाव से बचे 
रहते हैं | 


प्रजातनन्‍्त्र के दोष--- 


प्रजातन्त्र में भी अन्य शासनों के समान दोष हैं | प्लेटो के समय से 
तले कर आज तक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से और विभिन्न कारणों से 
इसकी आलोचना की है । कुछ लोगों ने प्रजातन्जीय संस्थाश्रों और 
व्यवहारों की आधारभूत समानता की कल्पना के औरचित्य से ही सन्देह 
प्रकट किया दे । कुछ विद्वानों ने उसे अ्योग्यता का पथ बतला कर उसकी 
निनन्‍दा की है। जो क्ेखक कुलीनतन्त्र का समथन करते हैं, वे कहते हैं कि 
यह प्रगति के विरुद्ध हे ओर पतन की ओर ले जाता है तथा इसमे 
स्थिरता का श्रभाव है। कुछ लोगो के विचार मे प्रजञ्ञातन्त्र व्यवहार मं 
असम्भव है | दाल में, कुछ लेखको ने प्रजातत्र मे जो अनाप शनाप व्यय 
किया जाता है, उसकी श्रोर ध्यान आकर्षित किया है | अब हम इन 
आज्षेपो पर कुछ विस्तार के साथ विचार करेंगे | 


(१ ) कई आल्लोचक मानव समानता के सिद्धान्त से उत्पन्न 'एक 
व्यक्ति, एकमत' के सिद्धान्त को ही ग़लत बतलाते हैं। इसके अनुसार 
मतदाता की देसियत से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से श्रच्छा या 
भिन्न नहीं होता | चुनाव के दिन एक विद्वान्‌ ओर एक मूर्ख दोनों समान 
हैं, क्‍योंकि प्रजातन्त्र में मत गिने जाते हैं, उनका मूल्य नही ऑडका जाता । 
इस प्रकार प्रजातन्‍्त्र सख्या पर ध्यान देता है, गुण पर नहीं। उसके लिए 
महात्मा गांधी के मत का मूल्य एक निरत्तर, भ्रष्ट-चरित्र व्यक्ति के वोट 
के मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं होता । यह श्राक्षेप सत्य है। एक 
बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति के मत का मुल्य एक मूर्ख और बेईमान 
व्यक्ति के मत के मूल्य से अधिक अ्रवश्य होना चाहिये। किन्तु कठिनाई 
ऐसी प्रणाली की खोज में है जिसके द्वारा मत का मूल्य ऑका जा सके | 
यदि कोई ऐसी प्रणाली निकल भी आई तो उससे मतदाताश्ों के भेदो 
को उचित से अधिक महत्त्व दे दिये जाने की आशका हे। बुद्धिमान ओर 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के मतों को अधिक महत्त्व देने मे कोई बात अप्रजातन्त्रीय 


२५२ |] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


नहीं है ; किन्तु यह मान लिया जाता है कि “एक व्यक्ति, एकमत? के 
सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन ही प्रजातन्त्र में व्यवहार में लाने योग्य 
सवभेष्ठ सिद्धान्त है | इसके दोषों का निराकरण शिक्षा के व्यापक प्रसार 
ओर जनता के चरित्र को ऊँचा उठा कर किया जा सकता है। 


(२ ) इसके साथ यह मी कहा जाता है कि विधानमण्डल के द्वारा 
प्रायः समी मतदाताश्रों के लिये खोल कर शासन-कला में जिस शिक्षण, 
जान और अनुभव की आवश्यकता होती है उसकी अवहेलना की जाती 
है | क़ानून बनाने का काम सरल नही है | श्राजकल की जटिल सामाजिक 
अवस्था में वह कठिन हो गया है ओर उसके लिये श्रधिक विशिष्ट ज्ञान 
तथा बुद्धि की आवश्यकता होती है। श्रत: यह विचित्र बात है कि एक 
चिकित्सक के हाथों मे अपने आपको समर्पित कर देने से पहले तो हम 
यह निश्चित कर लेना चाहते हैं कि उसने समुचित चिकित्सा-विज्ञान 
की शिक्षा प्राप्त कर ली है या नहीं, और किसी व्यक्ति को 
अपनी मोटरकार चलाने के लिए जगह देने से पहले तो हम यह 
चाहते हैं कि बह अपनी कायकुशलता का प्रमाणपत्र दे दे, परन्तु 
जब हम अपने विधान-मण्डलों के लिये सदस्यों का चुनाव करते 
हैं, तब हम उनसे योग्यता के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई प्रमाणपत्र 
नहीं मांगते ओर प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के लिये योग्य मान लेते 
हैं। जीवन के अन्य ज्षेत्रों के अपने अभ्यास या ज्यवहार के अनुरूप हमें 
उनसे जिन्हें हम समाज के स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य सौंपने जा रहे 
हैँ विशिष्ट शिक्षण तथा तैयारी की मांग करनी चाहिए। साखंश में, 
यह कद्दा जाता है कि जनता के हाथों मे राजनीतिक सत्ता सौंष देने की 
प्रजातन्त्रीय प्रयाली से अन्त मे जाकर शासन-कार्य में दक्षुता की हानि 
होगी । यह सिद्धान्त न्याय के भी विरुद्ध है क्योंकि न्याय के अनुसार 
“अस्त उसी को मिलना चाहिये जो उसका प्रयोग कर सके | कई लोगों 
की राय में बहुमत से राजनौतिक प्रश्नों को तै करना विवेकहीनता है 
क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि उचित और अनुचित का निर्णय 
केवल सख्या द्वारा ही हो सकता है| 

पहले अक्षिप की तरह यह आ्षेप भी सिद्धान्त की दृष्टि से सद्दी 
मालूम होता है, किन्तु विभिन्न देशों में प्रजातन्‍्त्र के व्यावहारिक अनुभवों 
से इस आज्षेप की व्यावहारिक सत्यता प्रकट नही होती । यह हो सकता 
है कि विधान -मशडलों में इक्क्रे-दुक्के व्यक्ति अयोग्य हों परन्तु 
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साधारणतथा जनता योग्य और श्रनुभवी व्यक्तियों को ही सदस्य चुनती 
है | लॉड ब्राइस ने इस दिशा में काफ़ी छानबीन करके बतलाला है कि 
जनता को राजनीतिक शक्ति देने के प्रजातन्त्रीय ढंग से कार्य में अनिपुण॒त, 
नहीं तैदा हो पाई है। इस प्रकार प्रजातन्त्रीय-विरोधियों का यह श्राक्षेप 
अनुभव से ठीक प्रमाणित नहीं होता। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
बहुमत से राजनीतिक समस्थाश्रों का निर्णय करने के पहले उन पर काफ़ी 
बौद्धिक और अ्रनुभवपूर्ण वादविवाद हुआ करता है, वैसे ही निर्णय नहीं 
कर लिया जाता। प्रजातन्त्र केवल बहुमत द्वारा शासन नहीं है। उसका 
सार तो राजनीतिक वाद-विवाद की उस स्वतन्त्रता में है जिसके 
परिणामस्वरूप ग़लत मत के स्थान पर सही मत प्रतिष्ठित होता है | 
यदि यह स्वतन्त्रता प्राप्त हो और जनता में राजनैतिक सद्भावना का 
काफ़ी विस्तार हो तो प्रजातन्त्रीय शासन बड़ा निषपुण हो सकता है | 
प्रजातन्त्र की सफलता या विफलता अन्त में जनता की इच्छा के गुण पर 
निभर रहती है जिसकी अभिव्यक्ति विधान-मश्डल मे होती है, वयरुक 
मताधिकार के यन्त्र पर नही | 


(३ ) प्रजातन्त्र पर यह भी दोषारोप किया जाता है कि यह 
अयोग्यता की पूजा (()॥ ०6 [7007[0९(४70८) है। यह आज्चेप 
उतना ही पुराना है जितने प्लेटो तथा शअ्ररस्तू। इन दोनों ने अपने 
शासनों के व्गींकरण मे इसे ( प्रजातनन्‍्त्र को ) निम्न स्थान प्रदान किया | 
अरस्तू के अनुसार यह शासन का दूषित था विक्ृत रूप है। ऑग्ज़बर 
के स्थॉस के एक चित्र में प्रजातन्‍्त्र को चिल्लाती चौख़ती भीड़ से घिरे 
हुए. एक उन्मत्त प्रजानायक (7227792०2ए००) के रूप मे चित्रित किय 
गया है | आधुनिक आलोचरकों का प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में इतना विरोधी 
विचार नहीं है जितना कि प्लेटो था अ्ररस्तू का था या जैसा कि ऊपर 
उल्लिखित च्त्र मे बतलाया गया है। परन्तु अनेक आलोचक हरे 
अयोग्यता का दुसरा रूप समभते हैं । इस प्रकार हेनरी मेन ने इसे अशान् 
तथा जुद्धिदीन व्यक्तियों द्वारा शासन बतलाया है ओर कहा है कि या 
शासन बोद्धिक प्रगति तथा वैज्ञानिक सत्य की प्रगति के प्रतिकूल है| लेक 
ने प्रजातत्र की परिभाषा करते हुये कहा है कि यह सबसे ग़रौब, सबरे 
अजशान, और सबसे श्रयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है, जो अवश्यव 
रूप से सख्या में सबसे अधिक होते हैं।” लेकी का विचार है €ि 
प्रजातत्र से न सुशासन सुनिश्चित होता है और न ॒ व्यक्तियों की स्वतंत्रत 
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की रक्षा, क्‍योंकि यह श्रज्ञान लोगों के हाथों में सत्ता दे देता है, 
जो इन चीज़ों की कुछ परवाह नहीं करते | आजकल प्रो० बाकर तथा 
प्रो०् गिडिग्ज़ जैसे अग्रेज्ञ तथा अमेरिकन लेखकों के भी ऐसे ही विचार 
हैं। प्रो० बाकर का यह मत हैः प्रजातन्‍्त्र से कायकुशलता की बड़ी 
छ्ति होती है ओर इसमे इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि कुछ थोड़े से 
चतुर व्यक्ति जो अपने पक्क में मतों का सग्रह बड़ी सफलता के साथ 
कर लेते हैं, शासन करते हैं।” प्रो० गिडिंग्ज को प्रजातन्च में केवल 
अनियन्त्रित भावुकता का शासन और समूह की स्वेच्छाचारिता दिखाई 
द्वेती है । 


वास्तव में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं, जो प्रज्ातन्‍त्र को अज्ञान तथा 
अयोग्य व्यक्तियों के शासन के रूप में परिणत कर देते हैं। अनुभव के 
तथ्यों में बहुत कुछ ऐसी बाते हैं जिससे ओशधत व्यक्ति की राजनीतिक 
योग्यता में हमारी श्रद्धा शिथिल हो जाती है। सुविशाल जन- 
समुदाय जिसके हाथ में प्रजातन्त्र अन्तिम सत्ता सौंप देता द्वैन तो 
यथेष्ट बुद्धिमान होता है और न उसमे अपने समय के जटिल राज- 
जीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों को समभने को बुद्धि ही होती है। ये प्रश्न 
अ्राजकल अधिकाधिक कठिन और जटिल भी बनते जा रहे हैं। औसत 
व्यक्ति का ज्ञान सीमित है, सावजनिक घटनाओं एवं समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में वह जिन साधनों द्वारा सूचना प्राप्त करता है वे अत्यन्त दूषित हैं 
झोर मत-निर्धारण में उस पर तक तथा विवेक के स्थान पर भावुकता 
तथा मनोविकारों का ही अधिक प्रभाव रहता है। वह अपने भोजन 
तथ्रा वस्त्र की समस्याओं मे इतना उलका हुआ रहता है कि उसे सामा जिक्र 
तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिये भ्रवकाश ह्वी नही 
मिलता, ओर जब उसे विचार करने का अवसर मिलता भी है तो उस 
पर उसके राजनीतिक दल और उसके द्वारा सचालित समाचार-पत्रों का 
इतना प्रभाव होता है कि उसका कोई स्वतन्त्र मत हो ही नहीं सकता । 
समाचार-पन्नों में जो सनसनीखेज मोठे अक्षरों में प्रभावशाली नेताश्रों 
के भाषण तथा मत प्राप्त करने के लिये जो नारे छुपते हैं, उनसे वह 
बहक जाता है। श्राज की सस्ती पत्रकारिता ने हन दुगु यों को और भी 
बढ़ा दिया है | इस प्रकार पो० बाकर का यह दोषारोप कि प्रजातन्त्र में 
केवल चतुर व्यक्ति यत्न से मतों का अपने पत्ष में संग्रह कर शासन 
ऋरते हैं, एक बढ़ी सीमा तक सत्य है। यदि इम यह मी मान लें कि 
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आहत व्यक्ति में न्याय, ईमानदारी ओर क्वानून के लिये आदर भांव है, 
तो भी इसका कोई निश्चय नहीं कि वह एक समूह में विवेकपूर्ण ढंग 
से कार्य करेगा। समाजशास्त्री इमें यह बतलाते हैं कि मनुष्य व्यक्तिगत 
रूप में जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उससे बिलकुल भिन्न व्यवहार 
उनका उस समय होता है जब वे समूह में सम्मिलित हो जाते हैं। सामु- 
दायिक काय में भावावेग बुद्धि तथा विवेक को दबा देता है और मनुष्य 
के काम उसकी आदिम प्रदह्ृतियों के प्रतिबिम्ब या अनिच्छित प्रकाशन 
मात्र होते हैं। प्रजातन्त्रविरोधी का मत है कि चुनावों मे मतदान के 
समय, विघान-मण्डलों के अधिवेशनों में, और राजनीतिक दलों की 
बैठकों में समूह-व्यवहार के दोष स्पष्ट रूप से देख पड़ते हैं। ऐसे अवसरों 
पर मनुष्य सदा विवेकपूर्वक काय नहीं करते प्रजातन्त्र का मुख्य दोष 
तो यह है कि जनता को प्रभु बनाते समय यह उसे बुद्धिमान न बना 
सका | 


राजनीतिक दल-प्रणाली जिस प्रकार वास्तव में काय करती हे, उससे 
देश कुछ सर्वश्रेष्ठ नागरिकों की सेवाश्ओं से वंचित हो जाता है। उसके 
प्रभाव में जनता के स्वामाविक नेताओं पर अविश्वास किया जाता है 
तथा चाटुकारों एवं खलजन-नायकों का बोलबाला होता है। ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा शासन कभी कायक्रुशल नहों हो सकता | कुछ देशों मे शासन- 
प्रबन्ध की काय क्षमता की इन दोषों से रक्षा के लिये उपाय क रने पड़े 
हैं । इस प्रकार यह दोषारोष पूर्ण रूप मे गलत नहीं है कि प्रजातन्त्र से 
कार्य-कुशलता को हानि पहुँचती है। किन्तु इसमें अतिशयोक्ति अवश्य है 
ओर किसी अंश तक प्रजातन्त्रीय शासनों के अनुभव से यह दोष ग़लत 
भी प्रमाणित होता है | यदि प्रजातन्त्र अयोग्यता की पूजा का ही दूसरा 
नाम होता तो उसका ससार में इतना प्रचार नहीं होता। आजकल 
शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने प्रजातन्त्र को न अपनाया हो। 
नात्सी तथा साम्यवादी लोग भी जो प्रजातन्त्र की मान्यताओं का उपहास 
करते हैं, अपने आपको प्रजातन्त्रवादी कइने से नहीं चूकते | इतना ही 
नहीं, वे अपने प्रजातन्त्र को इगलेए्ड तथा अमेरिका के प्रजातन्त्र से बढ़ 
कर बतलाते हैं | 

(४ ) मेन, लेकी, तथा ट्रीट्स्के जैसे श्रलोचक प्रजातन्त्र पर इस 
आधार पर दोषारोष करते हैं कि यदह्द संस्कृति की उन्नति के लिये श्रनुकूल 
नहीं है ओर इसमें जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की समुचित अभिवृद्धि 
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नहीं हो सकती। प्रजातन्त्र में साहित्य, कला, विज्ञान तथा श्रन्य बोद्धिक 
प्रवृत्तियों की अभ्रमिवृद्धि नहीं होती। यह समाज के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने के स्थान पर नीचे गिराता है। वे यह भी मानते हैं कि 
ग्रजातनन्‍्त्र तथा स्वतन्त्रता में कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके विपरीत 
प्रजातांत्रिक प्रबृत्तियां स्वतन्त्रता के विरुद्ध होती है। लेकी का विचार 
है कि सफलता की कुझ्ी अल्पसंख्यक सुयोग्य व्यक्तियों को सत्ता सौपने में 
है, बहुसख्यक अशञान व्यक्तियों को सौपने में नहीं | समाज के उच्च तथा 
मध्य श्रेणी के लोगों ने ही स्वतन्त्रता के लिये अधिक भक्ति दिखलाई 
है, साधारण जनता तो अपने नेताओं के चरणों में सिर रखना ही 
जानती है । ट्रीटस्के का हृह॒मत है कि प्रजातन्त्र चंचल और नैपुण्यहीन 
है | इसने ग़रीबों के लिये घनिकों का दोहन क्रिया है और यह संस्कृति 
की अभिवृद्धि का विरोधी है। 


इस प्रकार के विचार ऐसे व्यक्तियों के हैं जो समाज के उच्च वर्ग 
की भ्रेष्ठता में अटल तथा श्रन्धविश्वास रखते हैं और जिनका जनता 
की योग्यता में अविश्वास है | सत्य तो यह है कि उच्च प्रकार के बोद्धिक 
जीवन का विकास किसी विशेष शासन-प्रशाली से काय-कारण रूप से 
सम्बद्ध नहीं है | सस्कृति, डक हित्य, विज्ञान अादि का विकास सब प्रकार 
की शासन-प्रणालियों के % सात शा है, प्रजातन्‍्त्र के आधीन भी उतना 
ही जितना एकतन्त्र तथा कुल ल्‍्लेतत्र के श्रन्तगंत | सस्क्ृति के विकास तथा 
पतन के कारण साधारणतया शासन-प्रणाली के साथ अवश्य होते हैं 
परन्तु वे उसके परिणाम नहीं होते । 

(५ ) ऐसे भी विचारक हैं जो यह मानते हैं कि प्रजातन्त्र एक 
असम्भव कल्पना है ; जो शासन प्रजातन्तीय होने का दावा करते हैं, उनमें 
नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन की सत्ता जनता के हाथों में नहीं, वरन्‌ 

पसंख्यक नागरिकों के हाथों में होती है, जो किसी निशय पर पहुँचने 
में निर्शयात्मक कार्य करते हैं। इज्लेण्ड में लोक-सभा नहीं, वरन्‌ सत्रि- 
परिषद्‌ निर्णय करती है, लोक-सभा तो उसके आधीन हो गई है। 
कोई भी शासन-प्रणाली क्‍यों न हो, प्रजातन्त्र ही सहो; वह अल्पजनतत्र 
की ऐतिहासिक आवश्यकता के कानून! की उपेक्षा नहीं कर सकती | 
प्रत्येक स्थान में सत्ता अत्यंत अल्पसंख्यक व्यक्तियों के द्वाथों में पहुँच 
जाती है। लॉ ब्राइस ने कहा है कि “समस्त परिषदों एवं समुदायों 
में हथा मनुष्यों की संगठित संस्थाश्रों ने, राष्ट्र से क्षे कर एक क्लब की 
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कमेटी तक में, संचालन, निर्देशन तथा निर्णय का कार्य मुट्ठी भर आद- 
मियों के हाथों में होता है, जिनकी संख्या अनुपात में उतनी ही कम 
होती जाती है जितनी उस संस्था के सदस्यों कौ बढ़ती जाती है, 
यहाँ तक कि एक विशाल जनसमुदाय में तो उनका अनुपात 
बहुत ही कम हो जाता है । प्रजातन्त्र में जनता को यह विश्वास करने 
दिया जाता है कि शासन उनकी इच्छा से हो रहा है ; परन्तु उनकी 
सत्ता नाममात्र की होती हे ; वास्तविक्त सत्ता तो अल्पमत के ह्ााथों में ही 
रहती है ओर वदह्दी उसका उपयोग भी करता है | 

यह अखशणडनीय सत्य है कि समस्त शासन आशिक रूप से इस अर्थ 
में अल्पजनतन्त्रीय या कुलीनतन्त्रीय है कि नीति-निर्धारण तथा निर्णय 
करने की सत्ता को नागरिकों की एक छोटी सी संख्या के हाथों में रखना 
ही पड़ता है। आज के राष्ट्रराज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र अव्यावहारिक 
है| परन्तु यह प्रजातन्त्र के साथ केसे अ्रसंगत है, यह बात समझ में नहीं 
आती | प्रजातन्त्र का यह दावा नहीं है क्रि राजनीतिक निणंय नागरिकों 
के बहुमत की अनुमति से किये जाँय | उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यह पर्याप्र है कि जो अ्ल्यसंख्यक व्यक्ति वास्तव में शासन करते हैं वे 
अपने पदों पर इसलिए आसीन हैं कि जनता का उनमें विश्वास है ओर 
वे इस विश्वास की पुष्टि नये निर्वाचन द्वारा समय-समय पर करते रहते 
हैँ | प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र की महानता इसी मे है कि इसमें प्रजातन्त्र 
के सिद्धान्तों के साथ. कुलीनतन्त्र के सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है। 
यह प्रजा को प्रभुत्व प्रदान करता है, परन्तु उसका प्रयोग करने का 
अधिकार चुने हुए थोड़े से लोगों को देता है। 


(६ ) प्रजातन्‍्त्र की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि वह 
खर्चीला होता है। उसके शासन का यन्त्र बहुत धीरे-धीरे काम करता 
है ओर उसमें अधिक समय तथा धन का नाश होता है। जो कार्य बड़ी 
सुगमता के साथ व्यक्तिगत शासन में कम खर्च के साथ हो जाता है उसे 
प्रजातन्त्रीय शासन की समितियों तथा परिषदों के द्वारा करने में महीनों 
ओर वर्षों लग जाते हैं| प्रजातन्त्रीय इज्शलेएड को सन्‌ १६३५ ई० का 
भारत-शासन-क्रानून पास करने में कई वर्ष लग गए | चुनावों में भी 
बहुत व्यय होता है, जिससे ग़रीब लोग चुनावों में खड़े नहीं हो सकते । 
इससे प्रजातन्त्र का उद्देश्य ही विफल हो जाता है । यह दोष अमेरिका 

रे३ 
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में बहुत बढ़ गया है, जहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में लाखों रुपये व्यय होते 
हैं। अमेरिका की सीनेट ( उच्च सभा सदन ) के चुनाव में एक बार एक 
सदस्य ने ५ लाख डॉलर अर्थात्‌ २० लाख झुपये व्यय किए थे। यह 
प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है | 


(७) प्रजातत्र-विरोधी कहता है कि प्रजातंत्र जिन लामों 
का दावा करता है, उनमें से अनेक लाभ तो होते ही नहीं । राज्य 
के अधिकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ठ 
साधन नहीं हैं | अनुभव से यह प्रकट होता है कि अल्प-कालिक कार्यो- 
वधि तथा सार्वजनिक चुनावों के कारण वे जनता के प्रति उत्तरदायी 
नहीं हो सकते। राज्याधिकारियों पर लोक-नियन्त्रणः केवल मरीचिका 
है। इसी प्रकार अनेकों विद्वानों ने प्रजातंत्र के शिक्षा-सम्बन्धी मूल्य पर 
भी संदेह प्रकट किया है। चुनाव के समय का प्रचार जनता को शिक्षा 
देने के स्थान में श्रान्ति में डाल देता है। चुनाव के समय ईमानदारी 
एवं सत्यशीलता खटाई में पड़ जाती है ; बुद्धकाल के समान चुनाव के 
समप्तय भी प्रत्येक चीज़ को उचित माना जाता है। जनता का मत प्राप्त 
करने के लिये अनेक प्रश्नों एवं समस्याश्रों का रूप ही बिगाड़ दिया 
जाता है तथा रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ जाती है। 
अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के लिए. नेतिकता का भी कोई विचार 
नहीं किया जाता | इस अभियोग में पर्याप्त सत््यांश है, यद्यपि सभी देशों 
में यह दोष समान रूप में नहीं मिलता | 
प्रज्ञातंत्र के दोषों पर लॉड ब्राइस के विचार-- 

प्रजातत्र के विरुद्ध जो ये आक्षेप किये गए. हैं, इनका विवरण उस 
तक अधूरा रहेगा जब तक कि ल्ॉर्ड ब्राइस ने ६ प्रजातंत्रीय राज्यों 
सैए#ईर अपने ग्रे से जिन दोषों का वर्णन किया है, उनके 
है । बाइस ने प्रजातंत्रों का श्रध्ययन करने 

है थी। उन्होंने प्रजातंत्रों में निम्नलिखित 











(क) व्यवस्थापन तथा, शासई-सबन्ध को दूषित बनाने में घन का 
प्रभाव, (ख) राजनीति को शक , “*पेंसाय बनाने की प्रवृत्ति, (ग) शासन- 
प्रबंध में व्यय की अधिकता: |; (घ) समानता के सिद्धांत का दुरुपयोग 
तथा प्रशासन-संबंधी प्रवीणता, के महत्व की उपेक्षा, (४) राजनीतिक दलों 
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की अनुचित सत्ता, (च) व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा राजनीतिक 
अधिकारियों में भविष्य मे मत प्राप्त करने की दृष्टि से कानून बनाने तथा 
शांति मंग एवं उपद्रवों के प्रति सहिष्णुता प्रकट करने की प्रवृत्ति | ब्राइस 
ने स्वीकार किया कि इनमें से पहले तीन दोष तो सब प्रकार की शासन- 
प्रणालियों में देख पढ़ते हैं, प्रजातन्त्र मे ही विशेषतया नहीं होते। 
इसलिये उन्हें प्रजातंत्र के दोष कहना उचिन नहीं है । यद्यपि शेष तीन 
दोष प्रजातत्रों में पाये जाते हैं, तथापि वे ऐसे नहीं हैं जो उनसे प्रथक नहीं 
किये जा सके | ब्राइस ने प्रजातंत्र में दो भयंकर खतरे देखे। उनमे से 
एक तो यह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में शासन-संचालन पहुँच जाता 
है वे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि का प्रयत्त 
करते हैं। दूसरा ख़तरा है जनता को व्यक्तियों और कार्यों के विघय 
में निणंय करने के साधन ( समाचार पन्न, रेडियो आदि ) देने वाल्ते 
लोगों द्वारा सत्ता का अनुत्तरदायी ढंग से प्रयोग--खलजन-नायकों का 
समाचार-पत्रों द्वारा अ्रसत्यता, मिथ्यावाद तथा हिसा के प्रोत्साइन के 
लिए प्रचार | 


प्रजातन्‍्त्र का मूल्यांकन और उसका भविष्य-- 


, इन दठोषारोपों के बावजूद भी इससे कोई भी इकार नहीं कर 
सकता कि प्रजातन्त्र अन्य शासन-प्रणालियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। 
वह समस्त दोषों के लिए. रामबाण नहीं ही सकता, उसके व्यवहार में 
अनेक ऐसे दोष प्रकट हो सकते हैं, जिनका पहले अस्तित्व नहीं था; परन्तु 
अब उसका त्याग नहीं किया जा सकता । भविष्य में उसमें परिवर्तन 
तथा सशोधन हो सकते हैं परन्तु उसके स्थान पर कोई शासन-प्रणाली 
नहीं आ सकती जो जनता को सर्वोच्च सत्ता से वंचित रखे | उसका विकल्प 
राजनीतिक संगठन का एक ऐसा रूप है जिसमें नियत्रण आधुनिक 
अधिनायक ([0009:07) जैसे एक व्यक्ति के हाथ में होता है, क्योंकि 
वर्तमान काल में कुलीन-तंत्रीय आदर्श की स्थापना के लिए सुयोग 
नहीं है । विद्वान्‌ , कार्यकुशल तथा प्रतिभाशाली अल्प-संख्यक व्यक्तियों 
द्वारा शासन के पक्ष में वैसा कोई आन्दोलन नहीं है. जैसा अधिनायक 
तंत्र के सम्बन्ध में देखा जाता है। प्रजातत्र या अधिनाय इ-तत्र, ब्रीसवीं 
सदी मे इन्हीं में से एक का चुनाव हमें करना है। यब्यपि प्रथम विश्व- 
युद्ध की समाप्ति पर प्रजातन्नीय पंथ सफल दिखलाई दिया था और उस 
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श्रथवा साम्यवादी ढंग का ) में जीवित रहने कौ कितनी सामर्थ्य है 
इसके विषय में एक दो शब्द कह देना उपयुक्त होगा। 


यह कहा जा सकता दै कि जिन्होंने सत्ता के फलों का एक बार 
स्वाद ले लिया वे प्रजातन्त्र द्वारा प्रदत्त सत्ता का परित्याग नहीं करेंगे | 
केवल उन देशों में प्रजातन्‍्त्र के स्थान पर अधिनायक-तन्त्र की स्थापना 
हुई, जहाँ प्रजातन्त्र जड़ नहीं कर सका था और जनता को उसकी कार्य- 
प्रणाली का अनुभव नहीं था । इच्चलेण्ड तथा अमेरिका जैसे देश, जहाँ 
प्रजातांत्रिक परम्परा एक लम्बी अवधि से कायम रही है, संकट का 
अच्छी प्रकार सामना कर सके | इसके विपरीत, अधिनायकतन्त्र सभ्य 
जनता के लिये शासन का सामान्य रूप नहीं हो सकता क्योंकि यह ऐसी 
बातों का निषेध करता है जो मनुष्य को अत्यन्त प्रिय हैं। अधिक से 
अधिक यही कहा जा सकता है कि अधिनायकतन्त्र अ्रसाधारण समय के 
लिए. अ्रसाधारण उपचार मात्र है| इस विषय पर आगे अधिक विस्तार 
के साथ विचार किया जायगा | 


प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिये आवश्यक बातें-- 


यह विश्वास करके कि अन्य शासन-प्रण।लियों की अपेक्षा प्रजातन्त्र- 
शासन अधिक समुचित है ( यद्यपि यह सत्य है कि उसमें सुधार की बड़ी 
आवश्यकता है ), यह हमे उचित प्रतीत होता है कि यहाँ हम ग्रजातन्त्र 
की सफलता के लिए. आवश्यक अवस्थाओं पर विचार करे। विभिन्न लेखकों 
नें विभिन्न ढंग से उनका उल्लेख किया है| कुछ विद्वानों ने शासन-यंत्र में 
परिवर्तन करने की सिफ़ारिश की है ; जेसे निर्वाचन सम्बन्धी सुधार, जन- 
मतसंग्रह ([२९(८ए८॥० ०7) तथा आरम्मक अथवा प्रवरत्तक अधिकार 
([7090ए6) का प्रयोग | वे वतमान्‌ प्रजातन्त्र के दोषों के निवारण के 
लिए अ्रधिका घिक प्रजातन्त्र चाहते हैं। दूसरे नागरिकों की शिक्षा तथा चरित्र 
में सुधार पर ज़ोर देते हैं | लॉड ब्राइस ने कद्दा है कि लोकप्रिय शासन की 
प्रगति श्रथवा हास मानवता की नैतिक तथा बौद्धिक प्रगति या हास के साथ 
होगा । बौद्धिक प्रगति से उनका तात्पर्य केवल पुस्तकीय शान या बाल की 
खाल निकालने वाले तकों से नहीं है, वरन्‌ उस बुद्धिमता से है, जो सम्मान 
हारा उन्नत, सहानुभूति द्वारा पवित्र, और समाज के प्रति कतंव्य-निष्ठा 
द्वारा प्रोत्साहित” है | शासन-यन्त्र के सुधार के सम्बन्ध में अनेकों सुझाव 
दिये जाते हूँ जिनका आधार विभिन्न देशों में अनुभूत विशिष्ट 


२६२ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


कठिनाइयों हैं। इस उन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे । नागरिकों के 

चरित्र के सम्बन्ध में जो अवस्थाए प्रजातंत्र की सफलता के लिये आवश्यक 

हैं, वे निम्न प्रकार हैं :--- 

१---नागरिकों में सत्यता तथा सम्मान का ऊँचा स्तर द्दोना चाहिये। 
जहॉ जनता में उच्च कोटि की नैतिकता का अभाव होता है, वहाँ 
प्रजातंत्र भ्रष्ट तथा पतित हो जाता है। जो व्यक्ति निर्वाचित 
हो कर सत्ता के पदों पर आसीन होगे वे निकृष्ट उद्देश्यों के लिए 
सत्ता का प्रयोग करेंगे | जहां नैतिकता तथा सदाचार का हास हो 
जाता है, वहाँ प्रजातन्र पनप नहीं सकता । 

२--नागरिकों मे उच्च नागरिक भावना होनी चाहिए | उन्हें सार्वजनिक 
मामलों में लगातार दिलचस्री लेनी चाहिए और उत्तरदायित्व की 
उच्च भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। गणु-तन्त्र के लिए उसको 
समस्याश्रों के प्रति जनता की उदासीनता तथा नीरसता से बढ़ कर 
कोई सझक्कूट की बात नहीं है| यदि नागरिक पर्याप्त रूप में 
सावजनिक भावना प्रदर्शित नहीं करें और अपने अल्प व्यक्तिगत 
लाभ के लिए. समाज के द्वित का बलिदान करने के लिए तैयार हों 
तो प्रजातन्त्र का शीघ्र ही पतन हो जायगा | 

३--नागरिकों में उच्च कोटि का राजनीतिक चातुय होना चाहिए। 
नागरिकों की जैसी शिक्षा होगी ओर निर्वाचकों का जैधा शिक्षण 
होगा, वैसा ही प्रजातत्र भी होगा ; उससे बढ़ कर वह नहीं हो 
सकता | सामान्य बुद्धि एवं चातुय के अभाव में, जिसके,द्वारा 
प्रजातन्त्र में नागरिक अपने श्रेष्ठ नेता तथा खलजन-नायक में भेद 
कर सकते हैं ओर सामान्य हित के प्रश्नों पर उचित राय क्ायम 
कर सकते हैं, प्रजातन्त्र बिगड़ कर श्रयोग्य व्यक्तियों के शासन का 
रूप धारण कर लेगा । यदि प्रजातन्त्र को सफल होना है तो उसे 
नागरिकों को मेधावी बनाना पड़ेगा । 

४०-जनता में एकता तथा संगठन को प्रबल भावना होनी चाहिए। 
जिस समाज में जातपाँत तथा धर्मों के कारण भेदभाव हों उसमें 
कभी वह एकता, सामंजस्य तथा एकरसता पैदा नहीं हो सकती 
जिसके कारण व्यक्ति अपने मतमेदों का परित्याग कर सार्वजनिक 
हित के लिए. काये करना पसन्द करते हैं | यह एकता की 
भावना द्वी श्रल्पमत को बहुमत के निर्णंय मान क़ने के लिए 
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और बहुमत को अल्पमत का ध्यान रखने के लिये बाध्य ऋरती है । 
४--प्रजातन्त्र सभा-सम्मेलन तथा विचार-स्वातन्न्य एवं समाचारों की 
स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं। विचार-विनिमय या बहस की 
स्वतंत्रता नागरिक को यह विश्वास कराने के लिये परम आवश्यक है 
कि वह अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकेगा और दूसरों 
के विचार जान सकेगा तथा उन सरकारी कार्यों एवं नीतियों का 
प्रतिवाद कर सकेगा जो उसकी समझ में जनता के हितों के विरुद्ध 
हैं। इस के लिये सभा-सम्मेलन तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी परम 
आवश्यक है | लोकमत के निर्माण में स्वतत्र समाचारपत्रों का बढ़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रजातंत्र के लिये 
इतनी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है कि कुछ लेखक प्रजातंत्र की 
व्याख्या करते हुए उसे ऐसा शासन बतलाते हैं 'निसमें प्रत्येक वयस्क 
नागरिक को समस्त नागरिकों के सामने अपनी राय तथा इच्छाओं 
को अपनी इच्छानुसार व्यक्त करने की तथा उन इच्छाश्रों के 
अनुसार निर्णय करने तथा उन पर अमल करने के विषय में 
नागरिकों के बहुमत को प्रभावित करने की समान स्वतंत्रता हो (?# 
वर्तमान्‌ काल में प्रजातत्र की एक बड़ी कमी ओर उसकी अवनति का 
एक कारण यह है कि समाचार पत्र ईमानदार नहीं है। 
६--सम्पत्ति तथा दरिद्रता भी अ्रति सफल प्रजातन्न के लिये बाधक होती 
है। अनेकों विद्वानों का मत है कि आर्थिक समता के श्रभाव में इम 
झजनीतिक समता प्राप्त नही कर सकते । आजकल के प्रजातन्न के 
विरुद्ध असन्तोष का एक महान्‌ कारण यह है कि प्रजातन्न का 
पूजीवाद से गठबन्धन है। समाजवाद की विविध ग्रणालियाँ इस 
गठबन्धन के विरुद्ध प्रतिवाद रूप हैं| सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण 
जिससे धनी व्यक्ति दूसरों का अपने साधन के रूप में उपभोग न कर 
सके, सफल प्रजातंत्र की आवश्यक शत है | 
यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि श्रजातत्र इन में से कुछ 
अवस्थाओं को स्वयं पैदा करने में सहायक होता है ; किसी देश में 
प्रतिनिध्यात्मक सस्थाञ्रों की प्रतिष्ठा के लिए इन अवस्थाओ्रों की 
प्रतीज्ञा करने की आवश्यकता नहीं हे | 
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अध्याय ३७ 


शासन के भेद 
प्रजातन्‍्त्र का निषेध--अधिनायकतन्त्र--फ़रे सिज्म-- 

पिछले अ्रध्याय में प्रजातन्‍्त्र का मूल्यांकन करते समय हम लिख 
शआाये हैं कि यद्यपि प्रथम विश्व-युद्ध के अन्त में प्रजातन्त्र की विजय 
सुनिश्चित मालूम होती थी और मित्र-राष्ट्रों का यइ दावा सत्य सिद्ध 
होता हुआ प्रतीत होता था कि हम प्रजातन्त्र को संसार में सुरक्षित 
करने के लिये युद्ध कर रहे हैं तो भी युद्ध के अन्त के तीन चार वर्ष के 
अन्दर कई देशो में प्रजातंत्र का अन्त हो गया और भीषण अ्रधिनायकतंत्र 
ने उसका स्थान अहण कर लिया | यद्यपि इटली तथा जरम॑नी में द्वितीय 
विश्व-सुद्ध के फलस्वरूप अधिनायकतन्त्र का अन्त हो चुका है, परन्तु 
अभी वह कुछ देशों में विद्यमान्‌ दे । रूस तो उसका प्रबल गढ़ है । इस 
प्रकार के शासन का जिसमे करोड़ों व्यक्ति रहते हैं और जिनका विस्तार 
संसार के एक काफ़ी बड़े भाग पर है और जो प्रजातन्त्र का घोर विरोधी 
है, श्रध्ययन करना आवश्यक है। 


अधिनायकतन्त्र कोई चीज़ नहीं हे। 'डिक्टेटर” ( अ्रधिनायक ) 
शुब्द का प्रयोग गणतंत्रीय रोम में होता था जहाँ इसे मान्यता प्राप्त 
थी । वहाँ संकट काल में 'कॉन्सल' द्वारा साधारण शासन स्थगित कर 
दिया जाता था और उसके श्थान पर सड्डुट का सामना करने के 
लिये क़ानून द्वारा डिक्टेटर का शासन स्थापित कर दिया जाता था। 
उसे स्वेच्छाचारी सत्ताए प्राप्त थीं और उसका पद कानूनी आधार पर 
स्थित था। अधिनायक का पद श्रस्थायी होता था। डिक्टेटर सीमित 
काल के लिए ( साधारणतया ६ मास के लिए ) नियुक्त होता था। 
उसके बाद उसे त्यागपत्र दे देना पड़ता था ओर अपने कार्य-काल का 
विवरण सौनेट तथा कॉन्सल के सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना 
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पढ़ता था | यह वर्णन आधुनिक डिक्टेटरों के सम्बन्ध में लागू नहीं 
होता। आधुनिक डिक्टेटर कानूनी रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करता, वरन्‌ 
राज्य में सहसा शासन पंरिवतंन द्वारा सत्ता प्रात करता है और जब तक 
उसके हाथों में सत्ता रहती है, वह शासन करता रहता है । वह किसी 
नियत काल के बाद अपने पद का त्याग नहीं करता और न अ्रपने 
शासनकाल में वह किसी अ्रधिकारी के प्रति उत्तरदायी ही होता है। उसके 
विषय में आवश्यक बात तो यह है कि वह बलपूर्वक सत्ता हस्तगत करता 
है, बलपूर्वक उसे क्रायम रखता है ओर वह अपने को किसी के प्रति 
उत्तरदायी नहीं मानता | इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जनता को अपने 
साथ रखना नहीं चाहता | इस पर इम आगे विस्तार से लिखेंगे। उसके 
समान उदाहरण ग्रीक अत्याचारी शासकों में तथा मध्यकालीन निरंकुश 
शासकों में ही मिलेगा जिन्होंने तलवार के बल पर बहुत बड़े प्रदेशों पर 
शासन स्थापित किए और जो उस समय तक शासन करते रहे जब तक 
कि उनसे अ्रधिक बलशाली किसी व्यक्ति ने उन्हें हटा नहीं दिया। 
अधिनायक की उनसे केवल एक आवश्यक बात में मिन्नता है; वह एक 
नवीन राजनीतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जैंसा पुराने किसी 
स्वेच्छाचारी शासन ने नहीं किया । मुसोलिनी ने हमारे सामने फ़ेसिज्षम, 
हिटलर ने नात्सीवाद तथा रूसी डिक्टेटर लेनिन और स्टालिन ने 
वॉलशेविज्धठम तथा साम्यवाद ((:07077077/577) के सिद्धान्त रखे हैं। इन 
तीनों श्रधिनायकतयों में मौलिक साम्य तथा विरोध भी है| इन तीनों का 
उदय स्थम विश्वयुद्धोपरान्त ऐसे देशों में हुआ जिनमें प्रजातन्त्र की जड़े 
गहरी नहीं हो पाई थीं। इन तीनों देशों में उनका उदय राष्ट्रीय संकटों 
के निवारण के लिए हुआ तथा उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों का रूप धारण 
किया | उनके शासन के ढंगों में भी समता है जिस पर आगे विचार किया 
जायगा | परन्तु उनमें सबसे महत्वपूर्ण सामान्य तत्व हैं :--सर्वस्वायत्तवादी 
अथवा सर्वग्राही ([0(9)097977) राज्य कौ कल्पना | जब अधिनायक- 
तन्‍्त्र और प्रजातन्त्र में परस्पर विरोध दिखलाया जाता है, तब पहले की 
सर्वस्वायत्तवादिता तथा दूसरे की स्व॒तन्त्रता की भावना पर विचार किया 
जाता है | यदि प्रजातन्त्र से प्रयोजन यह है कि राज्य के शासन-कार्यों 
में जनता की इच्छा को मान्यता मिले, तो आधुनिक अधिनायकतत्त्र को 
भी सांसद शासन के समान ही प्रजातान्तिक कहलाने का दावा है, 
क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर को अपने-अपने राज्य में एक विशाल 
रेड 


श्धदे | राज्य-विशांन के मूंल सिद्धान्त 


बहुमत का समथन प्राप्त था और स्टालिन को प्राप्त है | मुसोलिनी 
और हिंटलर अपने राष्ट्र के नेता थे और स्टालिन भी अपने राष्ट्र का 
जननायक है| इस प्रकार अ्रधिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र की अ्रपेक्षा श्रधिक 
जनतन्त्रीय राज्य होने का दावा कर सकता है। इस प्रकार विरोध सांसद 
ढंग के प्रजातंत्र और अ्धिनायकतन्त्रीय ढंग के प्रजातन्त्र में है, अर्थात्‌ 
विरोध स्वतन्त्र रूप से प्रतियोगिता और राजनीतिक दलों में बहस, जो 
सांसद प्रजातन्त्र का सार है, तथा स्वस्वायत्तवादिता में है, जिसमें प्रजा 
की इच्छा प्रत्यक्ष रूप मे एक नेता द्वारा प्रकट की जाती है जिसे राज्य के 
उस एकमात्र राजनीतिक दल का समथ॑न प्राप्त होता है जो वहा रह 
सकता है। राज्य-विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए. इस लक्षण वाले 
सर्वेस्वायत्तज दी राज्य ([009]70977070 50906) को सममक लेना बहुत 
अगवश्यक है। यही लक्षण ऐसा है जिससे पुरातन अधिनायकतन्त्रों से 
इसका भेद माजूम होता है| 


रे 
सबरवायत्तवादी राज्य--- 


सर्वस्वायत्तवाद हमारे सामने राज्य की एक अ्रभिनव कल्पना रखता 
है ओर नागरिक जीवन का एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करता है जो राज्य 
की प्रजातान्त्रिक कल्पना ओर नागरिक जीवन के उस सिद्धान्त के सर्वया 
विरुद्ध है, जिसके अनुसार राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का सुख है, अपनी 
शक्ति का विस्तार नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रजातान्त्रक उदारवाद 
(].09९।9]850)) व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को उसके सुख 
का साधनमात्र | उसकी सत्ता ओर उसके अधिकार इस उद्देश्य द्वारा 
सीमित होते हैं | व्यक्ति का अ्रस्तित्व अपने ही अधिकार से है, वह स्वयं 
अपना ध्येय दे; वह राज्य की सेवा करने वाली एक इकाई मात्र नहीं है। 
सर्वस्वायत्तवाद व्यक्ति तथा राज्य के बीच के इस सम्बन्ध को उलटा कर 
देता है| उसके अनुसार राज्य स्वेच्छाचारी है; वह स्वयं ही साध्य है ओर 
व्यक्ति राज्य के गोरव और उसकी महानता का साधन मात्र है। व्यक्ति 
का सुख नहीं, वरन राज्य का कल्याण हौ राज्य के व्यवह्दर की कसौटी 
है। व्यक्ति का जीवन अपना नहीं है; वह राज्य द्वारा प्रदत्त धरोहर 
है जिसका राज्य की सेवा में प्रयोग होना चाहिये। उसके जीवन का 
सार तथा उसके उद्देश्य की सिद्धि राज्य के प्रति भक्ति में, राज्य की 
चैंदी पर अपना बलिदान करने में है, अपने स्वार्थों की पूर्ति में 
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नहीं | वह राज्य में चलता फिरता है, राज्य में जीवित रहता है, और 
राज्य मे ही उसका जीवन है ; राज्य ही सर्वेसर्वा है। इस प्रकार राज्य 
सर्वशक्तिमान और पूर्ण बन जाता है और व्यक्ति पूर्णतः उसके श्रधीन 
हो जाता है| इस प्रकार स्वस्वायत्तवाद का समर्थक राज्य तथा व्यक्ति के 
सम्बन्ध के विषय में हेगल के विचार का समथन करता है | 

राज्य की इस कल्पना में व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का राज्य मे 
समावेश हो जाता है। सर्व॑स्वायत्तवाद के अनुसार व्यक्ति के जीवन का 
ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जो राज्य के हस्तक्षेप, नियन्त्रण तथा नियमन 
से मुक्त हो | इस प्रजातान्त्रक विचार को कि व्यक्ति के जीवन मे ऐसे 
कुछ विषय हैं जो राज्य कौ अधिकार सीमा से बाहर हैं ओर जिनमें 
व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता है अधिनायकवाद श्रस्व/कार करता है। उसके 
अनुसार तो राज्य व्यक्तियों के समस्त कार्यों का नियन्त्रण करता है और 
उन्हे राष्ट्रीय लक्ष्य के श्राधीन रखता है। श्रनेक फ़े सिस्ट तथा नात्सी 
नेताश्रों के वचनों से यह भाव स्पष्ट हो जाता है। मुसोलिनी का यह 
कथन ही लीजिये ; “सब राज्य के भीतर हैं; राज्य के बाहर कोई भी नहीं 
है; और राज्य के विरुद्ध भी कोई नही है?” , ब्रथवा सीबग्ग का यह दावा 
लीजिए, कि “जमंनी में जनों के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य नहीं है |” 


सर्वस्वायत्तवाद की तुलना बहुवाद से करने पर हमारे सामने इसका 
सर्वसग्रही लक्षण ओर भी श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। बहुवाद मानता 
है कि मानव की सामाजिक प्रकृति की यह मॉँग है कि उसकी विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की संस्थाएं हों जो 
राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त भी हों | राज्य का धर्म, उद्योग, शिक्षा श्रादि 
पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिये ; दूसरी ओर, अधिनायकवाद के 
अनुसार मानव जीवन का प्रत्येक व्यापार कला, धर्म, सदाचार, सस्कृति, 
शिक्षा, आर्थिक काय आदि सभी राज्य के नियन्त्रण तथा अ्रधिकार 
सीमा के अन्तर्गत हूँ | राज्य के बाहर किसी भी मानवीय तथा आध्यात्मिक 
मूल्य का अस्तित्व नहीं हो सकता | 

सर्वस्वायत्तवादी राज्य की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता उपयुक्त 
विचार से प्राप्त होती है । व्यक्ति के भाषण-स्वातन्त्य, अभिव्यक्ति-स्वातत््य, 
समाचा र-पत्र-स्वातन्त्य, सभा-स्वावस्ू्य आदि नागरिक स्वातन्थयों का 
निषेध व्यक्ति की पूर्ण अधीनता का स्वाभाविक परिणाम है| अधिनायक- 
वाद ने व्यक्ति के स्वातन्त्य के विचार को, जो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त का 


रध्८ ) राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


सार हैं, नितान्‍्त अनावश्यक मान कर अस्वीकार कर दिया है। जो 
स्व॒तन्त्रता प्राप्त करने योग्य है वह है केवल राज्य की स्वतन्त्रता ओर 
राज्य के श्रन्द्र उसकी पूर्ण श्रधीनता में व्यक्ति की स्वतन्त्रता । 


स्व॑स्वायत्तवादी राज्य उन सब बातों पर नियन्त्रण रखता है जो 
मानसिक शक्तियों का विकास करती हैं ओर जो व्यक्ति के चरित्र-निर्माण 
में सहायक होती हैं, जैसे पाठशाला, सिनेमा. रेडियो, प्रेस तथा चर्च | 
इन सब माध्यमों पर राज्य का कठोर नियन्त्रण रहता है ओर उनका 
एकमान्न प्रयोजन राज्य के प्रति समस्त नागरिकों में अधीनता की भावना 
श्र एक स्वीक्षत (प्रकार (79.6) के नागरिकों की स॒ष्टि होता है ; 
उसका आदर्श है एक नमूना ओर एक मत” । वह व्यक्ति के अनुपम 
व्यक्तित्व के विकास में विश्वास नहीं करता | वह 'प्रकार' में विश्वास 
करता है, व्यक्ति में नहीं | जो व्यक्ति राज्य के मत के विरुद्ध विचार या 
मत प्रकाशित करते हैं, उन्हे वह सहन नहीं करता; हृख्र॒ प्रकार के 
राष्ट्रविरोधी तत्वों को राज्य से निकाल दिया जाता है। बल्लप्रयोग 
तथा आतंक द्वारा समस्त विरोध का दमन किया जाता है और जैसा 
ग्रधिनायक चाहता है उसी के अ्रनुसार काय कराया जाता है | विरोध को 
नष्ट करने के लिए जासूसी का भी आश्रय लिया जाता है। मुसोलिनी 
के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रशासक होने के योग्य नहीं है जो 
राज्य में विरोध को दबाने के लिये निर्दयता के साथ शक्ति का प्रयोग 
नहीं कर सकता | 

स्वेस्वायत्तवादी राज्य केवल 'एक नमूने तथा एक मत? में ही चिश्वास 
नहीं करता, वरन्‌ वह एक राजनीतिक दल” में भी विश्वास करता है। 
इटली में फ़ेसिस्ट पार्टी के अतिरिक्त सब दल भंग कर दिये गये ये। 
इसी प्रकार जरमनी में भी नात्सी पार्टी के श्रतिरिक्त और कोई राजनीतिक 
दल नहीं रहने दिया गया था। सोवियत रूस में भी साम्यवादी दल 
((००777एणा४ा 7०79५) के अतिरिक्त और कोई दल नहीं है। 
समस्त राष्ट्रीय जीवन का एकाधिकार एक राजनीतिक दल के हाथ में 
ही होता है । इस दल की सहायता से अधिनायक शासन करता है और 
इसी दल के द्वारा वह जनता का समर्थन प्राप्त करता है | ऐसा कहा 
जा सकता है कि अधिनायकतन्त्र एक व्यक्ति का नहीं, एक दल का 
होता हे | सांसदू शासन-प्रणाली के संचालन के लिए कम से कम दो 
दलों की आवश्यकता होती है; श्रतः अधिनायकतन्त्र में इज्लैंड के 
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जैसे सांसद शासन के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता । इस प्रकार की 
संसद, जिसमें विरोधी दल का कार्य शासन के कार्यों एवं नीतियों की 
आलोचना करना होता है, मूखंतापूर्ं, शियिलगति और श्रसमर्थ मानी 
जाती है जिससे कोई भी लाम नहीं होता। हटली तथा जमंनी में मुसो- 
लिनी तथा हिटलर से पूर्व जो संस्दे थी उन्हें बाद में सर्वथा शक्ति्ीन 
बना दिया गया था। उनका कार्य अधिनायकों के आदेशों तथा 
उनके बनाये हुए क़ानूनों को केवल स्वीकार करना रह गया था, 
उनके कार्यों एवं नीतियों की वे श्रालोचना नहीं कर सकती थीं । संक्षेप 
में, वे केवल परामश दात्री संस्थाऐे रह गई थीं । 


प्रजातान्त्रिक राज्य की श्रपेज्ञा सर्वस्वायत्तवादी राज़्य में समाज के 
अथिक जीवन का नियन्त्रण अ्रधिक व्यापक होता है। यद्यपि नियन्त्रण 
की सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होंती है। जम॑नीं में इटली की 
अपेक्षा अधिक नियन्त्रण था। रूस में कई आथिक योजनाएं सफल हो 
चुकी हैं। कुछ सर्वस्वायत्तवादी राज्य, जैसे इटली तथा जम॑नी, उम्र राष्ट्र- 
वादी तथा साम्नाज्यवादी ये। उन्होंने युद्ध का गौरव गान किया तथा 
जनता में सैनिक भावना को जगाया। किन्तु रूस ने इसके विपरीत काय 
किया है | उसने युद्ध को प्रोत्साइन नहीं दिया । इस प्रकार उम्र राष्ट्र- 
वाद और सैनिकवाद सर्वस्वायत्तवादी राज्य के आवश्यक लक्षण नहीं 
हैं; किन्तु वे ऐसे राज्यों में कभी-कभी विद्यमान्‌ होते हैं। ऐसे राज्य का 
अ्राधार राजनीतिक तथा प्रशासनीय केन्द्रीयकरण, शिक्षा पर एकाधिकार 
तथा नियन्त्रित आथिक जीवन द्ोता है । 


अधिनायकतन्त्र के उदय के का रणु-- 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद योरोप की परिस्थिति अ्धिनायकों के उदय 
के बहुत ही श्रनुकूल थी | चार वर्ष के मीषण संद्दारकारी युद्ध के कारण 
योरोप की जनता में एक असाधारण मनोवृत्ति पेदा हो गई थी । लोगों 
के मन में हिंसा के विचार पैदा हो गये थे ओर वे भ्रधिनायकीय शासन 
के, जिसमें उनकी साधारण स्वतन्त्रताएं स्थग्रित हो चुकी थीं, श्रभ्यस्त 
हो गये थे। युद्ध के कारण जनता में शीघ्र कार्य करने श्ौर उससे शीघ्र 
परिणाम निकालने की अ्रभिलाषा पेदा हो जाती है। धीरे-घौरे कार्य तथा 
विचार करने की प्रणाली का मूल्य बहुत कम हो जाता है | बुद्ध का 
अन्त हो जाने पर जनता की मनोदृत्ति में श्रपने आप कोई भारी परिवर्तन 
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नहीं हो जाता। जिस शान्ति-सन्धि के द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध का श्रन्त 
हुआ वह संसार में शान्ति स्थापित न कर सकी। उस सन्धि ने जमनी 
में पराजय के कारण जो कद्ठुता उत्पन्न हुईं थी उसमे ओर वृद्धि कर दी। 
युद्ध के कारण देश के उद्योग-घन्धचे तथा उसका वाणिज्य-व्यापार श्रस्त- 
व्यस्त था ही, छुद्ध के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अनेक बाधाएँ 
पैदा हो गई और देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यन्त बिगड़ गई | इस 
पर उससे युद्ध की क्षति-पूर्ति कराई गई जिससे स्थिति ओर भी पेचीदा 
हो गई । ऐसी स्थिति में वहाँ हिटलर ने वार्साई की संधि को भंग कर, 
जमेनी में एकता स्थापित कर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बना देने की 
प्रतिज्ञा करके सारी सत्ता अपने हाथ मे ले ली | इटली मे प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय तथा उसके उपरान्त शासन द्वारा प्रयुक्त नीतियों के फलस्वरूप 
बड़ा भयंकर आथिक संकट उत्पन्न हो चुका था। वार्साई की सन्धि में 
उसे बहुत ही कम पुरस्कार मिला जिससे जनता में बड़ा रोष श्रौर 
कटुता उत्पन्न हुईं। इसके साथ हो साम्यवादी हड़तालों के कारण देश 
का औद्योगिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया। इस स्थिति से मुसोलिनी 
ने पूरा लाभ उठाया! उसने सभी असरुन्तुष्ट दलों को अपनी शरीर 
मिला लिया ओर देश में पुनः समृद्धि लाने का वचन दे कर जनता का 
समर्थन प्राप्त किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली | रूस मे अधिनायक- 
तनन्‍्त्र उसकी सैनिक पराजय और शान्ति के लिये अ्रतृत इच्छा के कारण 
स्थापित हुआ | ऐसी दशाओ्रं में जनता ऐसा शक्तिशाली नेता चाहती 
थी जो देश में शान्ति एवं सुब्यवस्था स्थापित कर सके और राष्ट्र की जो 
गौरव-दहानि हुई है उसकी भी पूर्ति कर सके। यही लेनिन तथा स्टालिन 
ने रूस की जनता के लिये, मुसोलिनी ने इटली के लिये श्रोर हिटलर ने 
जर्मनी के लिए. किया | 


संक्षेप में, पतनोन्मुख राजनीतिक प्रणाली, तीत्र आ्रान्तरिक आर्थिक 
तथा सामाजिक संकट, राष्ट्रीय अश्रन्याय, एक शक्तिशाली तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न नेता जो जनता में विश्वास पैदा कर सके और स्थिति से पूरा 
लाभ उठा सके--ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें से फ़ेसिज़्म का उद्य हुश्रा । 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस नवीन राजनीतिक सिद्धान्त को 
उन्हीं देशों में अनुकूल स्थिति प्राप्त हो सकी जहाँ सांसद शासन-प्रणाली 
की जड़े मज़बूत नहीं हो सकी थीं, तथा जनता में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
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के लिये कोई प्रेम नहीं था और जनता व्यक्तिगत शासन की पद्धति में 
ही पली थी | 

यद्यपि जम॑नी तथा इटली दोनों देशों में फ्रोसिस्ट आन्दोलन का 
सन्निकठ कारण आनन्‍्तरिक आर्थिक संकट था, उसे सफलता अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति के कारण प्राप्त हुईं। जम॑नी के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट देखने 
में आती है| यदि कफ्राग्स तथा इद्धलैण्ड के प्रजातांचिक शाप्रक ऐसा 
चाहते तो वे हिटलर को पुनः शस्त्रीकरण करने से ओर वार्साई कौ 
सन्धि क्रो भग करने से रोक सकते थे | परन्तु इद्ललैश्ड ने वार्साई कौ 
सन्धि के भंग करने में ही हिटलर के कार्मों की तरफ़ से श्रॉर्खे नहीं 
चुराई वरन्‌ आस्ट्रिया तथा चेक्रोस्‍लोवाकिया के स्वतन्त्र देशों की 
स्वाधीनता छीन लेने में मी इस आशा से उसकी उपेक्षा की कि इस प्रकार 
साम्यवादी ख़तरे के विरुद्ध शक्तिशाली जर्मनी का निर्माण हो सकेगा। 
जिस सीमा तक फ़ेसिज़्म की सफलता श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम 
थी, उसका वर्णन क्रॉसमैन ने निम्न' प्रकार किया है; “चूँकि पश्चिमी 
प्रजातन्‍त्र विश्व को शान्ति के लिये संगठित करने मे बहुत बुरी तरह 
असफल रहे, फ़ेसिस्ट बिना किसी कठिनाई के युद्ध के लिए. उसका 
संगठन करने में सफल रहे हैं। चूंकि इज्चलैए्ड और .फ्रान्स हर प्रकार 
से राष्ट्रीय राज्य के प्रभुत्व को क्रायम रखने में दृढ़ ये, फ्े सिज्धम ने राष्ट्र- 
संघ की सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्र को तैयार किया। चूँकि प्रजातान्त्रिक 
विजेताश्रों ने प्रजातीय समता को मान्यता देने से इन्कार कर दिया, 
फ़ौसिज़्म ने प्रजातीय विषमता को अपना सिद्धान्त बना लिंया। उन 
प्रजातान्त्रिक देशों के विरुद्ध जिन्होंने उपनिवेशों की जनता के दोहन का 
अन्त करने में बड़ी शिथिलता दिखलाई फ़ेसिज्म ने एक नया बुद्ध 
आरम्म किया, जो भेष्ठ जातियों के राष्ट्रीय अधिकार के रूप में 
साम्राज्यवाद को प्रतिष्ठा प्रदान करता है ।” # यदि उन राजनोतिशों में 
जो वार्साई में शान्ति-सन्धि पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मे, 
उदार दृष्टिकोण तथा दूरदर्शिता होती; यदि उन्होंने संसार में सच्ची 
शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्ञ किया होता, तो भावी सन्तति 
फ़ैसिज्म के उदय के अनिवाय ख़तरों तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के संकटों 
से सुरक्षित रहती | यह दुर्भाग्य की बात है कि उनमें इस कार्य को करने 
की क्षमता नहीं थी। सनम की 
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फ्रे सिज्म-- 

अधिनायकतन्त्र की प्रकृति को भली-भाँति समझने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि हम इस पर कुछ विशद रूप में विचार करें। 
अ्रधिनायकतन्त्र के दो मुख्य भेद हैं, फ़ेंसिज़्म तथा कम्युनिज़्म, जिन पर 
हमें विचार करना है। फे सिज़्म का अध्ययन हम इस शअ्रध्याय में करेंगे। 
यह अध्ययन हमें एफ राजनीतिक संगठन के रूप में ही करना अ्रभिप्रेत 
नहीं हे, वरन सम्भावित नवीन विश्व-व्यवस्था के रूप में अध्ययन करना 
है जिसका हिटलर और मुसोलिनी स्वप्न देखा करते थे। कम्यूनिजष्म का 
अ्रध्ययन हम आ्रागे सनहवें अ्रध्याय में करेगे | 

फ़ौसिज्म का संक्षेप में वर्णन करना कठिन कार्य है। कठिनाई कुछ 
तो इसलिए, पेदा होती है कि यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली 
होने के साथ ही साथ जीवन को एक मनोजृत्ति, एक पद्धति है और 
एल्फ्रेडो रॉको के शब्दों में “नागरिक जीवन कौ एक नूतन कल्पना” भी 
है। यह एक नवीन संस्कृति का आरम्म है। इस कारण इसका थोड़े से 
शब्दों में व्शंन करना सम्भव नहीं है। एक जीवन की पद्धति के रूप में 
यह राष्ट्र की आत्मा को प्रकट करता है। फ़्रेसिक्ष्म वास्तव में एक 
श्रत्यन्त तीत्र राष्ट्रीय मत है। चूँकि जमंन आत्मा, इटालियन आत्मा से 
भिन्न है, जर्मन फ़ेसिज्म श्रर्थात्‌ नात्सीवाद इटालियन फ़रेसिजष्म का 
जर्मन संस्करण नहीं माना जा सकता; इन दोनों में कई बातों में 
भिन्नता अनिवाय है। अ्रतः ऐसा कोई विवेचन करना कठिन है जो 
फ़रेंसिज़््म के सभी रूपों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू हो | दूसरी बाघा 
यह है कि विविध देशों में जो महान्‌ राजनीतिक विकास हुए हैं, उनका 
वर्णन करने में इसी एक शब्द का अनेक श्रथाँ में प्रयोग किया जाता है | 
इस प्रकार सन्‌ १६३३ ई० में आस्ट्रिया में डॉलफ़्स के तथा स्पेन में 
रिवीयरा के श्रधिनायकतन्त्र को भी फ़ेसिस्ट कहा जाता था। कुछ 
अविवेकी आलोचक भारतीय राष्ट्रीय कॉमग्रेस के उच्च नेता वर्ग पर 
फ़ो सिस्ट होने का अमियोग लगाते हैं। यह उचित होगा कि फ्रैसिज्म के 
अर्थ को इतना व्यापक न कर के जो आन्दोलन इटली में इस नाम से 
चला उसके तथा उससे मिलते-जुलते श्रान्दोलनों के वर्णन में ही इम 
इस शब्द का प्रयोग करें। 
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फ्रे सिज्म के सिद्धान्त-- 

अपने आरम्भ में फ़ेसिज्म एक सिद्धान्त की अपेक्षा एक राजनीतिक 
कार्य-क्रम अधिक था। उसका संस्थापक मुसोलिनी अ्रपने अ्रनुयायियों से 
कार्य चाहता था, कोरी बातें नहीं। उसकी यह उक्ति प्रसिद्ध थी | “किसी 
मत की कोई आवश्यकता नहीं है; श्रनुशासन ही पर्याप्त है ।” एल्फ्रेडो 
रोको ने भी इसी प्रकार से घोषणा की कि फ़्रेसिज़्म भावना तथा वार्ता 
से बढ़ कर है ओर ऐसा ही उसे भविष्य में भी रहना चाहिये। इससे 
अनेक .श्रालोचकों का यह विचार है कि फ़ेसिज्ञष्म केवल व्यावहारिक है | 
यह सत्य है कि फ़ेसिज्म के सस्थापकों ने उसे कोई सेद्धान्तिक आधार 
प्रदान नहीं विया जैसा माक्स ने समाजवाद तथा लेनिन ने बोल्शेविजञम 
को किया था | यद्यपि फ़ैसिस्टों के कोई ऐसे निश्चित्‌ घोषणा-पत्र 
प्रकाशित नहीं किए गए जिनमें नागरिक तथा राजनीतिक जीवन की 
इस नवीन कल्पना के उद्द श्यों एव नीतियों आदि के सम्बन्ध में प्रकाश 
डाला गया हो, तथापि राज्य की प्रकृति, उसके लक्ष्यों तथा व्यक्ति और 
समुदाय के सम्बन्ध के विषय में फ़ेसिज्म की अनेक मान्यतायें हैं, जो 
माक्स के समाजवाद, बहुवाद अथवा प्रजातन्त्रवाढ से भिन्न हैं। इस 
प्रकार एक तरह का फ़ो सिस्ट राजनीतिक दर्शान बन गया है। सेबाइन 
के अनुसार फ़े सिद्धम श्रस्पष्ट है क्योंकि “यह ऐसे विचारों का संकलनमात्र 
है, जो विविध खोतों से प्राप्त किए गए हैं और परिस्थिति की आवश्य- 
कताश्रों के अनुकूल होने के कारण एकत्रित कर लिये गये हैं | उसने यह 
भी उक्लेख किया है कि यह सिद्धान्त विवाद द्वारा परष्कृत नहीं है 
आर प्राय: भावुकता पूर्ण भी है ।यद्द नीत्शे के “सत्ता की इच्छा” के 
सिद्धान्त ( ७४७॥)-६०-?०७९८४ ), देगल के राष्ट्रवाद और बर्गसन के 
बुद्धिनिरोधवाद को शामिल करने का प्रयत्न है |# इसका राज्य का 
सिद्धान्त अधिकांश में आदशंवादी हे | इसके शासन की कल्पना 
जिसमें साधारण जनता से भिन्न कुछ देशभक्त, सुयोग्ग और 
कतेव्य भावना से युक्त विद्वान पुरुषों के कुलीनतन्त्र को ही स्थान 
दिया गया है प्लेटो की याद दिलाती है।इस प्रकार विविध प्रकार 
के विचारों को ले कर जिन में प्रायः एक दुसरे से असज्ञति है, फ्रे सिज्ञषम 
का सिद्धान्त बनाया गया है | फ़ेसिस्ट दर्शन, वह जैसा भी है, उन 
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तथ्यों तथा घटनाओं की, जो बीत चुकी हैं, व्याख्या है ओर उनका 
समर्थन है | इसके सिद्धांत उन घटनाओं का श्रोचित्य सिद्ध 
करते हैं। 


राजनीतिक सिद्धान्त-- 


प्रमुख फ़ोसिस्ट अपने समक्ष अ्रतने राजनीतिक दर्शन में राज्य की 
'कल्पना! ()( ५) रखते हैं ओर उसके प्रति भक्ति के महत्व पर अधिक 
ज़ोर देते हैँ | राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में उनका विचार व्यक्तिवादियों. 
उदारवादियों और प्रजातन्त्रवादियों के विचारों से सबंथा भिन्न है। 
समाज या राज्य को अशुवादी (8(0777500) अथवा यान्त्रिक 
([(८८॥३7:५।0) कल्पना की जगह, जिसमें व्यक्ति केवल पारस्परिक 
लाभ की दृष्टि से द्वी एकत्रित हुए माने जाते हैं, फ़ैसिज़्म राज्य को 
केन्द्रिय कल्पना स्वीकार करता है। वह राज्य को एक आध्यात्मिक 
एकता मानता है, जिसके कारण तथा जिसके लिए. उसके सदस्यों का 
जीवन है, जिसका व्यक्तित्व तथा इच्छा है, जो सदस्यों ( नागरिकों ) की 
इच्छा तथा व्यक्तित्व को प्रेरित करते हैं ओर उनसे ऊपर हैं। वह राज्य 
की एकता में विश्वास करता है ओर ऐसा नहीं मानता कि उसका 
विभाजन हो सकता है | उसका जीवन अधिक सतत, स्थायी तथा सदस्यों 
के जीवन से अधिक महत्वपूण है। 


राज्य कौ इस कल्पना का कि वह एक आध्यात्मिक इकाई है, जो 
उसके नागरिकों के योग से भी अधिक है, व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों 
की समस्या पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्य की यान्त्रिक कल्पना के 
श्रनुसार, जिसका खण्डन कर फ़ेसिजष्म स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करना 
चाहता है, राज्य का ध्येय उन व्यक्तियों के ध्येय से भिन्न नहीं हो सकता 
जिन से मिल कर वह बना है; राज्य का सर्वोत्तम हित जनता के सुख 
तथा वल्याण में है; राज्य जनता के सुख के लिए है। व्यक्तिवाद और 
उदार प्रजातन्त्र व्यक्ति को ध्येय मानता है श्रौर राज्य को केवल साधन- 
मात्र जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ध्येय को प्राप्त करता है। फ़ैसिज़्म इस 
सम्बन्ध को उलटा कर देता है | राज्य एक पूर्ण है और वह सदस्यों के 
योग से अधिक है; इस प्रकार वह उनके सुख का साधन-मात्र नहीं हो 
सकता | इच्छा तथा व्यक्तित्व से युक्त एक आध्यात्मिक इकाई होने के 
कारण उसका अपना लक्ष्य या प्रयोजन भी है, जिसे पूरा करना है। उसके 


शासन के सेद--अधिनायकतन्त्र--फ़ेसिज्म [ २७५ 


सदस्यों का यह कतंव्य हो जाता है कि वे उसे उस ध्येय की पूर्ति करने 
में सहायक हों। 

राज्य अपने जीवित नागरिकों के योग से केवल उस भाव में ही 
अधिक नही है जिसमें एक पूर्ण उसके विधायक भागों से अधिक होता है, 
वह इस अ्रथ में भी अधिक है कि उसमें वर्तमान नागरिकों के अतिरिक्त 
वे नागरिक भी सम्मिलित हैं जो इस समय नहीं हैं तथा जो भविष्य में 
जन्म लेने वाले हैं। राष्ट्र या समाज केवल उन व्यक्तियों से ही नहीं 
बनता, जो एक निश्चित प्रदेश में किसी समय रहते हैं ; उसके अन्तर्गत 
असंख्य सनन्‍्ततियों का समावेश होता है। इस प्रकार राज्य केवल 
जीवित सदस्यों का दी नहीं होता, वह तो उन्हे एक उत्तराधिकार के 
रूप में प्राप्त हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का जीवन 
उसके सदस्यों के जीवन को श्रपेक्षा किस प्रकार अत्रधिक सतत्‌, स्थायी 
और महत्वपूर्ण होता है । 

जब इस प्रकार के द्वितों तथा व्यक्ति या समस्त व्यक्तियों के हितों में 
परस्पर विरोध होता है, तब राज्य के द्वितों को मान्यता मिलनी चाहिये। 
राज्य का सच्चा ध्येय तो राष्ट्र को शक्तिशाली और महान बनाना है, 
व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रयत्त करना नहीं | राष्ट्र से प्रथक्‌ व्यक्ति 
का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है | वह अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के 
पिरोध में नहीं, वरन्‌ उसके प्रति अ्रपने उचित कतंव्य-पालन द्वारा 
करता है । राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि के लिये जो उसके ध्येय से कहीं 
बढ़ा है अरे साथियों के सहयोग से प्रयत्न करके वह अपनी प्रकृति 
का विकास करता है ओर जो कुछ वह बन सकता है बनता है। राष्ट्र 
की सेवा से विमुख वह अपनी प्रकृति का विकास नहीं कर सकता | 
राज्य की सेवा उसे उससे भी उच्च स्तर पर ले जाती है जिस पर वह 
अपने व्यक्तिगत ध्येय को प्राप्ति में लगा रइने पर पहुँच सकता है। 
सच्चा व्यक्तित्व इसो में है कि व्यक्ति अयने को राज्य जेंसे अधिक विशाल 
व्यक्तित्व में मिला दे, केवल श्रपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा में ही लगा 
रहने में नहीं | मानव का समस्त मूल्य तथा उसकी समस्त आध्यात्मिक 
वास्तविकता उसे राज्य से ही प्राप्त होती हे । इस प्रकार राज्य स्वयं 
अपना साध्य हो ज।ता है| “यही अ्रन्तिम ध्येय है जिसको व्यक्ति के विरुद्ध 
जिसका सर्वोच्च कतंव्य राज्य का सदस्य बनना है, सर्वोच अधिकार 
प्राप्त होते हैं ।”” रोको ने लिखा है कि "समाज लक्ष्य है; व्यक्ति साधन हैं 
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श्र राज्य का सम्पूर्ण जीवन व्यक्तियों को अपने ध्येय की सिद्धि के लिये 
साधन के रूप में प्रयोग करने में है ।”” इस प्रकार फ़ेसिजषम राज्य के नाम 
पर व्यक्ति का निषेध करता हे | 


राष्ट्रीय तथा सामाजिक ध्येयों को प्राथमिकता देने में फ़ेसिज्म 
स्पष्ट रूप में उदारवाद (],]7८79]970) के विरुद्ध है, जो व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को शासन का मुख्य लक्ष्य मानता है; यह उपयोगितावाद 
((00]080797॥877) के भी विरुद्ध है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों 
का अधिक से अधिक कल्याण चाहता है ; यह सब प्रकार के समाजवाद 
के भी विरुद्ध है जो किसी एक वर्ग के अ्राथिक हितों पर ध्यान देता है। 
इनमें से किसी ने सम्पूण राष्ट्र का विचार नहीं किया और न किसी ने 
वर्तमान के सिवाय भावी पीढ़ियों के प्रति वर्तमान पीढ़ी के कर्तंब्य का ही 
विचार किया | 

प्रजातन्‍त्र की इस मान्यता के निषेध के साथ कि राज्य का लक्ष्य 
व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायता देना है, 
फ़ेसिज़्म व्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार का भी निषेध करता है। 
विचार, भाषण तथा सभा की स्वतन्त्रता तथा अन्य स्वतन्त्रताशों का 
झाधार यह है कि वे मानव के व्यक्तित्व के विकास में श्रनिवार्य हैं । 
यदि यह राज्य का लक्ष्य नहीं है, तो इन स्वतन्त्रताश्नों की मान्यता की 
आवश्यकता ही नही रद्द जाती। फ़ैसिस्ट मत मे स्वतन्त्रता प्रकृति की 
स्वाभाविक देन नहीं है, वह तो राज्य द्वारा प्रदत्त वस्तु है। वह व्यक्ति 
को उतनी ही स्वतन्नता दे देता है जितनी उसकी ( राज्य को ) सुविधा 
में बाधा नहीं डालती । राज्य को ही यह निशणय करने का पूर्ण अधिकार 
है कि व्यक्तियों को किस सीमा तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये | वह 
उन्हें शान्ति-काल में एक प्रकार की स्वतन्त्रता देगा और युद्ध-काल में 
दूसरी प्रकार की ; समृद्धि के समय वह उन्हें एक प्रकार की स्वतन्त्रता 
देगा तथा अ्रभाव के समय दूसरी तरह की । कुछ फ़ोसिस्ट तो यहाँ तक 
कहते हैं कि जनता को स्वतन्त्रता की नहीं, वरन्‌ क़ानून और व्यवस्था 
की आवश्यकता है। कुछ भी हो, फ़ेसिज्म में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए 
कोई स्थान नहीं है । 

व्यक्ति के निषेध का तात्य केवल इतना ही नहीं है कि इससे उसकी 
स्‍्वतन्तता का निषेध होता है; इसमें मानवीय समता का भी निषेध है 
ज़िले प्रजात॒न्त्र अपने सिद्धान्त का श्राधारभूत अंग मानता है। फ्रैसिफ्षम 


शासन के भेद--अ धिनायकतंत्र--फ्े सिज्ञम [ २७७ 


मानवीय समता के आदर्श को दुबंल बनाने वाला मानता है ओर वह 
उसके स्थान पर मानवीय विषमता (असमता ) में विश्वास करता है 
जिसका कोई इलाज नहीं है और जो लाभप्रद भी है | यह विषमता 
किसी सा्वलौकिक प्रौद्द मताधिकार जैसी यांत्रिक विधि से दूर नहीं की 
जा सब ती | जनता सदैव कुछ प्रमुख व्यक्तियों के श्राधीन रहेगो | वह उन 
महान्‌ व्यक्तियों के समक्ष कुकने के लिए सदेव प्रस्तुत रहती है जिनमें वह 
ग्पने विचारों तथा आदशों का साक्षात्कार करती है, जनता को नेतृत्व 
की आवश्यकता है और नेतृत्व के गुण कतिपय व्यक्तियों में ही मिल सकते 
हैं। राज्य में सत्ता तथा उत्तरदायित्व के पद ऐसे ही व्यक्तियों को मिलने 
चाहिए. | जनता को जिसमें शासन तथा राष्ट्र के पथ-दर्शन की योग्यता 
नहीं होती इससे प्ृथक्‌ ही रखना चाहिए। राज्य से उसका एकमात्र 
काय है राज्य के अधिकारियों से श्रादेश प्राप्त करना और जो कार्य उसे 
सौपा गया है, उसका सम्पादन करना । इस प्रकार फ़ैसिस्ट राज्य देवी 
शासन या प्रभुत्व है; श्रसमान इकाइयों का एक सीढ़ीनुमा सगठन है | 
स्वतन्त्रता, समता और बंघुत्व के प्रजाठन्‍्त्रीय नारे के स्थान पर फ़ेसिज्म 
का नारा है: उत्तरदायित्र, अनुशासन तथा उच्च अ्रधिकारियों का 
शासन | फ़ेसिज्म की राज्य तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध की इस कल्पना के 
साथ लोक-प्रभुत्व की कल्पना का भी निषेध है जो प्रजातन्त्र का श्राधार- 
स्तम्म है| यदि राज्य ध्येय है और व्यक्ति उसकी महानता तथा गौरव 
प्राप्त करने के साधन मात्र हें, यदि राज्य का जीवन इन व्यक्तियों का 
अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करना है, यदि 
जनता में राष्ट्र के शासन तथा पथ-दशन की कोई योग्यता नहीं है, यदि 
वह शासन की उन जटिल समस्याओं को नहीं समझ सकती जो उसके 
समक्ष हैं और यदि जनता का केवल यही काय है कि उसके नेता जैसा 
भी उसे आदेश दें, वह मौन हो कर उनका पालन करती जाय तब यह 
सुस्पष्ट है कि जनता में प्रभुत्व नहीं रह सकता, वह तो राष्ट्र में हो रह 
सकता है। 

सामान्य इच्छा का जो विश्लेषण फ़ेसिज्म के अनुसार किया जाता 
है, वह भी लोक-प्रभुत्व का खण्डन करता है। उदार प्रजातन्ववादी 
मानते हैं कि राज्य सामान्य इच्छा का साकार रूप होता है और शासन 
को उसकी अभिव्यक्ति तथा सिद्धि करनी चाहिए | वह इस बात में भी 
विश्वास करता है शासन को सामान्य इच्छा के निकटतम लाने का 
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सर्वोत्तम मार्ग है उसे सावलौकिक वयस्क मताधिकार पर आधारित 
करना | जब यह प्रकट हो गया कि सार्वलौकिक मताधिकार से अ्रशाजनक 
परिणाम नहीं निकला, तब जनता की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा | 
जनता कौ शिक्षा से भी कोई सुधार नहीं हुआ और उसके परिणाम 
अप्तन्तोषप्र द बने रहे | फ़े सिस्ट कहते हैं कि ऐसा इसलिये है कि सामान्य 
इच्छा प्रयोजन का प्रश्न है ; प्रयोजन से प्रथक्‌ केवल व्यक्तियों की गएना 
का नहीं | चूं कि प्रयोजन जाने नहीं जा सकते, इस कारण मतदान से 
इम सामान्य इच्छा का पता नहीं चला सकते, विशेषकर तब तक जब तक 
कि अधिकांश लोग स्वार्थी रहते हैं। इसका केवल एक ही मार्ग है श्रोर 
बह यह है कि उन व्यक्तियों के निशुय पर श्राश्रित रहना जिनके अहकार 
पर साधारणतया उनकी सामाजिक भावना, देशभक्ति तथा उच्च 
नैतिक लक्ष्य का प्राधान्य रहता है तथा जिन्हें सामाजिक नियमों का ज्ञान 
तथा अनुभव है |# 

इन आधारभूत विचारों का स्वाभाविक परिणाम यह है कि[फ़ेसिज्म 
प्रजावन्‍त्रीय जन-शासन के विरुद्ध बुद्धिमान मनुष्यों के कुलीनतन्त्रीय 
शासन के सिद्धान्त को स्वीकार करता है ओर उसी को उसने अपना 
लक्ष्य बनाया है | इसका यह श्रर्य हुआ कि राज्य की जनता को दो वर्गों 
में बाँदा जा सकता है; स्वामाविक्र शासकों का वर्ग तथा ध्वाभाविक 
शासितों का वर्ग | पहले वर्ग में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो देश- 
भक्त, कतव्य परायण ठथा नैतिक होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का यह 
कार्य है कि वे क़ानून बनावें, जिनका शेष समाज को पालन करना पड़ता 
है और ऐसे व्यक्ति सदेव अल्पसंख्यक होते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है, फ़े सिज़्म जनता में राष्ट्र के शासन तथा पथदर्शन की 
योग्यता नहीं मानता | वह सदेव कुछ थोड़े से प्रधान ज्यक्तियों के नेतृत्व 
में कार्य करती है | इस प्रकार जन-शासन का प्रजातांत्रिक श्रादर्श, 
ग्रव्यावहव रिक तथा काल्पनिक माना जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा कि लोग-प्रभुत्व के विचार को श्रस्वीकार कर के फ़ेसिज्म 
जनता को राज्य के शासन-कार्य में माग लेने से सर्वंथा वंचित नहीं 
रखता | जिस व्यक्ति में आवश्यक नैतिक तथा सामाजिक भाषना तथा 
अन्य अपवश्यक गुणों का विकास हो जाता है उसे प्रभुत्व-सत्ता में भाग लेने 
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का अधिकार मिल जाता है| फ्रे सिज़्म योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व 
प्रदान करता है; परन्तु इसका निश्चय कौन करेगा कि शअ्रमुक व्यक्ति में 
ये आवश्यक गुण विकसित हो गये हैं या नहीं | इस सम्बन्ध में फ्रेसिज्म 
मोन है। उसके पास इसका कोई युक्तिसंगत उत्तर नहीं है| व्यवहार में 
शासक स्वयनियुक्त हैं, वे शासन करते हैं, क्योंकि उन्हें शासन करना 
चाहिए | 


निगमात्मक अथवा संहत राज्य ((0770909ए6 5(806)-- 


राज्य के फ़े सिस्ट सिद्धान्त के एक दूसरे पहलू पर भी विचार करना 
अवश्यक है | यह है उसका संहत ((:0।70790776८) राज्य का सिद्धान्त 
जो राज्य की प्रकृति की पुरानी अभ्रणुवादी (8६0॥7800) कल्पना का 
खण्डन करता है। फ़ेसिज्म यह मानता है कि अन्त में, राज्य असम्बद्ध 
व्यक्तियों से मिल कर नहीं बना है वरन्‌ ऐसे व्यक्तियों से बना है जो समाज 
में विविध काय करने वाले समुदायों के रूप में संगठित हैं; वह व्यावसायिक 
समुदायों का सगठन है | इस अ्रकार के व्यावसायिक * मुदाय स्वाभाविक 
तथा आवश्यक होते है | प्रत्येक ऐसा समुदाय राज्य के संगठित जीवन में 
कुछु आवश्यक कार्य का सम्पादन करता है जिसके लिये वह राज्य के 
प्रति उत्तरदायी है | इस प्रकार का प्रत्येक समुदाय निगम ((:070079- 
(07) कहलाता है।इस निगम के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति राज्य के 
गतिशील जीवन में अपने कार्यो का संपादन करता है। इसी में और 
इसी, के द्वारा वह दूसरों के साथ शामिल होता है जो समाज की वही 
सेवा करते हैं ; 


सामाजिक जीवन में इन व्यावसायिक समुदायों के महत्त्व पर 
फ़ैसिज्म में जो ज्ोर दिया गया है उसके कारण उसमें तथा मिल्ड 
समाजवाद और सिन्डोकेलिज्म में साहश्यता है | परन्तु चूँकि फ्रैसिज्म 
की यह मान्यता है कि व्यावसायिक समुदाय राष्ट्रीय सहयोग के लिये हैं, 
वर्गीय प्रतियोगिता के लिये नहीं ; इस कारण वह उनसे मौलिक रूप से 
भिन्न है | प्रत्येक समुदाय का इस प्रकार से संगठन होना चाहिए कि 
वह राज्य की सेवा में दूसरे समुदर्यों के साथ आसानी के साथ सहयोग 
कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निगमों का संगठन द्रेड 
यूनियनों के संगठनों से भिन्न रीति से किया जाता है। निगम एक स्वतंत्र 
सस्था नहीं है ; उसका ऊपर से राज्य द्वारा नियंत्रण होता है। उसके 
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अधिकारी राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, 3सके सदस्यों द्वारा उनका 
चुनाव नहीं होता। उसका सदस्य भी हरेक नहीं बन सकता, उसे यह 
अधिकार है कि वह किसी को सदत्य बनने से रोक दे। “इस प्रकार 
निगम राज्य रूगी (पूर्ण के अधीन अज्ञ हैं, विशिष्ट प्रणालियों हूँ जिनमें 
हो कर राज्य की सत्ता का विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रवाह तथा प्रसार 
होता है [?# स्वर्य मुसोलिनी ने राज्य के इस सिद्धान्त को संक्षेप में 
इस प्रकार कद्दा है: फ़े सिस्ट राज्य ने श्रपने श्रन्तर्गत राष्ट्र को आर्थिक 
क्रियाओं को भी शामिल कर लिया है और जिन सामाजिक -तथा 
आतथिक निगम-संस्थाओं को उसने जन्म दिया है उनके द्वारा वह अपना 
प्रभाव राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग पर डालता है, और राष्ट्र की 
समस्त आर्थिक, राजनीतिक ओ्रोर ग्राध्यात्मिक शक्तियों को जो अपने 
सक्षठठनों में संगठित है अपने में सम्मिलित करता है [”# इस अश्रवतरण से 
यह सर्वथा स्पष्ट है कि फ़ेंसिज्म इन निगमों के द्वारा समाज के समस्त 
श्रोौद्योगिक एवं अथिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना 
चाहता है ओर इस प्रकार इन ज्ेत्रों में भी स्वराज्य का अधिकार 
जनता को नहीं देता | मज़दूर तथा मालिक दोनों ही अपनी स्वतन्त्र 
संस्थाओं से हाथ धो बैठते हैं और निंगमों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करते है | निगमात्मक राज्य का यह सिद्धान्त किसी बड़ी सीमा तक 
इटली में स्थापित नहीं हो सका है, यद्यपि फ़ेसिस्ट लेखकों ने अपने 
लेखों में इसे बड़ा प्राधान्य दिया है। सन्‌ १६३४ ई० तक इटली में एक 
भी निगम की स्थापना नहीं हुई थी | कुछ वर्ष पूर्व तक केवल २२ निगमों 
की स्थापना हुई थी । मज़दूर तथा मालिकों दोनों को समान रूप में 
उनमें प्रतिनिधित्व प्रात था। उपभोक्ता समाज के प्रतिनिधित्व के लिए 
भी कुछ बाहरी व्यक्तियों को उन्तमें स्थान दिया गया था | 
फ़े सिज़्म का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत 
या सामूहिक रूप से सच्चा ध्येय सत्ता हे, सम्पत्ति था सुख नहीं। इस 
सिद्धान्त के कारण भी फ़ौसिज्म अ्रनेक बातों का समर्थन और अ्रनेक 
बातों का निषेध करता है | सबसे पहले यह इस बात का निषेध करता 
है कि व्यक्तियों की भोतिक समृद्धि, कल्याण एवं सुख राज्य के कार्यों का 
लक्ष्य है। फ़ोंसिज्म राजनीति में हर प्रकार के उपयोगिताबाद का 
+]080: (00906 ६० ?॥]050.07ए ० ऐ(07०)5 ७7०0 9०४०७, 9. 659. 
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निषेध करतां है| राज्य सत्ता है ओर उसे शअ्रपनी संत्तां में वृद्धि करनी 
चाहिये। दूसरे, इस दृष्टिकोण का परिणाम है इच्छा और युद्ध का 
गौरव-गान | वह सैनिक गुणों को प्रोत्साहन देता है और शिक्षा को 
सैनिक शिक्षेण के आधीन कर देता है | मुसोलिनी के अनुसार “फ्रैसिज्षम 
न तो स्थायी शान्ति की सम्भाव्यता में विश्वास करता है ओर न उसकी 
उपयोगिता में ही ; युद्ध की प्रमस्त मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर 
तक पहुँचाता है और जो युद्ध का सामना करने का साहस रखते हैं, 
उन व्यक्तियों पर श्रेष्ठता की मुहर लगा कर देता है ।” इसी प्रकार 
हिटलर ने भी श्रपना विचार प्रकट किया है; “सनातन युद्ध से ही मानव 
जाति महाव्‌ हो सकी है और सनातन शक्ति में उसका विनाश हो 
जायगा |” इस प्रकार युद्ध के गोरव-गान का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर 
क्या प्रमाव पड़ेगा यह तो स्पष्ट है। 

समाज का शासक तथा शासित इन दो वर्गों में विभाजन जिसका 
पिछले प्रष्ठों में विचार किया गया है, श्रपने महत्त्व के कारण फ़ैसिज्म 
का तीसरा मुख्य सिद्धान्त है | इच्छा का बल!” श्रेष्ठ वर्ग का एक लक्षण 
है, जिसके कारण वह आम जनता से भिन्न होता है| जनता स्वाभाविक 
रूप से उन लोगों का अनुसरण करती है। 

स्वयं मुसोल्लिनी ने राज्य के फ़ेसिस्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन इस 
प्रकार किया है: “फ़ेसिज्म के लिए राज्य निरंकुश है और ब्यक्ति 
तथा समुदाय सापेक्ष हैं। फ़ोसिस्ट राज्य रात का चौकीदार नहीं है जो 
जनता की व्यक्तिगत रक्षा के लिये हो लालायित हो, और न राज्य 
का संगठन इसलिये हुआ है कि वह नागरिकों के भौतिक कल्याण 
तथा शान्तिमय जीवन की व्यवस्था के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा 
करे। इतना सा कार्य तो निर्देशकों का बोर्ड भी कर सकता है | न 
राज्य पूर्णतया राजनीतिक ही है, जिसका वास्तविक स्थितियों से कोई 
सम्बन्ध न हो अश्रथवा जो राष्ट्र तथा नागरिकों के विविध कार्यों से 
प्रथक्‌ हो | फ़ेसिज्म की कल्पना के अनुसार राज्य राष्ट्र के राजनीतिक, 
न्यायिक तथा आशिक संगठन की प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक सत्ता 
है | यह ऐसा संगठन है जो अपनी उत्पत्ति तथा विकास में आत्मा की 
अभिव्यक्ति है। राज्य देश की श्रान्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा की गारंटी 
देता है; किन्तु यह जनता की आत्मा की भी रक्षा करता है जो घुग- 
जुग से उसकी भाषा, उसके लोकाचार और उसके धर्म द्वारा विकसित 
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होती रही है। राज्य केवल वर्तमान ही नहीं है, वह अतीत है और 
भविष्य भी दै। व्यक्ति के अल्प जीवन का अ्रतिक्रमण करके राज्य 
राष्ट्र के अन्तःकरण का प्रतिनिधित्व करता है। जिन रूपों में उसकी 
अभिव्यक्ति होती है वे परिवर्तित होते रहते हैं, परन्तु उसके लिये 
गवश्यक्ता बनी रहती है। राज्य नागरिकों को नागरिकता की शिक्षा 
देता है ; वह उन्हें उनका उद्देश्य बतलाता है; उन्हें एकता के लिये 
प्रेरित करता है ; उनका न्याय उनके विविधि हितों में एकता स्थापित 
करना है ; वह भावी सनन्‍्तान को कला, विज्ञान, क़ानून तथा म्रानव 
संगठन के ज्ेत्रों में जो मस्तिष्क ने सफलताए प्राप्त की हैं उन्हें 
विरासत के रूप में देता है; वह उन्हें एक क़बीले के जीवन से मानव 
शक्ति के उच्चतम रूप, साम्राज्य-शशासन को पहुँचाता है। इसमें मानव 
के नैतिक तथा बोद्धिक जीवन की समझा श्रभिव्यक्तियों का योग है ! 
अतः राज्य का कार्य केवल इतना ही नहीं हो सकता कि वह नागरिकों 
में सुरक्षा तथा शान्ति क्रायम रखे। वह व्यक्ति के उस छत्र का निर्देश 
करने के लिए जिसम वह अपने कल्पित अधिकारों का प्रयोग कर सके 
कोई यान्त्रिक विधि नहीं है। फ़ेसिस्ट राज्य व्यवह्दार तथा अनुशासन का 
अन्तरात्मा द्वारा स्वीकृत किया हुआ आदर्श है; सम्पूर्ण शरीर का श्रनु- 
शासन है | इसका इच्छा तथा बुद्धि दोनों में प्रवेश है | फ़े सिज्ष्म एक ऐसे 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जो सभ्य समाज के सदस्य के रूप में 
मनुष्य का, उसके व्यक्तित्व में गहरा समा कर, केन्द्रीय उद्दे श्य बन जाता 
है। यह कर्मयोगी तथा विचारक के हृदय' में तथा कलाकार “और 
वैज्ञानिक की आत्मा मे निवास करता है, वह उसकी आत्मा की भी आत्मा 
है।”  फ़ेसिज्म का सिद्धान्त )| ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके 
अलोक में यह कहा जा सकता है : “प्रत्येक चीज़ राज्य के लिये है ; 
राज्य के विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं है; राज्य के बाहर भी कुछ 
नहीं हे |” 


फ़र सिज्म के आर्थिक सिद्धान्त-- 


फ़्रेंसिज़्म के आर्थिक सिद्धान्त उसके राजनीतिक सिद्धान्त के ही 
अनुरूप हैं| वे श्राथिक छ्त्र में व्यक्तिताद का उसी प्रकार खश्डन करते 
हैं जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का उसके राजनीतिक 
सिद्धान्त खण्डन करते हैं। फ्रेसिज्षम व्यक्तिवाद के उतना ही विरुद्ध है 


शासन के भेद---अधिनायकनंत्र--फ़्रे सिज्म [ र८३ 


जितना कि समाजवाद के | वह पूजीवाद की समाजवादी श्रालोचना 
को स्वीकार करता है ; परन्तु समाजवाद उनका जो समाधान बतलाता 
है, उसे ध्वीकार नहीं करता | वह पूजोवाद द्वारा मज़दूरों के निर्दय 
शोषण, उनके अल्प वेतन, लम्बे धए्टों तक काम, पूजोपतियों के अत्य- 
घिक मुनाफ़े अ्रादि पूंजीवादी प्रणाली के परिणामों की निन्‍दा करता 
है। वह समाजवाद की इस उक्ति को भी मानता है कि पूजीवाद के गम 
में उसके नाश के बीज हैं ओर यदि इसका नियन्त्रण नहीं किया गया 
तो इससे मानव जाति तथा सभ्यता का नाश हो जायगा। परन्तु वह 
समाजवाद के इस समाधान को स्वीकार नहीं करता कि पूँजीवादी वर्ग 
का नाश कर दिया जाय | वह यह मानता है कि देश में उस्तादान के 
चरमोत्कर्ष के लिए इस वर्ग की आवश्यकता है | यह पूजी के राष्ट्रीय- 
करण तथा स्थानीयकरण को विशुद्ध सैद्धान्तिक मानता है जिसका 
व्यवहार में प्रयोग सम्भव नहीं है | उसके विचार में यह मानव-शक्ति के 
बाहर की बात है | फ़े सिज्ष्म वर्गगीन समाज की समाजव।दी योजना को 
नहीं म।नता | उसकी दृष्टि में सामाजिक अ्रभिदृद्धि के लिए मजदूर-वर्ग 
तथा पूं जीपति वर्ग दोनों की आवश्यकता है | वह दोनो वर्यों की रक्षा 
करना श्रौर समाज के लक्ष्यों की पूर्ति में उनका सामज ध्यपूर्ण सहयोग 
प्राप्त करने के लिए उनके कार्यों का नियमन करना चाहता है। इस 
प्रकार वह मज़दूर तथा उद्योगपति वर्ग दोनों के श्रघिकारों की रक्षा के 
लिए उत्सुक हैं | जहों एक ओर वह मज़दूरों को भूखों मरते नहीं देख 
सकता और न पू जीपतियों द्वारा निर्दयतापूर्वक्क उनका आर्थिक शोषण 
ही होने देना चाहता है, वहॉ दूसरी ओर वह मज़दूरों द्वारा पूं जीपतियों 
का ख़ात्मा कर देने तथा उद्योगों के मज़दूरों के हित में ही सचालन करने 
की नीति का विरोधी है | इस प्रकार फ़ेसिज़्म न तो उद्योगपतियों को 
अपने हित में उद्योगों पर आधिपत्व तथा नियन्त्रण करने देता है और न 
उद्योगों को मज़दूर-संघों (7५06८ (77078) के ह्वाथों मे ही जाने देता 
है। वह मज्जञदूरों तथा मालिकों दोनों को राज्य के नियन्त्रण एवं नियमन 
में रखता है। फ़ोसिजष्म “राज्य का समात्र के सामाजिक जीवन तथा 
आिक जीवन के नियन्त्रण का अंतिम अधिकार मानते हुए शआ्राथिक 
मामलों को जहाँ तक सम्भव है व्यक्तिगत उद्योगपतियों के हाथों में ही 
रहने देना चाहता है।” # 
+(:0]6 ; रि०ए१७४। ० छिप्रा00४ 700899, 7* 033, 


रंघ४ ) राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


राष्ट्र में उत्तादन शक्ति को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने तथा आथिक 
स्वाधीनता की एक श्रावश्यक शर्त के रूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधि- 
कार के सम्बन्ध में फ़ेसिज़्म व्यक्तिवाद ([0ए6794870) से सहमत 
है, परन्तु वह इस अधिकार को बिलकुल निर्विवाद नहीं मानता | फ्रेसिजषम 
व्यक्तिवाद से इस बात में भिन्न है कि वह सब प्रकार की सम्पत्ति को 
एक प्रकार से साव॑ंजनिक निक्षेप (]7750) मानता हैजो सदा राष्ट्रीय 
हितों की श्रधीनता में व्यक्ति के पास रहती है । इस प्रकार फ़ेसिज्ञ्म बड़े 
उद्योग-व्यवस्तायों पर नियन्त्रण करता है ओर समाजवाद के समीप आा 
जाता है। यह फ्रैसिज्ष्म का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है | जैसा कि ऊपर कह्दा 
जा चुका है, फ़ेसिजष्म धनोपाजंन को मानवीय उद्योग का सच्चा लक्ष्य 
नहीं मानवता | वह अधिकतम राष्ट्रीय सम्पत्ति की अभिवृद्धि को एक 
स्वस्थ सामाजिक प्रणाली की अ्भिवृद्धि की, जिस पर लोक-कल्याण 
निर्भर है, अधीनता में रखता है | 


यह रुदेव स्मरण रखना चाहिए, कि इटली में उद्योगों का नियन्त्रण 
निगमों द्वारा होता था। क़ानून द्वारा हड़तालों तथा मिलबन्दी 
([,००)-०४७) का निषेध था | 


फ़े सिज्म का बुद्धिवाद-विरोध-- 


यहाँ यह उचित होगा कि फ़ेसिज्ष्म के बुद्धिवाद-विरोध अ्रथवा 
ग्रबोद्धिववाद (3॥(0-720]|6८0०४)७7. ० फ्वा०णाध्ोाडा) 
के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाल दिया जाय जो फ्रोसिज़्म का एक मुख्य 
लक्षण है ओर इसके राज्य के सिद्धान्त की आदशंवादी प्रवृत्ति से असंगत 
है | इसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती दहे। सबसे प्रथम, इसका 
यह अर्थ है कि फ़ेसिज़्म का किसी निरपेक्ष सत्य या कुछ निरपेक्ष सत्यों में 
विश्वास नहीं है जिनकी तक द्वारा खोज कौ जा सके और दूसरों को 
बतलाई जा सके। फ़ौसिकष्म के निश्चित सिद्धान्तों के अभाव का एक 
कारण शायद बुद्धि में अविश्वास भी है | उसके विचार में जिसको राज्य 
सत्य कह्दे वही सत्य है | दूसरे, इस बुद्धिवाद-विरोध से यह प्रकट होता 
है कि कम से कम राजनीति में मनुष्य के विचारात्मक तथा विवेकात्मक 
पक्ष की अश्रपेज्ञा उसकी श्रन्तर्जात प्रद्ृत्ति तथा उसका अविवेकी पक्ष ही 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक सत्ता संस्थागत होने कौ श्रपेत्षा 
व्यक्तिगत होनी चाहिए,| समस्त राजनीतिक प्रक्रिया बुद्धि की श्रपेत्षा 


शासन के मेद--अधिनायकतन्त्र--फ़े सिज्म [ रप्४ 


भावना तथा इच्छा के क्षेत्र मे होनो चाहिए। इस प्रकार फ़ेसिजुम इस 
प्रजातन्‍त्रीय विचार का खण्डन करता है कि शासन सम्बन्धी समसस्‍्थयाश्रों 
का विवेकपूर्ण समाधान विचार-विमर्श तथा बहस के द्वारा सम्भव है। 
इस आधार पर वह शासन के सांसद रूप पर आक्षेप करता दे | यह 
पार्लामेंट का कार्य नहीं है कि वह सभा-मवन में विचार, बहस तथा 
मतदान द्वारा साधारण इच्छा का निर्धा रण तथा उसकी श्रभमिव्यक्ति करे 
ओर उस इच्छा को प्रवन्धक विभाग पर लादे। वास्तव में पार्लामैंट 
का कार्य तो राष्ट्रीय विचार के व्यक्तियों के भावों एवं विचारों को शासन 
के इस अ्ज्ञ के सामने अभिव्यक्त करता है। राष्ट्र की इच्छा को प्रकट 
करने के माध्यम के रूप मे पार्लामेंट व्ृथा है। तीसरे, यदि राजनीतिक 
प्रक्रि] मनोमाव के क्षेत्र मे ही होतो है, तो नेता को चाहिए कि वह 
बुद्धिपरक तकों द्वारा नहीं, वरन्‌ जनता के मनोभमावों को स्पर्श करने वाले 
साधनों से काम ले | जहाँ तक जनता से सम्बन्ध है, राजनीतिक आन्दोलन 
के पीछे जो शक्ति होती है, वह उसकी बुद्धि से नहीं वरन कट्टर-वादिता 
से प्राप्त होती है । इस कारण फ़ेसिस्ट नेता को लोगों के सामने सुकाव 
रखने, उन पर मोहन-यन्त्र का प्रयोग करने तथा प्रचार करने की कलाओं 
मे पारगत होना चाहिये | उसे विद्वान तथा सेद्धान्तिक होने की अ्रपेत्षा 
एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक तथा एक शअ्रच्छा सद्गठनकर्ता होना 
चाहिये। 
फे सिरद रीतियॉ-- 

फ़ोसिज़्म अपने बुद्धिवाद-विरोध और राज्य की एक सत्ता के रूप में 
कल्पना के कारण दमन तथा दबाव को राजकीय काय को सर्वोत्तम रौति 
समभता है| चूँकि उसके विचार भे जनता में बुद्धि बहुत कम दोती है 
इसलिये वह यह सम्भव नहीं समझता कि बुद्धिवाद तथा नैतिक साधनों 
दर रा काय हो सकेगा | फ़ेसिज़्म बल-प्रयोग के द्वारा शासन करता है। 
ओर इसके लिए. वह आवश्यकतानुसार जासूसी तथा इसी प्रकार की 
अन्य रीतियों का प्रयोग करने में कमी नहीं हिचकता | यदि जनता 
शासन को प्रेम नहीं करती तो उसमें शासन के प्रति भय पैदा करना 
चाहिए | राजनीतिक नेता का सर्वोच्च कतंव्य अपने पक्ष में लोक-समर्थन 
प्राप्त करना नहीं, वरन अपने प्रति सम्मान का भाव तथा जनता में 
आज्ञापालन की भावना का प्रादुर्माव करना है ओर इसके लिए वह सभी 
प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है | 


श्व्दं.] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


यह समभना वास्तव में एक महान्‌ भूल होगी फ़ेसिस्ट अपने 
ध्येय की पूर्ति के लिये विशुद्ध आतंकवाद और दमन का प्रयोग करते 
हैँ | शक्ति और दमन उनके अन्तिम अ्रद्ध नही है। और उनका प्रयोग 
तभी किया जाता है जब कि उनके दूसरे साधन विफल्ञ हो जाते हैं| 
साधारणतया वे एक बड़ी सीमा तक प्रचार ([7700929702) पर निर्भर 
रहते हैं, जिस उन्होंने एक ललित कला का रूप दे दिया है। समस्त 
फ़े सिस्ट देशों में एक प्रचार-सचिवालय होता है, जिसका मन्त्री बहुत 
ही कार्यपटु व्यक्ति होता है। यही नहीं, वे बाल्यकाल से ही बालकों के 
मन पर फ्रे सिज्ष्म का प्रभाव डालने का प्रयत्न करत हैं | फ़े सिस्ट शासन 
की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली का नियोजन इस प्रकार से किया गया है कि 
बाल्यावस्था से ही उनमें फ़ोसिस्ट विचारों के संश्कार पड़ जायें और 
उनमे राष्ट्रीय राज्य के श्रादर्श एवं सिद्धान्तों के लिये उत्कट भावना 
उत्पन्न हो जाय | उसका ध्येय बुद्धि का विकास करना ही नही, वरन्‌ 
सबल शरीर तथा चरित्र का निर्माण करना है। यह बात उनफें किसी 
बस्तुगत तथा नित्य सत्य के निषेष के श्रनुकूल ही हे | 


फ़सिज़्म के कुछ अन्य लक्षण 


(१) फे सिस्ट राष्ट्रीयता-- 


फ़ैसिज़्म अपनी प्रकृति में तीत्र रूप मे राष्ट्रीय है | वह राष्ट्रीय राज्य 
को सर्वोच्च राजनीतिक संगठन और प्रभुत्वसम्पन्न मानता «है | 
वह राज्य के प्रति भक्ति के अ्रतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भक्ति को 
स्वीकार नहीं करता, चाहे वह अपनी श्रन्तरात्मा के प्रति हो या कम्युनिस्ट 
इण्टरनेशनल जैसी किसी श्रन्तर्राष्ट्रीय सस्था के प्रति। जर्मन या 
इटालियन, चादे जिस देश में वह रहे, वह प्रथम और अ्रन्तिम रूप मे 
जमन राइक का या इटालियन साम्राज्य का सदस्य है और उसके 
प्रतिमक्ति रखता है। इस प्रकार कौ राष्ट्रीयता संकुचित है और वह 
अन्तर्राष्ट्रीयता की शत्रु बन जाती है| 


(२) फ़े सिस्ट पाल्नेमेंट-- 
फ़े सिस्ट पार्लामैंट का प्रजातन्‍्त्रीय शासन की भांति राष्ट्रीय पार्लामैंट 
को शासन पर नियन्त्रण तथा नियमन का कोई अधिकार नहीं होता | 


शांसन के मेद--अ्रधिनायकतंत्र--फ्रैसिज्म [ ८७ 


उसके कार्य तो ( १ ) शासन द्वारा जो निर्णय उससे परामर्श किये बिना 
ही किए गये हैं उन्हें स्वीकार कर लेना तथा (२) समय-समय पर 
राजनीतिक नेता के वक्तव्यों तथा धोषणाओं के लिए मंच प्रदान करना | 
पार्लामैंट की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है श्रोर वह फ़ैसिस्ट मशौन के 
एक साधारण से अ्रधीन अज्छ मात्र से अधिक कुछ नहीं हे | वह ऐसी 
सभा नही है जहा राष्ट्रीय नीतियों पर विचार किया जाता हो तथा 
निर्णय किये जाते हों । वह राष्ट्र की आकांत्षा का निर्माण तथा 
उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है | उसके निर्माण के प्रश्न पर 
विचार करना हमारे लिए. आवश्यक नहों है परन्तु इतना तो कहा जा 
सकता है उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नही हो सक्ता जो फ़ेसिस्ट पार्टी को 
स्वीकार न हो | 


(३) फ सिस्ट पार्टी-- 


फ़ौसिज्म ऐसे किसी भी राजनीतिक दल या दलों के श्रस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करता जिसके सिंद्धान्त तथा काय-क्रम उसके विरुद्ध हैं । 
इटली में राज-सत्ता प्राप्त करने के बाद जो पइला काय मुसोलिनी ने 
किया ; वह था समस्त विरोध का अ्रन्त | इस प्रकार वहाँ फ़े सिस्ट पार्टी 
ही श्रकेली राजनीतिक पार्टी रह गई जिसने समस्त राष्ट्रीय जीवन पर 
ऐसा आधिपत्य स्थापित किया जिसका प्रजातन्त्रीय राज्य में कोई 
उदाहरण नहीं मिलता | यह फ़ैसिस्ट राज्य की केन्द्रीय संस्था होती है ; 
एक प्रकार से शासन तथा फ़ोसिस्ट पार्टी एक ही वस्तु होती है। पार्टी 
के संगठन तथा कार्य-क्रम के सम्बन्ध में हमें विस्तार के साथ विचार 
करना अ्रभिग्रेत नहीं है| 


फ़े सिज्म मज़दूरों द्वारा इड़ताल करने के अधिकार को नहीं मानता 
आर न वह उद्योगपतियों द्वारा मिलबन्दी को ही स्वीकार करता है। 
राष्ट्रीय उत्पादन को श्रधिकतम करने के लिए वह इन दोनों में सहयोग 
स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इस ध्येय की प्राप्ति का प्रयत्न निगमों 
द्वारा किया जाता है। उद्योगपतियों तथा मज़दूरों के बीच जो विवाद होते 
हैं, वे पंचायती निर्णय के लिए, एक न्यायालय को सौंप दिए, नाते हैं। 


(४ ) फेसिस्ट अधिनायकतन्त्र-- 
यद्यपि फ़ैसिज्म व फैसिस्ट श्रधिनायकतन्त्र एक ही वस्तु नहीं दे तो भी 


र॑दंदे | राज्ये-विशान के मूल सिद्ध मत 


व्यवहार में फ़ैसिस्ट शासन अधिनायकीय होता है । इटली में 
मुसोलिनी की इच्छा सर्वोपरि थी ओर उसकी सत्ता पर कोई सन्देह नहीं 
कर सकता था। जम॑नी में राज्य की समस्त सत्ता हिटलर के हाथों में 
केन्द्रित थी | फ़ें सिस्ट राज्य सर्वस्वायत्तवादी होता है और एक सर्व- 
स्वायत्तवादी राज्य अधिनायकौय होता है । फ़ैसिज्म तथा नात्सीवाद को 
इटली तथा जमनी में जो सफलता मिली थी वह अधिनायकीय शासन 
का ही परिणाम था | 


फ़ सिज्म की सफलता और उसका भविष्य--- 


फ़े सिज्म ने इटली के लिए तथा नात्सौवाद ने जर्मनी के लिए बहुत 
कुछ किया | उसने इटली को वह चीज़ दी जिसकी उसे बड़ी श्रावश्यकता 
थी--निपुण शासन-प्रबन्ध ; आनन्‍्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा; उन्नत 
राष्ट्रीय राजस्व, अधिकतम ओद्योगिक उत्पादन तथा देश के प्राकृतिक 
साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ; मज़दूरों एवं मालिको के बीच सामंजस्य- 
पूर्ण सम्बन्ध, यातायात के अच्छे साधन, अच्छे राजपथ, पुल तथा 
नालियाँ, विदेशों में सम्मान एवं गौरव ; “संक्षेप में, शटालियन राष्ट्र के 
भाग्य में गौरव की अ्रनुभूति? । इसने मरणासन्न राष्ट्र को जीवन-दान 
दिया है | इसने जनता में एक नवीन उत्साह तथा एक नवीन एकता 
को जाण्त किया है। इन कारणों से फ़ैसिज््म का एक ऐसे अधिनायक 
के शासन के रूप मे गोरवगान किया जाता था जिसमें कार्य-सम्पादन 
कराने की छमता थी । फ़ेसिज््म ने अपनी कार्य करने की शक्ति मे 
निस्सन्देह सांसद प्रजातन्त्र को श्रपेज्ञा श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी | 
इटली में मुसोलिनी ओर जम॑नी में हिटलर को जो सफलता मिली थी 
उनके लिए, उन्हें अवश्य श्रेय देना चाहिए | उनके जैसे उदाहरण 
इतिहास में नहीं मिलते । 


किन्तु इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी दे | फ़ैसिज़््म के आलोचक 
समाज में बल तथा दमन की प्रतिष्ठा के दोषों को ओर संकेत करते हैं । 
यह मानन” पड़ेगा कि राजनीतिक कार्य में फ्रेंसिज़्म बल को सबसे बड़ा 
साधन मानता है किन्तु केवल बल-प्रयोग से अच्छे स्थायों परिणाम 
प्राप्त नहीं होते। एक इटालियन विद्वान की उक्ति है कि 'बल ने जिसका 
निर्माण किया है, उसका उसने नाश भी क्रिया है |! यह रुत्य है। मुश्तो- 
लिनी और हिटलर ने बल के आधार पर जो ढॉचा तैयार किया था, 


शासन के भेंद--अधिनायंकतं॑न्त्र--फ्रे सिजष्म [ रद& 


वह उनके बाद नहीं रहा | कुछु विद्वानों की राय है कि फ़ौपिस्ट राज्य 
एक इज्न के समान था जिसका तिर्माण तेज्ञ गति तथा आक्रमण के 
लिये किया गया था, स्थायित्व के लिये नहीं | बल तथा भय के आधार 
पर समाज अधिक समय तक संगठित नहीं रह सकता | केवल न्याय और 
सदाचार ही राज्य के स्थायी आधार हैं । बल राज्य का स्थायी आधार 
तभी बन सकता है जब कि मनुष्य जाति के विचारों तथा भावनाओओं में 
ऐसा स्थायी परिवर्तन हो जाय कि वे स्वशासन के स्थान पर निरकुश 
राज्य को पसन्द करने लगे । किन्तु यह मानने का हमारे पास कोई 
प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार का परिवतंन जनता की मनोबृत्ति में हो 
गया है या हो रहा है। 

बल तथा उससे उत्पन्न भय उस वातावरण करों नष्ट कर देते हैं 
जिसमें कला ओर विज्ञान, सम्यता और संस्कृत को अभिवृद्धि होती है। 
कोकर ने कहा है कि अधिनायकतन्त्र एक सगठित दशड गह के समान 
है जिसमें प्रत्येक निवासी को एक कार्य सौप दिया जाता है और उसकी 
गतिविधि पर बड़ी सतकता से दृष्टि रखी जाती है | यह व्यवस्था समाज 
के अपराधी तथा दोषी व्यक्तियों के लिये तो ठीक है परन्तु सामान्य 
व्यक्तियों के लिये, विशेषकर उच्च व्यक्तियों के लिये, यह ठीक नही है। राष्ट्र 
के सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केन्द्रीभूत तथा दमनकारी निर्देशन 
शान-विज्ञान, साहित्य एवं कला के विकास की सम्भावना के लिये 
घातक है ।?# 

झह भी दावा किया जासकता है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता के फल 
का स्वाद लिया है, वे इस प्रकार की राजनीतिक दासता में रहना पसन्द 
नहीं करेंगे । यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिनायकतन्त्र ऐसी जनता 
में ही पनप सका ह जिसमें सांसद शासन-पद्धति ने जड़ नहीं पकड़ी थी । 
ऐसा विश्वास करना कि अधिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र के बाद तक जीवित 
रह सकेगा इस बात से इन्कार करना है कि इम सम्यता में उन्नति कर 
रहे हूँ जिसका स्पष्ट श्रर्थ है भौतिक बल के स्थान पर तक, बुद्धि एवं 
अनुनय का प्रयोग। अधिनायकतन्त्र में कुछ ऐसे दोष भी हैं जो उसे 
अधिक दिन जीवित नहीं रहने देंगे। एक दोष तो इस तथ्य से 
पैदा होता है कि निरंकुश सत्ता उसका प्रयोग करने वात्ते व्यक्ति को 
बिगाड़ देती है और कत्तेव्य भ्रष्ट कर देती है। अधिनाथक इस सिद्धान्त 
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के अपवाद नहीं हूँ; समय की गति के साथ उनका भी पतन हो जायगा। 
एक दूसरी समस्या जिसका इस प्रणाली को सामना करना पड़ता है यह 
है कि एक अधिनायक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन 
होगा | इटली में दूसरा कोई मुसोलिनो नहीं हो सकता और न जर्मनी 
में दूसरा हिटलर। अधिनायक निमूल वृक्ष है। उसकी शक्ति के सम्बन्ध 
में निरंय देने से पूर्व इमें उस स्थिति की कल्पना करनी चाहिए जो 
उसकी मृत्यु के बाद उपस्थित होगी | अन्त मे, यह प्रणाली स्वतन्त्रता 
का विनाश कर देती है, इस प्रकार की स्थिति सब प्रकार की प्रगति 
के प्रतिकूल है | जनता उसके श्रत्याचारी शासन को उसी समय 
तक सहन करेगी जब तक कि उसका समर्थन करने वाला मनोभाव 
क्रायम रहेगा | यह कहना कठिन है कि उस मनोभाव के नष्ट हो जाने पर 
क्या स्थिति होगी। श्रधिनायक द्वारा अपने देश के नागरिकों को एक 
नमूने में ढालने का प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकता । ऐसा करने का 
अर्थ होगा व्यक्तियों को पशु बना देना । 

अ्रत; इस कद सकते हैं कि कहीं-कहीं कुछ परिस्थितियों में फ़ोसिज्षम 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परन्तु इस बात में सन्देह है कि यह अधिक 
समय तक सभी लोगों के लिये एक सामान्य शासन-प्रणाली हो सकती 
है। इसका कारण यह है कि यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्म-अ्नुशासन 
तथा मानवीय एकता के आदश का जिसका प्रजातन्त्रीयथ देश श्रादर 
करते हैं, बहुत कम मूल्य समझता है। इस प्रकार फ़ेसिज़्म संकट काल के 
लिए एक श्रच्छी श्रस्थायी व्यवस्था मल्ते हो हो ; परन्तु सामान्य लोग(़ों के 
लिए यह साधारण राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन सकता । 


फ़ेसिज़्म के विनाश के बाद जो कुछ इटली में हुआ है उससे इस 
मत की पुष्टि होती है कि अधिनायकीय शासन वैयक्तिक विकास के 
अनुकूल नहीं होता। मुसोलिनी के शासन के पतन के बांद इटली में 
जनता की रचनात्मक शक्ति आश्वयंजनक रीति से फूट निकली है। 
इटली के शिल्पियों, चित्रकारों, लेखकों श्रादि ने शुद्ध के बाद योरोप को 
अपनी कलाश्रों के चमत्कार दिखाये हैं । सिनेमा के एक निर्देशक ने कहा 
था, “यह कोई शआ्राकस्सिक बात नहीं है कि हम सुन्दर चल-चित्र बनाते 
हैं। फ़ेैसिज्म के अधीन रहना तो शून्य में रहने के समान था। अरब 
इम मुक्त हो गये हैं श्रोर हमारे लोग प्रगति कर रहे हैं ।” 





अध्याय १४ 


शासनों का आधुनिक वर्गीकरण 


प्लेटो के समय राज्यों का एकतंत्र, कुलीनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र में जो 
वर्गीकरण किया जाता रहा है, वह आजकल उपयुक्त नहीं रहा। 
उसके स्थान पर श्रन्य वर्गीकरण किए गये हैं, जिनमें वर्तमान अवस्थाओं 
तथा परिवतंनों का पूरा विचार किया गया है। इस अध्याय में शासनों 
के श्राधुनिक वर्गीकरणों तथा उनके गुण-दोषों पर भी विचार करेंगे । 


राजकीय सत्ताञ्रों के केन्द्रीयकररण तथा वितरण के आधार पर 
एकात्मक तथा संघीय शासनों मे भेद माना गया है; काय-पालिका तथा 
विधान-मएडल या व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर 
परिषद्‌ू-शासन ( सांसद शासन ) तथा राष्ट्रपति-शासन ((४०776६ 07 
श्िणवाशशाक्षाए धाव॑ +76806009). 07 (८07876६57079) ) 
के भेद माने गये हैं। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड तथा रूस में न तो 
परिषद्‌-शासन है, न राष्ट्रपति-शासन ही। उन्हे एक प्रथक्‌ वगगे में 
रखनो पड़ेगा । यह दो प्रकार का वर्गीकरण एक दूसरे का अतिकमण 
करता है। एकात्मक शासन परिषद्‌ू-शासन अथवा राष्ट्रपति-शासन 
हो सकता है। इसी प्रकार संघीय शासन भी दोनों में से किसी एक 
रूप का हो सकता है। ब्रिटिश शासन एकात्मक तथा सांसद है। 
कनाडा का शासन सांसद तथा सघोौय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 
शासन संघीय तथा राष्ट्रपति-शासन है। मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका 
के अनेक देशों के शासन एकात्मक तथा राष्ट्रपति-शासन हैं| भारत का 
शासन संघीय तथा सांसद है। 


एकात्मक तथा संघीय शासन 
एकात्सक शासन-- के 
जिस शासन में शासन को समस्त सत्ताओं का प्रयोग एक 
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व्यवहार में फ़ैसिस्ट शासन अधिनायकीय होता है | इटली में 
मुसोलिनी की इच्छा सर्वोपरि थी और उसकी सत्ता पर कोई सन्देह नही 
कर सकता था| जम॑नी में राज्य की समस्त सत्ता हिटलर के हाथों में 
केन्द्रित थी। फ़ेसिस्ट राज्य सर्वस्वायत्तवादी होता है और एक सर्व- 
स्वायत्तवादी राज्य अधिनायकीय होता है| फ़ैसिज्म तथा नात्सीवाद को 
इटली तथा जमनी में जो सफलता मिली थी वह अधिनायकीय शासन 
का ही परिणाम था | 


फ़र सिज्म की सफलता और उसका भविष्य-- 


फ़रे सिज्म ने इटली के लिए; तथा नात्सोवाद ने जर्मनी के लिए बहुत 
कुछ किया | उसने इटली को वह चीज्ञ दी जिसकी उसे बड़ी आवश्यकता 
थी--निपुण शासन-प्रबन्ध ; आन्तरिक शान्ति एव सुरक्षा ; उन्नत 
राष्ट्रीय राजस्व, अधिकतम ओ्ौद्योगिक उत्पादन तथा देश के प्र।क्ृतिक 
साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ; मजदूरों एवं मालिकों के बीच सामंजस्य- 
पूर्ण सम्बन्ध, यातायात के अच्छे साधन, अच्छे राजपथ, पुल तथा 
नालियाँ, विदेशों में सम्मान एवं गौरव ; “संक्षेप में, इटालियन राष्ट्र के 
भाग्य में गौरव की अनुभूति” । इसने मरणासन्न राष्ट्र को जीवन-दान 
दिया है | इसने जनता में एक नवीन उत्साह तथा एक नवीन एकता 
को जाणत किया है। इन कारणों से फ़ैसिज्षम का एक ऐसे अधिनायक 
के शासन के रूप में गोरवगान किया जाता था जिसमें काय-सम्पादन 
कराने की क्षमता थी | फ़ैसिज्म ने अपनी कार्य करने की शक्ति मे 
निस्सन्देह सांसद प्रजातन्त्र की अपेनज्ञा श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी। 
इटली में मुसोलिनी और जम॑नी में हिटलर को जो सफलता मिली थी 
उनके लिए उन्हें अवश्य श्रेय देना चाहिए | उनके जैसे उदाहरण 
इतिहास में नहीं मिलते | 


किन्तु इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी है | फ़ैसिज़्म के आलोचक 
समाज भें बल तथा दमन की प्रतिष्ठा के दोषों की ओर संकेत करते हैं । 
यह मानन! पड़ेगा कि राजनीतिक कार्य में फ़रेसिज़्म बल को सबसे बढ़ा 
साधन मानता है किन्तु केवल बल-प्रयोग से अच्छे स्थायी परिणाम 
प्राप्त नहीं होते। एक इटालियन विद्वान की उक्ति है कि “बल ने जिसका 
निर्माण किया है, उसका उसने नाश भी क्विया है |' यह सत्य है। मुश्तो- 
लिनी ओर हिटलर ने बल के आधार पर जो ढॉचा तैयार किया था, 


शासन के सेंद--अ्रधिनायकतंन्त्र--फ़े सिज्ञम [ रद६ 


वह उनके बाद नहीं रहा । कुछ विद्वानों की राय हैं कि फ़ौसिस्ट राज्य 
एक इज्न के समान था जिसका निर्माण तेज्ञ गति तथा आक्रमण के 
लिये किया गया था, स्थायित्व के लिये नहीं | बल तथा भय के आधार 
पर समाज अधिक समय तक संगठित नहीं रह सकता | केवल न्याय और 
सदाचार ही राज्य के स्थायी आधार हैं | बल राज्य का स्थायी आधार 
तभी बन सकता है जब कि मनुष्य जाति के विचारों तथा भावनाओं में 
ऐसा स्थायी परिवर्तन हो जाय कि वे स्वशासन के स्थान पर निरकुश 
राज्य को पसन्द करने लगे । किन्त यह मानने का इमारे पास कोई 
प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार का परिवर्तन जनता की मनोवृत्ति में हो 
गया हे या हो रहा है | 

बल तथा उससे उत्पन्न भय उस वातावरण क्रों नष्ट कर देते हैं 
जिसमें कला ओर विज्ञान, सम्यता और संस्कृत को अभिवृद्धि होती है। 
कोकर ने कहा है कि श्रधिनायकतन्त्र एक संगठित दण्ड-ग़ह फे समान 
है जिसमें प्रत्येक निवासी को एक कार्य सौंप दिया जाता है और उसकी 
गतिविधि पर बड़ी सतकंता से दृष्टि रखी जातो है | यह व्यवस्था समाज 
के अपराधी तथा दोषी व्यक्तियों के लिये तो ठीक है परन्तु सामान्य 
व्यक्तियों के लिये, विशेषकर उच्च व्यक्तियों के लिये, यइ्ट ठीक नहीं है। राष्ट्र 
के सावंजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केन्द्रीभूत तथा दमनकारी निर्देशन 
ज्ञान-विजश्ञान, साहित्य एवं कला के विकास की सम्सावना के लिये 
घातक दे ।# 

झह भी दावा किया जासकता है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता के फल 
का स्वाद लिया है, वे इस प्रकार की राजनीतिक दासता में रहना पसन्द 
नही करेंगे | यह स्मरण रखना चाहिए. कि अधिनायकतन्त्र ऐसी जनता 
में ही पनप सका हैं जिसमें सांसद शासन-पद्धति ने जड़ नहीं पकड़ी थी | 
ऐसा विश्वास करना कि अधिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र के बाद तक जीवित 
रह सकेगा इस बात से इन्कार करना है कि हम सभ्यता में उन्नति कर 
रहे हैं जिसका स्पष्ट अ्र्थ है भौतिक बल के स्थान पर तक, बुद्धि एवं 
अनुनय का प्रयोग। अधिनायकतन्त्र मे कुछ ऐसे दोष भी हैं जो उसे 
गधिक दिन जीवित नहीं रहने देगे। एक दोष तो इस तथ्य से 
पैदा होता है कि निरंकुश सत्ता उसका प्रयोग करने वात्ते व्यक्ति को 
बिगाड़ देती है ओर कत्तंव्य भ्रष्ट कर देती है। अधिनाथक इस सिद्धान्त 
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के अपवाद नहीं हैं; समय की गति के साथ उनका भी पतन हो जायगा। 
एक दूसरी समस्या जिसका इस प्रणाली को सामना करना पड़ता है यह 
है कि एक अधिनायक कौ मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन 
होगा | इटली में दूसरा कोई मुसोलिनी नहीं हो सकता और न जर्मनी 
में दूसरा हिटलर। अधिनायक निमूल वृक्ष है। उसकी शक्ति के सम्बन्ध 
में नि्ंय देने से पूर्व हमें उस स्थिति की कल्पना करनी चाहिए जो 
उसकी मृत्यु के बाद उपस्थित होगी । शअ्रन्त में, यह प्रयाली स्वतन्त्रता 
का विनाश कर देती है, इस प्रकार की स्थिति सब प्रकार की प्रगति 
के प्रतिकूल है | जनता उसके श्रत्याचारी शासन को उसी समय 
तक सहन करेगी जब तक कि उसका समर्थन करने वाला मनोभाव 
क्रायम रहेगा | यह कहना कठिन है कि उस मनोभाव के नष्ट हो जाने पर 
क्या स्थिति होगी । अ्रधिनायक द्वारा अपने देश के नागरिकों को एक 
नमूने में ढालने का प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकता | ऐसा करने का 
अर्थ होगा व्यक्तियों को पशु बना देना । 

अतः इम कह सकते हैं कि कहीं-कहीं कुछ परिस्थितियों में फ़ोौसिजम 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परन्तु इस बात में सन्देह है कि यह अधिक 
समय तक सभी लोगों के लिये एक सामान्य शासन-प्रणाली हो सकती 
है। इसका कारण यह है कि यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्म-अनुशासन 
तथा मानवीय एकता के आदर्श का जिसका प्रजातन्त्रीय देश आदर 
करते हैं, बहुत कम मूल्य समकता है। इस प्रकार फ़ेसिज्म संकट काल के 
लिए एक श्रच्छी अस्थायी व्यवस्था भत्ते ही हो ; परन्तु सामान्य लोगों के 
लिए, यह साधारण राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन सकता | 


फ़ेसिज़्म के विनाश के बाद जो कुछ इटली में हुआ है उससे इस 
मत की पुष्टि होती है कि अधिनायकीय शासन वैयक्तिक विकास के 
अनुकूल नहीं होता। मुसोलिनी के शासन के पतन के बाद इटली में 
जनता की रचनात्मक शक्ति श्राश्वय॑ंजनक रीति से फूट निकली है। 
इटली के शिल्पियों, चित्रकारों, लेखकों शआादि ने शुद्ध के बाद योरोप को 
अपनी कलाओं के चमत्कार दिखाये हैं। सिनेमा के एक निर्देशक ने कहा 
था, “यह कोई आकस्मिक बात नहीं हे कि हम सुन्दर चल-चित्र बनाते 
हैं। फ़ेसिज़्म के अधीन रहना तो शूत्य में रहने के समान था। अब 
हम मुक्त हो गये हैं ओर हमारे लोग प्रगति कर रहे हैं ।” 





अध्याय १४ 


शासनों का आधुनिक वर्गीकरण 


प्लेटो के समय राज्यों का एकतंत्र, कुलीनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र में जो 
वर्गीकरण किया जाता रहा है, वह आजकल उपयुक्त नहीं रहा।| 
उसके स्थान पर अन्य वर्गीकरण किए, गये हैं, जिनमें वर्तमान अवस्थाओं 
तथा परिवतंनों का पूरा विचार किया गया है| इस अ्रध्याय में शासनों 
के आ्राधुनिक वर्गीक रणों तथा उनके गुण-दोषों पर भी विचार करेंगे। 


राजकीय सत्ताओ्रों के केन्द्रीयकरण तथा वितरण के आधार पर 
एकात्मक तथा संघीय शासनों में भेद साना गया है, काय-पालिका तथा 
विधान-मण्डल या व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर 
परिषद्‌-शासन ( सांसद शासन ) तथा राष्ट्रपति-शासन ((7०४०7०८४६: ०07 
शिवा? ढाधाए गा #डडशातंटाएधंवधी 07 (07४876४४70779) ) 
के मेद माने गये हैं। रखके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड तथा रूस में न तो 
परिषद्‌-शासन है, न राष्ट्रपति-शासन ही। उन्हें एक प्रथक्‌ वर्ग में 
रखना पड़ेगा । यह दो प्रकार का वर्गीकरण एक दूसरे का अतिकमण 
करता है। एकात्मक शासन परिषद्-शासन अथवा राष्ट्रपति-शास्न 
हो सकता है। इसी प्रकार संघीय शासन भी दोनों मे से किसी एक 
रूप का हो सकता है। ब्रिटिश शासन एकात्मक तथा सांसद है। 
कनाडा का शासन सांसद तथा संघीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 
शासन संघीय तथा राष्ट्रपति-शासन है। मध्य तथा दक्तियी अमेरिका 
के अनेक देशों के शासन एकात्मक तथा राष्ट्रपति-शासन हैं| भारत का 
शासन संघीय तथा सांसद है। 


एकात्मक तथा संघीय शासन 
एकात्सक शासन-- 
जिस शासन में शासन की समस्त सत्ताओ्ों का प्रयोग एक 


श्ध्र | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


स्थान से किया जाता है अर्थात्‌ जिसमें समस्त देश के लिये केवल एक 
सर्वोच्च विधान-मए्डल (?87]8767/), एक सर्वोच्च कार्य-पालिका 
(5प97०7६ [४6८प/ए४) ओर सर्वोच्च न्याय-पालिका (50[078776 
पएृष्ताणाथ 9) होती है, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इस प्रकार का 
शासन इंगलैण्ड, फ्रान्स, हॉलेंटड, बेलिजियम, जापान, तुर्की और कुछ 
योरोपीय तथा दक्षिण अमरीका के देशों में विद्यमान है । एकात्मक 
शासन का मुख्य लक्षण राष्ट्रीय शासन की श्रविभाजित सत्ता है। उसमें 
कोई अधीन संस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसमें प्रभ्ुत्व हो | समस्त सत्ता 
केवल एक ज्ोत से प्राप्त होती है। परन्तु इसका यह तात्पय नहीं है 
कि शासन की सुविधा के लिए देश का कुछ विभागों मे विभाजन न हो 
जिनमें से प्रत्येक को कुछु व्यवस्थापिदा, न्याय तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त हों | ब्रिटिश भारत कई प्रान्तो में विभाजित था, जिनमें अधिकांश 
में गर्वनर होते थे ; उनकी सहायता के लिए उनकी सलाहकार परिषदें 
तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएऐ होती थी और अलग न्यायालय भी 
होते थे | इन प्रान्तीय सरकारों को जो सत्ताएं प्राप्त थीं वे उन्हें भारत 
सरकार से मिलीं थीं, किसी संविधान द्वारा नहीं दी गई थी | वे एक 
प्रकार से केन्द्रीय सरकार की ओर से दानरूप मे थी और उन्हें वह चाहे 
तब वापस ले सकती थी | प्रान्तीय सरकारें भारत सरकार के श्रधीन और 
उसके प्रति उत्तरदायी थी। वे प्रसुत्व-पूर्ण संस्थाएं, नहीं थीं। वे किसी 
भी सत्ता का अधिकार के रूप मे अपना दावा नहीं कर सकती थीं | श्रत: 
यह कहा जा सकता है कि एकात्मक शासन की यह विशेषता है कि उससे 
सदा एक केन्द्रीय संस्था द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाता है ओर 
उसमें छोटी प्रभुत्व-सम्पन्न संस्थाएे' नहीं होतीं। उसमें स्थानीय संश्याए 
हो सकती हैं, परन्तु ये सस्थाए केन्द्रीय सरकार के अधीन होती हैं, 
स्वतन्त्र नहीं | उसमे केन्द्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच शासन सत्ता 
का संविधान द्वारा विभाजन नहीं हो सकता । 


संघीय शासन--- 


संघीय शासन वह होता है जिसमे केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय 
सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन संविधान द्वारा होता है और प्रत्येक 
स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र भे प्रसुत्व-सम्पन्न होती है। स्थानीय सरकारें 
केन्द्रीय सत्ता द्वारा स्थापित नहीं की जातीं ; उन्हें सीधे संविधान द्वारा 
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सत्ता प्राप्त होती है। केन्द्रीय शासन इस सत्ता भे किसी प्रकार की घटा 
बढ़ी नहीं कर सकता । वे स्वशासित संस्थाए' होती हैं ओर उनमें से 
प्रत्येक की अपनी व्यवस्थापिका, काय-पालिका तथा न्याय-पालिका होती 
हैं, जो संघीय ( केन्द्रीय ) शासन की व्यवस्थापिका, कार्य-पालिका तथा 
न्याय-पालिका से प्रथक्‌ एवं स्वतन्त्र होती हैं। इस प्रकार संघ-शासन में 
शासमन-सत्ता का प्रयोग एक ही समय अनेक केन्द्रों से होता है। ऐसे 
शासन में नागरिक की भक्ति दो सत्ताश्रों के प्रति होती है। उसे उस 
राज्य या प्रान्त के शासन के प्रति भक्ति रखनी पड़ती है जिसमें उसका 
जन्म या आवास होता है, उसे उसके कानूनों का पालन करना पढ़ता 
है तथा कर आदि देना पड़ता है | इसके साथ ही उसे केन्द्रीय या 
सघीय शासन द्वारा निर्मित क्वानूनों का भी पालन करना पड़ता है और 
उसे कर देने पड़ते हैं | इस प्रकार उसकी दोहरी नागरिकता तथा दोहरी 
भक्ति होती है | ऐसा इसलिए है कि सघ-शासन प्रणाली के अन्तर्गत 
अनेक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य एक सामान्य प्रसुत्व-सम्पन्न सघ की अधीनता 
स्वीकार कर लेते हैं | जो राज्य सघ में सम्मिलित हो जाते हैं, वे अपने 
आन्तरिक शासन-प्रबन्ध में प्रभु बने रहते हैं ; क्न्‍ति अन्य राज्यों के 
सम्बन्ध में अपने प्थक्‌ अस्तित्व को एक नवीन राज्य बनाकर उससे 
विल्लीन कर देते हैँ | आस्ट्र लिया, स्विट्ज रलैएड तथा सबुक्त राज्य अमे- 
रिका आदि इस शासन-प्रणाली के कुछु प्रसिद्ध उदाइरण हैं। भारत में 
भी संघ-शासन है | 


सत्ता का वितरणु-- 


संघ प्रणाली के ग्रावश्यक्र तत्वों के सम्बन्ध में इम विचार कर चुके 
हैं और उततवी पुनराव्ृति करना व्यथ होगा। यहाँ हम केवल सत्ता 
वितरण के सम्बन्ध में ही विचार करेगे जिसके द्वारा एकात्मक शासन 
तथा संघीय शासन में मुख्य भेद स्थापित होता है। शासन-सत्ताश्रों का 
सघीय राज्य तथा उसके विधायक अंगों में दो प्रकार से वितरण हो 
सकता है। जिस संविधान दारा सघ की स्थापना की जाती है, वह संघ 
को दिये गए अधिकारों एवं सत्ताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देता 
है ओर शेष सब ( श्रवशिष्ट ) सत्ताऐ. (रि८,तेप॥7ए £?0फ८73) संघ 
में सम्मिलित होने वाले राज्यों के पास छोड़ दी जाती हैं। दूसरा 
प्रकार यह है कि संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों की सत्ताओं 
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हो सकते हैं| यह बात भी उल्लेखनीय है कि संघीय शासन आवश्यक 
रूप से प्रजातांत्रिक होना चाहिए | प्रजातांत्रिक राज्य ही मिल कर संघ 
बना सकते हैं जिसमें सबों को समान स्थिति श्रघिकार एवं सत्ता प्रात 
होती है। संघ समान राज्यों का सगठन होता है | ऐसा सघीय सम्विधान, 
जो असमान राज्यों या ऐसे राज्यों को एक सल्भजठन में रखना चाहता है 
जिनकी शासन-प्रणाली भिन्न प्रकार की है; अस्वाभाविक होता है। 


एकात्मक प्रणाली के गुण तथा दोष-- 

एकात्मक-शासन के शुण-दोष उसकी मुख्य विशेषता अर्थात्‌ समस्त 
सत्ता के केन्द्रीय शासन मे निहित होने के कारण हैं | इस कारण राज्य में 
कानूनों तथा प्रशासन में एक-रूपता होती है और देश का शासन बढ़ा 
शक्तिशाली और स्थायी होता है | एकात्मक शासन की शक्ति वैदेशिक 
नीति तथा रक्ा के क्षेत्रों में स्पष्ट देखी जा सकती है जहाँ राष्ट्रीय नीति 
का समान प्रयोग श्रत्यन्त वाब्छुनीय होता है| सद्डीय शासन के लिये यह 
बात सदैव आसान नहीं होती कि विदेशी राष्ट्रों के प्रति अपने दायित्वों 
का समुचित पालन कर सके, विशेष रूप से उस समय जबकि उनके संबंध 
में स्थानीय सरकारों की ओर से कुछु कायवाही आवश्यक होती है। 
भारत सरकार ने दक्षिणी अ्रफ्रीका के यूनियन में प्रवासी मारतीयों के 
प्रति होने वाले दुन्यवहार के निवारण के लिए जो प्रयक्ष किए, वे एक 
सौमा तक व्यर्थ हो गये, क्‍योंकि यूनियन के कुछ सदस्यों ने उनका विरोध 
किया, इसी प्रकार जापान सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की 
सड्डीय सरकार के बीच समझोता होने पर मो अमेरिका के कुछ राज्यों 
में जापानी प्रवासियों की अवस्था में उतना सुधार नहीं हो सका जितनी 
अशा थी। सत्ता के केन्द्रीयकरण और नियन्त्रण की एकता से जो सुपरि- 
णाम निकलते हैं, वे अधिनायकतन्त्र या एकतन्त्र में विशेष रूप से देखे जा 
सकते हैं। किन्तु एकात्मक शासन-प्रणाली क्रान्स तथा इज्नलेंड जैसे 
प्रजातन्‍्त्रीय देशों में भी मिलती है। 


एकात्मक शासन के अ्रन्तगत सद्डीय शासन की श्रपेज्ञा शासन-प्रबंध 
अधिक सस्ता ओर सादा होता है| सद्डीय शासन में एक ही राज्य में 
दो प्रकार के श्रधिकारी रखना आवश्यक होता है; एक प्रकार के शासना- 
धिकारी केन्द्रीय शासन के मामलों के प्रबन्ध के लिए और दूसरे प्रकार 
के प्रान्तीय या राज्य के ज्षेत्रों के विषयों के नियमन के लिए.। एकात्मक 
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शासन के अन्तर्गत इस प्रकार अधिकारियों की दोहरी व्यवस्था 
नहीं होती | 


एक ही केन्द्र में व्यवस्थापन तथः शासन-प्रबन्ध की सत्ताओं का 
प्रयोग एकात्मक प्रणाली में कुछ दोष भी पेदा कर देता है ।। केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका को स्थानीय मामलों का उतना शअ्रच्छा ज्ञान नहीं होता 
जितना कि स्थानिक अधिकारियों को होता है। इसी प्रकार, शासन-प्रबंध 
के ज्ेत्र में मी एकात्मक शासन मे स्थानीय मामलों की व्यवस्था ऐसे 
अधिकारियों के हाथ में रहती है जिन्हे स्थानीय मामलो का अच्छुः शान 
नहीं होता ओर न उनमे रुचि ही होती है| स्थानीय शासन-प्रबन्ध सें 
शासनाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार से जिसके पास काम की मरमसार 
रहती है आदेश प्राप्त करने मे बड़ी देर लग जाठी है ओर इस कारण 
जो काय तुरन्त होने चाहिये, वे बड़ी देर में हो पाते हैं। यह वास्तव में 
अधिक उचित होगा कि स्थानीय विषयों के लिये शासन-प्रबन्ध तथा 
कानून-निर्माण की स्वत्तन्त्रता स्थानीय अधिकारियों को दे दी जाय, 
क्योंकि वे स्थानीय अ्वस्थाओं से मली-भांति परिचित होते हैं ओर 
उनकी व्यवस्था का काय सर्वोत्तम ढक से कर सकते हैं| सद्डीय पद्धति 
में यह बात सम्भव है | इसी प्रकार एकात्मक शासन का एक प्रमुख 
दोष यह है कि इसमे स्थानीय शासन-प्रबन्ध तथा स्थानीय विषयों के 
लिये क़ानून निर्माण का काये ऐसे अधिकारियों के हाथों भे होता है, 
जिन्हें उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और जिनके लिये उनके पाप्त 
समय भी नहीं होता | इस दोष का निवारण नगर-पालिका, ज़िला- 
सभाश्रों, आम-पशञ्मायतों जेंसी स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं के निर्माण 
द्वारा; अर्थात्‌ विकेन्द्रीकरण (]020८7079]5900॥)) द्वारा किया जाता 
है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी प्रत्येक देश में एक समान नही 
है। फ्रान्स की अपेक्षा इज्जलैंड में स्थानीय स्वशासन संस्थाश्रों के अधि- 
कार अधिक हैं| परत्तु स्थानीय स्वशासन संस्थार्ये इस दोष से सर्वथा दूर 
नहीं रद सकतीं; उन्हें भी अपने कई कार्यों के लिए केन्द्रीय अधिकारियों 
पर आश्रित रहना पड़ता है | 

इस प्रणाली के विरुद्ध दूसरा आज्षेप यह है कि यह “स्थानीय लोगों 
की अपनी और से काय करने की शक्ति का दमन करती है; सावंजनिक 
मामलों में जनता की दिलचस्पी को प्रोत्साहित करने की जगह इतों 
ह्साहित करती है, स्थानीय शासन की शक्ति को जक्लोण करती दे ओर 
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केन्द्रीयमूत नौकरशाही का विकास करती है |!'# यह दोष इमारे देश 
में अंग्रेज़ी शासन काल में स्पष्ट देख पढ़ते ये, जहाँ सरकारी हस्तक्षेप 
के कारण स्थानीय स्वशासन ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की। ये दोष 
फ्रान्स में भी मिलते हैं, परन्तु इस सीमा तक नहीं | एकात्मक शासन- 
प्रशाली नागरिक स्वतन्त्रता के विकास के लिए अनुकूल नहीं हे | यह 
बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह प्रणाली ऐसे देशों में भी 
सफल नहीं हो सकती जिसमे विभिन्न प्रजातियों के स्थानिक स्वतन्त्रता 
के ग्रेमी लोग रहते हैं । ऐसे राष्ट्रों के लिए संघीय प्रणाली ही 
सर्वोत्तम हे । 
संघीय शासन-प्रणाली के गुण दोष-- 

सघौय श!सन-प्रणाली के गुण-दोष उसके मुख्य लक्षण श्रर्थात्‌ केन्द्रीय 
तथा राज्यों ( प्रान्तों ) की सरकारों के बीच सत्ता के नितरण के फलस्वरूप 
होते हैं | यह सत्ता-वित्रण लिखित संविधान द्वारा किया जाता है, जो 
सर्वोच्च होता है और जो स्पष्ट रूप से केन्द्रीय राज्यों के शासनों की 
सत्ताश्नों का उल्लेख कर देता है । दोनों अ्रपने-अपने क्षंत्रों में प्रभुत्व- 
सम्पन्न होते हैं | इस प्रकार संघ में सम्मिलित राज्यों को निर्धारित विषयों 
के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकतानुसार कानून-निर्माण तथा नये राज- 
नींतिक प्रयोगों को करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है जो एकात्मक शासन 
में सम्भव नहीं होती। चूकि केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे मामले 
होते हैं जिनके सम्बन्ध में एकरूपता परम आवश्यक है इसलिये सघीय 
शासत्त प्रणाली इमें इस योग्य बनाती है कि जहाँ आवश्यक है वहाँ 
इम केन्द्रीयकरण के लाभों को प्राप्त कर सकें ओर जहाँ विविधता है वहाँ 
स्थानीय स्वराज्य के लाभों को भी प्राप्त कर सके। “इसके द्वारा विभिन्न 
प्रवृत्तियों वाले राज्य में केन्द्राभिमुद्ली और केन्द्रोन्मुखी शक्तियों के बीच 
सामंजस्य स्थापित करने का साधन प्रास होता है ।”| दूसरे शब्दों में 
संघवाद केन्द्रीयकरण तथा स्थानीय स्व॒राज्य के परस्पर विरोधी सिद्धान्तों 
के बीच एक प्रकार से समझोता है । केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त राष्ट्रीय 
क्षेत्र में काम करता है और स्थानीय स्वराज्य का सिद्धान्त संघ के अन्त- 
मंत राज्यों में | संघीय प्रणाली द्वारा छोटे राज्य को वें सभी लाभ प्राप्त 
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हो जाते हैं जो राष्ट्रीय एकता से मिलते हैं, साथ ही साथ वे श्रपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व रख सकते हैं और अपने मामलों का स्वयं प्रबन्ध भी 
कर सकते हैं | इस प्रणाली के पक्ष मे यह सबसे प्रबल तक है | 

दूसरे, स्थानीय मामलों के प्रबन्ध तथा उनके विषय में क़ानून निर्माण 
के अधिकार एवं सत्ता केन्द्रीय शासन से लेकर उन लोगों को प्रदान करके 
जिनका उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, यह प्रणाली जनता में सार्वजनिक 
विषयों के प्रति दिल्ाचस्पी पैदा करती हैं और उसकी अपनी ओर से 
काम करने की शक्ति को प्रोत्साइन मिलता है। राज्यों को यह स्वतन्त्रता 
होती है कि वे क़ानून-निर्माण तथा शासन-प्रबन्ध केकज्षित्रों में नये प्रयोग 
कर सके | 

तीसरे, केन्द्रीय शासन के अधिकारियों पर जो कार्य-भार अधिक 
होता है उसे यह प्रणाली इल्का कर देती है ओर इस प्रकार वे राष्ट्रीय 
समस्याओं के समाधान मे अपना समय लगा सकते हं। 

चौथे, इस प्रणाली के द्वारा बड़े देशों में जहॉ विविध जातियों के 
लोग रहते हैं प्रजातन्‍त्र को सफलता मिल जाती है। कनाडा भे अग्रेजी- 
भाषी ग्रोस्टेस्टैट तथा फ्रेंच भाषी कैथोलिक लोग संघीय प्रणाली के 
द्वारा ही अपने मतभेदों को दूर कर एक राष्ट्र का निर्माण करने मे सफल 
हुए. | यह आशा की जाती थी कि यह प्रणाली हमारे देश की साम्प्र- 
दायिक समस्या का भी इल कर सकेगी । एकात्मक शासन-प्रणाली 
ऐसे बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नही दे जहाँ की जनता विविध प्रणालियों 
से मिल कर बनी हो | ४ 

पॉचवे, इससे जनता में स्वतन्त्रता की भावना का उदय होता है 
आर वह स्वशासन-कल! की शिक्षा प्राप्त करती है। जो कुछ ऊपर कहा 
गया है, उसका यह आवश्यक परिणाम है क्योंकि संधीय प्रणाली 
केन्द्रीय शासन को स्वेच्छाचारी बनने ओर नागरिकों के अ्रधिकारों का 
अपहरण करने से रोकती है | 

संघीय शासन-प्रणाली में अनेक दोष भी हैं। जब आधुनिक जुग में 
इस प्रणाली को अहण किया गया तब उनमें से कुछ दोषों के सम्बन्ध 
में तो कोई संदेह भीनहीं था। अत्यन्त जटिल समाज में संघ-प्रणाली 
के कार्यान्वित होने पर ही वे दोष प्रकाश में आये हैं| इस कारण 
आधुनिक लेखकों के संघवाद की सर्वश्रष्ठता के सम्बन्ध में बैसे विचार 
नहीं हे जैसे कि जॉन फ़िस्के, हेनरी सिजविक तथा श्रन्य विचारकों के 
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थे, न वे उसके भविष्य के प्रति उतने श्राशावादी ही हैं। यह विश्वास 
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नमूने को सब देश अ्रपना लेंगे श्रनुभव 
द्वारा सही सिद्ध नहीं हुआ | संघीय शासन-प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न 
प्रकार हैं :-- 


१--वैदेशिक मामलों के प्रबन्ध में यह प्रयाली कमज्ञोर सिद्ध हुई है । 
संघीय शासन में राज्य के अन्दर उतनी आसानी के साथ श्रपने 
वैदेशिक सम्बन्धों की व्यवस्था नहीं हो सकती, जितनी कि 
एकात्मक शासन में हो सकती है| संघ भें सम्मिलित राज्य केन्द्रीय 
शासन द्वारा स्वीकृत संधि-सम्बन्धी दावित्वों के पालन में अनेक 
प्रकार से बाधा डालते हैं। इसके उदाहरण पहले दिए जा 
चुके हैं । 

२--आगनन्‍्तरिक शासन-प्रबन्ध के ज्षेत्र में भी यह आशा के अनुसार 
शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुआ है । सघीय शासन-प्रणाली केन्द्रीय शासन 
तथा स्थानीय शासनों के बीच सत्ता-विभाजन के बिना चल नहीं 
सकती और विभाजन का श्रर्थ है दुबंलता। यदि सत्ताश्नों का 
वितरण दोषपूर्ण है, यदि कुछ ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध म क्वानून- 
निर्माण तथा शासन प्रबन्ध की एकरूपता शअत्यन्तावश्यक है, राज्यों 
के शासनों के नियन्त्रण मे रख दिए गये, तो कानून-निर्माण की 
विविधता के कारण शासन सम्बन्धी अनेक गम्मीर, कठिनाइयाँ 
अवश्य पैदा हो जाँयगी | अमेरिका का अनुभव हमारे सामने है । 
वहाँ अ्रनेक मामलों में एकरूपता प्राप्त करने के लिए राफज्याँ में 
समान कानूनों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कमीशन नियुक्त करना 
पड़ा | दूसरे देशों मे, जहाँ सत्ता का वितरण संघीय शासन के 
अधिक अनुकूल होता है, वहॉ केन्द्रीय शासन की सत्ताश्रं मे विश्तार 
तथा राज्य-शासनों की सत्ताश्नों मे कमी करने की प्रवृत्तियाँ देखी 
जाती हैं| इस प्रकार संघवाद केन्द्रीयकरण की दिशा में बढ़ता 
हुआ मालूम हो रहा हे | 


३--संघीय प्रणाली की तीसरी दुर्बलता यह है कि उसमे केन्द्रीय शासन 
का अपने अ्रधीन राज्यों तथा उनके नागरिकों पर नियन्त्रण शिथिल्र 
होता है | विविध राज्य शुटबन्दी करके राष्ट्रीय या केन्द्रीय शासन 
की नीति को विफल कर सकते हैं | एक बार दासत्व के प्रश्न पर 
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अमेरिका का संधीय राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था 
जिसके फलस्वरूप एक भयड्डर गह-सुद्ध हुआ। 


४--इस प्रणाली के दूसरे दोष संक्षेप में निम्न प्रकार हैं--इस प्रणाली 
की जटिलता, केन्द्रीय तथा राज्यों के शासनों के बीच अधिकार- 
सीमा के विवादों का डर, दोहरी सरकारी सेवाएँ और इसके 
फलस्वरूप प्रशासन में अ्रधिक व्यय तथा राज्यों की ओर से संघ से 
पृथक्‌ हो जाने श्रोर उसके परिणाम-स्वरूप राज्य के निबल हो जाने 
के खतरे । 


संघवाद का भविष्य--- 


संघवाद ([7०0९८/७)877) के भविष्य के सम्बन्ध में लेखकों के 
परस्पर विरोधी विचार हैं। कुछ लेखकों का यह विचार है कि संघवाद 
एक अन्तरिम व्यवस्था है और अन्त में इसका स्थान एकात्मक सिद्धान्त 
ले लेगा । डायसी का मत है कि संघ-प्रणाली दुर्बल शासन के सिवाय 
और कुछ नहीं है | एक दूसरे लेखक का विचार है कि इसमें जो सत्ता- 
विभाजन होता है, उसके कारण शासन के अंग दुबंल हो जाते हैं, उनमें 
संघर्ष होता है ओर एक नये देश में विक्रास स्थिर होकर सीमित हो 
जाता है। जो लोग इन विचारों से सहमत हैं वे संघवाद को आन्तरिम 
व्यवस्था मानने के लिये तैयार होंगे। डायसी ने कहा है कि “सफलता 
की अवस्था में संघवाद साधारणतया एकात्मक राज्य की दिशा में एक 
मंज़िल ही रहा है?” वुडरो विलसन का भी विचार था कि “आधुनिक 
संघीय राज्यों के इतिहास से, यद्यप्रि यह इतिहास अभी बहुत यूक्म ही 
है, यह स्पष्ट है कि ऐसे संगठनों की शक्तिशाली प्रवृत्ति संघीय राज्य को 
एकात्मक राज्य के रूप में परिवर्तन करने की ओर रही है | जब संघ 
हृढ़ता के साथ क्रायम हो जाता है ओर जनता में भी उसके प्रति अनुराग 
उत्पन्न हो जाता है, तो प्रवृत्ति एकता की ओर ही होती है।” केन्द्रीय 
शासन की सत्ता में वृद्धि करने तथा राज्यों के शासनों की सत्ता में 
कमी करने की जो प्रवृत्ति संघीय राज्यों में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं उससे 
इस विचार कौ पुष्टि होती है | 


, दूसरी ओर, एसे भी प्रसिद्ध लेखक हैं जो संघीय सिद्धान्त का सम- 
थक कहते हैं। फ़रिस्के ओर सिजविक के नामों का उल्लेख हम ऊपर कर 
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चुके हैं | फ़िस्के का मत यथा कि संघ प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है 
जो समस्त महाद्वीप पर लागू हो सकती है। सिजविक ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “योरोपीय राजनीति का विकास? ([26ए९८००ए ०7 ० 
0.प700९०० ??0॥0) के अन्त में लिखा है कि “जब इम अ्रपनी दृष्दि 
को अ्रतीत काल से इटा कर भविष्य पर डालते हैं, तो शासन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में जो मविष्यवाणियाँ की गई हैं ; उनमें सघवाद के विस्तार की 
ही मुझे सबसे अधिक संभावना प्रतीत होती है ।”” एक बात में यह मविष्य- 
वाणी पूरी नहीं हो सकी | हाल में जो संविधान स्वीकार किए गए हें, 
उनमें संघीय प्रथाली को अधिक स्वीकृति नहीं मिली । प्रथम विश्व-चुद्ध 
के बाद रूस ही एकमात्र ऐसा देश था, जिसने संघ-प्रणाली को अपनाया 
परन्तु इस प्रणाली को श्रमेरिका, कनाडा, स्विदज़रलैण्ड, आस्ट्रेलिया 
आर रूस में जो सफलता मिली है, उससे डायसी जैसे आलोचकों के 
आक्षेप सत्य सिद्ध नहीं होते। इन देशों ने संघीय प्रणाली के अन्वर्गत 
जो सफलता प्राप्त की है, वह इन्हे एकात्मक राज्य में शायद ही प्राप्त हो 
सकती थी | आजकल के समय मे लॉस्‍्की तथा श्रन्य लेखकों ने इस प्रणाली 
का समर्थन क्रिया है। लॉस्की के अनुसार सघवाद ही राज्य और 
समाज के संगठन का पर्यात आधार है। अपने बहुवादी सिद्धान्त के 
कारण वह एकात्मक आधार पर सगठित समाज के वि+रोत सघीय 
आधार पर सगठित समाजों की ओर अधिक क्ुका हुआ था। आधुनिक 
काल के अनेकों लेखक संघवाद को दुनिया की बुराइयों के लिए एक 
अ्रमोघ औषधि समभते हैं| वे अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता के निवारण के 
लिये योरोपीय राष्ट्रों का संघ बनाने का विचार एकट करते हैं। कभी 
कभी ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके डोमोनियनों का एक संघ निर्माण करने को 
चर्चा भी हुई है | इस प्रकार यदि हम फ़रिस्के तथा सिजविक के मत को 
स्वीकार न करें तो भी हम सघवाद को एक अ्रन्तरिम व्यवस्था नहीं मान 
सकते और न उसे पीछे ही हटा सकते है| उसमें दोषों को अपेक्ता गुण 
अधिक हैं । 


सांसद तथा राष्ट्रपति-शासन-- 


आधुनिक शासनों का वर्गीकरण एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता 
है | काय-पालिका (25८००४८) तथा व्यवस्थापिका (॥,०६४।४६७7४) 
के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर शासन दो प्रकार के होते 
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हं--सांसद अथवा परिषद्‌ (फिक्षाावााशा(वाए 0 (४०7०0 
तथा राष्ट्ररति-शासन (!?68708008) (30ए८7770९7) है। स्विस 
तथा रूसी शासन इनसे मिन्न हैं | स्विस शासन में इन दोनों के लक्षण 
मिलते हैं | 


सांसद शासन-प्रणाल्षी-- 

जिस शासन में कार्य-पालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका की 
इच्छानुसार होता है, उसे सांसद शासन कइते हैं | वास्तविक कायपालिका 
मन्त्रि-परिषद्‌, पार्तामैट ( साधारणतया बहुसंख्यक लोक-सभा ) कें प्रति 
उत्तरदायी होती हैं। इसमें नाम-मात्र का प्रमुख, राजाया राष्ट्रपति, 
किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । उसके द्वाथ मे कोई वास्तविक सत्ता 
तो नहीं होती परन्तु सांसद प्रणाली मे उसका अत्यन्त आवश्यक स्थान 
है। राष्ट्रपति-शासन मे केवल एक प्रमुख, राष्ट्रपति होता है, जिसके हाथ 
में वास्तविक सत्ता होती है ओर जिसका निर्वाचन एक नियत अवधि 
के लिए होता है । राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। 
पार्लामैट पर निर्मर होने के कारण परिषद्‌-शासन में कार्य-पालिका 
को सांसद कार्य-पालिका (!११777870७7ए >४९०प४०६८) भी कहते 
हैं। राष्ट्रपति-शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होती है। 
यह उसका सार है ओर इसी मर इन दोनो प्रणालियों में मुख्य 
भेद प्रकट होता है | इस प्रकार का शासन सत्ता-विभाजन के सिद्धान्त 
का, जो राष्ट्रपति-शासन का आधार है, पूर्ण निषेध है | सांसद शासन इस 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता | 


परिषद्‌-शासन में कायपालिका और व्यवस्थापिका का बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध होता है। मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य साधारणतया संसद के भी 
सदस्य होते हैं। वास्तव में ससद ( लोक सभा ) में बहुमतदल के नेता 
होने के कारण ही उन्हे मन्त्रि-परिषद्‌ में स्थान मिलता है | मन्त्रि परिषद्‌ 
के सदस्य संसद में इसलिये बैठते हैं कि वे शासन की नीति की श्रालो- 
चना का उत्तर दे सकें तथा सरकारी विधेयक श्रादि को पेश कर सके | 
मन्त्रि-परिषद्‌ शासन की राजस्व सम्बन्धी नौति निर्धारित करती है श्रोर 
उसे संसद (लोक सभा) के समक स्वीकृति के लिए पेश करती है| जब तक 
संसद बजट स्वीकार न कर ले सरकार कर की एक पाई भी संग्रह नहीं 
कर सकती है, न उसकी अनुमति के बिना धन ही व्यय कर सकती है। 
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जब तक मन्त्रि-परिषद्‌ पर संसद के बहुमत का विश्वास बना रहता है, 
तब तक वह पदारूढ रहती द। ससद ( लोक सभा ) मन्च्रि-परिषद्‌ में 
अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर या किसी महत्त्वपूर्ण विधेयक को 
अस्वीकार कर मन्त्रि-मण्डक्त को पदच्युत कर सकती है। इस प्रकार 
मन्त्रि-परिषद्‌ का कार्य-काल ससद ( लोक सभा ) की इच्छा पर निमर 
रहती हैं। व्यवस्थापिका भी कार्य-पालिका (75८०प६४८) पर निर्भर 
रहता है, जो उसके अधिवेशन आमन्त्रित करती है, और स्थगित करती 
है तथा उसे समय के पहले भी मंग कर सकती है | मन्त्रि-परिषद्‌ संसद के 
निर्णय के विरुद्ध निर्वाचकों से अपील भी कर सकती है। वह 
क़ानून बनाने के काम में उसका मार्ग-दर्शन भी करती है। इस 
प्रकार शासन के ये दोनों अंग--व्यवस्थापिका तथा कार्य-पालिका«-- 
परस्पर एक दूसरे पर निर्मर रहते हैं और मिलकर सहयोगपूर्वक कार्य 
करते हैं। सांसद कार्यपालिका के सवश्रेष्ठ उदाहरण हमें इद्धलैंड तथा 
फ्रान्स मे मिलते हैं, यद्यपि काय-प्रणाली में दोनों में मोलिक अन्तर है | 
यह प्रणाली ब्रिटिश राष्ट्रमणडल के देशों मे प्रचलित है ओर मारतीय- 
संघ ने भी इसी प्रशाली को अपना लिया है | 

यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि परिषद्‌-प्रणाली में मन्नि-परिषद्‌ 
केवल प्रमुख काय पालिका ही नहीं होती, वरन्‌ बह व्यवस्थापन काय में 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लेती है। उसका व्यवस्थापन काय-क्वानूनों के 
विधेयक्र तैयार करना, उन्हें ससद में प्रस्तुत करता और उसकी स्वीकृति 
प्राप्त .करने के लिये भाषणों आदि द्वारा उनका समथन करना है। 
व्यवस्थापन काय में मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा मार्ग दर्शव के बिना संसद को 
अपने कार्य-सम्पादन में बड़ी कठिनाई होगी। यह कहना ठीक ही हैं कि 
इज्लैंड में मन्त्रि-परिषद्‌ ही संसद की स्वीकृति से क्वानून बनाती है | 
सन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से देश के नियमों एवं क्लानूनों के अनुसार 
समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। मंत्रि-परिषद्‌ का प्रत्येक 
मन्त्री एक या दो प्रशासनीय विभागों का प्रमुख होता है ओर वह उसके 
या उनके प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होता है। जो विभाग उसके आधीन 
हैं, उनका वह किस प्रकार प्रबन्ध करता है, इसके लिए वह संसद के प्रति 
उत्तरदायी होता है| बेजहॉट ने यह सत्य ही कहा है कि “मन्त्रिमरडल 
एक बंधन है जो कारययपालिका तथा व्यवस्थापिका को अन्थित कर 


देता है।” 
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सांसद पअणाली के गुण-- 


सांसद प्रणाली मे अनेक गुण हैं जो अ्रधिकांश में कार्यपालिका 
तथा व्यवश्थापिका के पारस्परिक सम्बन्ध के फलस्वरूप ही हैं | सर्वप्रथम 
तो इस प्रणाली के द्वारा शासन के दोनों अज्ञों के बीच मे सामंजश्यपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | जो व्यक्ति शासन प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी 
होते हैँ वे सुशासन के लिये श्रावश्यक कानूनों के विधेयक तैयार कर 
उन्हें व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार करा लेते हैं और उन्हें इसका कोई 
ख़तरा नहीं होता कि विरोधी संसद उनके द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वी- 
कार करके या उनके प्रस्तावों को ठुकरा कर उनके काय में बाधा डालेगी | 
इसमें जो कानूनों को कार्यानिवित करते हैं तथा जो क्ानूनों का निर्माण 
करते हैं, जो व्यय करते हैं ओर जो व्यय की स्वीकृति देते हैं उनके बीच 
उद्देश्यों में कोई विरोध नहीं हो सकता। “प्रत्यक्षतः उद्देश्य की यह 
एकता, शासन के दो महान राजनीतिक विभागो के बीच घनिष्ट तथा 
सीधा सम्बन्ध, जिनका सामंजस्यपूर्ण सहयोग इतना आ्रावश्यक है, परिषद्‌- 
प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। किसी भी अ्रन्य शासन प्रणाली में 
इतनी शौघ्रता के साथ काय सम्पादन करने की शक्ति तथा कार्य-कुशलता 
नहीं हे ।!!% जब शासन को लोक-प्रिय समाणद में निश्चित बहुमत प्राप्त 
होता है तब वह जनता के सर्वोत्तम हित में अवश्यक विषयों पर बड़े 
उत्साह के साथ तथा बढ़ी शीघ्रता तथा तत्परता से कानून निर्माण कर 
सकता है ओर उन पर अमल कर सकता है | 


दूसरे, इस प्रणाली द्वारा कार्य-पालिका प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति 
उत्तरदायी बन जाती है। यदि कहीं कुछ भी ग़लती हो जाती है तो 
उसके लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उचित कार्यवाही कौ जा 
सकती है | ब्यवस्थापिका कार्य-पालिका ( मन्त्रि-परिषद्‌ ) से सवाल-जवाब 
कर सकतीं हैं और जनंता मन्त्रि-परिषद्‌ तथा व्यवस्थापिका दोनों को 
ग़लतियों के लिये दोष दे सकती है तथा अपराधी को दश्ड दिया जा 
सकता है| राष्ट्रपति-शासन मे ऐसा सम्भव नहीं होता जहाँ कार्यपालिका 
अपनी त्रुटियों के लिये व्यवस्थापिका पर दोषारोप कर सकती है और 
व्यवस्थापिका उसके लिये अपने दायित्व से इन्क्रार कर सकती हैं। इस 
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प्रकार परिषद्‌-प्रणाली को “उत्तरदायी” तथा राष्ट्रपति शासन को “अनुत्तर- 
दायी! कइहने के पर्याप्त कारण हैं | 

तीसरे, यह प्रणाली बढ़ी लचीली है। संसद उस व्यक्ति को जिसे 
वह पद के अयोग्य मानती है, इटा सकती है ओर उसके स्थान पर 
किसी ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को चुन सकती है जो राष्ट्र को संकट के पार 
ले जा सके | संकटकाल में परिषद्‌-प्रणाली की यह सबसे मूल्यवान 
विशेषता है | इज्न्‍नलैएण्ड में जब स्वर्गीय चेम्बरलैंन को जननी के विरुद्ध 
युद्ध-संचालन में ब्रिटिश पार्लामैंट ने श्रयोग्य पाया, तब उसे प्रधान मन्त्री 
के पद से त्यागपतन्र देना पढ़ा और उसके स्थान पर चर्चिल प्रधान मन्त्री 
चुना गया | ऐसा राष्ट्रपति-शासन के अन्तर्गत सम्भव नहीं है, क्योंकि 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपनी पूरी अ्रवधि तक पदारुढ् रहता है. 
चादे वह कितना ही कुख्यात या अयोग्य क्‍यों न हो | “वहाँ कोई मी 
व्यवस्था लचीली नहीं है, सभी कठोर, निश्चित ओर लिखित 
होती हैं ।” 

चौथे, परिषद्‌ प्रणाली सुयोग्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय जीवन में आगे 
आने तथा राष्ट्र के कर्णशधार बन कर उसका पथ प्रदर्शन कर सकने में 
सहायता देती है। जो शासन-सूत्र का संचालन करते हैं वे राष्ट्र के तपे- 
तपाये नेता होते हैं, जिनका राष्ट्रीय जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान होता 
है | इंगलैरड मे लोकसभा ही वह स्थान है, जहाँ राष्ट्रीय नेताओं का 
चुनाव और परीक्षा होती है | दूसरी ओर, राष्ट्रपति-शासन में राष्ट्रपति 
द्वारा जो उसके सलाहकार या मन्त्री नियुक्ति किए जाते हैं उन्हें किसी भी 
अथ्थ में नेता नहीं माना जा सकता। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा 
(70४६७ ० २४|)।०५९७०७(४८७) ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ राष्ट्रीय 
नेता नेतृत्व के लिये लड़ सकें | ब्रिटिश कॉमन्स सभा ने देश को अधि- 
कांश अनुभवी उच्च कोटि के राजनीतिशञ मेंट किए हैं| 

शन्त में परिषद्‌-प्रणाली का शिक्षात्मक मूल्य राष्ट्रपति-प्रणाली कौ 
अपेक्षा अधिक है| इद्धलैंड की कॉमन्स सभा की कार्यवाही तथा उसके 
विवरण पर जनता अ्रमेरिकन कांग्रेस की कार्यवाही की अपेक्षा अधिक 
ध्यान देती है | राष्ट्र की विविध समस्याओं पर ब्रिटिश पार्लामैंट में 
विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है और इस प्रकार वह सभी महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में राष्ट्र का पथ-दर्शन करती है | 

डे्‌६ 
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सांसद प्रणाली के दोष-- 


१--सांसद प्रणाली के उपयुक गुणों के साथ-साथ कुछ दोष भी हें। 
इसका सबसे प्रधान दोष तो यह है कि इसमें दल-भावना बढ़ी 
उग्र होती है ओर यह उसे कभी शान्त नहीं होने देती। बहुमत दल 
शासन निर्माण करता है और अल्पमत दल उसका विरोध करता 
है। बहुमत दल की यह स्वाभाविक इच्छा होती हे कि वह शासन 
पर अधिकार जमाये रहे ओर अल्पमत दल यह चाहता है कि उसे 
शासन से हटा कर स्वय पद ग्रहण कर ले | शासन द्वारा जो विविध 
कार्य किए जाते हैं उनका उद्देश्य निर्वाचकों में श्रपने दल की शक्ति 
बढ़ाना होता है ओर विरोधियों के जितने काम होते हैं उनका 
उदश्य शासन को बदनाम करना होता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि “यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से विरोधी दल का कत्तंव्य 
शासन के निकृष्ठ कार्यों तथा कानूनों आदि का विरोध करना और 
शासन-प्रबन्ध की बुराइयों की आलोचना करना है, परन्तु व्यवहार 
में, वह शासन के अधिकांश कार्यों तथा शासन प्रबन्ध की आलो- 
चना करता है ।” भारत के प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों द्वारा 
बुनियादी शिक्षा योजना तथा मद्यनिषेध को योजना के विरुद्ध 
मुसलिम लीग के निरथंक विरोध का यह एक कारण रहा होगा | 
इस प्रकार केवल विरोध के लिए ही विरोध होने के कारण बढ़ा समय 
ओर बड़ी शक्ति नष्ट होती है; क्‍योंकि विरोधी दल शासजन्न के 
कार्यो में देरी करने का प्रयत्न करता है। चूँकि बहुमत दल 
व्यवस्थापिका में अपना स्थान क्रायम रखना चाहता है, इस कारण 
वह ऐसे कानून पास करता है, जिससे जनता पर प्रभाव पड़े और वह 
लोकप्रिय बन जाय | इस प्रकार वह इसका विचार बहुमत कम करता 
है कि समाज का वास्तव में कल्याण किससे होगा। शासकीय दल 
तथा विरोधी दल दोनों ही समाज के द्वितों से अधिक दलगत-हितों 
पर ध्यान देते हैं श्रौर इस प्रकार क्वानूनों तथा शासन-प्रबन्ध दोनों 
पर इस पार्टीबन्दी का प्रभाव पढ़ता है | डायसी के अनुसार परिषद्‌- 
शासन का मुख्य दोष यह है कि यह अत्यन्त दलगत शासन होता 
है। यह ऐसे मनुष्यों द्वारा शासन होता है जो दलबन्दी के आधार 
पर पद प्राप्त करते हैं और उसी कौ शक्ति से पद पर बने रहते हैं । 
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उनकी समस्त नीतियाँ दलीय भावना द्वारा निर्धारित होती हैं| यह 
सत्य है, क्‍योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों के अनुसार 
शासन संचालन करता है ; परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह दोष 
केवल परिषद्‌-प्रणाली में ही क्‍यों हैं। राष्ट्रपि-शासन में भी यह 
दोष हो सकता है। परन्ठ इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि 
परिषद्‌-प्रणाली के कारण दलीय भावना बढ़ी तीत्र हो जाती है 
राष्ट्रपति-शासन में उसमें ऐसी तीव्रता नहीं आ पाती | 
२--मन्त्रि-्परिषद्‌-प्रणाली में मन्‍्त्री पर बड़ा काय भार और उत्तरदायित्व 
होता है | वह प्रशासनीय विभाग के कार्ये की देखभाल करता है 
ओर साथ ही व्यवस्थापिका का भी वह एक बड़ा सदस्य होता है | 
उसे अपनी शक्ति, ध्यान और समय इन दोनों के बीच बांटना 
पड़ता है जिसका यह परिणाम होता है कि किसी न किसी विभाग 
की उपेक्षा होती है। व्यवस्थापिका के अधिवेशनों के समय मन्त्री 
अपने विभागीय कर्तव्यों का ठीक प्रकार पालन नहीं कर सकता | 
कुछ देशों में तो ससद-सम्बन्धी कार्य का भार इतना अ्रधिक होता 
है ( जैसे फ्रान्स में ) कि मन्त्री विभागीय कार्य को अपने सचिव पर 
छोड़ देता है। राष्ट्रपति-शासन में विभागीय मन्‍्त्री शासन प्रबन्ध के 
कार्यों में अपना पूरा समय लगाते हैं और उन्हें सफलता मी अधिक 
मिलती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मन्त्री राजनीतिज्ञ 
होते हैं ; वे शासन-प्रवन्ध के विशेषज्ञ नहीं होते | उनका काये 
, शासन-प्रबन्ध करना नहीं, वरन्‌ यह देखना होता है कि शासन- 
प्रबन्ध मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा निर्धारित तथा व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत 
नीति के अनुसार और समुचित रूप से किया जाता है | 
३--कार्य पालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता; वह उस समय 
तथा पदारूढ़ रहती है, जब तक उसमें संसद के लोकप्रिय सभाणइ 
का विश्वास बना रहता है । ऐसी अ्रवस्था में सहसा 'शासन का 
अन्त हो जाने की सम्भावना सदा बनी रहती है | इसका अर्य यह 
है कि मन्त्रि-परिषद्‌ किसी दौधकालीन योजना का कार्य अपने हाथों 
में नहीं ले सकती | कोई भी मन्त्री व्यवस्थापिका के जीवन-काल तक 
अपनी नीति के श्रनुसार काय करते रहने की श्राशा नहीं कर 
सकता । जब कांग्रेसीं मन्त्रि.मण्डल ने अक्टूबर सन्‌ १६३६ ई० में 
त्यागपत्र दिये, तब बुनियादी शिक्षा तथा मद्यनिषेध को योजनाएँ 
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बीच में ही समाप्त दो गई । इज्धलैंड में क्रिसी मन्त्रि-परिषद्‌ ने 
कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई | ऐसी योजनाएं वहीं बन रही 
हैं जहों कि कार्यपालिका का जीवन व्यवस्थापिका की इच्छा पर 
निर्मर नहीं है, जेसे रूस मे। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका को 
इच्छा पर निभर रहना उस समय बड़ा भयड्डर हो जाता है, जब कि 
राजनीतिक दलों की संख्या अधिक होती है ओर दलगत राजनीति 
के दाँव-पेंच के कारण शासन में सहसा और बार-बार परिवतंन 
होते रहते हैं, जेसा सन्‌ १६४० ई० में फ्रान्स में उसके पतन के 
पहले हुआ था | ऐसी स्थिति में मन्त्रिपरिषद्‌ कौ अ्रस्थिरतः और 
भी बढ़ जाती है ओर उसकी कार्यकुशलता में भी बढ़ी कमी हो 
जाती है। परन्तु सब देशों में मन्त्रिपरिषद्‌ समान रूप से अस्थिर 
नहीं होते । ग्रेट ब्रिटेन में मन्त्रि-परिषद्‌ बड़े स्थिर रहते हैं| ब्रिटिश 
मन्‍त्री के सम्बन्ध में यह कहना उतना सत्य नहीं है जितना कि फ्रेंच 
मन्त्री के सम्बन्ध में, कि “दलगत राजनीति की शअ्रन्तिम लहर ने 
उसे यहॉ ला बिठाया दे ; ओर दूसरी लहर उसे इटा ले जा सकती 
है।” फ्रेन्च मन्त्रि-परिषद्‌ अल्पजीवी रहे हैं; उनका उत्थान एवं 
पतन बड़ी तीव्र गति से होता रहा है | अनेक राजनीतिक दलों वाले 
देशों में मन्त्रिपरिषदीय अ्स्थिरता परिषद-शासन कौ एक 
स्वामाविक दुबंलता है| 
४०- परिषद्‌-प्रण।ली के विरुद्ध यह आज्ञेप भी किया जाता है कि इसके 
द्वारा “सत्ता के प्थककरण”” के सिद्धान्त का जो वैयक्तिक स्व॒तन्त्रता 
की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, भंग होता है। एक ही व्यक्तिसमूह 
में व्यवस्थापन एवं कायपालिका के अधिकारों के संयोग से श्रत्याचार 
की सम्भावना रहती है ।|इसके प्रमाणस्वरूप आलोचक इंगलैंड 
के मन्त्रि.परिषद्‌ की बढ़ती हुई अधिनायकशाही कौ शऔओर संकेत 
करते हैं| सत्ताओं के प्रथकक्ररण का सिद्धान्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
की गारण्टी है या नहीं, इस पर यहाँ विचार नहीं करना है। यहाँ 
जिस बात पर विचार करना है, वह यह है कि इस आधार पर 
परिषद्‌-शासन के विरुद्ध जो आज्ञषेप किया जाता है, वह उचित 
नहीं है । इसका सैद्धान्तिक मूल्य के अतिरिक्त कुछ भी मूल्य नहीं 
है| वैयक्तिक स्वतन्त्रता की वास्तविक गारणटी नागरिद्ों के चरित्र 
तथा उनकी भावना में हे, शासन के रूप में नहीं | ग्रेट ब्रिटेन में 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उतनी ही सुरक्तित है जितनी कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका में; यद्यपि दोनों के शासन भिन्न प्रकार के हैं। परिषदू- 
प्रणाली के प्रयोगों के इतिहास से का्यपालिका तथा व्यवस्थापिका 
के घनिष्ठ सम्बन्ध की बुद्धिमानी सिद्ध हो चुको है, जैसे अमेरिका 
में राष्ट्रपति-प्रणाली के प्रयोगों के इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि शासन के इन दोनों विभागों की एथक्ता बुद्धिहीनता है। 
अतः यह आक्षेप उचित नहीं है| 


४--यह भी आक्लेप किया जाता है कि परिषद्‌-प्रणाली में व्यवस्थापिका 
कायपालिका की अ्रधीनता मे हो जाती है | “यह सम्भव है कि एक 
व्यक्ति या एक छोटा सा समूह एक श्रत्यन्त श्रनुवर्ती बहुमत दल की 
सहायता से इस प्रणाली को अ्रधिनायकतन्त्र में परिणत कर दे |”? 
ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ बताया जाता है | यदि इस बात को सत्य 
मान भी लिया जाय कि इज्लेंड मे कॉमन्स समा मन्त्रि-परिषद्‌ 
की स्वामिनी होने के स्थान पर उसके आधीन हो गई है, तो भी 
यह कट्दा जा सकता है कि इस प्रकार का विकास परिषद-प्रणाली 
में अश्रनिवार्य नहीं है। यह तो देश में विद्यमान परिस्थितियों का ही 
परिणाम है। फ्रान्स मे ऐसी कोई बात नहीं मिलती | एक देश में 
यदि कोई विशेष लक्षण हो तो उसे एक प्रणाली का सार्वभौम लक्षण 
नहीं माना जा सकता । 


राष्ट्रपति-शासन-- 


जिस शासन में कार्ययालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से स्वतंत्र 
होती है ओर उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह राष्ट्रपति-श/सन 
कहलाता है । इसे कांग्रेशनल शासन भी कहते हैं, जैसे परिषदू-शासन को 
पालंमेंटरी ( सांसद ) शासन कहा जाता है | परन्तु इन सभी शब्दों का 
प्रयोग सन्‍्तोषजनक नहीं है । कांग्र शनल शब्द का प्रयोग साधारणतया 
नहीं किया जाता । “राष्ट्रपति शासन” शब्द भी प्रमजनक है, क्योंकि इस 
शासन-प्रणाली के अन्तर्गत कार्यपालिका के प्रमुख को राष्ट्रपति कहना 
आवश्यक नहीं है, ओर एक राज्य में जिसका प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता 
है यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रगति-शासन (?7८७४१6॥॥9] 
(30५७7777674) हो | उदाहरण, फ्रान्स में परिषद शासन है, परन्तु 
वहों राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति कइलाता है। भारत में भी परिषद-शासन 
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प्रणाली है , परन्तु भारतीय गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है । 

चूँ कि कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति एक नियत काल के लिए. होती 

है और उसे व्यवस्थापिका या अन्य कोई सत्ता का्य-काल से पूर्व केवल 

अभियोग ([77/02907770670) को छोड़ कर अन्य किसी रीति से 

पदच्युत नहीं कर सकती। यह समुचित होगा कि हम इसे “स्थिर! 

([7%£60) कहें | 
इस प्रणाली की मुख्य विशेषताऐ' निम्नलिखित हैं :--- 

१--हसमें कार्यपालिका का एक ही प्रमुख होता है जो सविधान द्वारा 
प्रदत्त सब सत्ताश्रों का प्रयोग करता है । इस प्रणाली में वॉस्तविक 
या नाममात्र की कार्यपालिका का कोई भेद नहीं होता | 

२--यह कायपालिका का प्रमुख एक नियत अ्रवधि के लिये नियुक्त किया 
जाता है। उसका कार्य काल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं 
होता है। वह व्यवस्थापिका के किसी क़ानून या निर्णय द्वारा ( केवल 
अ्भियोग के प्रमाणित हो जाने की अवस्था को छोड़ कर ) अपने 
पद से नहीं हटाया जा सकता। विभिन्न देशों में यह कार्य काल 
विभिन्न होता है। संथुक्त-राज्य अमेरिका में यह कार्य-काल ४ वर्ष का है | 

३--सर्वोच्च कार्यपालिका जिपमें राष्ट्रपति तथा उसके मन्त्रीक या 
सचिव शामिल होते हैं, एक दूसरे अर्थ में भी व्यवस्थापिका से 
स्वतन्त्र होती है।वे व्यवस्थापिका के सद्य नहीं होते । परिषद्‌- 
प्रणाली में जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का गठबन्धन होता 
है, वैसा इस प्रणाली में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक ही साथ 
कायपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी अ्रधिकार नहीं हो सकते | 
व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका के किसी पद पर 
नियुक्त नहीं किया जा सकता और न कार्यपालिका का ही कोई 
सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य हो सकता है। व्यवस्थापिका की 
सत्ता का प्रयोग और साथ ही साथ मन्त्रिपद-ग्रहण दोनों असंगत 
हैं।!। राष्ट्रपति-शासन-प्रशाली का सार इसी में है। यह लक्षण 
सत्ता के सिद्धान्त पर आधारित हैं | 


* संयुक्त राज्य अमेरिका में सन्‍्त्री को सचिव (52८7८४४7०) कहा जाता है। 
राष्ट्रति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है ओर वह उन्हे पदच्युत भी कर सकता 
है। वे उसके सहयोगी नहीं वरन्‌ अद्दी नस्थ होते हैं। 

पं छथाव67] ?0009) 806702 ॥70 ७०7ए९४7४९४६, [७ 340, 
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४--कार्यपालिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए, व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी नहीं होती। व्यवत्थापिका कार्यपलिका के कार्यों 
की चाहे बितनी निनन्‍्दा करे, वह उसे त्यागपत्न देने के लिए बाध्य 
नहीं कर सकती । श्रविश्वास का स्पष्ट प्रस्ताव भी उसे पदच्युत नहीं 
कर सकता | 


प--व्यवस्थापिका से मतभेद होने पर कार्यपालिका उसे भकछ्ु कर के 
जनता से अ्रपील नहीं कर सकती | यदि राष्ट्रपति भी यह चाहे कि 
व्यधस्थापिका का जीवनकाल समाप्त हो जाय, तो भी ऐसा नहीं हो 
सकता । 


यह भी कहा जा सकता है कि इस शासन-प्रणाली में व्यवस्थापिका 
में दो समाण्द होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका का 
नाम कांग्रेस हे, शइसीलिये इस शासन प्रणाली को कांग्रेशनल भी 
कहते हैं । 


इस प्रणाली के गुण-- 

राष्ट्रति-शासन-प्रणाली के जो गुण हैं, वे परिषद्‌-प्रयाली के दोषों 
से मिलते हैं| इस प्रणाली में मनन्‍्त्री अथवा सचिव व्यवस्थापिका के कार्यों 
में भाग नहीं लेते, वे अपनी पूरी*शक्ति प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में लगा 
सकते हैं। प्रशासन के ज्षेत्र मे यह एक बड़ा लाभ है। अपना काययकाल 
निश्चित होने तथा अवधि समाप्त होने के पहले ही हटाये जा सकने का 
भय न«होने के कारण वे निश्चित रूप से अपनी नीतियों तथा योजनाश्रों 
का निर्माण कर सकते हैं ओर उन पर काम कर सकते हैं| इस प्रकार 
एक ही नीति पर अधिक दिलों तक काम दो सकता है । ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्रियों में ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने ८ वर्षो तक लगातार पद-अहण 
किया हो, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए ईं जो 
१०-१२ वर्षों तक लगातार अपने पद्‌ पर आरूढ़ रहे हैं | वहाँ समस्त 
शासन-प्रबन्ध का नियन्त्रण राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। शासन-प्रबन्ध 
की इस एकता के लाभ सह्लूटकाल में स्पष्ट प्रकट होते हैं | ऐसे समय में 
राष्ट्रपति सर्वथा अधिनायक हो जाता है। निर्णय करने ओर उन्हें लागू 
करने में उसके लिये यह आवश्यक नहीं होता कि शअ्रपने प्रभावशाली 
सहयोगियों तथा व्यवस्थापिका का सहयोग या समन प्राप्त करे। ऐसे 
समय के लिए, परिषद्-शासन निश्चय ही उपयुक्त नहीं होता। यद्यपि 


डे१ं९ं ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


शष्ट्रपति-शासन में भी राजनीतिक दल उतने ही आवश्यक होते हैं, 
ज़ितने कि परिषद्‌-शासन में, तथापि राष्ट्रपति-शासन में दलगत भावना 
का उतना प्राधान्य नहीं होता | दल अपनी-अपनी शक्ति का नाप चुनावों 
के समय ही करते हैं, जो समय-समय पर होते हैं। व्यवस्थापिका के 
सभागहों के लिए कोई सघष नहीं होता | 


इस प्रणाली के दोष-- 
ये लाम बढ़ी कीमत पर प्रात होते हैं| इस प्रणाली के दोष गुणों 
की अपेक्षा अधिक हैं | है 


१--ब्यवस्थापिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखना और कार्य- 
पालिका को स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों के निर्माण का सुयोग्य देना 
अच्छा है, परन्तु यह और भी अधिक वांछुनीय है कि शासन के 
इन दोनों विभागों में परस्पर सामंजश्यपूर्ण सहयोग हो। राष्ट्रपति- 
शासन में ऐसा प्रायः नहीं होता। जब राष्ट्रपति एक दल का होता 
है और व्यवस्थापिका में बहुमत दुसरे दल का होता है तब दोनों 
विभागों में संघर्ष होना अनिवाय हो जाता है ओर इससे उनकी 
कार्यकज्षमता में कमी आती है । इस अवरोध को दूर करने का कोई 
तरीक्ना नहीं है। इस प्रणाणी का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि 
यह इन दोनों विभागों को, जो स्वाभाविक रूप से परस्पर सम्बद्ध 
हैं, बलपूर्वक पृथक कर देता है | 

२--यह प्रणाली लचीली नहीं है | इसके अन्तर्गत हम किसी भी-समय 
पर आवश्यकतानुसार अपने शासक का चुनाव नहीं कर सकते | 
राष्ट्रति की नियुक्ति एक नियत अवधि के लिये होती है ओर 
व्यवस्थापिका का चुनाव भी एक नियत अवधि के लिये होता है। 
यदि जनता इनमे से किसी को पसन्द न करे यथा इनमें से कोई भो 
समय के अनुकूल न हो, तो हम उसे हटा नहीं सकते। आप 
पहले से ही अपने शासन को स्थिर कर लेते हैं ओर चाहे वह 
अनुकूल हो या न हो, चाहे वह ठीक प्रकार से काम करे या न करे, 
चाहे आप उसे चाहेंया न चाहें, क़ानून के अनुसार आपको उसे 
क्रायम रखना होगा !?#% इसके विपरीत परिषद्‌-प्रणाली, कोमल 

, और लचौली है। 


- #ज2ए6४०५, (७00९0 09ए एधा767 ; ००७ ०४६,, 9 426. 


(निकिकलंक्‍यककन-कनथननानऊमम- किमकेकमप, 


शासनों का आधुनिक वर्गीकरण [ ३१३ 


३--इस प्रणाली में सत्ता का विभाजन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
के बीच इस प्रकार से किया जाता है और प्रत्येक की एक दूसरे पर 
इस प्रकार रुकावट लगी रहती है कि किसी ग़लती के लिए किसी 
को उत्तरदायी ठद्दराना कठिन हो जाता है। यह कठिनाई उस 
समय शभ्त्यन्त स्पष्ट हो जाती है, जबकि राष्ट्रपति ओर कॉर्ग्रेस में 
परस्पर संघर्ष होता है और प्रत्येक एक दुसरे पर उत्तरदायित्व लादने 
का प्रयत्न करता है। परिषद्‌-प्रणाली में कम से कम मंत्रि-परिषद्‌ में 
ऊत्तरदायित्व केन्द्रित होता है । 

४--जिन व्यक्तियों का जीवन सांसद प्रणाली के श्रन्तर्गत बीवा है; वे 
राष्ट्रपति शासन को स्वेच्छाचारी तथा अनुत्तरदायी मानते हैं । यह 
उन्हें स्वेच्छाचारी इस कारण प्रतीत होता है कि अभ्रपने शासन-काल 
में राष्ट्रपति पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं 
होता | यह अनुत्तरदायी इस कारण है कि वह किसी काय के लिए 
जिसे वह करता हद या करने में असमथ रहता है उत्तरदायी 
नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु अमेरिकावासी उसे इस दृष्ठि से 
नही देखते । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इस प्रणाली के दोष वे हैं, जो परिषद्‌ 

प्रणाली के गुण कह्दे जाते हैं। इन दोनों मे से परिषद्‌-प्रणाली अच्छी 

मालूम होती है। श्रमेरिका के बाहर राष्ट्रपति-शासन-प्रणाली को किसी 

भी देश ने नहीं अपनाया है । 


स्विस शासन-प्रणाली--- 
स्विस शासन प्रणाली अ्रनुपम हे; यह न तो राष्ट्रपति-शासन- 
“गाली हे ओर न परिषद्‌-शासन-प्रणाली ही, इसमे दोनों की कुछ 
नें टताएँ शामिल हैं| यह राष्ट्रपति शासन नहीं है, क्‍योंकि इसमें 
'र्यपालिका के सदस्यों को व्यवस्थापिका के अधिवेशनो में बैठने का 
अधिकार है, वे व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर 
देते हैं, समस्त महत्त्वपूर्ण विधेयकों को तैयार करते हैं और उन्हें स्वीकार 
कराने का प्रयत्त करते हैं | कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेता बन कर 
पथ-प्रदर्शन करती है। इन बातों में यह राष्ट्रपति-शासन प्रणाली से 
म्न्रि तथा परिषद्‌-प्रणाली से मिलती-जुलती है।परन्त यह परिषद्‌- 
प्रणाली से भिन्न है ; क्योंकि इसमें कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका 
छः ० 
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के सदस्य नहीं होते | जब वे कार्यपालिका के सदस्य चुन लिये जाते हैं, 
तब उन्हें व्यवस्थापिका में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। 
किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर यदि उन्हें व्यवस्थापिका का विश्वाससूचक 
मत न भी मिले तो वे त्यागपत्र नहीं देते | दूसरे शब्दों मे, स्विस कार्य- 
पालिका ( मन्त्रि-परिषद्‌ ) स्थायी होती है, अपने कार्यकाल को समाप्ति के 
पूर्व उसे पदच्चुत नहीं किया जाता | 


परिषद्‌-प्रणाली के समान इसमें कायप्राल्िका को लोकप्रिय सभा- 
गृह को भंग कर देने का भी अधिकार नहीं होता | त्विस शासन की 
दूसरी विशिष्टता जिससे उसकौ परिषद्‌-प्रणाली से मिन्नता स्पष्ट प्रकट 
होती है यह है कि उसमें कार्यपालिका निर्दलीय (]२०॥-?४४ए) 
होती है। उसके सदस्यों का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं किया 
जाता | यद्यपि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं तथापि वे 
उनसे प्रथक्‌ रहते हैं| इस प्रकार स्विस शासन दलगत शासन नहीं है। 
इस प्रकार यह परिषद्-शासन तथा राष्ट्रपति-शासन दोनों से भिन्न एक 
अलग ही प्रणाली है । श्रायरलैश्ड में इसका अनुकरण करने का प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ्रा । यह प्रणाली किसी दूसरे देश मे पनप सकेगी इसमें 
सन्देह है। 


नोकरशाही शासन 
उसकी प्रकति-- 


ब्रिटिश शासन में भारत में जिस प्रकार की शासन-प्रणाली स्थापित 
थी, उसको उपयुक्त प्रणालियों मे से किसी में भी स्थान नहीं मिल 
सकता | वह शासन प्रजातान्त्रिक भी नहीं था | उसमें सिविल सर्विस, 
सदस्यों का ही शासन था | इसलिये उसको नोकरुझन्‍न्‍तई भो.।।हो-.. 
(8प7९३ए८००४७० (90ए९707०८॥१) कह्डा जुलु्ल/"रश जत्तो है | जिस शास« 
नीति-निर्माण तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का# कर ले निर्णय उच्च पदाधिकारी करः 
हैं जिनको अपने पदों के लिए उप प्रकार 3फ शिक्षण मिलता है, जो सरकारी 
नौकरी को अपनी जीविका का साहँ क़ानून पैन मानते हैं ओर जिन्होंने छोटे से 
पद से उन्नति करके उच्च पद ऊन विपरीत किया है, वह नौकरशाही शासन 
होता दे। ब्रिटिश शासन में | आई० सौ० एस० ([77057 (५७१] 
56४0८) की प्रतियोगिता में. ०: : ० सफल होने पर उम्मीदवार को पहले 
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संयुक्त मजिस्ट्रेंड का पद दिया जाता था। वह धीरे-धीरे उन्नति करता 
हुआ कलेक्टर का पद प्राप्त कर लेता था। इसी प्रकार बढ़तेनबढ़ते वह 
वायसराय का कार्यपालिका कौसिल (25०८प0ए८ (०प्राटा)) का 
सदस्य या किसी प्रान्त का गवर्नर नियुक्त हो जाता था। सन्‌ १६३६- 
१६४४ द० के युद्धकाल में जब कि सात प्रान्तों में कॉग्रे सी मन्त्रि-मण्डलों 
ने त्यागपत्र दे दिए थे तब गवनर आ्राई०सी०एस० सलाहका रों की मंत्रणा 
से शासन करते थे | उस समय का शासन नौकरशाही शासन का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था क्योंकि उस समय सारा शासन थोड़े से श्राई० 
सी० एस० के उच्च अधिकारियों के हाथ में था, यहाँ तक कि कई 
प्रान्तों में तो गवर्नर भी आई० सी० एस० के ही थे। नौकरशाही में 
(सिविल सर्विस!” के सदस्यों की एक जाति सी बन जाती है जो अपने 
आपको श्रन्य जनता से प्रथक्‌ तथा मिन्न समझती है | 


मल्यांकन-- 


नोकरशाही शासन के कुछ गुण हैं। इस शासन में पदाधिकारी 
अत्यन्त कार्यकुशल, योग्य तथा उपयुक्त शिक्षण-प्राप्त होते हैं, इस कारण 
उसमें उच्चकोटि की निपुणता होती है। उसमें शासन-प्रबन्ध का सेचा- 
लन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होता है जो अपने सेवा को लम्बी अ्रवधि 
में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं | उसमें एक ऐसी परम्परा बन जाती है 
जिससे बाद में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों का अच्छा पथ-प्रदर्शन 
होता है। इस प्रकार अनुभव कभी नष्ट नहीं होता, वह एकत्रित होता 
रहता है और अनुभवी शासन-प्रबन्ध-कर्ता लगातार प्राप्त होते रहते हैं | 
यह प्रणाली उन अनुन्नत लोगों के लिए, अत्यन्त उपयुक्त है, जिनमें स्वशा- 
सन की कछ्मता नहीं होती | यह शासन-प्रणाली कितनी ही कार्यकुशल क्यों 
न हो, फिर भी यह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती। केवल कार्यकुश- 
लता ही सुशासन को कसौटी नहीं है। निष्प्राण कार्यक्षमता के ही कारण 
रोम का पतन हुश्रा था। इसका सबसे बड़ा दोष तो यह है कि इसमें 
जनता की इच्छा का कोई विचार नहीं रखा जाता | जनता क्‍या चाहती 
है यह इसमें नहीं देखा जाता; शासक किन बातों को जनता के लिये 
आवश्यक समभते हैं यही बात देखी जाती है। नौकरशाही नागरिकों 
की आकांदछा के प्रति सहानुभूति रखती हुईं कभी नहीं देखी गई ; उसे 
लोकमत की बिलकुल परवाह नहीं होती | “दौक्चित प्रदाधिकारी अदी- 


३१६ |] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


ज्षित तथा अशिष्ट जनता से घृणा करते हैं |” यह क्वानून के शासन के 
स्थान पर मनुष्यों का शासन होता है| इसका दूसरा दोष है “लाल फ़रीते' 
का प्रचलन श्रर्थात्‌ श्रत्यधिक नियमनिष्ठता। प्रत्येक काय के करने में 
अधिकारी बढ़ा समय लगाते हैं। छोटे-छोटे मामलों तक के नियणय में 
महीनों नहीं, वर्षों लग जाते हैं श्रोर जनता का थैय टूट जाता है। इस 
प्रकार नौकरशाही की मशीन धीरे-धीरे चलतौ है। नोकरशाही बहुत 
ही रूढ़िवादी तथा स्थितिपालक होती है। वह पुराने उदाहरणों और 
पुरानी परम्पराओ्ों के आधार पर अपने निशणुंय करती है, नये 
विचारों, नवीन आदर्शों तथा नये प्रयोगों से वह दूर भागती है। जब 
जनता में राष्ट्रीय चेतना पेंदा हो जाती है और वह स्वराज्य के लिये 
प्रयस्तशील हो जाती है, तो नोकरशाही का टिकना अ्रसम्भव हो 
जाता है। 


सत्ता का एथकरण-- 3 


सत्ता के प्रथक्‍्क्रण के सिद्धान्त (]]९07ए7 ०7 56एथ्या॥ध0व ०0 
?०७८:७) की पिछले पृष्ठों में कुछु चर्चा हो चुकी है। एक समय था 
जब कि राज्य-विशान के लेखक इसकी बहुत चर्चा किया करते थे। 
मॉस्टेस्क्यू तथा ब्लेकस्टोन जैसे लेखकों ने १८ वीं शताब्दी में इसका 
बढ़ा प्रचार किया | मॉस्टेस्क्यू की पुस्तक (5977 ० ,99७) में इस 
सिद्धान्त की व्याख्या की गई है। सयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
तैयार करने वाले व्यक्तियों पर इस पुस्तक का बड़ा प्रभाव था | यह 
सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है :-- 


एक सभ्य शासन जिन कार्यों का सपादन करता है, उन्हें इस तीन 
क्यों में विभाजित कर सकते हैं : ( १ ) व्यवस्था सम्बन्धी ( २ ) शुफसने 
सम्बन्धी तथा ( ३े ) न्याय सम्बन्धी । उनकी समुचित न्य्प्यस्था के लिए, 
उन्हें परथक्‌ विभागों को सौंप देना चाहिए८ | थह विभाग मिन्न-मिन्न 
प्रकार से संगठित होने चाहिए | क्योंकि: कानूनों के निर्माण तथा उनको 
कार्यान्वित करने और उनकी व्याख्या: करने के लिये भिन्न-भिन्न गुणों 
तथा योग्यता की आ्रावश्यकता होती हेड, अतः आधुनिक सम्य रःज्यों में 
शासन के ब्रौन विभाग होते हैं। एक छृयवस्थापक विभाग (] ,०४४०४- 
+076) जो क़ानून बनाता है; दूसरा ग्रक्ट्धक विभाग (॥75८८ए(४८) 
जो उन कानूनों को कार्यान्वित करता दे ह और तीसरा न्याय-विभाग 
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(]0007979) जो उन क्रानूनों की व्याख्या करता है ओर उन्हें लागू 
करता हैं| शासन के इन तीन विभागों की कल्पना मॉन्‍्टेस्क्यू की मालिक 
देन नहीं है । इसका उल्लेस अरस्तू, सिसरो तथा पॉलिवियस की रच- 
नाश्रों में मिलता है। मॉ्टेस्सयू ने तो इस बात पर विशेष ज्ञोर दिया 
कि इनमें से प्रत्येक विभाग को अपने काय क्षेत्र तक हो सीमित रहना 
चाहिये और एक विभाग को दूसरे विभाग पर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं रखना चाहिए. ओर न उस पर प्रभाव ही डालना चाहिए। 
व्यवस्थापिका का कानूनों को कार्यानिवित करने या उनकी व्याख्या से 
कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार शासन का प्रबन्ध करने 
वाले विभाग को क़ानून बनाने तथा उन्हे लागू करने से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिए और न न्याय विभाग को कानून बनाने या उन्हे कार्या- 
न्वित करने से कोई प्रयोजन होना चाहिए | 

मॉन्टेस्कयू ने इसका कारण इस प्रकार बतलाया है; “जब 
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की सत्ताऐे' एक ही व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह में केन्द्रित हो जाती हैं, तो नागरिक स्वतन्त्रता श्रसम्भव हो जाती 
है; क्योंकि ऐसा भय या संदेह उत्पन्न हो सकता है कि शासन या 
व्यवस्थापिका अ्रत्याचारी क्वानून बना सकती है ओर उनका अन्यायपूर्य 
ढंग से प्रयोग भी कर सकती है | यदि नन्‍्याय-सत्ता को व्यवस्थापिका 
एवं काययपालिका से प्रथक्‌ नहीं किया जाय तो भी स्वतन्त्रता नहीं 
हो सकती । जहाँ उसका व्यवस्थापिका से संयोग हुआ तो नागरिकों 
के (जीवन (एवं स्वतन्त्रता के लिये खतरा पेंदा हो जायगा, क्‍योंकि 
न्यायाधीश ही व्यवस्थापक भी होगा | यदि नन्‍्याय-सत्ता का कार्यपालिका 
सत्ता से संयोग हो जाय, तो न्यायाधीश हिसात्मक व्यवहार करने 
लगेगा | यदि एक ही व्यक्ति या व्यक्तिसमूह, चाहे वह कुलीनों का हो या 
साधारण जनता का, इन तीनों सत्ताश्रों का प्रयोग करने लगे तो सारी 
व्यवस्था नष्ट हो जावसी (६? फ्रोन्च लेखक बोदाँ का भी मत 
था कि एक ही व्यक्ति को क़ानून बनाने तथा न्याय करने के 
अधिकार देने का अ्र्थ न्याय और दया करने के अधिकार को तथा 
क़ानून पर अमल करने ओर स्वेच्छा से उसको तोढ़ने के अधिकार को 
सम्मिलित कर देना है | सन्‌ १७८८ ई० में फ़ेडरलिस्ट में भी यही मत 
इस प्रकार प्रकट किया गया था: “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा 
न्यायपालिका सम्बन्धी समस्त सत्ताओं को एक ही जगह केन्द्रित कर देना 
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अत्याचार है, चाहे वह एक, अल्य या बहुसख्यक व्यक्तियों के हाथ में 
हो, चाहे वे निर्वाचित हों या स्वय नियुक्त या पेतुक अधिकार से उन्हे 
प्राप्त करे | ?? 

अँग्रेज़ विधान-विशेषज्ञ ब्लेकस्टोन ने भी कहा हे कि “जब कानूनों 
के निर्माण तथा उन्हें लागू करने का कार्य एक ही व्यक्ति या व्यक्तिसमूह 
को सोप दिया जाता है, तो सावंजनिक स्वतंत्रता असम्भबव हो जाती 
हे ।”? इस सिद्धान्त के मूल में मुख्य विचार यह है कि एक ही व्यक्ति में 
इन सत्तानश्नों का केन्‍्द्रीयकरण सार्वजनिक स्वतंत्रता के लिए घातक 
होता है | 

मोटी तौर से यह सिद्धांत सत्य है और अ्रखएडनीय भी है| समस्त 
सम्य शासन इसे मानते हैं | प्रत्येक शासन में तीन विभाग होते हैं | यह 
निर्विवाद है कि इनमें के किन्हीं भी दो सत्ताश्रों का एक व्यक्ति में संयोग 
हो जाने से जनता की स्वतंत्रता का दमन होता है। भारत में ब्रिटिश 
सरकार की निरंकुश सत्ता का रहस्य इस बात में था कि कार्यपालिका 
सत्ता को अपनी इच्छानुसार कानून बनाने के समस्त अधिकार थे | वह 
चाहे जैसा क्वानून बना सकती थी। उसने अपनी व्यवस्थापन सत्ता का 
प्रयोग भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करने के लिए किया |! 
उसमें केवल अपनी कार्यपालिका सत्ता के बल पर ही सहलखों नर-नारियों 
को जेलों में बंद कर दिया और सेकड़ों को अनिश्चित काल के लिये 
नज़रबंद रखा। एक ही मजिस्ट्रेट के हाथों में कानूनों को कार्यान्वित 
करने तथा न्याय के अधिकार होने से राजनीतिक मामलों मे न्‍्यायु का 
सर्वथा लोप हो गया था । मॉस्टेस्क्यू के शब्द बिलकुल सच हैं | 

परंतु श्रमेरिका के संविधान-निर्माताओ्ं ने इस सिद्धांत का प्रयोग 
जिस संकुचित रूप में किया वह उचित नहीं है। शासन एक_जीता- 
जागता केन्द्रिय संगठन है ; उसके अंगों को एक दसडे-सें सवंथा प्रथक 
नहीं किया जा सकता | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस पर 
अपना प्रभाव डाल सके इसके लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करना पढ़ता 
है, जिनकी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है | कार्यपालिका को आवश्यक 
कानून बनाने में प्रार्म्म करने तथा मार्गदर्शन का अधिकार होना 
चाहिए | प्राय: प्रत्येक देश में न्‍्याय-विभाग ऐसे क़ानून बनाता है जिन्हें 
न्वायाधीश द्वारा निर्मित क्रानून ((956-.४७) कहते हैं। कार्यपालिका 
की छमादान का श्रधिकार होता है; ये तीनों कार्य परस्पर सम्बन्धित 
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एवं समाज दोनों के कल्याण के लिये विस्तार का समथन करता 
है। यदि राज्य सामाजिक कल्याण का सर्वोच्च साधन है, तो व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता के नाम पर सरकारी कार्य का विरोध करना मौलिक भूल 
होगी | राज्य के कार्य-क्षेत्र का तो अधिकाधिक विस्तार करना ही उचित 
होगा | उसे तो जनता के सामान्य बोद्धिक, आर्थिक और नैतिक द्वितों 
की अभिवृद्धि करनी चाहिये और केवल जनता के जीवन तथा सम्पत्ति 
की रह्षा के कार्य तक ही सीमित न रहना चाहिए. | उसे “पुलिस राज्य? 
के स्थान पर लोक-संग्रही राज्य (५४८०।(०:८ 5:०(०) बन जाना चाहिए । 
- उसे ढण्ड देने तथा अ्रपराधों को रोकने के साथ-साथ जनता के कल्याण 
की भी अ्रभिवृद्धि करनी चाहिए। 

समष्टिवादी वह व्यक्ति है जो अधिक पूर्ण आर्थिक वितरण तथा 
मानवता के उत्थान के लिए. राज्य के रूप में संगठित समाज की ओर 
ताकता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के ११ वें संस्करण में 
समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है :---“यह वह नीति या 
सिद्धान्त है जो केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक सत्ता द्वारा आजकल की श्रपेक्षा 
श्रेष्ठम वितरण तथा उसके आधीन श्रष्ठतम उत्पादन की व्यवस्था 
करना चाहता है।” यही समष्टविवादियों का ध्येय है। परन्तु इन 
दोनों परिभाषाओ् में से कोई भी व्यापक श्रर्थ में समाजवाद की 
परिभाषा नहीं करती, क्योंकि उनमें राज्य के प्रति जो मनोवृत्ति प्रकट 
की गई है वह समिष्टवादियों को छीड़ कर अन्य समाजवादियों में नहीं 
है | “समष्टिवादी यह मानते हैं कि राज्य ही ऐसा माध्यम है जिसके 
द्वारा ही मज़दूर पूजीपति के शोषण से मुक्ति पा कर अपने व्यक्तित्व के 
विकास के लिए. समुचित सुयोग पा सकेगे | अन्य समाजवादी न्यूनाधिक 
राज्य-विरोधी हैं | 

समष्टिवादी उत्पादन के समस्त भौतिक साधनों का नियन्त्रण तथा 
अधिकार केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक राज्य या शासन को सौंप देना चाहते हैं, 
समाज के मज़दूर वर्ग जैसे किसी एक वर्ग को नहीं | श्राजकल की मॉँति 
उद्योगों का संचालन एवं प्रबन्ध व्यक्तिगत पूजीपतियों द्वारा नहीं होगा, 
और न मज़दूरों द्वारा ही जैसा कि सिन्डीकेलिस्ट और गिल्डसोश्यलिस्ट 
चाहते हैं, वरन्‌ समस्त जनता की प्रतिनिधि के रूप में और उसकी और 
से सरकार द्वार होगा। इसी कारण समष्टिवाद को राज्य-समाजवाद 
(5६0०६6-90८४१६४०7) भी कहते हँ। अत: उसका पहला बूत्र इस 
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प्रकार है--“राज्य को व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हाथों में से उद्योगों का 
स्वामित्व तथा प्रबन्ध अपने हाथ मे ले लेना चाहिए ।” 


परन्तु प्रश्शण यह उपस्थित द्ोता है: “पूं जीपतियों के हाथों में से 
उद्योगों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण किस प्रकार लेकर शासन को सॉंपा 
जाय ९” जो उत्तर समष्टिवादी देते हैं, उससे भी उनमें तथा अन्य 
समाजवादियों में भिन्नता प्रकट हो जाती है और उसी में उनका दुसरा 
सूत्र मिल जाता है | समष्टिवादी था राज्य-समाजवादी यह मानता है कि 
यह परिवतन वर्तमान राज्य के द्वारा ओर केवल शैक्षणिक तथा वैधानिक 
या राजनीतिक साधनों के द्वारा ही किया जाना चाहिये। समष्टिवादी 
देश में ऐसे राजनीतिक दल का संगठन करेंगे जो समष्टिवादी कार्य-क्रम 
को पूरा करने के लिए वचनबद्ध होगा ; वह मतदाताओ्रों तथा नागरिकों 
में उसका प्रचार कर उनमे मत प्राप्त कर संसद में बहुमत प्राप्त करेगा 
ओर अपने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण करेगा | इस प्रकार शासन पर 
अधिकार हो जाने से बहुमत की अनुमति से वह ऐसे क़ानून बनाने में 
सफल होंगे, जिनसे इच्छित परिवर्तन हो जायगा | इस प्रकार समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना पार्लामैंट ( संसद ) के क्रानून द्वारा की जायगी। 
पुरानी तथा नई श्रार्थिक व्यवस्था के बीच संघर्ष पार्लामैंट की समितियों 
में होगा, कारखानों तथा सार्वजनिक स्थानों मे नहीं किया जायगा | यह 
परिवर्तन शान्त, क्रमानुसार एवं घीरे-धीरे होगा, सइसा क्रान्तिकारी ढग 
से नहीं | समष्टिवादियों का मूलमन्त्र है शनेः शने । नवौन प्रदृत्तियों के 
निर्माण के लिए वतंमान्‌ संस्थाओं का ही प्रयोग किया जायगा | यह इस 
सामाजिक सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल है कि समाज एक सामाजिक शरीर 
है | अतीत के साथ कोई सम्बन्ध विच्छेद नहीं होगा । प्रत्येक अवस्था में 
या प्रत्येके कदम पर परिवतेन उस सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति के 
खनुसार होगा जो उससे पूर्व थी । इस प्रकार समष्टिवादी विकासवादी 
हैं। यह उन सब समुदायों को जिनका आर्थिक नीति से सम्बन्ध है, जैसे 
ट्रेंड यूनियन, राजनीतिक दल; सरकारी कर्मचारी, कारखानों के विशेषज्ञ 
मैनेजर, उनके समझदार स्वामी आदि को अपने विचारों में धीरे-धीरे 
दौसित कर देना चाहता है [??% यह ढंग साम्यवादी ढंग के विपरीत 
है| राजनीतिक होने के कारण यह ढंग क्रान्तिकारी या सीधा नहीं हो 
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सकता | सब कार्य बहुत धीरे-धीरे तथा शान्तिपूर्वक होना चाहिए । 
अपने प्रभाव तथा सफलता के लिये यह लोकमत में परिवतेन पर निर्भर 
रहता है जो ज्ोरदार प्रचार तथा चुनाव द्वारा ही किया जा सकता 
है। सिन्डोकेलिज्म आर्थिक क्षेत्र में सीधी कार्यवाही ([9720६ ३०४07) 
में विश्वास करता है; और साम्यवाद रक्तपातपूर्ण क्रान्ति को अनिवार्य 
मानता है। अतः ये दोनों समष्टिवादी साधनों को जो वैधानिक एवं 
शान्तिपूर्ण हैं, पसन्द नहीं करते | 


यहाँ एक भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है जिसे दूर करना आवश्यक है। 
जब समष्टिवादी यह कहता है कि राज्य उद्योगों का स्वामी होगा और 
उनका प्रबन्ध करेगा तो उसका आशय पूर्णृतः केन्द्रीय सरकार से नहीं 
होता | वह स्थानीय तथा नागरिक शास्रनों को भी उसमें सम्मिलित 
करता हैं| आरम्भ से ही फ़ोबियन लोग ([7५७०॥95) जिन्हें इद्धलेंड में 
समष्टिवाद के आदर्शों का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है, स्थानीय शासन 
के कार्यों को विस्तार करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते रहे हैं। वेब- 
युगल ने बड़े जोरदार शब्दों में स्थानीय शासनों को सत्ता प्रदान करने 
(722ए0]प70707) की श्रावश्यकता पर जोर दिया है।वे अतिशय 
वेन्द्रीयकरण के ख़तरों को खूब जानते हैं। केन्द्रीय सरकार को राष्ट्र- 
वादी महत्त्व के उद्योगों का ही सचालन करना हे : जैसे रेलवे, जलयान, 
व्यापार, खान- उद्योग, डाक एवं तार। गैस और जल की व्यवस्था, सफ़ाई, 
स्वाध्थ्य, शिक्षा, मक्ानात, चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता, स्थानीय यातायात 
तथा अ्रामोद-प्रमोद जैसे स्थानीय उद्योगों का संचालन स्थानीय संस्थाश्रों 
के हाथों मे होना चाहिये जिनका सन्भठन पूर्णतया प्रजातांत्रिक होना 
चाहिये | यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सरकार को 
समाज के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के नियन्त्रण तथा नियमन का 
कार्य सौप देने से पूर्व शासन को पूर्णरूपेण प्रजातान्त्रिक और कार्यकुशल 
बना देना आवश्यक है। समष्टिवादी समस्त प्रोढ़ स्त्री-पुरुषों को निर्वाचन 
के लिए मताधिकार देने के पक्त में हैं ओर बहुमत कुलीनवर्गीय द्वितीय 
सभाणद आदि प्रजाठन्त्र-विरोधी पद्धतियों के विरुद्ध हैं | समष्टिवादियों 
के लक्ष्य तथा काय-क्रम का पूरा विवरण ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा 
सन्‌ १६१६ ई० में प्रकाशित ([,8090प् 80 ६096 २६ए 500 [4) 
0:36) नामक पुस्तिका में मिलता है| 


३५४० | राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


समष्टिवाद के समर्थन में तक-- 
समष्टिवादी उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व तथा उद्योगों 

के नियन्त्रण के समर्थन में प्रायः निम्न तक देते हैं :--- 

१---वर्तमान्‌ प्रणाली के श्रन्तर्गत श्रौद्योगिक जगत में जो श्र॒र्ध-अ्राजकता 
व्याप्त है, उसका खात्मा करने का उद्योगों का समाजीकरण हो एक- 
मात्र उपाय है। जो उद्योग प्रतियोगिता के श्राधार पर चलते हैं 
उसके कारण जो श्रप्यय होता है उसका समष्टिवादी व्यवस्था 
द्वारा अन्त हो जायगा | इस सम्बन्ध में डाक-विभाग द्वारा,अपत्रों, 
पा्सल, मनीआड्डर आदि के व्यवस्थित ढक्क से पहुँचाने तथा वितरण 
की सुब्यवस्था तथा दुग्ब-व्यवस्था में श्रति-ब्यय तथा दोहरी व्यवस्था 
की तुलना बड़ी शिक्षाप्रद सिद्ध होगी | भाड़े, लगान तथा मुनाफ़े 
एवं श्रन्य समाज द्वारा निर्मित मूल्यों से जो श्राय होगी ओर जो 
पूजीवादी व्यवस्थ। में सब की सब पूजीपतियों के पास ही रहती है 
वह समष्टिवादी व्यवस्था में राज्य की निधि में पहुँचेगी। उन उद्योगों 
में जिनमें एकाघिकार स्वभावगत है ओर स्थायी प्रतियोगिता 
असम्भव है राज्य-नियन्त्रण उपभोक्ता-जनता के हितों की रक्षा के 
लिये परम आवश्यक है | 

२--प्रकृति की देन, जैसे भूमि और उसके भीतर की खनिज सम्पत्ति, 
समाज की है। उन पर थोड़े से लोगों का केवल इसलिए श्रधिकार 
नहीं होना चाहिए कि उनके पास पूजी है और वे उसको खरीद 
सकते हैं ।इसके अतिरिक्त देश के प्राकृतिक साधनों का व्यक्तिगत 
पूजीपतियों द्वारा उपयोग होने में राष्ट्र के हितों का ध्यान नहीं 
रहता। वह उनकी रक्षा नहीं करता, और यदि उसे रोका नहीं 
जाय, तो उनका बृथा विनाश होता है। 

३--राज्य द्वारा उद्योगों के प्रबन्ध से समाज को ऐसी वस्तुए' तथा सेवाऐ' 
प्राप्त हो सकती हैं, जिनकी आवश्यकता तो होती है, परन्तु जिनके 
लिए पर्याप्त मांग नहीं होती | व्यक्तिगत उद्योग स्कूल, पुस्तकालय एवं 
अनुसंघान-शालाएं तभी खोलेगा जब उनसे श्राथिक लाभ हो, परन्तु 
ऐसी संस्थाओं से लाभ प्रायः नहीं होता | यदि ऐसी सल्थाएँ' वह 
खोले भी तो उनसे लाम उस साधारण जनता को बहुत कम होगा 
जिसे उसकी श्रावश्यकता है| राज़्य-नियन्त्रण उत्तादक शक्तियों को 
ठ्रीक दिशा में लगायगा ओर ग़लत दिशा में जाने से रोकेगा | 


राज्य का कार्यक्षेत्र [ १५१ 


४--परन्तु राज्य के हाथों में उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध पहुँचने से 
जो सबसे बढ़ा लाम होगा वह यह है कि इससे क्रमशः समाज में 
नेतिक और आध्यात्मिक सुधार होगा | अपने स्वार्थों की पूर्ति करने 
तथा अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अपनी दशा अच्छी करने में लगे 
रहने के कारण लोग समाज के महान्‌ सामान्य लक्ष्यों को भूल जाते 
हैं ओर उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक पतन हो जाता है। यदि 
प्रतियोगिता को दूर कर व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज सेवा के 
अपदश की स्थापना कर दी जाय तो स्थिति में परिवर्तन हो जायगा । 
समष्टिवादी समाज में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए कोई 
प्रलोभन नहीं रहेगा। उसमें मानव की सर्वोत्कृष्ट प्रवृतियों को प्रेरणा 
मिलेगी और उसके सर्वोत्कृष्ट गुण प्रकट होगे | 


समष्टिवाद के विरुद्ध तक-- 

समष्टिवाद पर दो विभिन्न दृष्टिकोणों से श्राक्षेप किए जाते हैं | 
आलोचकों का एक वर्ग तो समाजवाद का विरोधी है | वह जिस प्रकार 
समाजवाद का विरोधी है, उसी प्रकार समष्टिवाद का भी विरोधी हे । 
समष्टिवाद का दूसरा आलोचक वर्ग समाजवाद का तो समर्थक है, परन्तु 
वह उसके समष्टिवादी रूप में विश्वास नहीं करता। वह राज्य-विरोघी 
है | उसका यह विचार है कि उत्पादन के साधनों का स्वाम्य राज्य को 
नहीं वरन्‌ उद्योगों में काम करने वाल्ते मज़दूरों को प्राप्त होना चाहिए | 
उसका यह भी विश्वास है कि नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना 
वैधानिक साधनों द्वारा नही की जा सकती। वे प्रत्यक्ष तथा क्रान्तिकारी 
साधनों के प्रयोग का समर्थन करते हैं । पहल्ले इम प्रथम वर्ग के आज्षेपों 
पर विचार करेंगे। 


१--समष्टिवाद ही नहीं, वरन्‌ समाजवाद के सभी रूपों के विरुद्ध जो 
साधारण आक्ञेप किया जाता है वह यह है कि ध्यक्तिवादी उद्योग के 
स्थान पर सामूहिक स्वामित्व कौ स्थापना से उद्योग के लिये मूल 
प्रेरक शक्ति का नाश हो जायगा। मानव उद्योग की सबसे महान्‌ 
प्रेरक शक्ति ब्यक्तिगत लाभ की आशा से ही प्राप्त होती है | वर्तमान 
समय में उद्योगों में जो महान सफलता देख पड़ती है, वह व्यक्तिगत 
लाभ के कारण ही हुई है | मारी लाम कौ आशा और उसका मन- 
माना उपयोग करने की स्वतन्त्रता प्रतिभाशाली ब्यक्तियों को उद्योग 


२५२ | राज्य-विज्ञाम के मूल सिद्धान्त 


को ओर आकर्षित करती है। सामूहिक स्वाम्य-व्यवस्था के अन्तर्गत 
मानव उद्योग का यह मूल स्त्रोत सूख जायगा ओर फलतः उत्पादन 
में इससे कमी पड़ेगी। उत्पादन के तरीक्नों में सुधार के प्रयत्न भी 
शियथिल हो जॉयगे | इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योग के लिये को क्षेत्र 
ही नहीं रह जायगा। अतीत में जो ओद्योगिकत प्रगति हुई है, वह 
इसी कारण सम्मव हुई कि बड़े साहसी और योग्य पू जीपति इसमें 
अग्रसर हुए. | पूंजीवाद के अन्तर्गत उद्योग के नेताओं के चुनाव 
तथा उन्हें समुचित पद पर आसीन करने को समस्या उत्पन्न नहीं 
होती | स्वतन्त्र प्रतियोगिता में व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के कारण 
योग्य व्यक्ति समुचित पर्दों पर स्वयं भरा जाते हैं। समाजवाद में 
प्राकृतिक चुनाव के लिए कोई गुजायश नहीं हे और उद्योगों के 
नेताओं की खोज करना एक समस्या बन जाती है जिसका इल 
कठिन है। कुछ व्यक्ति एक पग आगे बढ़ जाते हैं ओर यह मानते हैं 
कि समाजवादी व्यवस्था में मजदूर समुचित रीति से काम नहीं 
करेंगे | उद्योगों में सुधार की तथा पूंजी लगाने की भी समस्याएं हैं | 
संक्ष प में, इन श्रालोचकों के अनुसार समाजवाद उद्योगों के सम्बन्ध 
में जितनी समस्यात्रों का समाधान नहीं करता उतनी पेदा कर देता 
है। इस प्रकार आर्थिक दष्टिकोणों से समाजवाद का सिद्धान्त 
निबल तथा अव्यवहाय है। समाजवाद के विरोधी यह मानते हैं कि 
समाज के आर्थिक संगठन के लिये व्यक्तिगत पूजी और व्यक्तिगत 
लाभ ही सर्वोत्तम हैं | 
यह आह्षेप आधारभूत है; यह समाजवाद की जड़ पर ही 
कुठाराघात करता है। यदि लोग किसी कारय को करने के लिये उससे 
मिलने वाले वित्तीय लाभ की आशा से प्रोत्साहित हो सकते हैं, यदि 
सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक आवश्यकता के विचारों का उन 
पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता, तो समाजवाद के सभी रूप श्रव्यावहा रिक 
हो जाँयगे | तब यह मानना सत्य होगा कि समाजवाद भनुष्य 
से सामान्य कल्याण के लिये जितना मानव-प्रकृति के लिए सम्मव है 
उससे भी अधिक आदर चाहता है ओर इस प्रकार समाजवाद के 
प्रति केवल सनकी व्यक्ति ही आ्राकर्षित हो सकते हैं| इस मनोवैज्ञानिक 
शश्न पर विचार करने के लिए यहाँ यथेष्ठ स्थान नहीं है| हम 
अमाजवादी उत्तर की रुपरेखा का डी यहाँ विवेचन कर सकते हैं । 


राज्य का काय-द्धेत्र [ ३४३ 


सबसे प्रथम, यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य इतना 
स्वार्थी नहीं है, जितना कि इस आक्षेप में समझा गया है। उसकी 
प्रकृति में परोपकारिता भी होती हे। वह दूसरे मनुष्यों के प्रति 
परोपकार भी कर सकता है ओर करता भी है | प्रो० जोड का कथन 
है कि “समस्त छोटे समुदायों में समुदाय की सेवा, उसके लिये कार्य 
करने की इच्छा, ओर समाज का समथन प्रास करने की इच्छा 
सदेव काम करती है ओर यह मनुष्यों के जीवन में सबसे शक्तिशाली 
तथ्य होता है |# जिस चौज़ कौ आवश्यकता है, वह है इस इच्छा 
को समुचित रूप से प्रोत्साइन देना और उसे जाशत रखना । यह 
इच्छा एक ऐसे वातावरण में भी काम करती है जो उसके विकास के 
लिए. अधिक अनुकूल नहीं है, यह भनुष्य की सातल्विक प्रकृति का 
अकाथ्य प्रमाण हे । मनुष्य को यह सात्विक प्रकृति समाजवादी 
विचार की एक मूल मान्यता है। यह निश्चय ही वाछुनीय है कि 
समाज का सद्भठन ऐसे ढग से किया जाय जिससे इस प्रवृति को 
उत्तेजना मिले | हम वर्तमान्‌ सामाजिक सद्भठन को जो उस इच्छा 
को कुश्ठिद कर देता है और उसकी विरोधी स्वार्थपरता की प्रदृत्ति 
को प्रोत्साइन देता है नैतिक रूप से उचित नहीं मान सकते। 


दूसरे, इस तक की यह घारणा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से 
काम करना पसन्द नहीं करते ओर वे स्वार्थ-भावना से हो काम करते 
हैं, मिथ्या है। मनुष्य काम को उस समय तक नापसन्द नहीं करते 
जब तक कि वह सुखद तथा साधारण होता है, वे उसे उसी समय 
नापसन्द करते हईं जब कि वह बहुत ज्यादा या नौरस होता है। काम 
तो शारीरिक आवश्यकता है ; इसमें इमारी शक्तियों को विकास 
का मार्ग मिलता है| काम के बिना जीवन भार हो जायगा | लोग 
अनिवार्य विश्राम से बचने के लिए घन तक व्यय करते हैं। शॉं ने 
नक की जो (सनातन अवकाश” कट्ट कर परिभाषा की है इससे मनुष्य 
के लिये काम करने की कितनी आवश्यकता है इसका काक्ली संकेत 
मिलता है। 

यदि कार्य मात्रा में इलका हो और गुण में विविधितामय, तो 
यह आशा की जा सकती है कि लोग उसे समाज के लिए बिना 
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किसी व्यक्तिगत लाभ के करेंगे। यह उस समय और भी श्रासान 
होगा जब व्यक्ति यह अनुभव करेंगे कि वे दूसरों के लिये नहीं, वरन्‌ 
उस समाज के कल्याण के लिए. काम कर रहे हैं जिसमें उनका 
कल्याण भी सम्मिलित है | 
इन विचारों से यह स्पष्ट है कि यह दोषारोप कि समाजवाद 

मनुष्य से सामाजिक कल्याण के लिए जितना उसकी प्रकृति में सम्मव 
है उससे भी अधिक आदर की मांग करता है निराधार है। 
समाजवाद मानव-प्रकृति के विरुद्ध नहीं है | परन्तु यह भी स्वीकार 
कर लेना होगा कि यदि समाजवाद को सफलता प्रात करना हे तो 
मनुष्यों को अपनी भावनाओं में नवीन रस का संचार करना 
पढ़ेगा ओर उन्हें आज की अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं पविन्न बनना 
होगा | 

२---समाजवाद-विरोधी समाजवादियों पर यह आञक्षेप भी करते हैं कि वे 
सरकार द्ववरा उद्योगों के प्रबन्ध के रम्बन्ध में अतिशय श्राशावादी 
हैं; राज्य द्वारा उद्योगों के संचालन के सम्बन्ध में उनके विचार 
अतिशयोक्ति पूर्ण हैं। परन्तु सरका« प्रत्येक प्रकार के उद्योग के 
संचालन के योग्य नहीं हैं | ऐसे भी उद्योग हैं जैसे कृषि, मत्स्य-पालन, 
मौज़े-बनियान बनाने का उद्योग, कताई तथा बुनाई जिनका संचालन 
व्यक्तिगत प्रबन्ध में अधिक सुचारु रूप से होता है। इन उद्योगों का 
प्रबन्ध राज्य को सौपने से उस पर भार अधिक हो जायगा और 
उसकी काय-कुशलता में कमी हो जायगी। जहाँ प्रतियोगिता के 
लिए क्षेत्र नहीं हे वहाँ उद्योंगों मे राज्य-प्रबन्ध के अनुभव से कोई 
सामान्य निष्कषे निकालना ख़तरे से खाली नहीं हैँ। जिन क्षेत्रों में 
प्रतियोगिता कौ गुझ्लायश है वहाँ भी राज्य-प्रबन्ध के श्रनुभव उत्साइप्रद 
नहीं हुए हैं | व्यक्तिवादियों का यह कथन भी सत्य है कि राज्य अपनी 
प्रकृति के कारण अश्रधिकांश मामलों में व्यवसायों एवं उद्योगों के 
संचालन की अपेक्ता एकाधिकार के दोषों को रोकने तथा समाज के 
हित में उनका नियमत करने के श्रधिक योग्य हैं । 

३--समाजवाद के मिल तथा स्पैंसर जैसे विरोधियों का मत है कि समाञ- 
वाद से व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कमी होती है और वे राज्य के 
निर्देश से परिचाल्नित यन्त्र मात्र बन जाते हैं। जब समस्त उद्योगों के 
सम्बालन के लिए. एक विशाल नौकरशाही कौ आवश्यकता पड़ेगी 
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तब यह उसका स्वाभाविक परिणाम होगा ) वर्तमान शताब्दी में भी 
कुछ लेखकों ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। 3उदाहरणाथ 
मैलॉक का विचार है कि स्वार्थ के अमाव में मनुष्यों को काम करने 
के लिए मजबूर करना पड़ेगा जिसका श्रथ होगा व्यक्तिगत चरित्र 
का हास | सर एस्किन मे का भी मत है कि समाजवादी सिद्धान्त का 
स्वाभाविक प्रभाव यह पड़ा है कि इससे “मानव जाति की शक्तियों 
का दमन हो गया |?” समाजवाद का ध्येय था “व्यक्तियों की समस्त 
शक्तियों तथा श्रेष्ठ ध्येयों का बहिष्कार |?” 


समष्टिवादी के विरुद्ध ये सब आज्ञेप नहीं किये जा सकते। हम ऊपर 
बतला चुके हैं कि उसका उद्देश्य मानव-व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए 
व्यक्ति की अधिकतम स्वतन्त्रता प्रात करना है | महत्वपूर्ण सेवाश्रों के 
स्थानीय शासन के नियन्त्रण मे शा जाने से शासन के लालफ़ोते' आदि 
से जो बुराश्यों होती हैं, वे बहुत कुछु कम हो जायेगी । यदि केन्द्रीय 
शासन ही सब समाजीकृत उद्योगों का नियन्तण करे तो इस श्राक्षेप में 
बहुत कुछ बल हो सकता है | किन्तु समष्टिवादी इस बात पर ज़ोर देता 
है कि महत्त्वपूर्ण सेवाओं पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार होना 
चाहिए | 


पिश्डीकेलिस्ट, गिल्ड समाजवादी और साम्यवादी इनसे मिन्न 
अआधारों पर समष्टिवाद पर आक्षेप करते हैं ।वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
विनाश या प्रतियोगिता के निवारण के प्रयत्न का विरोध करते हैं | वे 
समष्टिवादी के साथ इस बात में सहमत हैं कि एक नवीन सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापता की जाय। परन्तु समष्टिवादी जिस माध्यम द्वारा 
इसकी स्थापना करना चाहता है, उसे वे उपयुक्त नहीं मानते | वे राज्य 
के उतने ही विरोधी हैं जितने कि समष्टिवादी राज्य के पक्ष में हैं। 
उनका मुख्य विचार यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण 
पूजीपतियों ने मज़दूरों का शोषण करने के लिये किया है और इस 
कारण उसका ( राज्य का ) प्रयोग पू जीवाद का नाश करने के लिए नहीं 
किया जा सकता | जब तक राज्य के स्थान पर कोई दूसरा सामाजिक 
संगठन स्थापित न किया जाय, तब तक पूजीपतियों द्वारा मजदूरों के 
आयथिक शोषण का अन्त नहीं हो सकता | इससे यह परिणाम निकलता 
है कि राजनीतिक उपाय द्वारा नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापत्रा नहीं 
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की जा सकती ।वे किसी न किसी रूप में प्रीधी कायवाही के लिए 
सिफ्कारिश करते हैं | इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक आगे लिखेंगे | 

इन आज्षेपों के अतिरिक्त उद्योगों के पूर्ण समाजीकरण के 
समष्टिवादी आदर्श की प्राप्ति में अन्य अनेकों कठिनाइयाँ हैं । चूंकि 
समस्त उद्योग इस योग्य नहीं हैं कि उनका समाजीकरण किया जा सके, 
अतः यह समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन से उद्योगों का पहले 
समाजीकरण किया जाय ओर ऐसे उद्योग का क्या हो जिनका समाजीक रण 
सम्भव नहीं है, जैसे कृषि तथा फुटकर व्यापार | जिस ढद्ज से राज्य 
उद्योगों पर स्वाम्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा उसके कारण भी 
एक दूसरी कठिन समस्या पैदा हो जाती है । क्‍या राज्य उन्हें खरीद 
लेगा या उन्हें ज़ब्त कर लेगा ? इन दोनों विकल्पों में कठिनाइयाँ हैं | 
राज्य के प्रबन्ध में उद्योगों के उत्पादन की वस्तुओ्रों की क्लीमतों का प्रश्न 
भी कुछ कम कठिन नहीं है। 


आधुनिक राज्यों में समष्टिवादी प्रवृत्तियाँ-- 


यद्यपि आज के युग मे रूस तथा इद्धलेंड के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी राज्य ने समाजवाद या समष्टिवाद को अपना राजकौय आदर्श 
स्वीकार नहीं किया है # तथापि उसके सिद्धान्तों का अश्रनेक देशों पर 
प्रभाव पड़ा है ओर प्रत्येक राज्य के व्यवस्थापन एवं नीतियों पर उसका 
गहरा प्रभाव पड़ा है | इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने उत्पादन के 
साधनों के सामान्य या सामाजिक स्वाम्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लिया है अ्रथवा उन्होंने समस्त मजदूरों को सरकारी कर्मचारी बना दिया 
है। उत्पादन के साधन व्यक्तिगत स्वाम्य के अधिकार मे हैं और प्रत्येक 
व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता है कि वह अपने प्रयत्न से जिस प्रकार चाहे 
श्रपनी जोविका प्राप्त करे | अ्रनेक सम्य देशों में इस सीमा तक व्यक्तिवाद 
सरकारी कार्यों का अब भी आधार बना हुआ है । परन्तु परिस्थितियों 
के दबाव के कारण प्रत्येक राज्य कुछ ऐसे कार्यों का सम्पादन कर रहा 


* रूस का समाजवाद समष्टिव|द नहीं है, वह सास्यवाद (00707०7870) 
कदलाता है जो ऊपर दिए हुए सिद्धान्तों से कहे बातों में भिन्न है | द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद चेकोस्‍लोव,ऊिया, पोलैंड, युगोस्लाविया, फिनजैण्ड, आदि पर्वी 
योरोप के देशों तथा अभी हाल ही में चोन की नवीन सरकार ने सी सम।|जवाद 
को अपना झादुश स्वीकार कर लिया है। ह 
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है, जो श्रपनी प्रकृति में समाजवादी हैं। आयिक व्यक्तिवाद का सिद्धान्त 
पूर्ण रूप से खंडित हो चुका है | 

उद्योगों में राज्य का हस्तक्षेप श्रव सर्वत्र बढ़ता जा रहा है| अधिकांश 
राज्यों ने उन उद्योगों पर जिनका राष्ट्र के लिये राजनीतिक, आ्थिक 
या सैनिक महत्व है नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। तार तथा डाक, 
रेलवे, जंगल, बैंक, शास्त्रों का निर्माण, खानों आदि पर श्रनेक देशों में 
राज्य का निरीक्षण एवं प्रबन्ध है ओर सरकारें प्रबन्ध कर रही हैं | कुछ 
राज्य तो इससे भी एक पग बढ़ गए हैं, वे साहित्य और कला को 
प्रोत्साहन देते हैं, वे बीमारी तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिये बीमे की 
व्यवस्था करते हैं ओर वृद्धावस्था के लिये पेन्शन देते हैं | कई राज्यों ने 
रक्षणात्मक निर्याव-आयात करों (7700०८८ए८ 7607) तथा 
स्वदेशी धन्धों की उनकी विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करने के लिये 
आाधथिक सहायता देने की भी व्यवस्था करते हैं। वे समय-समय पर देश 
से निर्यात तथा आयात की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं। 
व्यापार तथा उद्योगों पर सरकार की ओर से जो नियन्त्रण लग रहे हैं, 
उनके अधिक उदाहरण देना व्यथ है ; बात सर्वथा स्पष्ट है। 

हम उदारवादी विचारकों की इस राज्य-कल्पना से कि समाज प्रति- 
योगियों का एक मण्डल है और राज्य एक निर्णायक के रूप में हैं, दूर 
होते जा रहे हैं और समष्टिवादियों द्वारा अनुमोदित समाज-सेवी राज्य 
(5०८४! 5277 ८९ 5906) की दिशा में अ्रग्सर होते जा रहे हैं 
इसका एक दूसरा प्रमाण इस बात से भी मिलता है ह्रि प्राय: प्रत्येक राज्य 
में शिक्षा, ग़रीबो की सहायता, बेकारी का बीमा और दूसरे कार्यों पर 
जिनसे ग़रीबों का उद्धार होता ह पर्याप्त धन व्यय किया जाता है। 
सामाजिक सेवाओं पर इद्धलैरड में सन्‌ १६०० में १६ शिलिंग २ पाई 
प्रति व्यक्ति व्यय होता था परन्तु सन्‌ १६३४ में यह व्यय ८ पौंड १६ 
शिक्षिंग प्रति व्यक्ति था | 

प्रत्येक देश मे राज्य ऐसे रचनात्मक कार्यो का संचालन कर रहा है, 
जो केवल वत्तमान सनन्‍्तति के लिये ही लाभदायक नहीं है वरन भावी 
सनन्‍्तति को भी लाभ पहुँच।येंगे | कृषि, दृह् तथा पशुओं की नस्ल सुधारने, 
पौधों तथा पशुश्रों की रक्षा के लिये हानिकारक कौटाशुओं के सम्बन्ध में 
खोज एवं रोगों से निवारण के सम्बन्ध भें सफलतापूर्वक परीक्षण तथा 
प्रयोग किए जा रहे हैं | अनेक राज्यों में श्राथिक सफलता प्राप्त करने तथा 


रे५८ | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


स्वाश्रयी बनने के लिये राष्ट्रीय नियोजन का विचार अपनाया! जा रहा है । 
उन समस्त राज्यों ने, जो सयुक्त राष्ट्रघ से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संघ ([77[2008॥08[ 7.,3 ०0०प7 (0. 2गा2००7 0|8 एचशा6० 
]९०५७०॥७) के सदस्य हैं मज़दूरों की अवस्था मे अनेक प्रकार के सुधार 
के लिए कई कानून बनाये गये हैं| अनेक देशों में अनेक प्रकार के सामा- 
जिक क़ानून भी बनाये गये हैं जेसे कारखाना-कानून, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
क्रानून, मज़दूरों की चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता तथा उनके आवास की 
व्यवस्था सम्बन्धी क्रानून, मज़दूरों की ऋ्षतिपूर्ति के कानून, मज़दूरों की हानि 
के लिए. मालिक की जिम्मेदारी तथा बेकारों की सहायता संम्बन्धी 
क़ानून | सब इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि उद्योगों के समाजीकरण 
तथा आय-सम्बन्धी समता के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना ही राज्य 
अपने को समाजवादी सांचे में ठालता जा रहा है! 


व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच फ़ेसिस्ट मध्यस्थता-- 


इमने ऊपर जो विचार प्रकट किया है उससे यह स्पष्ट है कि राज्य 
तथा समाज के श्राथिक तथा औद्योगिक जीवन के सम्बन्धों के विषय में 
न तो व्यक्तिताद और न समाजवाद ही स्वसान्य सिद्धान्त है| शासन 
के लिए यह अपम्मव है कि वह सर्वथा प्थक्‌ रहे और आर्थिक शक्तियों 
को उत्पादन तथा वितरण, ओर मालिकों तथा मजदूरों के सम्बन्धों का 
निर्धारण करने दे । हस्तक्षेप न करने की नीति के मयकर परिणामों ने 
राज्य को बाध्य कर दिया है कि वह समाज को आशिक प्रक्रियाश्रों का 
अधिकाधिक नियन्त्रण एव नियमन करे । कुछ व्यक्तियों की राय में यह मी 
असम्भव प्रतीत होता है कि २ाज्य समस्त उद्योगों का स्वामौ बनकर उनका 
प्रबंध करे | रूस को छोड़कर शअ्रन्य किसी भी देश में समस्त उद्योगों का 
समाजीक रण नहीं हुआ है । उस देश में भी किसी-किसी बात में मौलिक 
सिद्धान्तों का त्याग कर दिया गया है। अमेरिकन समाजवादी लेखक 
जेम्स बर्नइम ने रूस को प्रबन्धक ((०7७8८779)) राज्य बतलाया है । 
वहाँ उत्पादन के साधनों में कोई निजी पूँजी नहीं है, सभी आर्थिक 
एवं औद्योगिक व्यवसायों पर राज्य का स्वाम्य है, परन्तु स्वय राज़्य का 
“नियन्त्रण जनता के हाथ में न हो कर सरकारी कमंचारियों अथवा 
प्रबन्धकों के एक छोटे से गुट्ट के हाथों में हे जो अधिनायक बना हुआ है | 
रूस में जो संभव हुआ है, वह अन्य देशों में संभव नहीं हो सकता। 


राज्य का कार्य-क्षेत्र [ ३४६ 


पूजीवाद का श्रन्त आसानी के साथ नहीं होता। इस कारण समाजवाद 
तथा पूजीवाद के बीच का कोई मार्ग ढ्ँढुना आवश्यक है। अनेक लोगों 
का विचार यह है कि यदि उद्योगों की वर्तमान प्रगति को बनाये रखना 
है तो पूजीवाद को कायम रखना पड़ेगा ; चाहे जो कुछ भी हो, पूं जीवाद 
का अन्त करना उन्हें व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। दूसरे लोगों को 
अनियंत्रित प्रतियोगिता की बुराइयों से बचाने के लिए राज्य द्वारा उद्योगों 
का नियमन ओर भी अधिक अनिवाय प्रतीत होता है | इस कारण कुछ 
राज्यों ने उद्योगों के व्यक्तिगत स्वाम्य एवं प्रबंध के सिद्धांत का राज्य द्वारा 
समाज के हित में उद्योगों के नियमन के अ्रधिकार के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यह राष्ट्रीय समाजवाद, फ़ैसिजष्म तथा 
नात्सीवाद का सिद्धान्त है। फ़ैसिज्ञम व्यक्ति तथा समाज के श्रार्थिक विकास 
के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है | इसके साथ 
ही वह यह भी मानता है कि यह व्यक्तिगत अधिकार राष्ट्रीय हितों की 
अधोनता में होना चाहिये | इस प्रकार राज्य एक सर्वाद्भपूर्ण योजना 
के द्वारा उन समस्त महत्त्वपूर्ण मामलों का नियन्त्रण करता है जो पहले 
व्यक्तियों या उनके समुदायों की प्रतियोगिता द्वारा तय होते हैं। राज्य 
यह निश्चय करता हे कि किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो और 
किस मात्रा में | वह वस्तुश्रों के मूल्य तथा मज़दूरों की मज़दूरी आदि भी 
तय -करता है। यह राज्य के नियमन के अन्तर्गत पूजीवाद है । ग्रेट 
ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य श्रमेरिका जैसे प्रजातन्त्रीय राज्यों ने भी परिस्थि- 
तियों-से बाध्य होकर आर्थिक नियोजन (!7८०7076 7]27778) 
का उपाय स्वीकार किया है जिसका शअ्रभिप्राय है उद्योगों का स्वाम्य 
व्यक्तिगत पू जीपतियों फे ही ह्वार्थों में छोड़ते हुए भी राज्य द्वारा उद्योगों 
का नियमन | यह सम्भव है कि भपिष्य में इन दोनों सिद्धान्तों के बीच 
कुछु ऐसा ही सामंजस्य व्यापक रूप में स्वीकृत हो जाय। स्थिति रूसी 
प्रयोग के विस्तार के पक्ष में नहीं है, चाहे इम उसे वांछुनीय 
क्यों न माने । 
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में आदशोत्मक सिद्धान्त-- 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह वांछुनीय होगा कि राज्य 
के कार्यों के सबंध में आदशेवाद के रिद्धान्त पर भी विचार कर लिया 
जाय | इस सिद्धान्त के विषय में विचार करते समय हम अपना प्रति- 
पादन ग्रीन जैसे मर्यादित आदशवादियों के विचारों तक शी सीमित 


राज्ष्य का काय-क्ष त्र [ ३६१ 


पालन करने में है | नैतिकता इमारी इच्छा में होठी है, बाहरी परिणामों « 
मे नहीं | राज्य यह आदेश कर सकता है कि कुछ कार्यों का संपादन 
किया जाय ओर वह अपने क्वानून तथा हिंसात्मक शक्ति के आधार पर 
उनका सम्पादन करा सकता है। परन्तु राज्य इस प्रकार का निश्चय 
नहीं करा सकता कि वे कार्य आन्तरिक कतंव्य-भावना से ही किए. 
जायेंगे ; क्‍योंकि राज्य इच्छा के आन्तरिक स्लोत का स्पर्श नहीं कर 
सकता | “राज्य किसी कार्य को कतंव्य-भावना से कराने का जिम्मा 
नहीं ले सकता ; वह केवल इसी का जिम्मा ले सकता है कि कतब्यपूर्ण 
कार्यो' का सम्पादन अवश्य होगा । अतः राज्य के नैतिक कार्य के 
क्षेत्र को जैसा का तैशा बनाये रखने और यदि हो सक्के तो उसका 
विस्तार करने के ज्ञिए जो कुछु करना चाहिये वह यह नहीं हे कि वह 
स्व॒तन्त्र इच्छा के भीतर प्रवेश करने का यत्न करे, वरन्‌ उस इच्छा 
की धारा के प्रवाह को निर्बाध कर दे जिससे वह काय के रूप में 
परिणत हो सके |” राज्य की ओर से व्यक्ति से अपने कतव्य का पालन 
कराने का प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होगा | कतव्य या नैतिह श्रेष्ठता को किसी 
पर बाहर से नही लादा जा सकता | 

दूसरे, राज्य अन्त में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये बल-प्रयोग 
तथा दबाब का आश्रय लेता है। इन साधनों का प्रयोग नेतिक श्रष्ठता 
की प्रकृति के विपरीत है | जो व्यक्ति दण्ड भय से उचित कार्य करता है, 
वह वाघ्तव में नैतिक नहीं दै।जो काय दबाव या भय के कारण किया 
जात" है, उसका कुछ मी नैतिक मूल्य नहीं होता । नैतिक शभ्रेष्ठता की 
प्रकृति और राज्य के प्रयोग में आने वाले साधनों की प्रकृति के कारण 
राज्य अ्रपने सदस्यों के नैतिक सुधार के लिए सीधे प्रयत्न करने से वंचित 
है।जो कुछु वह कर सकता है, वह यह है कि व्यक्तियों द्वारा जो 
श्रेष्ठ काय. किए जॉय उनमें आ्राने वाली बाधाओं का वह निवारण 
कर दे | 

परन्तु इसका यह श्रभिप्राय कदापि नही है कि राज्य के काय पुलिस 
कार्यों), व्यक्तियों के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्ता तथा उनके विवादों के 
निर्णय तक ही सीमित है। व्यक्तिवाद की अपेक्षा आद्शवादियों का 
सिद्ध।न्त इस सम्बन्ध में अधिक व्यापक है। राज्य को भीतरी व्यवस्था 
तथा बाहर के श्राक्रमण से रक्षा के अ्रतिरिक्त और भी कई कार्य करने 
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३२६२ | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धे।न्त 


होते हैं ॥ उसे ऐसी अवस्थाञ्रों एवं सस्थाश्रों को क्रायम रखना पड़ता है जो 
व्यक्तियों तथा समाज के नैतिक सुधार के लिए श्रनुकूल होती हैं। उसे 
उन सब परिस्थितियों का निवारण करना चाहिए, जिनका प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है | चू कि अज्ञान तथा अशिक्षा नैतिक विकास में बाधक हैं, अत; 
इनका निवारण करना आवश्यक है । चूँकि सुरापान से नैतिक दृष्टि से 
बुरे परिणाम निकलते हैं, इसलिये मधघुशालाओं का ख़ात्मा कर देना 
चाहिए | चूंकि शिक्षा सुखी जीवन के लिए परम आवश्यक है अ्रतः राज्य 
को पाठशालाशों तथा कॉलेजों की स्थापना तथा संचालन करना चाहिए | 
इस प्रकर राज्य को सामाजिक जीवन में निषेघात्मक (?९८९०(४८) तथा 
विंध्यात्मक ([?097079७) दोनों रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए | स्वय 
ग्रीन ने अपने समय में मज़दूरो, स्वाम्थ्य तथा सामाजिक सुधार सम्बन्धी 
व्यवस्थापन का उत्साह के साथ समर्थन किया | उसने अ्रनिवार्य शिक्षा, 
भूमि-स्वाम्य के नियन्त्रण तथा मदग्र-पान के नियमन का बड़े ज़ोरों से 
समर्थन किया | इस प्रकार “श्रेष्ठ जीवन के लिये बाधाओं का निवारण” 
यह सूत्र देखने में निषेधात्मक होते हुए भी अपने प्रयोजन में विध्यात्मऋ 
है| यह राज्य के लिए परम आवश्यक है कि वह श्रेष्ठ जीवन की रक्षा 
करे, उसको प्रोत्साइन दे तथा उसका सगठन करे ; परन्तु वह 3से प्रत्यक्ष 
रीति से प्रोत्साहन नही दे सकता | यह व्यक्तिवाद तथा समष्टिवाद के 
बीच का मार्ग है। इसके मुख्य दोप है इसकी अरपष्टता और 
ग्रनिश्वययता | इसका बड़ा व्यापक्र भ्रथं लगाया जा सकता है और 
अत्यन्त संकुचित भी | न 


राज्य के कार्य क्षेत्र के विभिन्न सिद्धान्तों पर विचार करने के उपरान्त 
गनर ने लिखा है कि राज्य के हस्तक्षेप के अ्चित्य तथा अनौचित्य 
के बीच की सीमा निर्धारित करना सम्मव नहीं है क्‍योंकि समाज 
की परिस्थिति और उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के साथ- 
साथ उसमे भी परिवतंन होना आवश्यक है | आजकल के जटिल समाज 
में इस विषय से कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। राज्य 
किस काय में हस्तक्षेप करे और किस में न करे इस प्रश्न पर प्रत्येक 
मामले में प्रथक्‌ रूप से विचार करना चाहिए । स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की 
हृष्ठि से इस प्रश्न पर विचार करने वाले लोगों के इस प्रकार के नियम 
निर्धारित करने के प्रयत्न उसी प्रकार व्यथ हें जैसे अ्रन्धकार की प्रकृति 


राज्य का काय-क्षेत्र [ ३६३ 


पर बहस करके प्रकाश की प्रकृति का पता चलाने के प्रयत्न | यदि कोई 
साधारण नियम बनाना हे तो उसका निर्माण निम्नलिखित प्रश्नों के 
उत्तर के श्राधार पर बनाना चाहिए । (१ ) क्‍या फक़िसी मामले में राज्य 
का इस्तक्षेप सामान्य हित के लिये है? (२) क्‍या प्रस्तावित कार्य 
सफल हो सक्रेगा ! ओर ( ३) क्या वह काय लाभ की अपेक्षा अधिक 
हानि किये बिना किया जा सकता है? यदि राज्य का कोई कार्य 
इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो तो उसके विरुद्ध कोई उचित आपत्ति 
इस आधार पर नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
या प्राकृतिक श्रधिकार के किसी सिद्धान्त का उल्लंघन होता है # 


राज्य के काय-- 

गानर के मत को हम सावजनिक हित का सिद्धान्त कह सकते हैं 
ओर आजकल प्रायः सभी राज्य इसी दृष्टि से कार्य करते हैं ओर अनेक 
प्रकार के काय करते हैं| यद्यपि सभी राज्य अपनी प्रभु॒त्व शक्ति का पूरा- 
पूरा उपयोग कर सकते हैं तो भी वे अपने कार्यों को सीमित रखना 
आर जनता के लिए स्वतन्त्र काय के लिये क्षेत्र छोड़ना अ्रच्छा समभते हैं 
ओर इसी कारण राज्य की सत्ता के अपरिमित प्रयोग पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगे रहते हैं ; हॉ, युद्ध अथवा संकटकाल में जनता के कल्याण 
और उसकी सुरक्षा के लिये अ्रवश्य राज्य के कामों का विस्तार बढ़ 
जाता है परन्तु वह भी कानूनी प्रणाली के अनुसार हो किया जाता है | 

सदा से ही राज्य कुछ न कुछ कार्य करते ही श्राये हैं| वे साधारण- 
तथा दो वर्मो में विभक्त किये जाते ईं--( १) आवश्यक अथवा 
अनिवाय कार्य जो राज्य के अस्तित्व के लिये आवश्यक ह और 
(२ ) वैकल्पिक, जिन्हें करना राज्य के लिये श्रनिवार्य नहीं है। प्रथम 
प्रकार के काय तो राज्य की प्रकृति के ही परिणाम हैं; दूसरे 
प्रकार के काय-वांछहुनीय समझे कर किये जा सकते हैं या नहीं भी 
किये जा सकते हैं। 

आवश्यक कार्य--राज्य के आ्रवश्यक कार्यो का विवेचन करते हुए 
गेठटेल ने बतलाया है कि इन कार्यों का निर्षा रण विविध सम्बन्धों से होता 
है--( १ ) राज्य का दूसरे राज्यों से सम्बन्, ( २) राज्य का व्यक्ति से 
सम्बन्ध और ( ३ ) ब्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध | राज्य को शान्ति तथा 


# (44796॥ ; ?2000% 508706 #ग्वे (प0एड।776॥६, 99« 499%9], 


३६४ ] राज्य-विश्ञान के मूल सिद्धान्त 


युद्ध काल में अन्य राज्यों से अपने सम्बन्ध निर्धारित करना चाहिये, उसे 
अपने नागरिकों के साथ भी अपने सम्बन्ध निर्धारित करने चाहिये जिससे 
उनको मालूम हो सके कि राजनीतिक सत्ता में उनका क्या भाग है, राज्य 
के इस्वक्षेप से वे कहाँ तक मुक्त है ओर उनके कौन से काम राज्य के 
लिये खतरनाक हो सकते हैं और न्याय तथा सुव्यवस्था कायम रखने के 
लिये नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का भी उसे नियमन करना चाहिए। 
इन कार्यों का उद्देश्य राज्य में शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था, नागरिकों 
के जीवन, शरीर तथा सम्पत्ति की रक्षा तथा राज्य की आन्तरिक एवं 
बाह्य सुरक्षा है। इन कार्मों को करने के लिये राज्य को जल, थल तथा 
नभ सेना और पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, सरकारी कर्मचारियों 
का एक विशाल दल रखना पड़ता है, क्रानून बनाने पड़ते हैं, न्यायालयों 
की व्यवस्था करनी पड़ती है ओर इन सब कारयों के लिये जनता से कर 
वसूल करना पड़ता है | 


बेकल्पिक काय--ये कार्य राज्य के अस्तित्व अथवा व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक समझ कर नही, वरन्‌ इसलिये 
किये जाते हैं कि उनके द्वारा नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक ओर आर्थिक 
क्षेत्रों में सावंजनिक कल्याण की सिद्धि होती है। इन कामों के भी गेटेल 
ने दो प्रकार के माने हैं। एक प्रकार के तो वे कार्य ई जिन्हें राज्य को 
करना चाहिये, इसलिये नहीं कि वे आ्रावश्यक हैं वरन्‌ इसलिये कि यदि 
राज्य उन्हे न करे तो कोई नहीं करेगा या निजी प्रयत्न द्वारा वे उतनी 
अच्छी तरह नही हो सकेंगे, जैसे ग़रीबों ओर अशक्तों की सम्हाल, 
प्राथमिक शिक्षा, सफ़ाई, डाक का प्रबन्ध, सड़कों, नहरों, पुलों आदि का 
निर्माण । इन कार्यों के द्वारा राज्य व्यक्तियों के कामों में किसी प्रकार 
से कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करता । दूसरे प्रकार के कार्य वे हैँ जिनको 
लोग अ्रपनी ओर से कर सकते हैं परन्तु जिन्हें राज्य आंशिक या पूर्ण 
रूप से अपने हाथ मे इस कारण ले लेता है कि यदि वह ऐसा न करे तो 
व्यक्तियों के निजी प्रबन्ध से बुराइयाँ उत्पन्न होंगी और यद्द विश्वास किया 
जाता है कि ऐसे कामों का सरकार की सत्ता द्वारा प्रबन्ध अधिक श्रच्छी 
तरह हो सकता हद । इस प्रकार के काम ईँं--रेलवे, टेलिफ़ोन, टेलिग्राफ़ 
आदि की व्यवस्था; बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का नियमन, मज़दूरों की 
रद्ा आदि | 


राज्य का कार्य-क्षेत्र [ ३६५ 


राज्यों के कार्यो का इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ वर्ष पहले तक 
मान्य था परन्तु अब उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। आजकल तो, 
जैसा इम ऊपर बतला आये हैं प्रत्येक राज्य को अनेक काम करने पड़ते 
हैं जो वैकल्यिक कार्यो की कोटि में आते हैं| कई मामलों में यह बतलाना 
कठिन है कि अमुक कार्य आवश्यक समझा जाना चाहिये या वैकल्पिक | 
इसके अतिरिक्त अब तो राज्य समाजसेवी राज्य बन गया है ओर प्रत्येक 
राज्य अधिक से अ्रधिक ऐसे काय करने का प्रयत्न करता दे जिससे जनता 
का जीवन सुखी हो सके और उसके नैतिक विकास के लिये सुविधाएं 
प्राप्त हो सकें | 


अध्याय १७ 


सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त 


साम्यवाद 


पिछले श्रध्याय में इमने समाजवाद की रूपरेखा का वर्णन किया है। 
हमने बतलाया था कि समाजवादी कई प्रकार के हैं ओर पूजीवादी की 
अलोचना तथा पू जीवादी व्यवस्था को हटा कर उसके स्थान पर एक 
नवीन सहकारी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य में, जिसमें न व्यक्तिगत 
पूजी और न स्वतन्त्र प्रतियोगिता के लिये ही कोई स्थान होगा, सभी 
समाजवादी सहमत हैं, किन्तु नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के ढग 
तथा नवीन व्यवस्था के रूप के विषय में उनमें तीव्र मतभेद है। आप देख 
चुके हैं कि समष्टिवादी समाजवादी संसद प्रणाली के पक्षपती हैं 
परन्तु अन्य समाजवादी इसके विरोधी हैं | इस अध्याय में हम साम्यवाद 
का वर्णन करेंगे। समाजवाद के एक रूप की दृष्टि से तो इसका अ्रध्ययन 
आवश्यक हे,ही, इसने जो विशिष्ट सवस्वायत्तवादी रूप रूस में धारण 
किया है! उसके कारण इसका अ्रध्ययन और मी महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक 
है। इससे रूसी सर्वस्वायत्तवाद तथा इटली के स्॑स्वायत्तवाद का 
तुलनात्मक श्रध्ययन सम्मव हो सकेगा | यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य 
है| रूसी सवस्वायत्तवाद को साम्यवाद कहने की शअपेत्ञा 'सोवियतवाद' 
(50एा०४५४)) कहना श्रधिक उपयुक्त होगा ! 

साम्यवाद फ़ेसिजष्म के समान प्राथमिक रूप में सामाजिक एवं 
राजनीतिक संगठन का रूप नहीं है | यह एक प्रकार का सामाजिक दर्शन 
है, जो सोवियतवाद का आधार है ओर जिप्तसे उसे एक कार्यक्रम प्राप्त 
होता है| कॉलंमाक्स ने अपने समाजवादी दर्शन तथा सामाजिक क्रान्ति 
के कार्यक्रम के लिये साम्यवाद नाम रखा था| रूस में नये राज्य का संगठन 
करते समय ल्ेनिन ने इस नाम को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 


सामाजिक पुनरनिर्माण के सिद्धान्त [ ३६७ 


रु 


साम्यवाद सोवियत के पीछे काम करने वाली सामाजिक तथा राज- 
नीतिक विचारघारा है | साधारण वार्तालाप में हम जिस प्रकार फ्रैसिस्ट 
इटली या प्रजातन्त्रीय इद्धलेणड की बात करते हैं, उसी प्रकार साम्यवादी 
रूस को भी बात करते हैँ। यदि सोवियतवाद तथा साम्यवाद के 
पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखा जाय तो ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं होगी । 


रूसी साम्यवाद का सैद्धान्तिक थग्राधार लेनिन के अन्धों तथा साम्य- 
वादी पार्टी के अन्य नेताओं की पुस्तकों में है जो कॉल माक्स को अ्रपना 
आचाय मानते हैँ और 'साम्यवादी घोषणा? ((०0गरत्ष परा5) 
१[०५॥॥९5६०) तथा पूंजी) ((१४७0॥:9)) नामक अ्न्‍्थों को पविन्न अन्य 
मानते हैं। वे यह मानते हैं कि जिस रूसी राज्य-क्रान्ति ने रूस में 
ज़ारशाहदी का अन्त ओर उसके स्थान पर साम्यवादियों द्वारा शासन 
की प्रतिष्ठा की वह उक्त घोषणापत्र में उल्लिखित आदर्श को सिद्धि करने 
का प्रयत्न हैं। अतः यह आवश्यक है कि माकस के सामाजिक दर्शन का 
यूक्तम विवेचन यहाँ किया जाय । 


कॉले माक्स का सामाजिक दशेन 


इतिहास की आर्थिक व्याख्या-- 

माकर्स जमनी के महान दाशनिक्र हेगल का शिष्य था और उसने 
हेगब्व के इस सिद्धान्त का खूब प्रचार किया कि “इतिहास राजनीतिक 
निश्चल-वस्तु-विशान (5:9005) का एक अंश नहीं है; वरन्‌ राजनीतिक 
गति-विशान का अंश है, जिसमें संघ की प्रक्रिया द्वारा साम्यावस्था की 
स्थापना होती है।” माक्स हेगल के इस विचार से सहमत था कि 
इतिहास एक तार्किक एवं क्रमबद्ध विकास ह ; परन्तु उससे उसका इस 
बात में मतभेद था कि इतिहास की यह दइन्द्वात्मक गति किसी आध्या- 
त्मिक सिद्धान्त के कारण नहीं वरन्‌ जीवन की भोतिक अवस्थाओं का 
परिशाम है | इस प्रकार माक्‍से ने अपने प्रसिद्ध “इतिहास की श्राभिक 
या भौतिकवादी व्याख्या” के सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया । इस 
सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्तियाँ-जीवन की 
भौतिक अ्वस्थाओं के कारण अर्थात्‌ उत्तादन तथा वितरण के तरीक्षों 
में परिवर्तन होने के कारण होती हैं, सत्य तथा न्याय के अमूत विचारों 
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या मगवान की इच्छा के कारण नहीं। उनके कारण उनके युग की 
आशिक व्यवस्था में पाये जा सकते हैं, उसके दशन में नहीं। राजनीतिक 
संस्थाएं, क्वानून, धर्म, दर्शन मनुष्यों का समाज के विविध वर्गों में स्थान, 
इन सबका निर्णय मुख्यकर किसी समय समाज में प्रचलित उत्पादन 
तथा वितरण की प्रणाली द्वारा होता है। जब इस प्रणाली में परिवतंन 
हो जाता है तो उसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
संस्थाओ्रों में भी परिवर्तन हो जाते हैं| सामन्ती समाज की समस्त सस्थाएं 
उसकी विशिष्ट लौकिक एवं आथिक अवस्थाओ्ं के अनुकूल बनाई गई 
थीं। जब सामन्तवाद का पतन हो गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय 
राज्य को स्थापना हुईं जिससे वाणिज्य को प्रोत्साइन मिला तो नवीन 
आशिक सिद्धान्त, सदाचार के नये आदशों तथा नये क्लानूनों का निर्णय 
हुआ | राष्ट्रीय राज्य की नवीन भावना मे भी आगे चल कर परिवतन हो 
गया क्योंकि श्रब उद्योग की अपेक्षा राजस्व प्र अधिक ध्यान दिया जाने 
लगा। क्रॉसमैन ने इस सिद्धान्त का सक्तेप में इस प्रकार वर्णन किया दे 
'चर्खा, इल, मुद्रा, कारखाना-पद्धति आदि में से प्रत्येक ने अपने अाविष्कार 
द्वारा दौघंकाल से प्रतिष्ठित लोकाचारों, नैतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक 
पद्धतियों को अ्रस्त-व्यस्त कर दिया । थुद्ध-विज्ञान-, यातायात तथा 
सन्देशवाइन, कृषि, उद्योग और राजस्व के विकास ने भी हमारी 
जीवन-प्रणाली तथा विचार-प्रणाली में परिवर्तत कर दिया है। उत्यादन 
तथा वितरण की रौतियो में जो परिवततंन हुए हैं वे इतिहास के इन्द्र मे 
प्रधान कारण हैं। व्यवस्थापिका-सभाओ्रो के सदस्यों के सिद्धान्त तथा 
नरेशों की तरगे भी इन परिवतनों को गति दे सकती थीं या उन्हें शिथिल 
कर सकती थों परन्तु वे उम्र श्रार्थिक शक्तियों के सामसे गोण थीं जिनका 
इस प्रक्रिया पर नियन्त्रण था [# 

साम्राजिक संस्थाओं के प्रति इमारे विचारों तथा हमारी मनोद्वत्तियों 
में परिवर्तन इमारे भौतिक वातावरण की वास्तविक आवश्यकताओं द्वारा 
निर्धारित होता है ; श्रमूत विचारों द्वारा नहीं | यह बात कुछ उदाइरणों 
से स्पष्ट हो सकती है | यह कहा जाता है कि इज्लेण्ड में जिस कॉरण 
महिलाश्रों को राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा मताधिकार प्राप्त हुआ, वह 
उनकी मांग में श्रोचित्व या उनकी मांग की न्यूनता के कारण नहीं, 
( क्योंकि मिल जैंसे प्रभावशाली लेखकों ने इसकी न्याव्यता पर जो बहुत 
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सामाजिक पुननिर्माण सिद्धान्त [ १६६ 


पहले बड़ा जोर दिया था ) वरन्‌ उनका एक बड़ी संख्या में ओद्योगिक 
जीवन मे प्रवेश हो जाने के कारण मिला था | इसी प्रकार इंगलेरड में 
धार्मिक सहिष्णुता को जो मान्यता दी गई वह उसकी नैतिक तथा बौद्धिक 
उपबुक्तता के तक के कारण नहीं थी | वास्तविक कारण तो यह था कि 
उस समय यह बात समझ में आ गई थी कि धार्मिक अत्याचारों के रहते 
वाणिज्य व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह कहा जाता 
है संयुक्त राज्य अमेरिका में दासत्व का अ्रन्त मानववादी भावना को 
विजय के कारण नहीं, आ्रार्थिक कारणों से हुआ था | अपने ही थुग तथा 
देश के सम्बन्ध मे यइह कहा जा सकता कि समय-समय पर ब्रिटिश 
सरकार ने जो शासन-सुधार किए, वे मारतीयों को वास्तव में स्व॒राज्य-पथ 
पर अग्नसर करने के लिये नही, वरन्‌ इसलिये किए गये थे कि सन्तुष्ट 
भारत ब्रिटेन का तैयार माल अ्रधिक खरीदेगा । 

यदि इस सिद्धान्त का यह शअ्र्थ निकाला जाय कि आ्िक तथ्य 
सामाजिक परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण कारण हैं, तो यह अखण्डनीय हैं | यह 
वास्तव में सत्य है कि देश में प्रचलित आर्थिक ध्यवस्था एक बड़ी सीमा 
तक उसकी सामाजिक क्लानूनी एवं राजनीतिक सस्थाओं पर प्रभाव 
डालती है । जलवायु का प्रभाव, मिट्टी, देश की भौगोलिक अवस्था आदि 
का प्रभाव किसी भी देश की राजनीतिक अवस्था पर पढ़ता है । इस बात 
पर अरस्तू के समय से आज पयन्त राजनीतिक लेखक लिखते आ रहे हैं । 
परन्तु यह मानना बड़ी ज़्यादती होगी कि परिवर्तन केवल इन बातों के 
कारण ही होते हैं और कानून, सदाचार, धर्म आदि जो समाज के 
सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी सस्थाश्रों का निर्माण करते हैं वे समाज के 
आधारभूत आर्थिक ढांचे के ही प्रतिफल हैं | मानवीय कार्य इतने सरल 
नहीं है कि उनकी व्याख्या किसी एक प्रयोजन द्वारा ही की जा सके | उन 
पर मानवों के अ्रच्छे बुरे विचारों, मनो विकारों तथा सामाजिक वातावरण 
का भी प्रभाव पड़ता है | जैसा कि रसल ने कहा है, 'हमारे राजनीतिक 
जीवन की बड़ी घटनाएँ भौतिक अ्रवस्थाओं तथा मानवीय मनोमभावों के 
घात-प्रतिघात द्वारा निर्धारित होती हैं।! राज-प्रसादों में होने वाले 
पडयन्त्र-प्रपश्चन, व्यक्तिगत राग-द्वेष तथा घार्मिक विरोध ने अतीतकाल 
में इतिहास के क्रम में बड़े-बड़े परिवर्तन किए, हैं। इतिहास के निर्माण में 
अन्‌-श्रार्थिक कारणों को भी उचित स्थान देना चाहिए | इस स्वीकृति 
का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या 
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सर्वथा ग़लत है| साधारणतया वह सही है, परन्ठ उसे आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए । माक्स के सामाजिक दर्शन की यह 
प्रथम आवश्यक प्रतिज्ञा दै। 


(२ ) वर्ग-युद्ध--अपने इस सिद्धान्त के साथ कि सामाजिक विकास 
श्रार्थिक परिस्थितियों के कारण होता है, माक्स ने वर्ग-संघर्ष ((:455 
50ए९४०) का सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया। सामाजिक दशशन में इसका 
महत्त्व कितना है यह इसी से जाना जा सकता है कि उसकी राय में 
वर्ग-संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। माक्‍्स कीं दृष्टि 
में सामाजिक परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया इसी संघष में होती है । समाज 
की एक अवस्था से दूसरी श्रवस्था की श्रोर प्रगति उत्पादन-प्रणाली के 
आधार पर संगठित समाज के दो मुख्य वर्गों के बीच सत्ता के लिए, संघर्ष 
द्वारा हुई है | इनमें से एक वर्ग थोड़े से विशेषाधिकार-युक्त व्यक्तियों का 
वर्ग रहा है जिसके हाथों में उत्पादन के साधनों का स्वाम्य रहा है । 
दूसरा वर्ग उन बहुसंख्यक अ्रमजीवियों का रहा है जो अपने श्रम से कच्चे 
माल को ( जो प्रथम वर्ग की सम्पत्ति होती है ) तैयार माल में परिणत 
करते हैं। इस दोनों वर्गों के हित सदैव एक दूसरे के विरोधी रहे हैं । 
पहला वर्ग, पृजीपति वर्ग अपने लाभ के लिये दूसरे वग, मज़दूरों का 
शोषण करता है | मज़दूर उस सम्पत्ति के बड़े अ्रंश से वंचित कर दिये जाते 
हैं जिसका उत्पादन करने मे वे सहायता करते हैं ओर उन्हें बाध्य हो कर 
आजीविका की सीमा पर ही रहना पड़ता है | उत्पादन के साधनों के स्वामी 
समाज के केवल आर्थिक जीवन का ही नियंत्रण नहीं करते, वरन्‌ 
सामाजिक, क्वानूनी और धामिक संस्थाओं को भी अपने स्वार्थों कौ पूर्ति के 
उपयुक्त बना लेते हैं | वे जिस व्यवस्था को जीवित रखते हैं, उससे वे ही 
सर्वाधिक लाभ उठाते हैं। श्रमजीवियों के वर्ग पर उस सामाजिक तथा 
राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा हानिकर प्रभाव पढ़ता है ओर वह उसे 
बदलने का प्रयत्न करता है | इन दोनों वर्गों के बीच में सत्ता के लिये 
जो संघर्ष होता है उसके द्वारा सामाजिक परिवतन होता है। भूमि के 
स्वामी सामन्‍्ती सरदारों तथा मध्यमवर्ग में, जिसका सामन्ती समाज में 
ही पोषण हुआ था, संघर्ष हुआ; जिसने सामन्तवाद का अन्त कर दिया | 
पुजीपति-वग और क्रान्ति-भावना से अनुप्रेरित सामान्य जनता के वर्ग 
(9:0०६७०१० ७) के बीच होने वाला संघर्ष जिसका अ्रस्तित्व वर्तमान 
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श्रौद्योगिक व्यवस्था द्वारा हुआ है श्रन्त में पू'जीवाद के ढांचे को निर्बल 
करके अ्रन्त में नष्ट कर देगा । ““साम्यवादी घोषणा पत्र” में माक्स और 
ऐगेल्स ने इस वर्गयुद्ध के सिद्धान्त को वर्तमान समाज के समस्त नियमों 
को समभने की कुझ्ली के रूप में प्रयोग किया है। इस घोषणा-पत्र में 
पूजीपति वर्ग (300782०7४९) तथा श्रमिक वर्ग (?।०]८(०7४) के 
बीच १६ वीं सदी के संघर्ष का ही सर्वोत्तम वर्शन है। उसमें केवल इस 
संघर्ष का ही वर्णन नहीं है, वरन्‌ क्रांतिकारी श्रमिक वर्ग के लिये एक 
कार्यक्रम की रुपरेखा भी प्रस्तुत की गई है और उन्हें पूजीवादी वर्ग पर 
अन्तिम विजय का भी आश्वासन दिया गया है | इस संघर्ष के मुख्य लक्षण 
का जिसका इस घोषण-पत्र में वर्णन है, यहाँ उल्लेख किया जायगा | 

इस घोषणा-पनत्र में यह घोषणा की गयी है कि वतंमान जुग़ में 
वर्ग-विरोध बहुत ही सरल हो गया है। हमारा समाज दो विशाल विरोधी 
वर्गों में विभक्त होता जा रहा है--पूँजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग । दोनों 
वर्ग विकास की विविध अवस्थाश्रों में से गुज्ञ रते हैं | पूं जीपति वर्ग उत्पादन 
के साधनों का विकास तथा बाज्ञारों का विस्तार किए, बिना जीवित नहीं 
रह सकता । पूँजीपतियों के उत्पादन के ढद्स्‍ का एक दूसरा लक्षण उसकी 
केन्द्रीयकरण की प्रश्त्ति है | ज्यों-ज्यों व्यवसाय अ्रधिकाधिक बढ़ता जाता 
है, त्यों-स्यों ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाती है जो कारोबार में 
काफ़ी पूजी लगा सकें । इस प्रकार बड़े पूंजीपति छोटे पूजीपतियों को 
बाहर निकाल फेंकते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि पूजी थोड़े से 
बड़े, प्‌ जीपतियों के हाथों में एकत्रित हो जाती है और कारोबार 
एकाधिपत्य का रूप धारण कर लेते हैँ । बाज़ार ससारव्यापी हो जाते हूं 
और प्रत्येक देश में उत्तादन तथा उपभोग अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर 
लेता है । 

पूजीवादी उत्पादन स्वयं ऐसी स्थितियॉ उत्पन्न करता है जिनमें 
उसके विनाश के बीज होते हैं। पूजीवाद के गर्भ में उसके विनाश के 
बीज रहते हैं | उत्पादन के ढग में जो परिवतन होते हैं उनके कारण आगे 
चलकर उत्पादन में लगे हुए. विविध वर्गों के सम्बन्धों में परिवर्तन श्राव- 
श्यक दो जाता है। उससे कभी-कभी अत्यधिक उत्पादन भी होता हे, जो 
आधुनिक समाज का एक विशिष्ट लक्षण है । अत्यधिक उत्तादन की 
बुराइयाँ जनता कौ उपभोग शक्ति के उत्तरोत्तर क्षीण होते जाने से जो 
पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का अनिवाये परिणाम होता है, 
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बढ़ती जाती है | पूँजीवादी वर्ग के लिये सब से गम्मीर संकट श्रमिक वर्ग 
की ओर से पैदा होता है, जिसका जन्म पूंजीवाद के विकास से होता है 
कौर जिसका विकास भी उसके साथ-साथ होता चलता है। भ्रमिक वर्ग 
समाज में अपनी निम्न और श्रधीन स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रह सकता 
और वह लड़कर श्रपनी स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है। 
सर्व प्रथम संघर्ष व्यक्तिगत पूँजीपतियों तथा व्यक्तिगत मजदूरों के बीच 
होता है | परन्तु शीघ्र हो यह संघर्ष दोनों वर्गों के संघर्ष का रूप धारण कर 
लेता है | मज़दूर अपना सगठन समुदायों के रूप में करने लगते हैं. जिन्हें 
मज़बूर संघ (720८ (007%) कहते हैं । जिनका उद्देश्य मजदूरों के 
हितों की रक्षा तथा मज़दूरों की अवस्थाश्रों में सुधार करने के लिये उद्योग- 
पतियों को मजबूर करना होता है | यातायात तथा संचार के साधनों में 
उन्नति होने के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले मज़- 
दूरों का सग्पक सरल होता जा है और उनका राष्ट्रीय संगठन बन जाता 
है। इस प्रकार श्रमजीवी-वर्ग का विकास होता है, जिससे उनकी शक्ति 
बढ़ती है। इस प्रकार श्रमिक वग की शक्ति में वृद्धि होने के कारण पूं जी- 
वादी वर्ग से विरुद्ध सघर्ष कटुतर होता जाता है और अत में वह क्रांति का 
रूप धारण कर लेता है जो पहले राष्ट्रीय होती हैं और बाद में अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
बन जाती है | “घोषणापत्र” मे इस क्रांति के परिणामों के सम्बन्ध मे भविष्य 
वाणी मी की गई है | उसमें कहा गया है कि अन्त में पृ जीपतियों का 
विनाश हो जायगा और अ्मिक वर्ग अपनी अस्थायी श्रधिनायक शाही 
स्थापित कर लेगा | श्रमिकों को अधिनायकशाही का मुख्य कार्य पूजी- 
पतियों को उत्पादन के साधनों से वचित कर देना और इस प्रकार बल- 
पुर्वक उन्हें सम्पत्ति विहीन कर देना होगा । उत्पादन के समस्त साधन 
राज्य के नियन्त्रण मे आा जॉयगे, जो केवल एक वर्ग श्रर्थात्‌ मज़दूर वर्ग 
का होगा। यह कहना अधिक सच होगा कि श्रमिक्‍-क्रान्ति के बाद जिस 
समाज की स्थापना होगी वह वर्ग रहित समाज होगा। उस समय समस्त 
वर्गीय संघर्ष का अन्त हो जायगा और उसके साथ दवी इस दमनकारी 
राज्य का भी श्रन्त हो जाण्गा जिसका हमें अनुभव है | 

धससाम्यवादी घोषणापत्र' में समाज के भावी रूप के सम्बन्ध में विध्तृत 
वर्णन नहीं है, वरन्‌ इतना ही कहा गया है कि समाज में कोई भेद भाव 
नहीं होंगे ओर न कोई केन्द्रीय दमनकारी सत्ता ही रहेगी। उसमें वस्तुश्रों 
का उत्पादन ठपमोग के लिये किया जायगा ; मुनाफे के साथ बिक्री के 
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लिए नहीं | दूसरे शब्दों में सार्वाधिक सामाजिक उपयोगिता कौ वशच्तुओरों 
के उत्पादन पर ज्ञोर दिया गया है। घोषणा-पत्र में मावी राज्य के विषय 
में इस प्रकार उल्लेख किया गया है ; “जब विकास क्रम में वर्गीय भेद 
भाव मिट जाँयगे और समस्त उत्पादन समस्त राष्ट्र की विशाल संस्था के 
हाथों मे केन्द्रित हो जायगा, तो लोक-सचा राजनीतिक नहीं रदेगी। राज 
सत्ता (20/0४] ५७४४) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने 
की संगठित सत्ता का नाम ही है| यदि श्रमिक वर्ग पूं जीपतियों के विरुद्ध 
संघर्ष के समय परिस्थितियों वश अपने वर्ग का संगठन करने के लिए. 
मजबूर होता है ओर यदि क्रान्ति के साधन द्वारा वह शासक वर्ग बन 
जाता है और पुराठन उत्पादन-व्यवस्था का बलपूर्वक अन्त कर देता है, तो 
इस प्रकार वह इन अवस्थाओं के साथ ही वर्ग-विरोध के अस्तित्व के लिये 
आवश्यक अ्रवस्थाश्रों का और सामान्यतया वर्गों का ही विनाश कर देगा 
ओर स्वयं अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा । पुराने पूज़ीवादी समाज के 
स्थान पर ( जिसमे वर्गमेद तथा वर्ग-विद्वंष मौजूद होते हैं ) हम एक 
ऐसी सस्था स्थापित करेंगे जिसमें सबक्ने स्व॒तन्त्र विकास का आधार प्रत्येक 
का स्वतन्त्र विकास होगा |”! 


वर्ग-संघ्ष के सिद्धान्त का मूल्यांकन-- 

साधारणतया यह सिद्धान्त इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के 
सिद्धान्त की मॉति सत्य है | इतिहास में शायद ही ऐसे कोई उदाहरण 
मिलते हों कि समाज के शोषित वर्ग की ओर से संघर्ष क्रिए बिना दी 
शासेक-वर्ग ने अपने अ्रधिकारों का परित्याग कर दिया हो। जो कुछ भी 
अधिकार शोषित वर्ग ने प्राप्त किए हैं वे कठिन संधष के ही फलस्वरूप 
किये हैं| इस कारण हम इसकी आलोचना इसकी साधारण रूपरेखा की 
जगह सघथ् की विभिन्न मजिलों के, जिनका इसमें वन है और जो 
भविष्यवाणियाँ इसमें की गई हैं उनके आधार पर करेंगे। ु 


माक्स तथा ऐ'गेल्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि पूँजीवादी 
उत्पादन की विधि से धीरे-धीरे ब्यवसायों का रूप विशाल हो जायगा 
श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ट तथा कार्टल ((:9776)) बन जाँयगे तथा इस 
प्रकार पूजी उत्तरोत्तर थोड़े से व्यक्तियों के पास संचित होती जायगी। 
इस सिद्धान्त के विरोधी लोगों का कहना है कि यद्यपि इस भविष्यवाणी 
का प्रथम भाग तो सिद्ध हो चुका है, क्‍योंकि आजकल बड़े विशाल 
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ओऔद्यौगिक एवं व्यापारिक सगठन बन गए हैं, परन्तु पूंजी थोड़े व्यक्तियों 
के हाथों में केन्द्रित नही हो रह्दी है | बड़े पृ जीपतियों के साथ-साथ छोटे 
पूंजीपति भी बने हुए हैं | मध्यम वर्ग का श्रन्त नहीं हो रहा है और अमिक 
बर्ग में इस मध्यम वर्ग के लोगों के शामिल होने से वृद्धि नहीं हो रही है 
जैसा कि घोषणा-पत्र मे उल्लेख है। आधुनिक काल के मध्यम वर्ग का 
श्रमिक वर्ग को अपेक्षा पूजीवादी वर्ग के प्रति श्रघिक मैत्री भाव है इस 
प्रकार धोषणा पत्र में वर्गयुद्ध के विकास की एक बात के सत्य के सम्बन्ध 
में सनन्‍्देह किया जा सकता है । 

दूसरे, अनेक आलोचक कहते हैं कि पूंजीव/द के विकास के साथ 
मज़दूरों की अवस्था श्रधिक दुःखदायी नहीं होती जा रही है। पू जीपतियों 
की बढ़ती हुईं समृद्धि में मज़दूरों को भी कुछ भाग मिल रहा है | भज़ादूर 
वग के भौतिक कल्याण में जो सुधार घोषणा-पत्र के प्रकाशित होने के 
बाद देख पढ़ता था वह आ्राज पर्यन्त जारी है। इससे मज़दूरों के अधिक 
समृद्धि वर्ग में जैसे क्लकों, सरकारी कमेचारियों ओर श्रध्यापकों आदि 
में, क्रान्तिकारी वर्गीय चेतना के विकास में बाधा पड़ी है | इस वर्ग का 
वतमान सामाजिक व्यवस्था के साथ जिससे उसका भाग्य जुड़ा हुआ हे 
मैत्रीभाव है | इस प्रकार एक दूसरी महत्त्वपूर्ण दिशा में घोषणा-पत्र की 
भविष्यवाणियों की सत्यता नही हुई है । 

तीसरे, इस मान्यता के विरुद्ध भी गम्भीर आक्षेप किया जाता है कि 
अन्त में मज़दूर-वर्ग की पू जीवादी वर्ग पर विज होगी और अ्रमिक-वर्ग 
की अधिनायकशाही क्रायम हो जायगी | यदि यह भी स्वीकार कर लिया 
जाय कि मज़दूरों तथा पू जौपतियों के बीच वर्ग-बुद्ध बढ़ेगा और पू'जीवादी 
वर्ग का पतन हो जायगा, तो भी यह झरावश्यक नहीं है कि सत्ता ओद्योगिक 
मज़दूरों के हाथ में ही पहुँचे। फ़ेसिस्ट अधिनायकशाही जैसे अन्य 
विकल्प भी तो हैं। इसके मानने के लिए भी कोई आधार नहीं हे कि 
समस्त देशों में वग-युद्ध के एक्सा परिणाम ही होंगे । जो कुछ रूस में 
सम्भव हुआ वह इगलैण्ड या फ्रांस में सम्भव नहीं हो सकता फ़ौसिक्षम 
तथा नात्सीवाद का जन्म मार्क्स तथा ऐ'गेल्स की शिक्षा के विरुद्ध हुआ 
है। साम्यवाद की विजय उतनी निश्चित नहीं है जितनी माक्‍से तथा 
उसके साथी सोचते थे । । 

इस प्रकार यद्यपि मार्क्स तथा ऐगेल्स के वर्ग-संघष के सिद्धान्त के 
सामान्य सत्य को तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु उन्होंने श्रमिक 
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वर्ग के अधिनायकतन्त्र के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की है, उसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | ऐतिहासिक विकास से इस कथन की सत्यता सिद्ध 
नहीं होती । 


रूसी साम्यवाद का सबसस्‍्वायत्ती रूप-- 


माक्स तथा ऐ,गेल्स के उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर सगठित 
पहला राज्य सोवियत रूस ही है। उसके शासक माक्स द्वारा प्रतिपादित 
इतिहास की आर्थिक व्य।|ख्या और वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को सामाजिक 
विकास के आधारभूत तथ्य मानते हैं। उन्होंने पुरानी ज्ारशाही के 
स्थान पर श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व भी स्थापित कर लिया है | इस 
नवीन शासन को आन्‍्तरिक तथा बाहरी अनेक बाधाओं में से होकर 


निकलना पड़ा | व यान की कायम रहने में चोवियक शासन को क्रायम रखने में सोवियत रूस ने संसार 
के प्रथम सर्वस्वोयत्ती राज्य (]0६9]887797 5६90८) की स्थापना 
की । अत रक्त न शत जग साम्यवादियों ने संसार के सामने अपने उद्देश्यों कौ पूर्ति के 
लिये नेवोन राज्य को निपुणता प्रकट कर दी है | रूस ने श्रन्य आधुनिक 
राज्यों की अ्पेज्ता अपने राज्य को अधिक के ने राज्य को अधिक केन्द्रीयभूत तथा शक्तिशाली 
राज्य बना लिया है |इटालियन फ्रै सिस्टों तथा जमन नात्सियों ने अपने 
उदय की या के लिए आयात परिक अिमय की प्राप्ति के लिए श्र्थात पश्चिमी सम्यता के लिए साम्यवादी 
तरे के नाश के. ल्रिए- साम्यवादी कारयपद्धति. को ही अपनाया था | 
रूस के साम्यवादी शासक अ्रमिक राजनीतिक-समाजवाद का एक 


नवीन परीक्षण कर रहे हैं | वे नवीन आर्थिक आधार पर एक नवीन 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, बिसमें कोई मौ मानव 


कक तेज पद जय जे कवी दा लय पाल ई मानव के श्रम को खरीद नहीं सकेगा और न पू जी पर जीवित 
रह सकेगा । दूसरे शब्दों में, नये समाज में पुजी का स्वाम्य समाज के 
हाथ में होगा, व्यक्तियों के हाथों में नहीं | इस प्रकार पूजीवादी 
शोषकों तथा वेतनमोगी शोषितों का भेदभाव मिट जायगा) इस च्यैय 
की प्राप्ति के प्रयत्न में उन्हें पू जीवादी वर्ग के विरोध का सामना अपने 


देश के अन्दर तथा बाहर दोनों श्र से करना पड़ा है । रूस में णह-युद्ध 
हुआ और श्वेत सेनाश्रों का सैनिक आक्रमण भी हुआ जिसमें इज्लैंड 


कथा फ्रांस जैसे प्रजोवादी देशी ने सहायता दो | इस कारण उन्होंने 


तैथा फ्रांस जैसे पूजीवादी देशों ने ने सहायता दी | इस कारण उन्होंने 
अपने दाव-पेंच तथा कार्य-प्रणाली में परिवतन अवश्य किये परन्तु उनके 


ध्येय में कोई परिवतन नहीं हुआ - यह ध्येय है--जनता के लिए 
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अधिक सुखदायी जीवन की अवस्थाएे, तथा व्यापक सांस्कृतिक सुयोग 
प्रास करना और इन सबसे ऊपर, आर्थिक तथा राजनीतिक नियत्रण उस 
अल्पमत के हाथों मे रखना जो अन्तिम समाजवादी विजय की ओ्रोर 
बढ़ने में अधिक संलग्न और दढ़ागही दे ।”# 

समस्त सत्ता को क्रान्तिकारियों के एक छोटे से इृढप्रतिश सुसगठित 
दल के हाथों में कायम रखने की प्रवृत्ति के कारण रूस में ऐसी सस्थाश्रों 
एवं आचरणों का विकास हुआ जो श्रधिनायकतन्त्र के मुख्य लक्षण हैं। 
इन संस्थाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण है-ऑल थूनियन कम्युनिस्ट प्वार्टी। 
रूस में शासन-यंत्र का नियन्त्रण इस पार्टी द्वारा ही होता है | इस पार्टो 
की सदस्य संख्या जानबूऋ-कर कम रखी जाती है; इसके नियम कठोर 
हैं जिसके कारण सदस्यता में ब्रद्धि नहीं हो सकती सकती । परीक्षाएं कड़ी दोतो 
हैं और परीक्षण-ताल भो बड़ा लम्बा होता है| जो सदस्य शिथिल 
अथवा अकुशल होते ई या जिनको श्रद्धा में सन्देह होता ह उन्हे निकाल 
दिया जाता हैं। उसमे उन विद्वानों को स्थान नहीं है जो साम्य उन्न विद्वानों को स्थान नहीं है, जो साम्यवाद 


(मम लक, ० 


के आलोचक हैं या धर्म के पुजारी री [ द्रॉद्स्की जैसा प्रसिद्ध साम्यवादी 
नेता भी पहले अ्तरक्ञ मण्डल से, फिर साम्यवादो पार्टी से और अन्त 
में देश से निर्वोसित कर दिया गया क्योंकि उसने शासन द्वारा 
पू'जीपरतियों तथा ज़मीदारों को जो स्वियते दी गई” थीं, उनकी आलो- 
चना करके साम्यवादी दल की उपेक्षा को ओर उसका अनुशासन भंग 
किया । झॉल यूनियन साम्यवादी दल ही देश को एकमात्र राजनीतिक 
पार्टी है | अन्य किसी भी राजनीतिक दल को जिसका दूसरा“ कोई 
सिद्धान्त हो वहाँ कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है। इस पार्टी के कार्यों 
का नियमन एक केन्द्रीय समिति द्वारा होता है जिसका चुनाव पार्टी के 
वार्षिक अधिवेशन में होता है । यह केन्द्रीय समिति पार्टी के कार्य- 
संचालन के लिए, तीन छोटी उपसार्मर्तियोँ का चुनाव करती है जिनमें से 
एक राजनीतिक समिति ([?0॥00४) 307९००) कहलाती है। इसमें 
पार्टी के कुछ प्रमुख नेता द्वोते हैं जो पार्टी की नीति -थदि निर्धारित 
क्रतै हैं। देश की प्रशुल शासन संस्थाओं, जैसे स्थानीय सोवियत, 


प्रान्तीय  कांग्रे सों, राष्ट्रीय विधान सभाओं एव प्रशासनीय संस्थाञ्र श्र: राष्ट्रीय विधान सभाओं एव प्रशासनीय संस्थाओं श्रादि 
के निर्वाचन पर परोक्ष रूप से इस राजनीतिक समिति का नियंत्रण डीठ निव ऐेज्ष रूप से इस राजनीतिक समिति का नियू | 


हट [। सन्‌ १६३६ ई० के विधान से देश में राजनीतिक अजातन्त्र को मर» ० के विधान से देश में राजनीतिक ग्रजातन्त्र की मशी» 


# (00४6४ ; ८०९४४ ?०॥४८०४]- 060ए 7. 409. 
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नरी स्थापित की गई है | समस्त व्यवस्थापिंका, कार्यपालिका तथा न्याय- 

भीलिका की सत्ताएँ सुप्रीम कौंसिल के हाथों में है; जिसमें दो सभा-यह 
हैं जिनमें से प्रायः प्रत्येक में ६०० सदस्य हैं जिनका चुनाव गुप्त मतदान 
द्वारा सार्वभोम प्रोह् मताधिकार के आधार पर होता है। इतना होते 
हुए भी सत्य तो यह है कि शासन का वास्तविक नियन्त्रण साम्यवादी 
दल ((:07970 77५: 79779) के हाथों में है। साम्यवादी दल के 
अ्रतिरिक्त दो ओर साम्यवादी संगठन हैं, जो साम्यवादी व्यवस्था 
कायस रखने में सहायक हैं। एक का नाम है साम्यवादी युवक संघ 
जिसमें १४ से २२ वर्ष के जुवक-युवतियाँ सदस्य हैं | दूसरा साम्यवादी 
बालसंघ है जिसमे १० से १४ वर्ष के बालक-बालिकाएं सदस्य हैं। 
इनमें से ही लोग साम्यवादी पार्टी के नये सदस्य बनते हैं । 


यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि साम्यव्गदी दल के 
सदस्यों को अपनी काय-प्रणाली की आलोचना करने में काफी स्वतन्त्रता 
रहती है। थे अपने सुझाव भी पेश कर सकते हैं। परन्तु विचार तथा 
बहस के बाद जब दल द्वारा कोई नौति स्वीकार कर ली जाती है, तब 
उसे सब सदस्यों को स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद किसी को 
उसकी आल्लोचना करने का अवसर नहीं दिया जाता श्रथवा उसके 
विरुद्ध विचार प्रकट करने का अधिकार नहों रहता | उसका अनुशासन 
बढ़ा कठोर है; वह सर्वथा सेनिक ढग का है। दल ने अपने सदस्यों 
की सेवा तथा चरित्र एवं सत्यता का आदश बहुत ऊँचा रखा है | 


सोवियत रूस में साम्यवादी शासन श्रमिक वग की अधिनायकशाही 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम आंशिक रूप से सही है और ग़लत भी । 
यह सही इसलिए है कि राज्य उन लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार 
नहीं देता जो मज़दूर नहीं हैं ओर शासन-सत्ता का आधार दमन-शक्ति 
है। सोवियत राज्य अधिनायकतंत्रीय अथवा संस्वायत्तवादी है; क्योंकि 
उसने सफलतापूर्वक समस्त अन्द्रूनी विरोधी तत्वों का ख़ात्मा कर दिया 
है और वह एकदलीय राज्य बन गया है, जैसा कि नात्सी तथा फ़ैसिस्ट 
इटली में था। परन्तु यह नाम अनुपयुक्त इसलिये है कि रूसी शासन 
श्रमिकों के बहुमत का नहीं है। देश का शासन औद्योगिक मजदूरों 
के हाथों में नहीं वरन कुछ थोड़े से उच्च कोटि की वर्गमीय चेतना-युक्त 
सुयोग्य तथा अनुशासन के कठोर नियन्त्रण में रहने वाले ऋान्तिका रियों 

है. ६ 
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के हाथों में है। इस प्रकार रूसी सरकार को अमिक वग के हित में 
झधिनायकतंत्र कहां जा सकता है | 

अ्रधिनायकतन्त्र का अर्थ है राजनीतिक काय के सर्वोच्च साधन या 
अर्च के रूप में बल या दमन का प्रयोग | साम्यवादियों कौ यह दृढ़ 
धारणा है कि पूजीपतियों में तक या बहस द्वारा परिवतंन नहीं किया 
जा सकता | अ्रत: उनके विरोध का नाश बल-प्रयोग से करना चाहिये | 
बे जिन लाभों का भोग करते हैं, उन्हें स्वतः शान्तिपूक त्यागने के लिये 
वे तैयार नहीं होंगे । श्रमिक पू जीपतियों को सम्पत्तिविहीन बनाने के लिये 
और क्रान्ति के विरोधियों के अपने खोये हुये लाभों को पुनः प्राप्त करने 
के प्रयत्नों के दमन के लिये श्रमिक-राज्य की ओर से सशस्त्र हिंसा की 
ग्रावश्यकता है | यदि सत्ता इस्तगत करने के लिए आक्रमण के रूप में 
बल की आवश्यकता है, तो विरोधियों के विरुद्ध आत्मरक्षा के लिये 
बलप्रयोग की निन्‍दा करना मूखंता होगी। जैसा कि ट्रीटस्की ने उचित ही 
कहा है--'एक क्रान्तिकारी वर्ग को जिसने शस्त्रों द्वारा सत्ता प्राप्त की 
है, उन सभी प्रयत्नों को जिनके द्वारा इस सत्ता से उसे वंचित करने का 
प्रयत्न किया जायगा बल-प्रयोग से व्यर्थ करना पड़ेगा और वह ऐसा 
अवश्य करेगा |” इस प्रकार साम्यवादोी राजनीति को स्थायी युद्ध 
समभते हैं और राज्य को विशुद्ध दमन का अस्त्र | इस प्रकार वे लौहइ- 
इस्त द्वारा शासन-यन्त्र का प्रयोग करते हैं और जो देशद्रोह या राजद्रोइ 
के अपराधी हैं या उनके कार्मों मे बाधा डालते हैं उन्हें कठोर से कठोर 
दण्ड दिया जाता है | अपने विरोधियों के दमन के लिए बल-प्रयोग को 
एक मुख्य अस्त्र के रूप में मानने के कारण उनका नात्सियों तथा 
फ्रैसिस्टों से बड़ा साहश्य है, इस प्रकार सर्वस्वायत्तवादी राज्य को अधि- 
नायकतन्त्र होना पढ़ता है ओर उसे हिंसा तथा बल-प्रयोग पर रहना ही 
पड़ता दे | 

इसका यह अर्थ नहीं है कि साम्यवादी जनता को अपने पक्त में करने 
के संबध में उदासीन रहते हं | वे स्कूल, रेडियो, सिनेमा आदि प्रचार के 
समस्त साधनों द्वारा अ्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। वे शेशव-काल 
से ही जनता को अपने सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाते हैं। उनके थुवक-संघ 
जनता को साम्यवाद के इतिहास तथा पिद्धान्तों के संबंध में शिक्षा देने के 
छिंए, ही हैं। वे उन्हें क्रान्ति के दाव-पेंच के सम्बन्ध में भी शिक्षा देते हैं | 
' **रुखी साम्यवादी पूंजीवादी देशों के प्रजातन्त्र तथा प्रजातन्त्रीय 
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संस्थाओं का उपहास करते हैं | राजनीतिक काय के साधन के रूप में 
बल-प्रयोग की सर्वोच्चता में विश्वास करने तथा शासन की समस्याओं के 
बोद्धिक समाधान की संभावना में अ्रविश्वास के कारण वे प्रज्ञातन्त्र को 
अव्यवहाय समभते हैं | राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में उनके जैसे विचार 
हैं वे भी उन्‍हें इसी परिणाम की ओर ले जाते हैं | बोल्शे विकों ने विधान- 
परिषद्‌ के कार्य में बाधा डालकर उसे श्रसंभव कर दिया गया था | 
किन्तु यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि साम्यवाद तथा प्रजातन्त्र 
में कोई सैद्धान्तिक असंगति नहीं है | साम्यवादी लेखक जिप्त प्रजातंत्र की 
श्रालोचना करते हैं ओर जिसे अ्रवास्तविक कहते हैं, वह है पूं जीवादी 
देशों में प्रचलित प्रजातंत्र | उनकी यह मान्यता है कि पूजीवाद के 
अन्तर्गत जिसमें ओद्योगिक मज़दूरों को कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं होती 
ओर जिसमें उन लोगों के हाथों में श्रनुचित राज्यसत्ता होती है जो समाज 
में श्राथिक जीवन का नियन्त्रण करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र नाममात्र 
का है, उसमें कोई तत्व नहीं होता | जिन व्यक्तियों के पास सम्पत्ति नहीं 
है उनके लिए न स्वतंत्रता है और न समानता ही; उन्हें केवल उन 
व्यक्तियों को अपना श्रम बेचने की स्वतन्त्रता है, जो उत्पादन के साधनों 
के स्वामी हैं | इस प्रकार के व्यक्ति शासन पर कोई नियन्त्रण नहीं रख 
सकते | एक उम्मीदवार के लिए चुनाव में एक बार मतदान करने का 
अधिकार कोरा श्रधिकार है। इसी प्रकार शासन के कार्यों की आलो- 
चना का अधिकार एक प्रकार का विलास है जिससे अधभूखे तथा अधिक 
काम्र से थके मांदे मज़दूरों में लाम उठाने की क्षमता नहीं | मज़दूर तो 
यह चाहता है कि उसे भरपेट भोजन मिले और जीवन की सहाय अव- 
स्थाए' प्राप्त हों, और उसे अ्रपना जीवन अपनी इच्छानुसार सुख से 
बिताने के लिए पूर्ण सुयोग मिलने, केवल शासन की आलोचना तथा 
उम्मीदवार को राय देने का निरथंक अधिकार ही नहीं | साम्यवादी का 
यह दृढ़ विश्वास है कि शासन का ढांचा कितना ही प्रजातांत्रिक क्‍यों 
न हो, वास्तविक सत्ता उन्हीं लोगों को प्रात होगी, जिनके पास आर्थिक 
सत्ता है | इस प्रकार पूजीवादी समाजों में वास्तविक प्रजाठन्त्र काय 
नहीं कर सकता। यह श्रमिकों के अ्रधिनायकतंत्र काल में भी अ्रव्यवहार्य 
होता है | किन्तु फ़ैसिज़्म के उदय के कारण तथा फ़ेंसिस्ट शासन भ 
साम्यवादियों को भाषण तथा सभा-सम्मेलन के स्वातंत्र्य का निषेध होने 
के कारण साम्यवादियों के स्वतंत्रता तथा प्रजातँत्र के प्रति दृष्टि-कोण में 
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थोड़ा परिवर्तन श्रवश्य हुआ है | सन्‌ १६३६ ई० के सोवियत-विधान का 
रूप, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, सर्वथा प्रजांतांत्रिक है| 

रूसी साम्यवादियों ने सबसे पहले संसार को यह बतला दिया कि 
आर्थिक नियोजन सर्वस्वायत्वादोी राज्य का एक अनिवाय लक्षण है। 
यह उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य के स्वाम्य तथा समाज के 
झौद्योगिक जीवन पर राज्य के नियन्त्रण का आवश्यक परिणाम है। 
यदि उत्पादन की प्रकृति तथा परिणाम का निश्चय व्यक्तिगत उद्योग- 
पतियों पर ही नहीं छोड़ देना है, वरन्‌ राज्य द्वारा उसका निश्चय होना 
है तो नियोजन राज्य कौ आशिक पद्धति का एक आवश्यक अंग होगा | 
ग्रहयुद्ध के समय में भी रूस में नियोजन को व्यवस्था करनी पड़ी जिससे 
लाल सेना को रसद मिलती रहे | वह असन्‍न्तोषप्रद रही तथा लेनिन के 
सामने श्राथिक विनाश का भय आ खड़ा हुआ | उसने नवीन आर्थिक 
नीति की धोषणा की, जिसने पू जीपतियों को श्रनेक रियासतें दीं। देश की 
आर्थिक व्यवस्था पर उसके अच्छे परिणाम निक्रते। जब स्टालिन ने 
सत्ता ग्रहण की, तो उसने उस नीति का अन्त कर दिया और राज्य ने 
व्यापार तथा उद्योग पर फिर से राज्य का नियन्त्रण स्थापित कर लिया | 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के 
अनुसार काय किया गया और इनके फलस्वरूप रूस के उद्योगों में काफ़ी 
प्रगति हुई । जमनी तथा इटली ने भी इसका अनुसरण किया | ससार- 
व्यापी मन्‍्दी तथा बाद में जमती के विरुद्ध छिड़ जाने वाले युद्ध ने इज्जलेंड 
की आर्थिक नियोजन करने के लिए. बाध्य किया । हमारे देश में भी 
कॉग्रेस ने आर्थिक नियोजन कमीशन की स्थापना की, जो कांग्रेसी म॑ त्रे- 
मण्डलों के त्यागपत्नों कें कारण अपना काय नहीं कर सका | संसार 
खार्थिक नियोजन के विचार के लिए सोवियत रूस का ऋणी दे । 

साम्यवाद ने रूस की जनता के केवल राजनीतिक तथा श्राथिक 
जीवन पर ही प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं किया है, वरन्‌ जीवन के अन्य 
क्षेत्रों पर भी प्रमाव डाला है। धरम, क्रानूत तथा शिक्षा आदि सभी 
वस्तुओं का साम्यवाद के लक्ष्य की सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाता है | 
साम्यवादी धर्म के विरोधी हैं, और धर्म को “जनता के लिए अ्रफ्नीम”” 
मानते हैं, क्योंकि घ्रम॑ इमारे कष्टों को ईश्वरीय विधान बताकर उन्हें 
सइन करने ओर शासकों की अधीनता का पाठ पढ़ाता है | साम्यवादो 
दल के सदस्य अ्रनीश्वरवादी हैं। रूस में पादरी आदि मताधिकार से 
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वंचित हैं | रूस के साम्यवादी शासकों ने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, संगीत 
और कला की कारयबृद्धि के लिये प्रयत्न किया है, किन्तु इन ज्षेत्रों में 
उनके काम राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
ही हैं। वे ऐसे विज्ञान या दर्शन की शिक्षा की आज्ञा नहीं देते, जो 
साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध हैं | रूस की पाठशालाओं तथा विद्या- 
लयों के लिए पाञ्य ग्रन्थ इस उद्दे श्य से निर्धारित किये जाते हैं कि तरुणों 
तथा बालकों के मन पर साम्यवाद के गौरव की छाप पड़ जाय | रूस के 
क़ानून से भी यही कार्य लिया जाता है । 


साम्यवादी सिद्धान्त 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है साम्यवाद का आधार 
मार्क्स तथा उसके मित्र ऐगेल्स के वे सिद्धान्त हैं, जिनका वणन उन्होंने 
अपने 'साम्यवादी घोषणा-पत्र' में किया है | यह घोषणापत्र एक पद्धति 
का सिद्धान्त है, एक कार्यक्रम है, जिसके द्वारा पू जीवादी समाज से भावी 
समाजवादी समाज को ओर श्रग्मनसर हो सकते हैं। इसमें उस भावी समाज 
का पूण चित्र अकित नहीं किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के उस 
सिद्धान्त के आधार पर है जिसका विवेचन माकर्स ने किया है और जिसे 
साम्यवादियों ने स्वीकार कर लिया है। यह सिद्धान्त राज्य के उस 
परम्परागत सिद्धान्त के विपरीत है जिसका समथन प्रजातन्त्रवादी तथा 
अदर्शवादी करते हैं | परम्परागत सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य एक निग्रम 
समुदाय ((:०॥[0079/6 ४70४) है, जिसमें विविध वर्ग सामान्य हित 
के लिये काय करते हैं | उसका अस्तित्व प्रत्येक नागरिक को ऐसे सुयोग 
प्रदान करने के लिए है जिससे उसके व्यक्तित्व का स्व॒तन्त्र रूप से विकास 
हो सके | वह एक ऐसा स्तर प्रदान करता है जिस पर मनुष्य बिना 
किसी भेदभाव के नागरिकों के रूप में मिल सकें और सर्वोच्च कल्याण 
की प्राप्ति करने में एक दूसरे की सहायता कर सके | 


राज्य ; एक वर्गीय संगठन--- 


साम्यवाद इस सिद्धान्त को बिलकुल अस्वीकार कर देता है। उसके 
अनुसार राज्य कभी निगम-समाज नहीं रहा, जिसका लक्ष्य सामान्य हित 
की कार्येबृद्धि हो । राज्य तो सदैव से ऐसी संस्था रद्दा है और रहेगा जिसमें 
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एक आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्गों पर आधिपत्य करता है श्रौर उनका 
शोषण करता है | शासकों का मुख्य और जानबूककर स्थिर किया हुश्रा 
लक्ष्य समाज का कल्याण कभी नहीं रह्दा। उन्होंने राज-सत्ता का प्रयोग 
अपने तथा अपने समथकों के हितों की अभिवृर्द्धि के लिये ही किया है। 
राज्य की समस्त संस्थाऐ इसी उद्दृश्य से स्थापित हैं कि उनके द्वारा 
शासक अ्रपनी सत्ताश्रों को क्रायम रखें और उनका उपभोग करते रहें 
ओर शोषित तथा श्रत्याचार-पीड़ित जनता के लिये उन्हें सत्ता-विहीन 
करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाय | वतमान्‌ पू'जीवादी राज्य 
इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनकी समस्त सस्थाएँ एक उद्देश्य से 
सद्चालित हैं| उन विचारों तथा सिद्धान्तों का रक्षण जिनके श्राधार पर 
वर्तमान पूजीवादी समाज खड़ा हुआ है अर्थात्‌ व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता | पू जीपति का अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अधिकार 
क्रायम रहना चाहिये और उसका स्वतन्त्रता के साथ भोग कर सकने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये | क्वानून, पुलिस, मजिस्ट्रेट तथा देश का 
सशस्त्र बल भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये है। “साधारणतया दशड- 
विधान सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों 
की अपेक्षा अधिक कठोर रहा है; क्योंकि पू जीवाद मानवों के हितों की 
अपेक्षा सम्पत्ति के हितों की रक्षा के लिए अधिक व्यग्न है [!%# जिस ढग 
से विदेशी शासन अपने विज्ञित देशों मे आधिपत्य क्रायम रखते हैं उससे 
भी यह सत्य स्पष्ट प्रश्ट हो जाता है। इस प्रकार साम्यवादी यह मानते 
हैं कि राज्य एफ वर्गीय संगठन है; यह एक विशुद्ध बल की ससथा है ; 
यह समस्त समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न सामान्य जन- 
कल्याण की सिद्धि की द्वी चेष्टा करती है । 

साम्यवाद वतंमान्‌ उत्पादन एवं वितरण की पद्धति में अमूल परि- 
वर्ततन करना चाहता है। वह उत्पादन के समस्त साधनों को मज़दूरों के 
नियन्त्रण में लाना चाइता है, जो अपने अ्रम हारा कच्चे माल को उप- 
भोग्य वस्तुश्रों में परिणत कर देते हैं ओर इस प्रकार सम्पत्ति के एकमात्र 
स्रोत हैं | मज़दूरों के कल्याण का एक ही मार्ग है और वह यह है कि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का नाश कर भूमि, पूजी तथा उद्योगों का समाजीकरण 
कर दिया जाय | जब तक ऐसा नहीं होगा मजदूरों की दशा में सुधार 
नहीं ही सकेगा और वे जीवन-संग्राम का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे । 
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हैक अम्+ नये इनका किक 


सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त [ रेध३ 


श्रमिक लोग पूजीवादी राज्य के शासन-यन्त्र पर अधिकार जमा कर 
पार्लामैंटट में बहुमत द्वारा समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर 
सकते | यह यन्त्र तो पू जीवाद के पोषण के लिये ही ठीक है उससे विपरीत 
उद्द श्य के लिये उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता | समाजवार्दा समाज 
की स्थापना के लिये वह व्यथ है। क्रांतिकारी उद्दंश्यों के लिये उसका 
प्रयोग नहीं हो सकता | 

श्रमिक वर्ग को पू जीवादी राज्य का ख्ात्मा करके उसके स्थान पर 
नये ढंग का सामाजिक संगठन स्थापित करना चाहिए मो सम्ाजवाद 
की आवश्यकताओं के अनुकुल हो । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक 
वर्गीय चेतना युक्त क्रान्तिकारी श्रमिक वर्ग को दमनकारी राज्य के यन्त्र 
का प्रयोग करना होगा जिससे वह पूजीपतियों को उनके उच्च स्थान से 
गिरा सके और र उन्हें सम्पत्तिहीन कर सके | संक्रमण काल में राज्य एक 
वर्गीय संगठन तथा सशस्त्र हिसा की सस्था बनी रहेगी जेसा वह अरब तक 
रहा है | पूजीवादी राज्य तथा संक्रमणकालीन इस राज्य में जो श्रमिकों 
का अधिनायकतन्त्र होगा केवल इतना ही अन्तर होगा कि वह केवल 
अमिकों का प्रतिनिधित्व करेगा, पूजीपतियो का नहीं। राज्य का प्रयोग 
श्रमिकों के हितों कौ अभिवृद्धि के लिए, किया जायगा, उसके विरोधियों के 
हितों के लिए नहीं । यह समस्त समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता और 
न सामान्य जन-कल्याण की अभिवृद्धि के लिये ही प्रयत्न करता है। 
साम्यवादियों के लिये मजदूरों तथा पूजीपतियों के सामान्‍य हितों जेसी 
कोई चीज़ नहीं है । 

श्रमिक राज्य का उद्दे श्य पू जीवादी राज्य के उद्देश्य से मिन्न है, अतः 
उसकी संस्थाएं भी भिन्न होनी चाहिए। प्रत्यक्षतः उधषमें ऐसी संस्थाश्रों 
के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जो व्यक्तिगत सम्पति और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता के विचारों पर अध[रित है। उसकी शासन-समितियाँ मजदूरों 
का मज़दूरों के रूप मे उनके हितों के अनुसार संगठित समुदायों के 
रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं | सामान्य निवास के आधार पर संगठित 
व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में नहीं | दूसरे शब्दों में, जहाँ उदार प्रजातन्त्र 
अपनी संस्थाओं का निर्माण व्यक्तियों के अधिकारों के आधार पर करता 
है, वहाँ साम्यवाद उनका आधार मज़दूर वर्ग के सामूहिक अधिकारों पर 
रखता है। इस सिद्धान्त के आधार पर रूस में अनेकों 'सोवियतों? का 
निर्माण किया गया | रूसी राज्य में 'सोवियत' का महृत्त्वपूण स्थान है। 


रेप्च४ ] - राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


साम्यवादी अधिनायकतन्त्र का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण अ्रज्ध रूस की 
साम्यवादी पार्टी है | “यह एक सुसंगठित राजनीतिक संस्था है जिसमें 
ऐसे कर्ंठ सदस्य हैं जिनको उनकी योग्यता तथा भक्ति के कारण अमिकों 
द्वारा निर्वाचित सरकारी संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करने के लिये प्रस्ताव 
योजनाऐ तथा नीतियाँ बनाने का भार निश्चिन्तता पूबक सौपा जा 
सकता है |”? 


राज्य--एक हिसात्मक संस्था-- 

चूँ कि श्रमिक इस नये राज्य का पूंजीवादी वर्ग के दमन. ला उसे 
सम्पतिहीन बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, अ्रतः यह सुस्पष्ट है कि वह 
दमनकारी तथा स्वेच्छाचारी होगा | जैसा कि ऊपर बतलाथा जा चुका 
है, उसे अपनी सत्ता का प्रयोग पृ जीपतियों के दमन के लिए करना होगा 
जिससे वे उस मज़दूर वर्ग के द्वारा किए. गए निशुयों को स्वीकार करें 
जिसका वे शताब्दियों से शोषण करते रहे हैं। यह शासन न इस भाव 
में प्रजातान्त्रिक हो सकता है कि बह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व 
करता है ओर न इस भाव में स्वतन्त्र ही हो सकता है कि वह व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता के लिए क्लायम है। ऐगेल्स के निम्मलिखित कथन से यह 
सवा स्पष्ट हो जायगा : “चू कि राज्य केवल अस्थायी सस्था है जिसका 
प्रयोग क्रान्ति मे विरोधियों के बलपूर्वक दमन के लिये किया जाता है, 
इसलिये स्वतन्त्र तथा लोकप्रिय राज्य की बाते करना सवेथा हास्थप्रद 
होगी | जब तक श्रमिक वग को राज्य की आवश्यकता है, उसे उसकी 
आवश्यकता स्वतन्त्रता के हितों के लिए नहीं वरन्‌ विरोधियों का दमन 
करने के लिये हैं; ओर जब स्वतन्त्रता की बात करना सम्भव हो जाता है, 
तब राज्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाता |” 


राज्य एक अस्थायी संस्था हे-- 

उक्त अवतरण में ऐगेल्स ने राज्य को अस्थायी” संस्था कहा है | 
उसने उस समय की ओर भी संकेत किया है जब कि राज्य का अन्त हो 
जायगा | इस भाषा का प्रयोग राज्य के सम्बन्ध मे साम्यवादी सिद्धान्त 
की एक दूसरी मदृत््व्पूण विशेषता क्री ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
करता है। यह राज्य को एक स्थायी सामाजिक सद्भठन का रूप नहीं 
मानता और न उसे सर्वोच्च तथा सब प्रकार से पूर्ण सामाजिक सद्भठन 


सामाजिक पुनर्निमौण के सिद्धान्त [ ३८४ 


मानता हैं जैसा कि आदशंवादी मानते हैं। साम्यवादी एक ऐसे समय 
की कल्पना करते हैं जब समाज राज्यविहीन (5090८!०५७) हो जायगा 
श्रोर वे हर प्रकार से ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न करते हैं। 
उनके दृष्टिकोश को समभना सरल है। उनके अ्रनुसार राज्य सारतः 
एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का अपने स्वार्थ के 
लिए शोषण करता है | पूंजीपतियों पर श्रमिक वर्ग की विजय हो जाने 
के उपरान्त उसके ( राज्य को ) अस्तित्व के लिये कोई आधार ही नहीं 
रह जाता ; उस समय राज्य का क्षय हो जायगा। साम्यवादियों का 
आअदश्श एक वर्गहीन समाज है उसमें वर्गों का स्थान स्वेच्छापूर्वक 
निर्मित समुदाय ले लेंगे। ऐसे समाज मे राज्य की दमनकारी सत्ता के लिए 
कोई स्थान नहीं होगा, उसमें पूण स्वतन्त्रता होगी। राज्यविहीन तथा 
वर्गहीन समाज के सम्बन्ध में “श्रराजकतावाद”” पर विचार करते समय 
विशद रूप में विचार किया जायगा । जैसा हम आगे देखेंगे, यह आदर्श 
फ़ेसिज्म के आदर्श से सवंथा मिन्न है। राज्य का साम्यवादी सिद्धान्त 
उससे सर्वथा भिन्न है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि साम्यवादी 
रूस में राज्य के क्षय होने के कोई लक्षण नहीं देख पढ़ते | शायद क्षय 
होने की प्रक्रिया बड़ी लम्बी होती है, उसके लिए कोई अवधि नियत नहीं 
की जा सकती | राज्य का विनाश एक पल भर में नहीं हो सकता । 


साम्यवाद ; एक अन्‍्तराष्ट्रीय आन्दोलन 


“एक सर्वोपरि सामाजिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय राज्य के साम्यवाद 
द्वारा निषेध का उसकी श्रन्वर्राष्ट्रीय प्रकृति से सम्बन्ध है | यह स्मरण 
रखना चाहिए कि साम्यवाद वास्तव में एक सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन 
है| उसकी कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है । प्रत्येक देश को साम्यवादी पार्दी 
अपने आप को दूसरे देश की साम्यवादी पार्टी से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध 
समभती है। सभी राष्ट्रीय साम्यवादी दल अनन्‍्तर्राष्ट्री साम्यवादी सल्च 
((९००४70 ए०४५६ 7(277800079]) के अधीन हैं ओर उसके आदेश 
को मानने के लिये वचनबद्ध हैं| साम्यवादी घोषणापत्र के अन्तिम शब्द 
निम्न प्रकार हैं : “श्रमिक वर्ग को अपने बन्धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
खोना है, वरन्‌ उसे विश्व को विजय करना है। सब संसार के मन्भदूरों, 
परस्पर मिल जाओ |”? इन शब्दों ने इस आन्दोलन को अ्रवश्य ही 

४६, 


शे८६ ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे दिया है | एक सच्चे साम्यवादी की अपने राज्य कौ 
अपेक्षा अपने दल के प्रति श्रघिक भक्ति होती है ; उसका सर्वप्रथम कर्तव्य 
कॉमिन्टन ((:0॥77777/67) के प्रति है, उस देश के प्रति नहीं जहाँ 
उसका आवास है | इस दृष्टि से भी साम्यवादी दृष्टिकोण फ़े सिस्ट दृष्टिकोण 
से, जो उग्म रूप में राष्ट्रीय है, सर्वथा भिन्न है | यहाँ यह ध्यान रखना 
उचित है कि सोवियत रूस अरब राष्ट्रीय आदर्श की ओर क्रुकता जाता है । 
ऐसा भी सुना गया था कि कई देशों की साम्यवादी पार्टी ने कॉमिन्टन 
की अ्धीनता को अस्वीकार कर दिया है। दितीय विश्वन्युद्ध के 
दिनों में कॉमिन्ट्न का भद्ञ कर दिया गया था, परन्तु कॉमिनंफ्रॉर्म 
((१०777770777) के नाम से हाल ही में उसका पुनजन्म हो चुका है | 


साम्यवाद के अन्तगत मजदूरों की अवस्था 


यदि सोवियत रूस के आधार पर इस सम्बन्ध में कुछु परिणाम 
निकाले जॉय, तो यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी समाज में कार्य 
तथा श्रम दायित्व तथा सम्मान की बाव दोनों ही हैं। ऐसे समाज का 
एक प्राथमिक नियम यह हे--“जो काम नहीं करता, उसे खाना भी नहीं 
मिलता ।” परन्तु मज़दूर को अपने काम का चुनाव करने की स्वतन्त्रता 
नहीं है, उसे वह्ठी काम करना पढ़ता है जो उसके लिये राज्य निश्चय 
करता है | उसके हितों का संरक्षण उन विविध श्रम-सट्डुं द्वारा होता है, 
जिसका वह सदस्य होता है। इन सद्धों को कार्य करने की कोई 
वास्तविक स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, उन पर साम्यवादी पार्टी का आफिपत्य 
है और वे केवल उसकी सहायक संस्था जैसी हैं। वेतन व्यक्तिगत योग्यता 
के आधार पर दिये जाते हैं| इस सम्बन्ध में आदश यह है--“प्रत्येक 
श्रपनी योग्यतानुसार काय करे और प्रत्येक को अपने परिश्रम के श्रनुसार 
मिलते ।? इस उद्दे श्य से सब औद्योगिक अमिकों को योग्यता के अनुसार 
कई समुदायों भें विभाजित कर दिया गया है | 


साभ्यवाद का मूल्यांकन 


साम्यवादी रूस की सफलताञओ्रों तथा असफलताओं पर यहाँ 
विचार करना इमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो श्रपना ध्यान उसके 
सैद्धान्तिक मूल्यांकन तक ही सीमित रखेंगे। सबसे प्रथम हम इस साम्य- 


सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त [ शेष्ए७ 


वादी विचार को स्वीकार नहीं करते कि राज्य एक वर्ग का संगठन है 
ओर वह हिंसात्मक संस्था है। वर्तमान राज्यों के सम्बन्ध में यह 
बात कितनी ही सत्य क्‍यों न हो ओर इसने उनके दोषों तथा त्रुटियों 
की ओर ध्यान आकर्षित करने में चाहे कितनी ही बड़ी सेवा क्‍यों 
न की हो, वास्तव में राज्य का वही सिद्धान्त समुचित है जो प्राचीन 
सिद्धान्त ((.]95509] 7]6०79) के नाम से विख्यात है और जिसके 
अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका लक्ष्य नागरिकों के व्यक्तित्व 
का विकास है। यह इच्छा पर कायम है, बल पर नहीं ; साम्यवादी 
विचार दूषित राज्यों के संबंध में ही सत्य है। 

दूसरे, यह स्वीकार करते हुए कि आजकल का राज्य पू'जीवादी वर्ग 
के पक्ष में श्रधिक है और मजदूर वर्ग के प्रति श्रत्याचारी तथा दमनकारी 
है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है, इगें उन दोषों को दूर करने 
तथा उसमें परिवर्तन करने के जो उपाय साम्यवादी बतलाते हैं उनके 
आओचित्य पर सन्देइ है। इसमें सन्देह है कि हिंसत्मक आन्दोलन तथा 
तीत्र वर्गीय संघर्ष जिसकी क्रान्तिकारी साम्यवादी कल्पना करते है 
ग्रादर्श समाज की स्थापना कर सकेंगे। हिंसा की बार-बार चर्चा, 
उसका प्रोत्साहन दथा उसका प्रयोग जंगलीपन के बन्धनों को शिथिल कर 
देगा जिससे एक न्याय, सुब्यवस्थित तथा शान्तिमय समाज की स्थापना 
अ्रसमव हो जायगी। गत दोनों महाशुद्धों के बाद मित्र राष्ट्रों के अन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति की अभिवृद्धि के प्रवत्नों की असफलता से यह बात 
सर्वथा स्पष्ट हो जाती है | क्रान्तियों के द्वारा उनके प्रारम्भिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति में कभी-कभी ही सफलता मिलती है। वे समाज को एक अस्त- 
व्यस्त स्थिति में छोड़ देती हैं और कोई यह नहीं कह सकता कि उस 
स्थिति में से कैसे समाज का जन्म होगा | प्रायः क्रान्तियों में से जिस 
समाज का जन्म होता है, उसका रूप उससे भिन्न होता है जिसकी हम 
आश। करते हैं | क्रान्ति की सफलवा के बाद जिन व्यक्तियों के हाथों 
में सत्ता होती है, वे आवश्यक रूप से क्रान्ति के संचालक नहीं होते ; वे 
उनकी अपेक्षा कम आदर्शावादी तथा अधिक स्वार्थी और महत्वाकांची 
होते हैं | मोले ने लिखा है कि “क्रान्तिकारी नेता अग्नि-पथ पर चलता 
है ।” बह यह नहीं जानता कि उसका माग उसे किधर ले जायगा | अतः 
इसकी संभावना नहीं है कि साम्यवादियों के ढग उन्हें अपने चरम ध्येय 
तक पहुँचा देंगे | 


शव ] राज्य-विजश्ञान के मूल सिद्धान्त 


इस संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए आजकल के समय में 
क्रान्तिकारी विप्लव उतना आसान नहीं है जितना कि पैरिस कम्यून 
([?४78 (.07777776) के समय था | किसी भी नागरिक प्रजा को 
उस शासन के विरुद्ध सफलता के सुयोग प्राप्त नहीं हो सकते जिसे 
सुशिक्षित तथा यांत्रिक सैन्य बल का समथन प्राप्त हे 


इसके बाद एक दूसरी कठिनाई और भी पैदा होती है। साम्य- 
वादियों की यह कल्पना है कि पूजीवादी वणग के हाथों में से सत्ता प्राप्त 
करने के बाद साम्यवादी दल सत्ता का परित्याग कर देगा और राज्य- 
विहीन तथा वर्ग-विहीन समाज की स्थापना हो जायगी। मानव अनुभव 
में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस त्याग की संभावना सत्य प्रमाणित 
हो सके। जिन लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है, वे उस समय तक 
उसे अपने हाथ में रखते हैं जब तक उनमें उसकी स!मथ्यं होती है | ऐसा 
सोचने का कोई कारण नहीं है कि साम्यवादी दल ऐसा नहीं करेगा | 
यह भी समझे में नहीं आता कि जो शासन बल-प्रयोग एवं ईसा के 
अझाधार पर टिका हुआ है वह कैसे ऐसे नये समाज की स्थापना कर 
सकेगा जिसमें बल-प्रयोग तथा हिंसा का सर्वथा अमाव हो | जितना ही 
इम इस पर विचार करते हैं, उतनी ही हमारी यह धारण पुष्ट होती 
जाती है कि सशस्त्र क्रान्ति वैसे नये प्रकार के समाज को जन्म नहीं दे 
सकती जिसकी समाजवादी कल्पना करते हैं। हिंसा की प्रणाली “न्याय 
की धात्री' नहीं हो सकती। 


अन्त मे, यह भी सन्देहास्पर है कि वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन 
समाज की स्थापना वांछनीय है या इसकी मानव प्रकृति से कुछ संगति 
भी है। वर्गीय भेदभाव मानव-प्रकृति में जड़ पकड़ गये हैं; ऐसा कोई 
मानवन्समाज नहीं है जिसमे उनका विकास न हुआ हो । राज्य मानव- 
प्रगति की एक अनिवाय शर्त है; सभ्यता, संस्कृति, कला, दशन, धर्म, 
संक्षेप में, वे सभी तत्व जो मानव जीवन को श्र ष्ठतम एवं सुन्दर बनाते हैं 
राज्य की छुत्रछाया में ही उपलब्ध हो सके हैं। साम्यवादी आदश 
मानवजाति के बहुमत को आकर्षक प्रतीत नहीं होता | 


फ़ेसिज़्म के साथ तुलना 
साम्यवाद ओर फ्रेसिज़्म की रीतियों (पद्धतियों) में अनेक समानताऐं' 


सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त ( रेघह 


हैं तथापि वे दोनों अपने आदर्शों में शक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं । अनेक 
मामलों में उनके शासन की रीतियाँ समान हैं, यद्यपि उनके उद्देश्य 
विभिन्न हैं। साम्यवादियों तथा फ़रैसिस्टों दोनों ने हिंसा द्वारा सत्ता 
इस्तगत को और दोनों ने एक ही प्रकार का शासन श्रर्थात्‌ सवस्वायत्त- 
शासन स्थापित किया | इटली तथा रूस दोनों ही देशों में एक दल 
जनता के नाम पर अधिनायकीय सत्ता का प्रयोग करता है और प्रचार, 
हिंसा तथा आतड्डवाद द्वारा, जनता पर अपनी एकरूप विचारघारा 
थोपता है | दोनों समाचार-पत्र, स्कूल आदि प्रकार के साधनों पर 
अपना एकाधिकार रखते हैं और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दमन करते 
हैँ। दोनों ही स्वतन्त्र विचार-विनिमय से भयभीत हैं और श्रालोचना को 
सहन नहीं कर सकते | कोई मी अपने विरोधी दल को कायम नहीं रहने 
देता | दोनों ही सांसद प्रजातन्त्र तथा सांसद संस्थाओं का उपह्ायस करते 
हैं। उनके नेता बहुत ही वीर, पराक्रमी, साइसी, चतुर और लोक-भावना 
पूर्ण रहे हैं जिनका उद्देश्य अपने-अपने राष्ट्र की क्षयग्रस्त एवं मरणात्र 
शासनों के अ्रत्याचारों से रक्षा करना था । जुद्धोपरान्त इनके देशों में 
जो अव्यवस्था फैली, उससे उन्होने पूरा पूरा लाभ उठाया। अल्पमत 
शासलों के रूप मे उन्होंने सत्ता प्राप्त की और श्रपने विरोधी दलों के 
विनाश के लिए कठोर उपायों का प्रयोग किया। इन दोनों ने अपने- 
अपने राष्ट्रों के नवयुवकों में अपने-अपने सिद्धान्तों के संस्कार डालने के 
लिए बड़ी जबरदस्त युवक-संस्थाएं स्थात्रित की हैं। यद्यपि फ्रैसिज्म के 
आर्थिक सिद्धान्त पूर्ण रूप से साम्यवाद के आर्थिक सिद्धान्तों के विरुद्ध 
हैं, तो मी फ़ेसिस्ट दृष्टिकोण में व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
परिवततंन हुआ है ( यह बात नात्सीवाद के सम्बन्ध में भी सत्य है ) उससे 
वह साम्यवादी व्यवहार के निकट पहुँच गया है | 

इन समानताओं के होने पर दोनों पद्धतियाँ सर्वथा भिन्न हैं। 
साम्यवादी एक वर्ग के रूप में पूं जीपतियों का श्रन्त कर देना चाहता है 
आर एक ऐसे नवीन सामाजिक व्यवस्था का स्वप्न देखता है, जिसमें 
मज़दूर तथा मालिक का भेद भाव नहीं रहेगा, किन्तु एक फ़े सिस्ट मज़दूर 
बंग तथा मालिक वर्ग दोनों के शअ्रस्तित्व को आवश्यक मानता है 
झौर उनकी रक्षा करना चाहता है। उसे पूं जीपतियों तथा मज्ञदूरों 
के हितों में कोई सनातन विरोध नहीं दिखाई देता और वह इन दोनों 
के सम्बन्धों को सामंजध्यपूर्ण बना कर राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि चाहता है| 


३६० |] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


इससे दोनों सिद्धान्तों के अ्रनुयायियों में जो कठुता है, उसका और 
पश्चिम के प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों की साम्यवाद की अपेक्षा फ़े सिज़्म के साथ 
समभौता करने के लिए जो तत्परता है उसका कारण मालूम हो जाता 
है |# वे यह मानते हैं कि साम्यवाद फ़ैसिजम की श्रपेक्ञा वतमान्‌ सभ्यता 
के लिये बड़ा खतरा है। साम्यवाद वर्तमान्‌ सामाजिक, आथिक, 
राजनीतिक एवं घार्मिक व्यवस्था के लिये महान ख़तरा है; फ़ैसिज्म 
सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था में कोई भयंकर हस्तक्षेप नहीं 
करता, वह तो एक नवीन राजनीतिक संगठन की स्थापना «करता 
है और आर्थिक ज्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करता है, परन्तु क्रान्तिकारो 
परिवतंन नहीं | 


दूसरे, साम्यवाद सिद्धान्त की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय है। वह एक 
वर्गविहीन तथा राज्यविद्दीन विश्व-समाज की स्थापना करना चाहता 
है ; वह राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता | दूसरी ओर फ़ेसिज्म अत्यन्त 
उग्र रूप में राष्ट्रीय है; वह राष्ट्रीय राज्य को एक सर्वोपरि सामाजिक 
संगठन मानता है और व्यक्ति को उसकी पूर्ण अ्धीनता में रखता है। 
इस प्रकार साम्यवाद की विचारधारा सर्वथा नवीन है। फ़ेसिजषम की 
कोई नई विचारधारा नहीं है, वह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का 
ही नया रूप है। लेनिन ने फ़ेंसिज्म को पूंजीवादी साम्राज्यवाद की 
अ्रम्तिम अवस्था कहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य के प्रति फ़े सिस्ट 
तथा साम्यवादी दोनों का दश्कोण विभिन्न है। साम्यवाद अपने को 
विश्वव्यापी क्रान्ति का अग्रदूत मानता है जो वतेमान्‌ राष्ट्रीय सीमाश्रों 
का विध्वंस कर देगी | फ़ैंसिज़्म राष्ट्रीय राज्य का अनन्य मक्त है और 
वह उसके गौरव तथा उसकी महानता को बढ़ाना चाहता है | 
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* द्वितीय विश्व-युद्ध के आरस्स में इज्ञजेंड बहुत समय तक जमनी से बात- 
चीत करता रहा और उप्तने साम्यवादी रूस के साथ मित्रता करने की फोई इच्छा 
प्रकट नहीं की । बाद में इ'गललेंड तथा रूस में जो मित्रता हुईं बह केवल साँग्रासिक 
आवश्यकताओं के कारण थी । शत्रु का शत्रु मित्र होता है। युद्ध की समाप्ति के 
बाद से जो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय चषेत्र में दो रहा है उससे भी हमारा विचार सत्य 
प्रकट हो रहा है। योरोप में रूस के विरुद्ध सोर्चाबन्दी को मज़बूत करने के लिये 
अब स्पेन को भी जिसे फ्र सिस्ट कह कर अभी तक बहिष्कार हो रहा था, पश्चिमी 
प्रजातन्त्र संयुक्त राष्ट्र में शामिल फरने जा रहे हैं । 


सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त [ १६६ 


तीसरे साम्यवाद अनीश्वरवादी है उसका ईश्वर एवं घर्म में 
विश्वास नहीं है। उसका अपना कोई राजघर्म नहीं है। फ्रसिज्ष्म जीवन 
में से धम का बहिष्कार नहीं करना चाहता और न वह धर्म को विष 
समान ही मानता है | श्रभी हाल ही में साम्यवादी रूस तथा नात्सी 
जर्मनी ओर फ़ेसिस्ट इटली तथा उनके साथियों के बीच जो संहारकारी 
युद्ध हो चुका है उससे इन दोनों सिद्धान्तों का विरोध सिद्ध हो 
जाता है | 


अच्याय १३८ 


सामाजिक पुनर्निमाण के सिद्धान्त 
सिन्डीकेलिज्म, गिल्ड-समाजवाद, और अराजकतावबाद 


पूर्व अ्रध्याय में हम बतला चुके हैं कि समष्टिवाद की नीतियाँ एव 
कार्यक्रम समस्त समाजवादियों को मान्य नहीं हैं | उनमें बहुत-से ऐसे 
व्यक्ति हैं जो समष्टिवादियों की राज्य-भक्ति के बड़े विरोधी हैं, ये उनके 
वैधानिक साधनों को पसन्द नहीं करते और न राज्य द्वारा उद्योगों के 
नियन्त्रण की नीति को ही पसन्द करते हैं । वे यह मानते हैं कि राज्य 
एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वे अभीष्ठ सामाजिक परिवर्तन को 
कर सके | ऐसे परिवतनों को तो आवश्यकतानुसार उपयुक्त साधनों द्वारा 
मज़दूर-संघों में सगठित मज़दुर ही सौधी कार्यवाही द्वारा कर सकते 
हैं।वे यह भी कहते हैं कि मज़दूरों की दशा राज्य द्वारा नियन्त्रित 
उद्योगों के अन्तगंत भी बुरी बनी रहेगी। उसमें सुधार उसी समय संभव 
होगा जबकि स्वयं मज़दूरों का उन अवस्थाओं पर नियन्त्रण हो जिनमें 
उन्हें काम करना पड़ता है। राजनीतिक या विकासवादी समाजवाद के 
विरुद्ध यह विद्रोह दो समाजवादी सम्प्रदायों, सिन्डीकेलिजष्म तथा गिल्ड 
समाजवाद, मे प्रकट हुआ | इन दोनों में सिन्डीकेलिजष्म पहले का है 
झौर वह अधिक उम्र भी है। सिन्डीकेलिज्म का जन्म कफ्रांस में हुआ | 
गिल्ड-समाजवाद का जन्म ब्रिटेन में हुआ । यह सिनन्‍्डीकेलिज्ष्म का ही 
ढंशोधित रूप है जिसमें सिन्डीकेलिज्म की अच्छी बातों का समावेश 


कर लिया गया है | 
सिन्‍्डीकेलिज़्म 
सिद्धान्त का वर्णेन-- 
सिन्डीकेलिज़्मस भी समाजवाद के अन्य रूपों की भाँति सामाजिक 


सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त [ ३६१ 


संगठन का एक सिद्धान्त और साथ ही एक कायक्रम भी है ! किन्तु उसने 
भावी सम्राज का चित्र स्पष्ट अकित नहीं किया है। उसके सिद्धास्त- 
वादियों ने इस समस्या पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके कई कारण 
हैं। सिन्‍न्डीकेलिज्म का अवसरवादी तथा व्यावहारिक रूप ही इसके लिए 
उत्तरदायी है | यह बात स्मरण रखने योग्य है क्वि सिन्डीकेलिज्म का 
जन्म एक सिद्धान्त के रूप में नहीं; बल्कि फ्रांस मे एक मज्भबदुर आंदोलन 
के रूप में हुआ ओर इस सिद्धान्त का विकास उस आंदोलन में से शी 
होगय[ | इस मामले मे यह समाजवाद, साम्यवाद और अ्रराजकृतावाद 
के विरुद्ध हे, जिनके संस्थापक काले माक्‍्स, ऐ.गेल्स, लेनिन तथा पिंस 
क्रोपॉटकिन जैसे उच्चक्रोटि के विद्वान ये। सिन्डीकेनिज्म के इतिहास में 
ऐसे कोई बड़े नाम नहीं आते। उसके पिद्धान्तवादी ऐसे व्यक्तियों में से 
हैं जिन्हें शारीरिक श्रम का अनुमव था | यह एऋऊ सच्चे अर्थ में मज़दर 
वर्ग का आन्दोलन है; समाजवाद के ध्रन्य रूपों का प्रादुर्भाव मध्य-वर्ग 
के सिद्धान्तवादियों के मस्तिष्कों में हुआ, जिनमें से किसी को शारीरिक श्रम 
का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था| इस व्यापक भावना के कारश कि जब 
मज़दूर समाज के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे, तब स्वयं 
ही नवीन सामाजिक संगठन का विकास हो जायया, इस आन्दोलन के 
सिद्धान्तवादियों ने उस भावी रूप के प्रश्न पर विचार नहीं किया जिसे 
भावी सिन्डीक्रेलिस्ट समाज घारण करेगा | फिर भी यह कहा जा सह्ृता 
है कि इस समाज में उत्पादन के समत्त साधनों पर सामाजिक स्वाम्य 
होगा, परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग मज़दूरों के हाथों में होगा जो मज़- 
दूर-संघों के रूप में सगठित होंगे। फ्रेच भाषा में मज्ञदूर-संघ्र को 'सिन्डी- 
केट” कइते हैं | ये सिन्डीकेट ही अपने अपने क्षेत्र में माल के उत्पादन तथा 
सेवाओं की व्यवस्था करेंगे । समस्त्र उद्योगों के स्थानीय सिन्डीकेट ध्यूर्स 
डुट्रे वेल' में संगठित किए जॉयगे जिसके द्वारा उनका परस्पर एक दूसरे 
से सम्बन्ध होगा और जो राज्य के विभिन्न भागों के बीच पणयों के विनि- 
मय की व्यवस्था करेगे | प्रत्येक व्यापार या उद्योग के लिये एक 'राष्ट्रीय 
फ़डरेशन' होगा, परन्तु उद्योग पर नियन्त्रण स्थानीय “बूस' का होगा | 
इस संगठन का क्रांध के वतेमान मज्ञवूर-आन्दोलन से धनिष्ट - सम्बन्ध 
है | इसलिये सिन्डीकेलिज्म को मलीभाँति समझने के लिए उस्रकों 
समझ लेना परम श्रावश्यक है। 


भावी समाज में, जिसकी सिन्डीकेट कल्पना करते हैं, राजनीतिक 
५9 


३६४ ] राज्यं-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


राज्य जैसी कोई वस्तु नहीं होगी । सिन्डीकेलिस्ट केन्द्रीय शासन का 
"सर्वथा विनाश चाहता है। केन्द्रीय शासन की सत्ता का विनाश करने 
श्रौर औद्योगिक श्रात्म-साइय्य तथा व्यक्तिवाद पर ज़ोर देने में सिन्‍्डी- 
केलिज्ष्म अराजकता का अनुस रण करता है जिसका एक प्रमुख व्याख्या- 
कार प्रोधों (?7५ ४१॥०॥) है जिससे सिन्‍्डीकेलिस्टों ने प्रेरणा प्राप्त की । 
सिन्डीकेलिक्म के अनुसार भावी समाज किसान-मज्भदूरों के छोटे छोटे 
समुदायों का, जो सहकारी पद्धति के अ्रन्तर्गत उत्पादन पर नियन्त्रण 
करेंगे ( उसमें कोई केन्द्रीय शासन नहीं होगा ) एक शिथिल सघ होगा | 
इस कल्यना के लिए. भी सिन्‍्डीउे लिज्म अराजकतावाद का ऋणी है| 
एक अग्रेज़ लेखक ने तो उसे ' संगठित श्रराजकता” कहा है । 


सिन्डीकेलिज्म की प्रमुख विशेषताएं हैं केन्द्रीय दमनकारी सत्ता का 
विरोध तथा सिन्डीकेलिस्ट समाज की स्थापना में वेघानिक उपायों के 
प्रयोग से घृणा | इसके उपयुक्त कारण मालूम करना वाहुनीय है | 
इसका आंशिक कारण तो यह है कि फ्रेंच मज़दूरों के प्रति राज्य का 
व्यवहार बहुत ही शत्रुतापूर्ण और उद्योगपतियों के साथ श्रत्यन्त मैत्रीपूर्ण 
रहा है। फ्रेच राज्य ने बड़ी अनिच्छापूर्वक मजदूरों के अपने वैध 
अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये संगठन तथा कार्य करने के 
अधिकार को स्वीकार किया है | १६ वीं शताब्दी की अन्तिम शताब्दी 
तथा २० वीं शताब्दी के आरम्म में बहुत से फ्रन्‍्च राजनीजिशों ने 
जिन्होंने समाजवादी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया मज़दूर इड़- 
तालियों के दमन में सैन्य दलों का प्रयोग किया | समाजवादी मिलरेंड 
का उदाहरण प्रसिद्ध हे जिसने सन्‌ १८६६ ई० में वाल्डेक-रूसो के मन्त्रि- 
मण्डल में पद ग्रहण किया था| इस प्रकार के अनुभवों से सिन्डीके लिस्टों 
में यह विश्वास पैदा हो गया कि राज्य ग्रावश्यक रूप से पुंजीवादी था 
मध्यवर्गीय संस्था है जिसका मुख्य कार्य शान्तिकाल में राष्ट्र के भ॑ तर 
मजदूरों के विरुद्ध और युद्ध-काल में बाहरी शत्रु से एजीवादी समुदायों 
की रक्षा करना है। हस प्रकार वे मावर्स की इस उक्ति को मानते हैं 
कि राज्य पू जोवादी शोषण का एक यन्त्र हे जो अरनी प्रकृति के कारण 
ही मजदूरों के हितों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता | उस सामाजिक 
सँगठन व रूप चादे जो कुछ हो जिसमें राज्य विद्यमान है, उसकी यह 
प्रकृति क्रायम रहेगी । इस प्रकार अनुभव तथा सिद्धान्त दोनों ही से 
' शुल्य के विरद ग्विश्वा७ उस्न्त हुआ । 


सामाजिक पु]ननिर्माण के सिद्धान्त [ दे६५, 


सिन्डीकेलिस्टों के राज्य के विरोध का एक दूसरा कारण यह है कि 
सिम्डीकेलिस्ट उपभोक्ता के दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्पादक के दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व करता है जबकि राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता 
है.उत्पादक का नहीं ; जो श्रधिकार एवं सत्ता राज्य में निहित होगी 
वह उपभोक्ताओं की ही सत्ता होगी | सिन्डीकेलिज्म के अ्रनुसार मज़दूरों 
को न केवल श्राथिक व्यवस्था पर, वरन राजनीतिक व्यवस्था पर भी 
नियन्त्रण रखना चाहिए क्‍योंकि वे ही सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं |# 
समाज के जीवन में उनके महत्त्व के कारण सिन्डीकेलिस्ट मजदूरों के 
राष्ट्रीय जीवन में एक नया उच्च गौरवपूर्ण और स्वतन्त्र स्थान देना 
चाहते हैं, जिसके वे अपने कार्य के कारण उपयुक्त हैं। समाज के आर्थिक 
तथा राजनीतिक जीवन पर मजदूरों के नियन्त्रण पर वे ज्ञोर देते हैं 
उससे उनकी समष्टिवाद से मिन्नता प्रकट होती है | इसी से उसे शक्ति 
झ्रौर उसका विशिष्ट रूप मिलता है। सिन्डीकेलिस्टों का ध्येय मज़दूरों 
की दशा में केवल सुधार करना ही नहीं हैं, वे केवल भज़दूरी बढ़ाने, 
काम के घटे कम कर देने या उद्योग में सुधार से ही संतुष्ट नहीं होते | 
साधारण समाजवादियों ने मज़दूरों को मुनाफ़ में हिस्सा देने, उद्योगों 
का मालिकों तथा मजदूरों की समितियों द्वारा प्रबन्ध और इन दोनों के 
बीच विवादों के पंचायती निर्णय आदि का योजनाश्रों को प्रस्तुत किया 
है, उनमें सिन्डीकेलिस्टों को कोई आकर्षण नज़र नहीं आता। 
सिन्डीकेलिस्ट मज़दूरों को ऐसी स्थिति में रख देना चाइता है, जिसमें वे 
स्वयं अपने काम तथा जीवन की अवस्थाओं का निशंय कर सकेंगे 
जिनमें उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन तथा व्यक्तित्व का विक्रास 
हो सकेगा | दूसरे शब्दों में, सिन्डीकेलिज़्म मजदूरों को समाज में सत्ता 
के पद पर देखना चाहता है। यह सब उस समय तक सम्भव नहीं है 
जब तक कि उत्पादन के भौतिक साधनों पर पूंजीपति का ईश्रधिकार 
एवं नियन्त्रण है। जब तक कि प्रजी पर से व्यक्तिगत स्वामित्व न उठा 
दिया जायगा तब तक मज़दूरों का सम्पत्ति के स्वामियों द्वारा शोषण 
होता रदेगा | 








७ सिन्‍्डीकेलिउ्म के अनुसार समाज सारतः सम्पत्ति के उत्पदर्को का एक 
समुदाय है। 'उन्‍्पादक की हैसियत में मनुष्य का जो प्राथमिक काम है, उसी से 
उसकी सामाजिक मनोवृत्ति का निर्माय होता है ।! (ज४४५४९॥छथा : ०७ ७०६, 
[2५ 424.) 





रेध्द ] राज्य विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


इस प्रकार सिन्डीकेलिज़्म पूजीपतियों तथा मज़दूरों के बीच 
वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को जा पहुँचता है जो काल माक्स का एक महत्वपूर्ण 
छिद्धान्त है । यह इस धारणा पर चलता है कि मजदूरों तथा पूँ जीपतियों 
में कोई भी समभौता सम्मव नदीं ; उनमें सनातन सघष रहेगा। अपने 
सुधार के लिए मजदूरों को उत्पादन के साधनों पर अधिकार प्रास करना 
होगा | इसके लिए पूं जीपतियों का निष्कासन तथा उसके समर्थक राज्य 
का विनाश आवश्यक है |# इस प्रकार सिन्डीकेलिक्म के सिद्धान्त का 
एक भाग अर्थात्‌ समाज के आर्थिक आ्राधार सम्बन्धी धारणा तथा वर्ग- 
संघष का सिद्धान्त, कालमाकर्स को देन है। इसे इम मारक्सवाद, अ्रा- 
कतावाद और क्रान्तिकारी मजदूर-संघवाद का मिश्रण कह सकते हैं । 
इन तीनों के कुछ अशों से एक नये सिद्धान्त का निर्माण हुआ है | 


सिन्डीकेलिज्म की प्रणाली-- 

सिन्‍्डीपे लिस्टों ने अपने ध्येय कौ प्रकृति पर इतना ज्ञोर नहीं दिया 
जितना कि उसकी प्राप्ति के साधनों पर | राज्य के प्रति मज्भदूरों तथा 
पूजीपतियों में समभोते की सम्मावता में श्रविश्वास के कारण ही उन्होंने 
वैधानिक मार्ग को श्रस्वीकार करके सौधी कार्यवाही की प्रणाली को ग्रहण 
किया है । सामाजिक संगठन में शान्तिमय क्रांति पैदा करने के लिए संसद्‌ 
में बहुमत प्रा करने के उद्देश्य से वे चुनावों का समर्थन नहीं करते | 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, फ्रान्स में समाजवादी मंत्रियों 
के सम्बन्ध में उनका अनुभव बड़ा कडुआ था। उनके लिए अपने उद्दं श्य 
में सफलता प्राप्ति के लिये वर्गीय चेतना तथा क्रांतिकारी भावना को 
तीब्न रूप देना अनिवायय है । यदि ससद-प्रणाली को स्वीकार किया जाय 
तो ये दोनों ह कुष्ति हो जायगें । ससद्‌ का मज़दूर-सदस्य अपनी 
क्रान्तिकारी भावना स्रो बेठेगा और उसमें वैधानिक सुधार की भावना 
जाणत हो जायगी । वह संसद्‌ में अपने निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
करने जाता है, मज़दूरों के हितों को लड़ाई लड़ने नहीं । ऐसे प्रतिनिधियों 
से मज़दूरों को अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह 
भी आवश्यक नहीं है कि सब मज़दूर एक साथ मिल कर मत दें, राज- 


. # पश्चिमी प्रजातस्त्रीय राज्य, जैसे इंगलेंग्ड, ऋान्स ओर संयुक्त राज्य 
अमेरिका ग्रायः पूंजोबादी प्रजातन्त्र कहे जाते हैं । राज्सत्ता पृ जीपलियों के हाथ 
मेँ है, अतः राज्य भी पूंजीपतियों के पत्त में रहता है । 


समाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त [ ३६७ 


नीतिक प्रश्नों पर उनके विचार भिन्न हो सकते हैं। सांसद कार्यों में 
सफल ता प्राप्त करना आसान बात नहीं है | इन कारणों से सिश्डीऊेलिस्टों 
ने संसदू-प्रणाली को त्याग दिया है | जिध्षका समष्टिवादी बड़े प्रबल रूप 
से अनुमोदन करते हैं ओर वे आयिक ज्षेत्र में सीधी कार्यवाही 
(076८६ 3८07) के पक्ष में हैं | 

इड़ताल तथा सेबोटास (549०(५४८) सीधी काय-प्रणाली के दो 
रूप हैं। लेबल ([,3७८)) और बहिष्कार (30, ८०(|) भी दो छोटे 
अज्र हैं। 'लेबल' का प्रयोग केवल सिण्डीकेलिस्ट ही नहीं करते, हसका 
प्रयोग समस्त संसार के देशों में संगठित भज्जञदूरों द्वारा किया जाता है। 
'लेबल' से यह मालूम होता हैं कि अमुक परण्य ऐसे कारखाने में तैयार 
किया गया है, जिसमें मज़दूर-सद्ध के मज़दूर काम करते हैं। उपभोक्ता ऐसे 
माल को ख़रीदने से इन्कार करके जिस पर एक निश्चित मज़दूर-सध का 
लेबल न हो मिल-मालकों पर मारी प्रभाव डाल सकते हं। बहिष्कार 
के भी अनेक रूप हो सकते हैं। माल की निन्दा, ग़जत समाचारों का 
प्रचार तथा कारोबार के गुप्त भेदों को प्रकट कर देना भी ऐसे तरीके 
हैं जिनका सीधी कायवाही में प्रयोग किया जाता है। 'सेबोटाज” का 
अथ है उद्योग की सुब्यवस्थित प्रक्रिया में गुप्त रू से बाधा डालना | 
मालिक के कारखाने में काम करते हुए, मज़दूर श्रनेक उपायों से मालिक 
के मुनाफ़ में कमी कर सकता है ओर उसे घाटा दे सकता है। 'जैसी 
तेरी कोमरी, वैसे मेरे गीत” के सिद्धान्त पर वह ठीक काम नहीं करता | 
वह तैयार माल को नश्ट कर देता है तथा मशीनों को श्रस्तव्यस्त कर 
देता है | वह समस्त नियमों का इस प्रकार से श्रक्तवरशः पालन करता है 
कि उत्मयादन के परिणाम में कमी हो जाय | सेबोटाज के कुछ रूप तो 
नैतिक दृष्टि से उचित नही है किन्तु उनके समर्थक उनका यह कह कर 
अनुमोदन करते हैं कि वे युद्ध के श्रक्ञ हैं | 

सीधी कार्यवाही का सबसे प्रभावकारी ढंग है इड़ताल | सिण्डीकें लिस्ट 
इड़ताल को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इड़ताल एक ही कारखाने 
तक या एक उद्योग तक सीमित हो सकती हे। वह स्थानिक, 
प्रादेशिक या राष्ट्रीय भी हो सकती है। सबसे उत्तम इड़ताल सामान्य 
इड़ताल (5८7८४) 507॥८) हैं। इससे आशय है किसी महाव्‌ 
आधारभूत उद्योग या उद्योगों में बड़ी विशाल संख्या मज़दूरों द्वारा 
हृढ़ताल जिससे वह उद्योग अस्तव्यस्त हो जाय और इस प्रकार समाज 


सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त [ रे६६ 


है ओर जिस वस्तु का वह निषेध करता द उसे स्वीकार करके उसकी 
एक पक्कीयता को दूर कर देता हे | 


इड़तालों की सफलता या काय-साधकता के सम्बन्ध में भी सन्देइ 
किया ज्ञाता है | असफल हड़तालों से मजदूरों का नैतिक पतन हो जाता 
है; उनसे मज़दूरों में वर्ग-सघष की चेतना तीव्रतम होने के स्थान पर 
शिथिल हो जाती है। उनसे निर्दोष तीसरे पक्तु की हानि होती है 
जिसकी सहानुभूति मज़दूर इस प्रकार खो देते हैं। अधिकांश 
समानवादियों का यह भी विश्वास है +# समस्त मज़दूरो को चुनाव में 
मत देने के लिये एकत्रित करना सामान्य इड़ताल के लिये उनका 
समथन प्राप्त करने से अधिक आसान है | 


सिन्डीकेलिस्टों ने इन आलोचनाओ के ओचित्य को स्व.कार करना 
आरम्भ कर दिया है। अब यह सिद्धान्त घीरे धीरे नरम होता जा रहा 
है जिससे सिन्‍डोकेलिज्म तथा समाजवाद के बीच का भेद अ्रस्पष्ट होता 
जा रहा है| प्रथम विश्वयुद्ध का इस पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । 
जैसे ही प्रथम विश्वयुद्ध आरम्म हुआ, अफ्रान्स के राष्ट्रीय मज़दूर सघ 
(लाला उल्याहात >636९:व07 ० [.4००पा) ने राज्य-विरोध 
ओर सैन्य-विरोध का परित्याग कर दिया, समाजवादियों से मिलकर 
सरकार के साथ समम्तोता करने का प्रयत्न किया और वुद्ध-प्रयत्न में 
सहायता दी | प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त अ्रधिकांश सिन्‍्डीकेलिस्टों ने 
मज़दूरों को यह सलाह दी कि वे सिन्डीकेलिज़्म की वर्ग-युद्ध की पुरानी 
भावना का परित्याग करके उद्योगों के विशेषज्ञों, प्रबन्धकों तथा वैज्ञानिकों 
के साथ सहयोग करके श्रावश्यक वस्तुओं के उतद्यादन में बृद्धि करें । इन 
बातों से सिन्डीकेलिस्ट विचार धारा में नवीन प्रव्ृत्तियों का परिचय 
मिलता है | 


गिल्ड समाजवाद-- 

सिनन्‍्डी केलिज़्म का सिद्धान्त अयने जन्‍्न स्थान फ्रान्स से इंगलेएड 
पहुँचा जहाँ उसने कुछ परिवर्तन के बाद गिल्ड-समाजवाद (प्रांत 
506८त)87) का रूप ग्रहण किया। अपने प्रारम्भिक रूप मे सिन्‍्डी- 
केलिज्म इतना क्रान्तिकारी एवं अराजक था कि वह इच्चलैण्ड के वाता- 
वरण के अनुकूल नहीं था | परन्तु उसमें ऐसे विचार हैं जिनकी कोई 
भी व्यक्ति, जो समाज की नवीन व्यवस्था करना चाइवा है, उपेत्ता 


४०० ] राज्य-विज्ञान के मूल , सिद्धांस्त 


नहीं कर सकता | समष्टिवाद पूजोवाद के दोषों को दूर करने में अस- 
फल रहता है ; कुछ विचारकों के अनुसार तो वह पूँजीवादी नोकरशादी 
'के स्थान पर राज्य की नौकरशाही को बिठा देता है | वह मज़दूरों को 
उनकी अभीष्ट वस्तु श्रर्थात्‌ वह सत्ता नहीं दे सकता जिससे वे अपने 
जीवन तथा कार्य की अवस्थाओं का निर्धारण कर सके। सिन्डीकेलिज्म 
यही बात चाहता है | परन्तु वह उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा करता 
है और राजनीतिक प्रणाली या वैधानिक पद्धति का परित्याग करके बड़ी 
भूल करता है| उसकी स्थिति उस मलल के समान है जो अपने प्रतिदन्दर 
के साथ मल्लयुद्ध में अाने हाथ को पहले हो से पीठ पीछे बांध लेता है । 
समाजवाद सिन्डीकेलिज्म तथा समष्टिवाद में जो श्रेष्ठ तत्व हैं, उन्हें 
ग्रहण कर लेता है | वह एक के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण कर दूसरे के दोषों 
का परिहार कर देता है| इस प्रकार गिल्ड-समाजवाद इन दोनों के मध्य 
का मार्ग है | यद्यपि यह सिन्‍्डीकेलिज्म तथा समष्टिवाद के विरोधी दृष्टि- 
कोयों में एक सामजस्य स्थापित करता है, परन्तु उसकी मूल प्रेरक शक्ति 
उसे सिन्डीकेलिजष्म से दी प्राप्त होती है । 


गिल्ड-समाजवाद के मूल तत्व-- 


गिल्ड-समाजवाद का ध्येय उद्योग में उन लोगों के स्व॒राज््य को 
स्थापना करना, जो उसमें सलग्न हैं, तथा वर्तमान्‌ वेतन-प्रथा का अन्त 
करना है। सिन्डीकेलिज्न की मॉति वह यह मानता है कि भज्दूरों को 
जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह अधिक भौतिक कल्याण ही बहों, 
बरन्‌ ऐसी अवस्था का निर्माण है, जिससे उनकी रचनात्मक प्रव्ृत्तियों का 
प्रत्यक्षीक रण हो सके। समाज के एक सर्वथा नवीन श्राधार पर नव- 
निर्माण की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वर्तमान श्रत्याचारों एवं दोषों 
के सभी स्त्रोतों का नाश हो सके | इसके लिए. व्यक्तिगत पूजी का नाश 
ही ग्रावश्यक नहीं है, वरन्‌ समाज के राजनीतिक संगठन में आमूल 
परिवतनों की भी आवश्यकता है। गिल्ड-समाजवादी समष्टिवादी की 
इस बात को तो स्वीकार कर लेता है कि राज्य या समाज का उत्यादन 
के साधनों पर अधिकार होना चाहिए परन्तु उससे इस वात में सइमत 
नहीं है कि उद्योगों का वास्तविक सेचालन सरकार के हाथों में हो । वह 
'इसे प्रत्येक उद्योग में, गिल्डों ((+५०।०७) के रूप में संगठित मजदूरों के 
श्षाथों में रखना चाइता है| इस प्रसज्ञ में, उसमें और सिनन्‍्डीकेलिस्टों मे 
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मसतैक्य है | एक गिल्ड में एक उद्योग में काम करते वाले सभी व्यक्ति 
सम्मिलित होंगे---एक चपरासी से ल्ेकर एक विशेषश तथा प्रबन्धक तक | 
प्रत्येक कारखाना अपने प्रबन्ध का चुनाव करने में स्वतन्त्र &_ैगा ओर 
प्रत्येक कारखाना राष्ट्रीय गिल्ड द्वारा किसी उद्योग के लिये निर्धारित 
नीति के अनुसार उत्पादन की रीौतियों पर नियन्त्रण करने में भी स्वतंत्र 
होगा, प्रत्येक स्थानिक गिल्ड के प्रतिनिधि प्रादेशिक गिल्ड में भेजे जांयगे 
और प्रत्येक प्रदेशिक गिल्ड अपने प्रतिनिधि राष्ट्रीय गिल्ड के लिए चुन 
कर भेजेगा | स्थानिक, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय सभी गिल्डों का संगठन 
प्रजातान्तिक आधार पर होगा। राष्ट्रीय गिल्ड उद्योगों के साधारण 
हितों तथा वस्तुओं के क्रय-विक्रयः के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा। इस 
प्रकार गिल्ड-समाजवादी उद्योग में स्वराज्य की स्थापना करेंगे | परतु 
यह सब सिन्डीकेलिस्ट योजना का दी विशद्‌ रूप दै। उसके प्रस्तावों में 
जो कुछ भी नवीन वस्तु हे वह है समस्त उपभोक्ताओं एवं उत्पादन करने 
वालों के बराबर प्रतिनिधियों की एक सर्वोच्च सथुक्त समिति (5997९77९ 
]070 (००7०॥४77:6४) स्थापित करना | इस संयुक्त समिति का काम 
प्रयेक गिल्ड के लिए. कर निर्धारित करना, जो उसे राज्य को अदा 
करना पड़ेगा, वस्तुश्नों का मूल्य निर्धारित करना और यह नि्ंय करना 
होगा कि किसी गिल्ड ने अपने हितों को अधिक महत्त्व देकर समाज के 
हितों की उपेक्षा करके अपने निहक्वप ( /775६ ) का उल्लघन तो नहीं 
किया है | इस सयुक्त समिति के द्वारा उपभोक्ता उन्न विषयों के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रकट कर सकेंगे जिनसे उनका सम्बन्ध है। इस प्रकार 
सिन्डीकेलिस्ट योजना में जो भारी कमी है वह गिल्ड-समाजवादी योजना 
में नहीं है | इसमें उत्पादन करने वालों के हाथों मे उद्योगों का नियन्त्रण 
सौंपने के सिद्धांत को छोड़े बिना उपभोक्ताओं के हितों की रघद्षा के लिये 
व्यवस्था की गई है। गिल्ड-समाजवादी व्यवस्था में राज्य-समाजवादियों 
के दृष्टिकोण का जो मनुष्यों को केवल उपभोक्ता से रूप में ही देखते है 
सिन्डीकेलिस्टों के दृष्टिकोण के साथ जो मनुष्यों को केवल उत्पादन करने 
वालों के रूप में ही देखते हैँ सामजस्य स्थापित किया गया है | इस प्रकार 
गिल्ड-समाजवाद सिन्डीकेलिज्ष्म तथा राज्य समाजवाद के बीच में 
सन्तुल्लन स्थापित करता है | 

ऊपर जिस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका सार समाज 
की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाश्रों को राजसत्ता से स्वतत्र कर देना और 

है. 
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मज़दूरों को पूजीपतियों के शोषण से भी मुक्त कर देना है। अब प्रश्न 
यह उठता है कि गिल्ड-समाजवादी की कल्पना में राज्य की क्‍या स्थिति 
होगी और उसके कया कारय होंगे। इस सम्बन्ध में गिल्ड-समाजवादी 
लेखकों के विचारों मे मतैकक्‍्य नहीं है। साधारणतया यह कटद्दा जा सकता 
है कि वे सिनन्‍्डीके लिस्टों श्रथवा अराजकतावादियों के समान राज्यविरोधी 
नही हैं| वे यह मानते हैं कि देश-रक्षा, अपराधों आदि से रक्षा, शिक्षा, 
क्रानून, कर-निर्धा रण, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बध ओर अन्य राजनीतिक कार्यों 
का नियमन तो वतंमान पालामैट के समान संगठित सस्था द्वाया ही 
सम्भव है, जिसमे नागरिकों के प्रतिनिधि होते हूँ | इस प्रकार की सस्था 
राजनीतिक मामलों मे स्वतन्न होगी और राष्ट्रीय गिल्ड-कांग्रेस समस्त 
ओऔद्योगिक मामलों में सर्वोपरि होगी | इन दोनों सस्थाओं के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय में भी लेखकों में मतभेद हैं | इस समस्या पर जो दो 
विभिन्न विचार घाराएं हैं उनके प्रतिनिधि हॉब्सन ओर कोल हैं । 

हॉब्सन के अनुसार राज्य समाज के विभिन्न अंशों के प्रतिनिधि 
समुदायों से भिन्न समाज का प्रतिनिधि है | अतः सेद्धान्तिक रूप से उसे 
उन सब के ऊपर होना चाहिए। वह सत्ता का आदि सखोत बना रहेगा 
ओर विभिन्न समुदायों के बीच जो विवाद होंगे उनके सम्बन्ध मे अन्तिम 
निशंय देगा | राज्य को सर्वोच्च स्थान श्रथवा प्रभुत्व देने में हॉब्पन के 
विचार राज्य-समाजवादियों के समान हैं | दोनों में अन्तर केवल इतना 
ही हे कि राज्य-समाजवादियों की अपेक्षा हॉब्सन ने राज्य को बहुत कम 
कार्य सॉपे दें । उसके अनुसार औद्योगिक गिल्ड समस्त आर्थिक कार्यो 
की अपने हाथ में ले कर राज्य के लिये केवल राजनीतिक काय ही छोड़ 
देगा | वह उद्योग के नियन्त्रण एवं नियमन का कार्य नहीं करेगा, 
परन्तु जब कोई सार्वजनिक नीति से सम्बद्ध ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा 
जिसका नागरिकों पर प्रभाव पढ़ता हो जैसे, सस्ते विदेशी मजदूरों की 
भर्ती या वेतन प्रणाली की प्रतिष्ठा, तो राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग 
करेगा | इस पका र हॉब्सन राज्य को केवल राजनीतिक काय ही प्रदान 
करता है। वह केवल उसके कार्यों को सीमित करता है । 

कोल बहुवादी हैं | व३ राज्य को सब समुदायों के ऊपर नहीं मानता | 
उसके विचार में यइ एक आवश्यक संस्था है, जो उपभोक्ताओं की प्रति- 
निश्चि है परन्तु किसी प्रकार मी उसका उन संस्थाओं पर प्रशुत्व नहीं है 
को उत्मादन करने वालों, समाच धर्म वालों अथवा अन्य प्रकार के समान 
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लोगों की प्रतिनिधि हैं| उसे अन्य संस्थाओं के समकक्ष ही स्थान मिलना 
चाहिएं | उसे अपने विशेष कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक सत्ता 
ही मिल्र सकती है। परन्तु वह सर्वोच्च या प्रभुता-सम्पन्न नहीं हो सकता 
जिस स्थिति में हॉब्सन ने उसे रखा है । 

यदि इम, हॉब्सन तथा कोल के बीच जो मतभेद है उस पर ध्यान 
न दें ओर केवल उन कार्यों पर विचार करें जिन्हें गिल्ड-समाजवाद राज्य 
को सोपता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि गिल्ड-समाजवाद का मार्ग 
समष्टिवाद और सिन्‍्डीकेलिज्म के बीच का मार्ग है | समष्टिवाद के 
सिद्धान्त के द्वारा राज्य पर ज्ञोर दिया गया है, उसका यह परित्याग 
कर देता है और सिन्डीकेलिक्म के द्वारा राज्य का निषेध जो किया 
गया है, उसे स्वीकार नहीं करता | यह राज्य कों कायम रखता है परन्तु 
उसके कार्य बहुत कम कर देता है । 

जब हम गिल्ड-समाजवाद द्वारा उद्योगों पर मज़दूरों के नियंत्रण 
को स्थापित करने और उसकी भावना के अनुसार मज़दूरों की एक 
सहयोगी संस्था ((१07770798&]7) स्थापित करने के सम्बन्ध में गिल्ड- 
समाजवाद की रीतियों पर विचार करते हैं तब भी हम इसमें सिन्डीके- 
लिजष्म ओर समष्टिवाद के बीच के मार्ग को स्वीकार करने की प्रवृति देखते 
हैं। गिल्ड-समाजवादी भी सांसद प्रणाली की व्यथंता का अनुभव करते हैं 
श्रौर राजनीतिक कार्य का विरोध करते हैं , परन्तु वे उसका पूर्ण रूप से 
त्याग नहीं करते | वे उसे मज़दूर-वर्ग को शिक्षा देने और पूजीवादी वर्ग 
के कार्यो के अवरोध के लिये एक साधन के रूप भे कायम रखते हैं। जब 
तक वर्तमान राज्य का संगठन ओर उसकी काय-पद्धति जैसी इस समय 
विद्यमान है, वैसो ही बनी रहेगी, तब तक केवल व्यवस्थापन विधि द्वारा 
वर्तमान्‌ पूँ जीवादी व्यवस्था से गिल्ड-समाजवादी व्यवस्था क्वी र श्रअ्॒सर 
होना सम्भव नहीं है। इस कारण वे आशिक साधनों ०वं रीतियों पर 
निर्भर रहते हैं। परन्तु ये आथिक साधन हड़ताल या सेबोटाज नहीं है, 
जिनका सिन्डीकेलिस्ट समयथन करते हैं। अधिकांश गिल्ड-समाजवादी 
बर्तमान्‌ पूजीवादी समाज को इसात्मक ढय से उलट देते के सर्वथा 
विरुद्ध हैं। उनका यह विश्वास है कि वतंमान व्यवस्था से नवीन व्यवस्था 
की ओर परिवतंन क्रमशः एक विकासवादी ढग से होगा, यद्यप्रि वह 
नियोजित और नियमित रूप में होगा। इस प्रक्रिया में सबसे प्रथम 
पग के रूप में वे वर्तमान, मज़दूर-सभाश्रों का संगठन इस प्रकार करना 
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चाहते हैं जिससे वे ग्राकार में बढ़ी तथा संख्या में कम हो जाँय। उनके 
संगठन मे किसी भी एक उद्योग में लगे सभी व्यक्ति एक गिल्ड में सम्मिलित 
किए जॉयगे | उनका सगठन समाज की ओर से उद्योगों के संचालन 
के निमित्त किया जायगा, पूजीपतियों से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं | 
ये सुसगठित मजदूर सभाए उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नियन्त्रण की नीति 
([700709०7778 (००॥॥0]) स्वीकार करेंगी ; जिसका उद्देश्य थोड़ा- 
थोड़ा करके नियत्रण के उन समस्त कार्यों को मज़दूरों के हाथों में सौंप 
देना है जो इस समय पू जीपतियों के हाथों में हैं।!” इससे उन्हें अपने 
पर्यवेक्षक (/7072777970) का चुनाव करने, मज़दूरों को नियुक्त करनें तथा 
अलग कर देने ओर अनुशासन के नियमन का अधिकार प्राप्त हो जायगा। 
इन मज़दुर-सभाओं का दूसरा कार्य सामूहिक ठेके ((0]8०४२९ 
(:०7779०) के सिद्धान्त को लागू करना है। इसका अर्थ यह है कि 
उद्योगपति प्रत्येक मज़दूर को उसके काम के लिये मजदूरी देने कौ जगह 
पूरे काम के लिए एक मुश्त रकम दे देगा और मज़दूर अपने नियमों के 
अ्रनुसार उसे परस्पर बॉट लेंगे। उद्योगपति जब इन दोनों विधियों को 
स्वीकार कर लेगे तो इन से मज़दूरों को नियन्त्रण एव प्रबन्ध का बहुमूल्य 
अनुभव प्रास होगा। उद्योगों पर पूजीवादी नियन्त्रण को धीरे-धीरे 
हटा कर मजदूरों का नियन्त्रण क्रायम करने में यह एक शअग्रगामी 
पग होगा । 
यद्यपि गिल्ड-समाजवादी एक शान्तिमय तथा विकासवादी परिवतंन 
चाहते हैं, तथापि वे पू जीएतियों की ओर से विरोध होने पर या श्रन्य 
किसी स्थिति में अ्रवश्यकतानुसार हिंसा के प्रयोग का निषेध नहीं करते | 
गिल्ड-समाजवाद की रीौतियों की प्रकृति कोल के निम्नलिखित शब्दों 
द्वारा भली मॉति स्पष्ट हो जाती है। “जिस ध्येय की पूर्ति करना है, वह 
प्रारम्म में ही क्रान्ति नहीं है, वरन्‌ विकासवादी ढग से समस्त शक्तियों 
का संगठन इस प्रकार कर लेना है जिससे क्रान्ति, जो एक श्र मे अ्रवश्य 
रहेगी, शह-युद्ध का कम से कम रूप धारण कर सके और जो सिद्ध तथ्यों 
की स्वीकृति तथा पहले से ही क्रियाशील प्रद्ृत्तियों की अन्तिम परिणति 
के रूप में ही यथासम्भव अधिक से अधिक प्रकट हो ।”# 
व्यावसायिक सिद्धान्त-- 
भावी गिल्ड-समाजवादी समाज के सम्बन्ध में अपने विचारों का 
# (2प060 0ए ५०ंग6छा : रिटट200 ९000० 770प20६, % 27, ः 
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विकास करने के सम्बन्ध में कोल ओर हॉब्सन दोनों ने व्यावसायिक 
सिद्धान्त (ए५7००(०079] ?िए्रा700|8) का विस्तृत रूप से प्रयोग किया 
है। उन्होने वर्तमान प्रजातांत्रिक सस्थात्रों की आलोचना करने में भी 
इसका प्रयोग किया है। गिल्ड-समाजवाद के दर्शन में इसका महत्त्व- 
पूण स्थान हैं | आजकल की प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय पालामैट में एक 
या दो प्रतिनिधियों को एक नियत प्रादेशिक ज्षेत्र से चुन कर मेज देने 
से सच्चा प्रजातंत्र कार्यानिवित नहीं हो सकता। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर तथाकथित प्रतिनिधि-सस्थाएऐ' वास्तव में सच्चे रूप में 
प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं होती। इसका कारण यह है कि ऐसा समझा 
जाता है कि वह प्रतिनिधि एक धादेशिक क्षेत्र में निवास करने वात्ते 
समस्त व्यक्तियों के विविध हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सर्वथा 
परिहासजनक तथा अ्रसम्भव बात है। कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, कई व्यक्तियों का तो और भी नहीं | वह 
केवल उसी हित का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो दूसरों का भी समान 
हित हो | क, जो एक अध्यापक है, ख, ग तथा घ॒ का यदि वे अध्यापक 
हैं, ओर जहाँ तक वे अध्यापक हैं वही तक, प्रतिनिधि बन सकता है; 
परन्तु यदि वे आयसमाजी, ब्रह्मसमाजी, जमीदार या सर्वोदय-समाजी हैं 
तो, यदि वह स्वय उक्त मत का नहीं है, उनका उन रूपों में प्रतिनिधि 
नहीं हो सकता | चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के हित अनेक प्रकार के होते हैं, 
अतः अपने हितों के प्रतिनिधित्व के लिये 3सते उतने ही प्रतिनिधियों की 
आवश्यकता होगी जितने कि उसके हित हैं | इस प्रकार सच्चा प्रति- 
निषित्व भौगोलिक या प्रादेशिक श्राधार पर नहीं वरन्‌ ध्यावसायिक 
आधार पर होना चाहिए। “समाज उसी समय सच्चे रूप से प्रजातां त्रिक 
होगा जब कि यह ऐसी व्यावसायिक प्रतिनिधि-सस्थाओ्ों का एक जाल-सा 
बन जायगा, जिनमें से प्रत्येक उसके सदस्यों के विशिष्ट उद्देश्य का 
प्रतिनिधित्व करता है |”# वर्तमान व्यवस्था के अ्न्तगंत जनता कई विभिन्न 
प्रयोजनों के लिये कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। ऐसे प्रतिनिधि जनता के 
कुछ सीमित उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सबका नहीं | इस 
प्रणाली का श्रन्त कर देना दी उचित है | 

व्यावसायिक सिद्धान्त के आधार पर सगठित समाज के लिये प्रति- 
निधित्व के प्रादेशिक आधार का पूर्ण रूप से परित्याग करने की आव- 


नि अजीत नल लिनाननन नमन 
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श्यकता नहीं है | यह उन द्वितों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए आव- 
श्यक है, जो एक ही समाज के सदस्य होने के कारण लोगों में सामान्य 
होते हैं ; जैसे, क्रानून, कर, रक्षा, शिक्षा आंदि | इसलिए हमें व्यावसा- 
यिक प्रतिनिधित्व के नवीन सिद्धान्त के साथ-साथ पुराने प्रादेशिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को भी उचित स्थान देना चाहिए । इन दोनों में 
से कोई भी एक सिद्धान्त पूर्ण नहीं है ; प्रत्येक के लिये दूसरे कौ एक पूरक 
के रूप में आवश्यकता है | 

उक्त दोनों सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित गिल्ड-समाज में 
निम्न प्रकार की तीन संस्थाएं होंगी: ( १) एक राष्ट्रीय पार्लामैट 
जिसका संगठन प्रादेशिक अधार पर होंगा और जो उन मामलों का 
प्रबन्ध करेगी जिनका समूचे राष्ट्र से सम्बन्ध है ओर जिनमें समस्त नाग 
रिकों के सामान्य हित हैं, जैसे देशरक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध, कर- 
निर्धारण, यातायात, न्याय-प्रबन्ध | यह संस्था वर्तमान पार्लामैंट से भिन्न 
नहीं होगी।( २ ) कुछ स्थानिक प्रादेशिक संस्थाएे जिनका सगठन 
भारत में म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका या ज़िला बोर्डो या इंगलेण्ड 
की काउण्टी और बरों कोसिलों के समान होगा। ये संस्थाएं जल, 
प्रकाश, स्वास्थ्य, सफक़ाई, नगर-रक्षा आदि का कार्य करेंगी। इनका 
निर्माण भी भोगोलिक श्राधार ((५००९!०४]))०४| 0995) पर होगा | 
( ३ ) तीसरी प्रकार की सस्थाए कई व्यावसायिक सभाऐ' या सघ ([?70- 
(6६७१079] (50॥]05) होंगे जो तीन प्रकार के होंगे-स्थानीय, प्रादेशिक 
तथा राष्ट्रीय । गिल्ड उत्पादन सम्बन्धी प्रश्नों का निर्ण॑य करेंगे, जैसे 
कारखानों में काम की अवस्थाएं, काम के घण्टे, वेतनों की दर, बनाये 
जाने वाले माल की मात्रा तथा वस्तुश्रों के मूल्यों का निश्चय | इन 
गिल्हों की स्थापना व्यावसायिक आधार पर की जायगी। उद्पादन की 
मात्रा तथा वस्तुश्रों के मूल्यों के प्रश्नों पर जिनका सम्बन्ध उपभोक्ताश्रों से 
भी है निर्णय करते समय गिल्ड उपभोक्ता समितियों से भी मन्त्रणा 
करेंगे | 

इस प्रकार के समाज की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम होगा 
समाज में विविध संध््याओ्रों के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन | 
स्थानीय तथा प्रादेशिक संस्थाश्रों श्रौर व्यावसायिक गिल्डों को अपने-अपने 
छेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा। केन्द्रीय पार्लामैंट 
केवल अपने क्षेत्र के अन्तर्गत राजनीतिक प्रश्नों पर ही विचार करेगी 
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और इनके कामों में हस्तक्ल॑प बिलकुल नहीं करेगी | सत्ताओं और कार्यों 
का इस प्रकार का वितरण क्राग्रज पर सुन्दर भत्ते ही प्रतीत हो, किन्तु 
यह सन्देहास्पद है कि यह सुचारु रूप से कार्य रूप में परिणत हो सकेगा | 
आधुनिक जटिल समाज की विविध क्रियाओ्रों की अन्योन्याश्रयता के 
कारण इस प्रकार का विभाजन असम्भव हे। भ्राथिक समस्याञओ्रों का 

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के घनिष्ठ सम्बन्ध है | इस प्रकार उत्पादन पर 
नियन्त्रण गिल्डों को सौपना ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियमन 
राज्य क्रे अधीन रखना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के वितरण से इस 
सिद्धान्त का स्वय नाश हो जायगा | 


गिल्ड समाजवादी समाज के वर्तमान संगठन और रचना की आलो- 
चना केवल श्राथिक तथा राजनीतिक आधार पर ही नहीं, वरन नैतिक 
तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर भी करते हैँ | राजनीतिक प्रजातन्त्र कौ 
उन्होंने जो श्राल्ोचना की है, उस पर विचार किया जा चुका है। उनकी 
अधिक आलोचना पूजीवाद के विरुद्ध समाजवादी तक की पुनरादति 
ही है । उनका नैतिक तक इस दोष के उद्घांटन का एक प्रयत्न है कि 
सम्पत्ति के स्वामी को बिना किसी समाज-सेवा के ही मुनाफ़ा मिलता 
है। यह नैतिक दृष्टि से स्वंथा ग़लत है कि समाज को एक ऐसे सिद्धान्त 
पर श्राधारित किया जाय जिसमे कतंव्य की अ्रपेज्ञा धन-प्राप्ति पर विशेष 
ज्ञीर दिया जाता हो। सम्पत्ति पर स्वामित्व का किसी सामाजिक 
प्रयोजन से सम्बंध नहीं है। मनोवैशानिक दृष्टि से उत्पादन की वर्तमान 
प्रणाली इसलिये ग़लत है, कि यह मज़दूरों को मानवत्व से हीन बना 
देती हैं; उसे मशीन का एक पुर्ज़ा मात्र बना देती है और अपने कार्य 
करने मे उसे गोरव अनुभव करने से वंचित कर देती है | यह उसमें 
कारीगरी को प्रोत्साहन देने के स्थान मे उसका दमन करती है। उनको 
मुख्य समस्या एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे 
मज़दूर में कार्यकुशलता ही नहीं बढ़ेगी, वरन्‌ वह अपने कार्य में गौरव 
का भी अनुभव करने लगेगा और कला एवं कौशल का पुरन॑जीवन होगा | 
वे आशिक क्षेत्र में मज़दूर-मालिक से सम्बन्धों का अन्त कर देना चाहते 
हैं या कम से कम उनमे परिवर्तन कर देना चाहते हैं | गिल्ड की रचना 
इसी प्रयोजन से की गई है। इसका उद्द श्य उद्योगपतियों द्वारा श्रतिक्रमण 
के विरुद्ध मज़दूरों के हितों कौ रद्या करना नहीं हे | इसका संगठन 
ट्रेड यूनियन ( मज़दूर संघ ) श्रथवा सिन्डीकेट को भाँति संघर्ष तथा 
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आत्मरक्षा के लिए नहीं है। इसका ध्येय अधिक निश्चित एवं श्रेष्ठ है। 
इसकी व्यवस्था का लद््य॑ समाज की ओर से उद्योग का नियन्त्रण तथा 
मज़दूर कौ रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना है, जिससे वह अपने 
सामाजिक कार्यों का सर्वोत्तम रूप से सम्पादन कर सके। व्यक्तियों में 
समाज-सेवा के आदर्श की प्रतिष्ठा करके, जिसका आजकल अ्रभाव है, 
वह उत्पादन की वृद्धि और उसके आदर्श को ऊँचा करना चाइते हैं । 


गिल्ड-समाजवाद आवश्यक रूप से एक ऐसा सिद्धान्त है जिसकी 
बुद्धिमान व्यक्तियों ने स्थापना की है; यह मज़दूर वर्ग के आन्दोलन के 
रूप मे विद्यमान नहीं ६। इस बात में, यह सेन्‍्डोकेलिजुम से मिन्न है, 
जो प्राथमिक रूप में एक आन्दोलन है श्रोर जिसका लक्ष्य मज़दूरों मे एक 
क्रान्तिकारी भावना का प्रादुर्भाव करके क्रान्तिकारी ढग से वरततमान प्रणाली 
का अन्त कर देना है | इसका इड्डलैंड मे संगठन हुआ, परत आर्थिक मन्दी 
तथा बेकारी के कारण वह पनप नहीं सका। गिल्ड समानवाद की 
असफलता का दूसरा कारण यह था कि उसके नेताश्रों के विचारों में 
विभिन्नता होने के कारण कोई स्थायी संगठन कायम करना कठिन हो 
गया | एक सगठन के रूप में गिल्ड-समाजवाद का अ्रन्त हो चुका है, 
परन्तु इसके कई बड़े प्रभाव हुए हैं। इसने स्थायी रूप से मज़दूर-सधों, 
समाजवाद तथा युद्धोत्तर-कालीन सिन्डीकेलिज्म में परिवर्तन कर दिये हैं । 


इस सिद्धान्त के इतिहास के विषय मे कुछ उल्लेव कर देना उचित 
होगा । इसके आधारभूत विचार सर्वप्रथम पेटी ने सन्‌ १६०६ ई० में अपने 
क्ेखो में प्रकट किये | उसने मध्य-कालीन दस्तकारी के पुनंजीवन के लिए 
सलाह दी, जिसमे कारीग़र उन यत्नरों का स्वामी होता था जिनसे उत्पादन 
किया जाता था तथा वही उत्पादन को मात्रा का भी निश्चय करता था। 
परन्तु इसका संगठन सन्‌ १६१४ ई० में हॉब्सन तथा ओरेज ने किया 
बिन्होंने !'२०६॥0773) (5०घ)१ नामक अ्रपनी पुस्तक में गिल्ड-समाजवादी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | इस सिद्धान्त के प्रसिद्ध व्याख्याकार कोल, 
टॉनी ओर बंट्रेएड रसल हैं | सन्‌ १६२० ई० में गिल्ड की कल्पना के 
सम्बन्ध मे क्रियात्मक परीक्षण भी किये गये जब कि मज़दूरों के लिए एक 
बड़ी संख्या में मकान बनाने के लिए आवश्यकता अनुभव हुई जो व्यक्तियों 
के, निजी प्रयत्नों द्वारा पूरी नही हो सकती थी। यह परीक्षण पर्याप्त रूप 
में सफल रहा | परन्तु सरकारी सहायता बन्द हो जाने, मज्जदूरों के वेतन 
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में कमी हो जाने तथा बेकारी बढ़ जाने के कारण मकान निर्माण करने 
वाले गिल्डों का खात्मा हो गया | 


अराजकतावाद 


सामाजिक पुननिर्माण के आधुनिक सिद्धान्तों का विवेचन अरा- 
जकतावाद के प्रतिपादन के बिना अधूरा रहेगा | अराजकतावांद 
(&7970087)) का केन्द्रीय विचार बहुत ही सरल है। इस सिद्धान्त 
के श्रनुसार राजनीतिक सत्ता या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किसी भी 
रूप में शासन अनावश्यक एवं अवांछुनीय है। राज्य एक श्रनावश्यक 
अभिशाप है ; आदर्श समाज में इसका कोई भी स्थान नहीं हो सकता | 
इस अर्थ में अराजकतावाद कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है। इसका वर्णन 
प्राचीन चौनियों ओर यूनानियों के लेखों में मिलता है। ईसा के जन्म से 
३०० वर्ष पूर्व चीनी लेखक चुआंग त्जू ने लिखा था कि “एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति पर शासन मानव प्रकृति के उसी प्रकार विरुद्ध हे जैसे कि 
कम्पास और स्क्रायर का प्रयोग मिट्टी या लकड़ी के सम्बन्ध मे |” इसी 
प्रकार कुछ यूनानी स्टॉइक्‌ दाशनिक भी मानते थे कि छुखी एवं श्रेष्ठ 
जीवन के लिये राज्य की सदस्यता आवश्यक नहीं है | किन्तु इन प्राचीन 
लेखकों ने आधुनिक लेखकों के समान इस विचार का प्रयोग एक नवीन 
शासन-सत्ता-विहीन सामाजिक संगठन के निर्माण के आधार के रूप में 
नहीं किया। इज्लेणड मे हॉजस्किन ओर गॉडविन ने, फ़्रान्स में 
मॉण्टेस्स्यू और प्रोधों ने, सुक्त राज्य अमेरिका में थोरो, वारेन तथा 
टकर ने तथा रूस में बाकूनिन ओर प्रिन्स क्रोपॉटकिन ने अपने-अपने 
ढंग से यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि बिना राजकौय सत्ता के 
प्रजा किस प्रकार शान्ति और सुख का जीवन बिता सकती है। अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातों में उनकी योजनाओं में भेद है । उन १२ यहाँ विस्तार 
के साथ विचार नहीं किया जायगा। 


पुराने विचार तथा नवीन विचार में भेद एक दूसरी बात में भी है । 
आधुनिक अराजकतावाद का इस विश्वास से घनिष्ट सम्बन्ध है कि भूमि 
ओर पूँ जी पर समाज का स्वामित्व हो और इस प्रकार अराजकतावाद 
का साम्यवाद ((१०007707787) से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है। अराजकतावाद का एक महत्त्वपूर्ण रूप 'साम्यवादी अराजकतावाद' 
जैरे 
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इलाता है| हम इसी रूप के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे | परन्तु 
प्रसंग पर विचार करने से पूर्व साम्यवाद तथा अराजकतावाद के 
पपरिक सम्बन्धों पर, जिसके कारण उसका नाम साम्यवादी 
'जकतावाद पड़ा है, विचार कर लेना उचित होगा | 


।जकतावबाद और साम्यवा द-- 


इन दोनों सिद्धान्तों का एक ही लक्ष्य है। वे दोनों राज्यहीन तथा 
गेन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। परन्तु उसकी प्रासि के 
नों के सम्बन्ध में श्रराजकतावाद के पूर्व श्राचार्यों का साम्यवौदियों 
तमेद था | बाकूनिन ने जिसने अराजकतावाद को एक निश्चित रूप 
और इस सम्प्रदाय का संगठन भी किया, राज्य को समाजवादी 
त के साधन के रूप में अस्वीकार करने पर ज्ोर दिया, जब कि काले 
ई और उसके जर्मन तथा अंग्रेज़ श्रनुयायी उसे किसी रूप में क्रायम 
| के पक्ष मे थे। इन दोनों में मतभेद यहाँ तक बढ़ गया कि बाकूनिन 
उसके अराजकतावादी अनुयायियों को सन्‌ १८७२ में अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
([79(2779(079)) से निकाल दिया गया । इन दोनों मे जो मतभेद 
पका सार यह है। साम्यवादियों का विचार है कि वर्तमान व्यवस्था 
भावी राज्य-विहीन समाज के मध्य में श्रमिक वर्ग का अधिनायकतत्र 
ऐ लम्बी अवधि 6दक अवश्य रहेगा; अराजकतावादी कहते हैं कि 
"तथा दबाव के आधार पर क़ायम अधिनायकतत्र स्वतन्त्रता तथा 
_ुक सइयोंग के सिद्धान्त पर आधारित समाज की स्थापना नहीं कर 
7] अराजकतावाद की दृष्टि में राज्य कान तो संक्रमण काल में 
ने नये समाज की स्थापना के बाद ही कोई उपयोग है। 


ही० जोड ने अपनी (00677 7?0]002 776०7 नामक पुस्तक 
छ। दे कि पूव-कालीन मतठसेदों के बावजूद भी आधुनिक काल में जो 





याँ देख पड़ती हैं उनके कारण दोनों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
[त होगया है। रूसी साम्यवादियों के प्रभाव में साम्यवाद उस पद्धति 
ककिल्त मात्र ही रह गया है, जिसके द्वारा वर्तमान्‌ पूँजीवादी व्यव- 
प्रैनवीन व्यवस्था की श्रोर अग्रसर हो सकते हैं। केवल इस बात को 
।₹ कि नवीन समाज राज्य-विहीन तथा वर्ग-विहीन होना चाहिए, 
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का वर्णन करता है जिसके अनुसार नवीन समाज की रचना होगी और 
मनुष्यों को अपना जीवन व्यतीत करना होगा। दूसरे शब्दों में, अराजक- 
तावाद ध्येय या आदर्श का सिद्धान्त हैं, साम्यवाद उन साधनों का वर्णन 
है जिसके द्वारा उस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है| “यदि इसी 
बात को दूसरे ढंग से कहा जाय तो, अधिकांश साम्यवादी श्रराजकता- 
बादी समाज के आदर्श को पसन्द करेंगे और बहुत से अराजकतावादी 
भी शायद स्वीकार करेंगे कि साम्यवादियों दारा अनुमोदित साधन इस 
ध्येय की प्राप्ति के लिये अधिक उपयुक्त हैं ।”# इसके कथन के अन्तिम 
भाग के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कुछ समकालीन श्रराजक- 
तावादी सोवियत रूस में जो घटनायें हुई हैँ उनके कारण बड़े निराश 

हैं। उनका विचार है कि आतकवादी साम्यवादी शासन अराजकतावादी 
समाज की स्थापना मे सहायक नहीं हो सकता, जिन साधनों का प्रयोग 

किया जाय उनकी उद्देश्य या लक्ष्य से कुछु संगति होनी चाहिए । श्रमिक 

वर्ग का श्रधिनायकतन्त्र स्वेच्छापूर्वक्क किए गए, समभोते के आधार पर 

स्थापित स्व॒तन्त्र समाज से, जो श्रराजकतावादियों का लक्ष्य है, कोसों 

दूर दे । 


अराजकतावादी आदशे-- 


अराजकतावादी का आदर्श वर्गहीन समाज तथा राज्यहीन समाज 
होगा | भूमि तथा उत्पादन के अन्य भौतिक साधनों पर समाज का 
स्वामित्व हो जाने और पूजीवादी वर्ग का अन्त हो जाने पर सम्पत्ति- 
शाली वर्ग तथा वेतन-भोगी वर्ग के बीच के भेदमाव का विनाश हो 
जायगा | किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के श्रम को खरीदने का अधि- 
कार नहीं होगा । क्रोपॉट्किन के अनुसार ऐसे समाज में वेतन की प्रथा 
नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति को, जो कुछु उसे आवश्यक है, मिलेगा | 
अझराजकतावादी का ध्येय है “प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामथ्य के अनुसार 
काम करे और प्रत्येक अपनी भ्रावश्यकता के अनुसार ले ।” यह स्मरण 
रखने योग्य बात है कि अ्रराजकतावाद उत्पादन की वस्तुओं और 
उपभोग की वबस्तुश्नों में कोई भेद नहीं मानता। यह दोनों बातों में 
व्यक्तिगत स्वामित्व का श्रन्त कर देता है। 





# 080 ; (०0677 7?0]8002) [796९०ए, 9. 87 


४१२ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


अराजकतावादी समाज का संगठन पारस्परिक सहायता एवं सह- 
कारिता के सिद्धान्त पर होगा, संघर्ष था श्रादिम प्रतियोगिता के आधार 
पर नहीं | हॉब्स ने मानव प्रकृति का जो विश्लेषण किया है, जिसके 
अनुसार मनुष्य स्वार्थी एवं प्रतियोगितावादी है, मोलिक रूप से ग़लत 
माना जाता है। यही ग़लती डार्विन के विकासवादी सिद्धान्त में है 
जिसमें पयोग्यतम की विजय के सिद्धान्त की पुष्टि की गई दे । पशुजगत 
के विशद्‌ अध्ययन से सुप्रसिद्ध अराजकतावादी नेता प्रिंस क्रोपाटकिन 
ने यह प्रमाणित किया हे कि केवल वे ही पशु-जातियों जीवित रही हैं, 
जिनके सदस्यों ने वातावरण के विरुद्ध अपने संग्राम में सहयोग से काम 
किया और जो पशु-जातियोँ परस्पर सहयोगपूवक काम नहीं कर सकी वे 
नष्ट हो गई । जो क़ानून मानव-जगत का नियमन करता है, वह पशु-जगत 
के नियमों से भिन्न नहीं है | किसी भी समुदः्य में सहकारिता के गुणों पर 
प्रतियोगिता के गुण्णों का प्राधान्य इस बात का प्रमाण दे कि वह विनाश 
की ओर अग्रवर है | अपनी प्रकृति से मानव श्रेष्ठ एव सामाजिक है, उसमें 
सहयोग की प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्य में परोपकारिता एवं सामाजिकता 
की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों हैं, वे राज्य के नियन्त्रण तथा दबाव के 
कारण कुठित हो जाती हैं। प्रतियोगिता के वातावरण का भी उन पर 
विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिये यदि हम प्रतियोगिता का और 
उसके साथ ही राज्य की सत्ता का भी परित्याग कर दें तो मनुष्यों की 
स्वाभाविक मैत्री भावना बढ़ेगी श्रोर गहरी होती जायगी और प्रत्येक 
बाहरी समुदायों को शत्रु समकने या उससे भयभीत होने के स्थान पर्‌ वे 
उसे ऐसा मैन्री-पूर्ण समुदाय समभने लगेंगे जिसे उनकी सहायता एवं 
सहयोग की ञ्रावश्यकता है | 

अ्राजकतावाद राज्य-विरोधी है। वह राज्य को एक अनावश्यक 
बुराई मानता हे ओर इसलिए उसका विनाश चाहता है। अराजक- 
तावादी समाज में कोई दबाव या क़ानून नहीं होगा ओर न शासन-सत्ता 
ही होगी | अराजकतावाद आदि से अ्रन्त तक बल-प्रयोग के विरुद्ध है| 
परन्तु बल-प्रयोग के श्रभाव का अर्थ व्यवस्था का अ्रमाव नहीं है । शासन 
की हिंसात्मक सत्ता के अ्रभाव में अथवा उसके अभाव के ही कारण 
समाज में व्यवस्था एवं मेलमिलाप का प्रसार होगा | स्वतन्त्र मिलाप तथा 
स्वतन्त्र प्रबन्ध के वे स्वाभाविक परिणाम होंगे। विविध उद्योगों एवं 
व्यवसायों का प्रबन्ध उनके लिये निर्मित ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा किया 
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जायगा, यदि लोगों को मकानों की श्रावश्यकता होगी, तो मकान बनाने 
वाले अपनी संस्थायें बना लेंगे ऑर जनता की आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए मकान बनायेंगे | इसी प्रकार जिन लोगों की अध्यापन भे भ्रभिरुचि 
होगी, वे अपना एक अध्यापकमण्डल बना लेंगे ओर जो उनसे शिक्षा 
प्रात्त करना चाहेंगे, उन्हें वे शिक्षा देँगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय का 
संचालन उनपें रचि रखने वाले व्यक्तियों कौ संस्था द्वारा किया 
जायगा | ये सब संस्थायें अपने अधिकारियों का चुनाव करेंगी अपनी 
नीतियों का निर्धारण करेगी। और स्वतन्त्र व्यवस्था द्वारा वे एक दुसरे 
के काम में सहयोग देंगी। उनसे यह श्राशा की जाठी है कि वे मिलकर 
काम करेंगी क्योंकि वे सभी स्वाभाविक और स्वेच्छा से निर्मित होंगी। 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी पसन्द की किसी संस्था का सदस्य होगा ओर उसे 
किसी भी समय उससे त्यागपत्र देकर दूसरी ससथा का सदस्य बन जाने 
की स्वतन्त्रता होगी। यदि उनके बीच कभी विवाद खड़े हुए, तो स्वेच्छा 
से स्थापित पंचायती न्यायालयों द्वारा उनके फ़सले होंगे । 

ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न तो आलसी रहेगा और 
न उसे अधिक कास करना पड़ेगा | प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसन्द का काम 
४ से ५ घण्टे तक करेगा और सब को पर्याप्त विश्राम मिलेगा जिससे वे 
शान्ति और सुख के साथ जीवन बिता सके | दबाव कहीं नहीं होगा; 
सर्वत्र सुव्यवस्था होगी। जो व्यक्ति इसमें सन्देह करते हैं कि स्वतंत्र मिलन 
तथा स्वतन्त्र व्यवस्था के सिद्धान्त के फलस्वरूप इस प्रकार फे सुब्यवस्थित 
समाज की स्थापना हो सकेगी उनको फ़ोरियर का उत्तर यह है; “कुछ 
पत्थरों के टुकड़ों को लेकर एक बक्स में डाल दीजिये और उन्हें हिला 
दीजिये वे सब ऐसे सुब्यवस्थित रूप से जम जॉयगे जेंसा उन्हें जानबूककर 
जमाने से कभी नहीं हो सकता ।?# 

अराजकतावादी समाज में स्वतन्त्र ऐच्छिक रूप से निर्मित अनेक 
संस्थाएं होंगी जिनका संगठन बड़े-बड़े समुदायों में किया जायगा। 
कोकर ने इस कल्पित ऐब्छिक समभौते का इस प्रकार वर्णन किया 
है-'इम अपने भवनों, राजपथों, भण्डारों, यातायात के साधनों, विद्यालयों 
झदि का उपभोग कर सकने की आपको गारश्टी देते है परन्तु इस 
शर्त पर कि आप २० वर्ष की आयु से लेकर ४४ या ४० वर्ष की आयु 
तक ४ या ४ पन्दे प्रतिदिन ऐसा कोई काय करें जो जीवनोपयोगी माना 
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जाय | जब आप चाहें तब किसी भी संस्था के सदस्य बन सकते हैं 
अथवा कोई नवीन संस्था बना सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि वह 
किसी झ्रवश्यक काय या सेवा का ज़िम्मा ले | शेष समय में आओप जिसके 
साथ चाहेँ उसके साथ रहें और अपनी अभिरुचि के श्रनुसार आमोद- 
प्रमोद, कला, विज्ञान आदि कामों में भाग लें। बस हम आपसे यही 
चाइते हैं कि आप श्रन्न, वस्त्र, भवन-निर्माण, यातायात आदि से सम्बद्ध 
किसी समुदाय में वर्ष में १२०० से १५४०० घंटे तक कार्य करें। इसके 
बदले में इम आपको समस्त संस्थाञ्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गारटी 
देते हैं !!# इस अवतरण में श्ररानकतावादी समाज के जीवन का बड़ा 
सुन्दर चिन्न अंकित किया गया है। ऐसे समाज में असन्तोष पैदा करने 
के लिए धनी तथा निधनों के भेद नही होंगे, न उसमें आन्तरिक विवादों 
को वैदा करने या बढ़ाने वाली कोई सरकार ही होगी | हितों को परस्पर 
संघर्ष शायद ही कभी होगा, विरोध के अवसर कम होंगे और सब 
व्यक्ति मेल-मिलाप से रहेंगे । 


अराजकतावादियों द्वारा राज्य की निदा-- 


श्राजकतावादी राज्य को विशुद्ध बुराई ओर सर्वथा आवश्यक 
तथा अ्रवांछुनीय वस्तु मानते हैं। वे कहते हैँ कि यह व्यथ है क्‍योंकि 
इससे बौद्धिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। राज्य को जो अ्रभी तक 
विविध कार्य सौपे गए हैं, उन्हें ऐच्छिक संस्थाएं अधिक अच्छे ढंग से कर 
सकती हैं | राज्य का पूर्व इतिहास उत्साइप्रद नहीं है | उसने नागरिकों 
के नैसर्गिक अधिकारों का सरद्ण नहीं किया है। वह किसानों एवं 
मज़दूरों को ज़मीदारी एवं पूजीपतियों के शोषण से सुरक्षित नहीं रख 
सका है । मनुष्यों को नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने की जगह इसने 
विशेषधिकारों तथा विषमताओं को उत्नन्न करके और दूषित आशिक 
व्यवस्था की रक्षा करके अपराधों की ओर प्रवृति बढ़ाई है। इसके 
काराणह अपराधों को कम करने के स्थान में और भी बढ़ाते हैं ओर 
इसके न्यायालय मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं। यह पहले तो निर्दोष 
ब्यक्तियों को अपराधी बना देता है ओर फिर उन्हें दरड देकर पक्का 
अपराधी बना देता दै। राज्य व्यक्तियों के मन में विदेशियों के प्रति 
घुण्या के भाव पैंदा करता है ओर मानव-समाज को विभिन्न विरोधी 
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तथा लड़ाकू राष्ट्रों या गुटों में विभक्त कर देता है। अपने सर्वश्रेष्ठ 
नागरिकों का एकमात्र उपयोग वह करता है, वह है उन्हें काराणइ 
में बन्द रखना | राज्य की सफलताएं बहुत ही नगश्य रही हैं ; परन्तु 
मानव-जाति को जो उससे ज्ञति पहुँची है वह महान है। विभिन्न राज्यों 
के बीच जो युद्ध होते हैं वे इस बात के यथेष्ठ प्रमाण हैं। 

राज्य को जो वस्तु बुरा बना देती है वह है शासकों द्वारा बल-प्रयोग | 
बल प्रयोग दोहरी बुराई है । इससे उस व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, 
जो उसका प्रयोग करता है, चाहे वह कितना ही सदाशय क्‍यों न हो। 
वह उसे अभिमानी, उद्धत, स्वार्थी तथा निर्दयी बना देता है। एक बार 
उसका स्वाद ले लेने पर वह उसे सदा अपने अधिकार में रखना और 
उसका विस्तार करना चाहता है ओर समस्त चालों का प्रयोग कर 
अपने अधीन मनुष्यों को विभक्त ओर विक्षित रखना चाहता है। 
क्रोपॉटकिन ने कहा कि “यह या वह निन्दनीय मंत्री श्रेष्ठ व्यक्ति 
हुआ होता, यदि उसे सत्ता न दी गईं होती |” जिस व्यक्ति पर बल- 
प्रयोग किया जाता है, उससे उसकी मानवता नष्ट हो जाती है । 
मनुष्यों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि वे श्रेष्ठ काम करे क्योंकि वह 
श्रेष्ठ है और क्योंकि उसे श्रेष्ठ कार्य करना पसंद करना चाहिये, 
इसलिए नहीं कि सरकार ने उसका आदेश दिया है। इस प्रकार कि 
प्रवृत्ति उसी समय पेदा हो सकती है, जब कि राज्य का अस्तित्व न रहे | 

अरा।जकतावादी के अनुसार व्यक्तियों को राज्य की व्यर्थता का 
अनुभव कराने में बाधा इसलिए उपस्थित होती है कि मनुष्य में ग्रति- 
योगिता, स्वार्थ, श्रसामाजिकता आदि दुशुणों का प्राधान्य मान लिया 
जाता है जिनको रोकने के लिए किसी प्रकार की शासन-सत्ता की 
आवश्यकता भी माननी पड़ती है। इम यह देख चुके हैं कि अराज- 
कतावाद इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह यह मानता है कि 
मनुष्य में स्वाभाविक अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं ओर संगठित शासन उसके 
विकास में बाधा डालता है। शासन के प्रादुर्भाव का वास्तविक कारण 
यह है कि समाज में पुरोहितों, लोकाचार के ठेकेदारों तथा दलपतियों 
ने जिनका मानव समाज में सदेव अस्तित्व रहा है, सामाजिक विकास के 
श्रारम्म काल में ही अपना गुट्ट स्थापित कर लिया, मनुष्यों पर अपना 
गधिपत्य स्थापित कर लिया वथा अनेकों प्रकार से उन पर अपना 
प्रभुव्व क्रायम रखने की चेष्टा को । 


४१६ ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


अराजकतावाद हमें हर प्रकार की सत्ता की अधीनता से मुक्त रखना 
चाहता है, चाहे वह राज्य की प्रजा पर सत्ता हो, या पूजीपति की 
मज़दूरों पर या धर्माचायों की धामिक व्यक्तियों पर सत्ता हो | पू जौपतियों 
तथा धार्मिक आचायों एवं पुरोहितों को अ्रराजकतावादी योजना में 
वैसे ही कोई स्थान प्रास नहीं है, जेसे कि शासनसत्ता को | 


अराजकतावाद की ओर प्रगति-- 


स्‍्वतन्त्र और स्वेच्छापूर्वक स्थापित समूहों के स्वतन्त्र समुदायों की 
संस्था के आदर्श की प्राप्ति के साधनों से सम्बन्ध में अराजकतावाद कुछ 
भी प्रकाश नहीं डालता। प्रिस क्रोपॉटकिन ने जो झराजकतावाद का 
सर्वप्रथम प्रामाणिक लेखक था, इस आदर्श को शअव्यावहारिक नहीं 
माना | इसके विपरीत उसका विचार था कि समाज शनेः शने: इस 
आदर्श की ओर अग्रसर हो रहा हैे। उसने लोगों के शासन-सत्ता 
हस्तक्षेप के बिना सहकारी कार्य करने के अनेक उदाहरण दिये हें, 
जैसे, विभिन्न देशों की रेलवे कम्पनियाँ आपस मे स्वेच्छा से समभोता 
करके यात्रियों को एशिया के पूर्व से योरोप के पश्चिम तक बिना किसी 
कठिनाई के यात्रा करने की सुविधाएं देती हैँ, परन्तु उन्होंने यह भी 
कहा है कि इस ओर विकास बड़े धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि जिनके 
हाथों में सत्ता है, उनकी ओर से इसमे बाधा डाली जा सकती है। 
शासन की ओर से जो बाधाएं डाली जाती हैं, वे क्रान्ति के बिना 
ग्रन्य किसी उपाय से दूर नहीं की जा सकतीं। निष्कर्ष यह है कि 
अराजकतावादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया में अंतिम क्रदम क्रांति 
होगा जिसमें पजीवादी शासन के समस्त अवशेष नष्ट हो जॉयगे | 


अराजकतावाद के भागे में बाधाएं--- 


सामाजिक व्यवस्था का अराजकतावादी आदर्श, जिसमें मनुष्य बिना 
किसी सरकार तथा बिना किसी दबाव के शान्ति एवं प्रेम के साथ रहेंगे 
ओर स्वेच्छा से किसी भी उपयोगी कार्य में लग सकेंगे, बहुत ही आकर्षक 
है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह एक आदर्श है, जिसकी प्रासि करना 
उचित है | परन्तु बहुत से लोग इसे एक अव्यावहारिक आदर्श मान कर 
अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह मानव प्रकृति से अत्यधिक आशा 
करता है। यह ऐसे देवताओं के लिए उचित व्यवस्था मानी जा सकती 
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है जो पाशविक प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त हों, परन्तु मनुष्यों के लिए, जिनमें 
लोभ, मोह, इच्छा, वासना आ्रादि का प्राबल्य है, इस व्यवस्था की 
उपयुक्तता सदिग्ध हे। क्‍या नेपोलियन, एलेक्ज्रेंडर अथवा हिटलर के 
समान कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे समाज में बिताना चादेगा 
जिसमें उनकी आकांक्षा एवं प्रतिमा के लिए कोई क्षेत्र न हो ? 


यह आत्षेपष कि अराजकतावादी समाज में काम करने के लिए 
समुचित प्रेरणा के अ्रभाव में व्यक्ति बेकार धूमेंगे, निराधार है। समाजवाद 
के प्रसंग में इस पर विचार किया जा चुका है। काम शारीरिक 
आवश्यकता है; लोग काम करना पसन्द करते हैं, यदि वह अत्यधिक 
एवं असरचिकर न हो। अराजकतावाद द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के 
अन्तर्गत काम इलका और सुखदायक होगा | काम के प्रति वर्तमान 
अनिच्छा विशेष रूप से उन अ्रवस्थाओं के कारण हैं, जो नई व्यवस्था में 
नहीं रहेगी । उस समय कुछु कठिनाई अवश्य उपस्थित होगी, जब कि 
व्यक्ति ऐसा काम करना चाहेंगे जिसे समाज सामाजिक दृष्टि से उपयोगी 
नहीं मानता। क्‍या ऐसे व्यक्तियों को ऐसा काम करने के लिये बाध्य 
किया जायेगा, जिसे वे पसन्द नहीं करते | 


अराजकतावादियों के राज्य की सत्ता का अन्त कर देने के प्रस्ताव 
के विरुद्ध भी आक्षेप किया जा सकता है। अनुभव इस बात का 
समर्थन नहीं करता कि मर्यादाओं या प्रतिबन्धों के इट जाने के बाद 
लोग शान्तिपूर्वक रहेंगे। जब तक बुद्धि, शारीरिक शक्ति तथा योग्यता 
आदि में व्यक्तिगत भेद-भाव रहेंगे तब तक दुबल व्यक्तियों की सबल 
व्यक्तियों से रक्षा करने के लिये एक केन्द्रीय सत्ता को आवश्यकता बनी 
रहेगी | सब मनुष्यों के लिए स्वतन्त्रता की प्राप्ति केवल राजनीतिक समाज 
में ही सम्भव है। पारस्परिक सहयोग का सिद्धान्त अ्रव्यवस्था के विरुद्ध 
कोई पर्यात्र गारएटी नहीं है। क्रोपॉटकिन ने इस बात पर ययथेष्ठ ध्यान 
नहीं दिया कि समुदायों के बीच सघष्ष भी प्रकृति का वैसा दी नियम है 
जैसे कि एंक समुदाय के व्यक्तियों के बीच सहयोग | समुदायों के बीच 
होने वाले संघर्ष में अपने श्राप ही ऐसे व्यक्ति आगे आग जाते हैं जो अपने 
समुदाय के रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक प्रयत्नों में सफलता का मा्से 
दिखलाते हैं। ऐसे व्यक्ति द्दी नेता बन जाते हैं ओर अ्रपने अ्रनुयायियों 
पर सत्ता का आरोप करने लगते हूँ । एक नेता के श्रादेश का पालन 
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मनुष्य में उतना ही नैसर्गिक है जितनी सामाजिकता की भावना। ऐसा 
कोई भी पशु-समूह या मानव समुदाय नहीं जिसका कोई नेता न हो । 
यहों भी यह उल्लेखनीय है कि राज्य ऐसी विशुद्ध बुराई नहीं हे, 
जैंसा कि अराजकतावादी मानते हैं। यह तो सत्य है कि शासनों की 
अपूर्णता के कारण मानव सम्नाज को बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं । दोनों 
विश्वयुद्धों फे कारण जो मयकर मानव-संहार हुआ वह इसका ज्वलन्त 
प्रमाण है, परन्तु राज्य के कार्यों से समाज का जो बड़ा कल्याण हुआ है 
उससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते। राज्य सभ्यता एवं संस्कृति को 
उन्नति का सबसे महान्‌ माध्यम रहा है। कला, साहित्य, दर्शन, धर्म 
आदि सबों की अभिवृद्धि राज्य के अधीन हुईं है। इसके अश्रतिरिक्त राज्य 
के बिना मानव जाति तथा व्यक्तियों का नैतिक उत्थान सम्मव नहीं था । 


अराजकतावाद ओर हिसा-- 


प्रायः लोगों का ऐसा विचार है कि अराजकता का हिसा से घन्रिष्ट 
सम्बन्ध है| श्रनेक श्रराजकतावादियों का विचार है कि बिना क्रान्ति के 
राजसत्ञा का श्रन्त नहीं होगा; कुछ लोग साम्यवाद की रीतियों का 
समथन करते हैं | परन्तु हिंसा में विश्वास अराजकतावाद का श्रनिवार्य 
अंग नहीं है। बाकूनिन से पहले के लेखकों ने राज्य का अन्त करने के 
लिये क्रान्तिकारी कार्य के सम्बन्ध में शायद ही कभी चर्चा की हो । 
उन्होंने शिक्षा; अनुनय तथा आदश्श की पद्धतियों पर ही ज्ञोर दिया था। 
इस प्रकार के अराजकतावाद को शान्तिमय कह सकते हैं। इसका सबसे 
प्रसिद्ध आधुनिक व्याख्याकार टॉलस्टॉय था। हु 


वध्याय १६ 
संविधान 


अब उन समस्याओं पर विचार करना रह गया है जो शासन के 
संगठन के सम्बन्ध में उत्न्न होती हैं; श्रर्थात्‌ संविधानों की प्रकृति, 
आवश्यकता तथा शासनों के विविध अ्रगों की रचना, निर्वाचक- 
मण्डल, राजनैतिक दल तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाये | इस अ्रध्याय में 
संविधानों के भेदों तथा उनके गुण-दोषों १र विंचार किया जायगा | 


संविधान की परिभाषा एवं आवश्यकता-- 


विविध लेखकों ने (संविधान! ((7075।77007) शब्द की परिभाषा 
विभिन्न प्रकार से की है। डायसी के अनुसार संविधान उन समध्त 
नियमों का संग्रह है जिनका राज्य को प्रमुख-सत्ता के प्रयोग श्रथवा 
वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्षु रूप से प्रभाव पढ़टा है। झॉस्टिन के अनुसार 
संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन की रचना को निर्धारित करता है । 
जेलिनेक ने जो सविधान की परिभाषा दी है, वह अ्रधिक स्पष्ट है | उसने 
सविधान को ऐसे क्लानूनी नियमों का सम्रह माना है जो राज्य के सर्वोतरि 
अंगों का निर्घा रण करते हैं ओर उनकी रचना की रीति, उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध, उनके कार्यक्षेत्र तथा अन्त में राज्य में उनमे से प्रत्येक के मौलिक 
स्थान का निर्देश करते हैं। स्ट्रॉड्न ने सविधान को ऐसे लिद्धान्तों का 
संग्रह माना है जिसके अनुसार शासन्र को सत्ता; शासितों के अधिकारों 
तथा इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का समन्वय किया जाता है। 


उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य का 
संविधान उसके शासन के संग्ठन का निर्धारण करता है | वह शासन के 
विभिन्न अंगों, उनकी सत्ताओ्नों तथा पारस्परिक सम्बन्धों का उल्लेख करता 
है; वह उन साधारण सिद्धान्तों का उल्लेख करता है जिनके श्राधार पर 
इन सत्ताओं का प्रयोग किया जायगा। सविधान का मन्तव्य निरकुश 
सत्ता को सीमित करना ओर इस प्रकार नागरिकों के अधिकारो को रक्षा 
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करना है। संक्षेप में, संविधान में उन आधारभूत सिद्धान्तों का समावेश 
होता है जो राज्य के रूप तथा सगठन का निर्धारण करते हैं। ये सिद्धान्त 
किसी एक लेखपत्र ([00०776॥!) में या अनेक लेखपन्नों में लिखे हो 
सकते हैं। संविधान कुछु लिखित और कुछ अलिखित रूप में हो सकता 
है। वह काग़ज़ पर विचारपूर्वक तैयार किया हुआ हो सकता है अथवा 
अधिकांश में परम्परागत लोकाचारों तथा नियमों आदि का संकलन भी 
हो सकता है। साधारणतया यह नियमानुकूल निर्मित कानूनों ओर 
लोकाचार का (जो दीर्घकालीन होने के कारण बधनकारी बन जाते हैं ) 
सम्मिश्रण होता है | प्रत्येक राज्य में इन दोनों का अनुपात समान नहीं 
होता । एक ही देश भे विभिन्न कालों मे भी यह अनुपात भिन्न-भिन्न हो 
सकता हे | 


कुछ लेखक इस शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में करते हैं । उनका 
अभिप्राय एक ऐसे लेखपन्न से होता है जिसमे वे श्राधारभूत नियम होते 
हैं जिनके अनुसार प्रभुत्व-सत्ता शासन के विविध अंगों में विभाजित की 
जाती हैं । यह एक क़्रानूनी लेखपन्र होता है जिसमें परम्परागत लोकाचार 
का कोई स्थान नहीं होता | जब टॉकविल ने यह कहा था कि इंगलेंड का 
कोई संविधान नहीं है, तब उसने स्पष्टतः संविधान शब्द का प्रयोग इसी 
संकुचित अर्थ में किया था। आजकल इस प्रकार कौ पद्धति नहीं है | 
साधारणतया संविधान से तात्पर्य उन समस्त नियमों, उपनियमों, लोकाचारों 
तथा श्रभमिसमयों (((07५ए८॥8070५) के सग्रह से है, जिनके द्वारा राज्य 
के नागरिकों के सम्बन्ध से शासन के अ्रधिकारों एवं कर्तव्यों और 
नागरिकों के राज्य के प्रति कतंव्यों एवं अधिकारों का निर्धारण होता है | 

इस व्यापक अथ में प्रत्येक राज्य का सविधान होना आवश्यक है । 
वह उसके आन्तरिक जीवन की बाह्य श्रभिव्यक्ति है। उसके श्रमाव का 
अ्रथ होगा उसके जीवन का श्रभाव जिसका अ्रर्थ होगा राज्य के अ्रट्धतत्व 
का श्रभाव। संविधान के बिना राज्य राज्य नहीं होगा, वरन्‌ वह एंक 
प्रकार से श्रराजकता की अवस्था होगी। यह तो सवंथा स्पष्ट है कि 
कोई भी प्रजातन्त्रीय राज्य बिना संविधान के नहीं रह सकता | एक 
निरकुश राज्य के लिए भी संविधान उतना हौ आवश्यक है क्योंकि 
ऐसी कोई स्वीकृत व्यवहार पद्धति अवश्य होनी चाहिए जिसके श्रनुसार 
निरंकुश शासक तथा नागरिकों के सम्बन्धों का नियमन हो | बिना 
संविधान के राज्य कौ कल्पना संभव नहीं है| परन्तु इसका यह श्रर्थ 
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तहीं है कि राज्य बिना लिखित संविधान के रह नहीं सकता और कार्य 


नहीं कर सकता | बहुत कम निरंकुश राज्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने लिखित 
संविधान को रचना की है | 


संविधानों का वर्गीकरण--- 


श्ररस्तू ने राज्यों का एकतन्त्रीय, कुलीनतन्त्रीय तथा प्रजातन्त्रीय में 
जो वर्गीकरण किया हे उसी को कभी-कभी संविधानों का वर्गीकरण भी 
माना जाता दै। सविधानों के इस वर्गीकरण के विरुद्ध वे सब आंत्लेप 
सत्य हैं, जो राज्यों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किये गए 
हैं। यह वर्गीकरण आज की राजनीतिक स्थिति में लागू नहीं किया जा 
सकता। ऐसा कोई सविधान नहीं है जिसे कुलतन्त्रीय कहा जा सके | किसी 
आधुनिक सविधान के एकतन्त्रीय कह देने मात्र से उसकी कोई विशिष्टता 
नहीं मालूम दोती। इस प्रकार किसी सविधान के लिये प्रजातन्त्रीय 
विशेषण का प्रयोग भी उसकी प्रकृति को समझने में सहायता नहीं 
देता | सविधानों को शासन की समस्त सत्ता के एक केन्द्रीय शासन द्वारा 
अथवा अनेक स्थानीय शासनों द्वारा प्रयोग के आधार पर एकात्मक 
अथवा सघीय इन दो वर्गों में विभाजित करना अधिक अच्छा होगा | 
जिन आधारों पर इन दोनों शाप्तन्ों में भेद किया जाता है, उस पर 
विचार किया जा चुका हैं | यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी। 
कुछ लेग्टकों ने सविधानों का वर्गीकरण लिखित तथा श्रलिखित और 
कठोर तथा लचीले रूपों में भी क्रिया है| इन पर यहाँ संक्षेप में विचार 
किया जायगा | 


लिखित और अलिखित संविधान-- 


जिस ढंग से संविधान अस्तित्व में आता है, उसके आ्राधार पर 
सविधान लिखित (५४४४६६॥) था अलिखित ([77७777८॥) माना 
जाता है। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबन्ध 
(?0५790758) एक या अनेक लेखपतन्रों में लिखित होते हैं। ऐसे संवि- 
धान को अधिनियमित (:279८(८त) सविधान कहना श्रधिक उपयुक्त 
होगा | ऐसा सविधान सदा शासन संगठन के श्राघारभूत सिद्धान्तों को 
निर्धारित करने के लिये किये जाने वाले विचार-विमर्ष का परिणाम 
होता है| वह एक संविधान-परिषद्‌ ( (०787 प८॥: 6 880770]9 ) 


४२२ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


द्वारा निमित किया जा सकता है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका क 
संविधान ; अथवा वह एक राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा दूसरे देश वे 
लिए जिस पर उसका आधिपत्य होता है बनाया जा सकता है, जैं 
सन्‌ १६३५ का भारतीय संविधान । वह राजा द्वारा एक अधिकार प 
((॥०70८०) के रूप में भी प्रदान किया जा सकता है, जैसे उपनिवे१ 
बसाने जाने वाले लोगों को दिए गए, चाटर “अह शासन हारा अपन 
प्रजा को भी दिया जा सकता हे जिसके द्वारा वह स्वयं अ्पने-को...तश 


अपने उत्तराधिकारियों को वैधानिक रीति से शासन के लिये वचनब 


, ऋम्प्रदारधाक का मील कारक, ८०१७ ॥7+करमारीक ए:कपािमकब मी आकर १ दा ( १०४०५ ३७४: 
यक्ति या परिषद हा "मफफम्करम्क तो" 
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अमिसमय, अधिनियमित कानून, न्यायालयों के निर्णय भ्रादि सम्मिलि 
होते हैं। ऐसे स विधान के लिए. “विकसित शब्द का प्रयोग अ्रचि 
उपयुक्त एवं साथक होगा क्‍योंकि इस शब्द से उसकी उत्पत्ति तथा प्रकृ 
का ज्ञान सरलता से हो जाता है| औैट ब्रिटेन ही एकमान्न ऐसा देश 
जिसका संविधान विकसित है।गत श्र्े० वर्षों में अन्य समध्त राज्यों 
अपने संविधान लिखित अथवा अधिनियमित रूप में अहण किये है 
इगलैण्ड में भी उसके संविधान में अधिनियमित वैधानिक कानूनों 
अनुपात लोकाचार तथा अभिसमयों की शअ्रपेक्षा बढ़ता जा रहा हद | 
अधिनियमित तथा विकसित संविधानों मे एक दूसरा महत्त्वपूर्ण ; 
यह है कि पहले में प्रायः संविधान-परिषद्‌ तथा साधारण व्यवस्था 
मण्डल में भेद होता है ( परस्तु यह सदैव आवश्यक नहीं है), 
में ऐसा नहीं होता 3 3 तथा फ्रांस में संविधान में परिव 
अथवा संशोधन करने_ वाली सभा साधारण क़ानून बनाने वाली सभ 
मत्न है इंगलैएड में ऐसा कोई मेद नहीं है | त्रि्श पाला मेण्ट संविः् 
में परिवर्तन कर सकती है ओर वह देश के लिये साधारण क्रानून 
३२००-35 5 कि इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंगलेण्ड 
“संवैधानिक ( (0॥807:007079] ) शब्द के श्रथ भिन्न-भिन्न 
इंगलैएड में न्यायालय द्वारा देश का को में न्यायालय द्वारा ग्ीई भी क्रानून इस श्रथ में श्र 
((प्चू८00500907079)) घोषित नहीं किया जा सकता कि वह देश 
सुंविधान के विपरीत है, ज़ैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हो सकता 


संविधाने [| ४१३३ 


अधिनियमित सविधान साधारणतया “एक विशेष पवित्र लेखपत्र 
होता है जो अन्य समस्त क़ानूनों से लक्षण में भिन्न होता है और 
जिसकी रचना भिन्न ढंग से की जाती है ।!” विकसित संविधान में यह 
विशेषता नहीं होती | ऐसा इसलिये होता हे कि लिखित संविधान प्राय: 
कठोर होता है, जब कि अलिखित संविधान लचीला होता है | इन दोनों 
..$ गुणदोष उनकी कठोरता या लचीलेपन के कारण होते हैं | इस विषय 
में हम आगे लिखेंगे। 


लिखित या अनियमित और अलिखित अथवा विकसित सविधानों के 

भेद का कोई वेशानिक मूल्य नहीं है | इनमे जो भेद है वह श्रेणी का नहीं, 

वरन मात्रा का है | प्रत्येक सविधान मे विभिन्न अनुपात में अधिनियमित 
नियम तथा लोकाचार पर आधारित नियम होते हैं। ऐसा इसलिये 
है कि समस्त लिखित संविधानों में जो एक लम्बी अवधि से लागू होते 
रहे हैं, लोकाचार तथा न्यायाधीशों के नियमों से प्राप्त अमिसमयों का 

समावेश हो जाता है | संविधान की न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्याओं से 
ये तत्व प्राप्त होते हैं। अमे रिकन सविधान जिसका निर्माण सन्‌ १८७३ ई० 
में थोड़ी सी कृषक जनता के लिए. हुआ था अरब बदलती हुई परिस्थितियों 
मे एक विशाल औद्योगिक समाज की श्रावश्यकतःओं की पूर्ति के योग्य 
इसी विकास की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया गया है। उसमें एक बड़ी सख्या 

से अभिसमयों को स्थान मिल गया है।अ्रतः प्रत्येक संविधान में 
अभिसमय या अलिखित तत्व का होना श्रनिवाय है | यह कोई बुरी बात 
नहीं है, यह तो उसकी सजीवता तथा सयोजनीयता (302[9/3॥9) 

का प्रमाण है| इस कथन मे भी बहुत कुछ सत्य है कि अधिनियमित 

संविधान उसी समय से विकसित होने लगता है जिस समय से उसे 

लागू किया जाता है। सन्‌ १६३७ ई० में भारत में सन्‌ १६३४ ई० का 

भारत-सरकार-क्ानून प्रांतीय क्षेत्र में लागू करने के बाद उसके अनुबधों का 

जो कुछ हुआ उससे हमारे कथन कौ पुष्टि हो जाती हे | श्रलिखित या 
विकसित संविधान में भी एक मात्रा में लिखित श्रृंश होता है। 

इसके दो कारण हैं ; जिस वस्तु की स्थापना लोकाचार द्वारा हो जाती 

है, उसे लिखित रूप देने की प्रकृति सदा देखी जाती है | ब्रिटिश पारलॉमेंट 

'के अनेकों कानूनों ने उन क्रानूनों को आज लिखित रूप दे दिया है जो 
पहले अलिखित थे । दूसरे, बदलती हुई परिस्थितियों व्यवस्थापक मण्डल 

को इसके लिए बाध्य कर देती हैं कि वे उन समस्त आधारभूत नियमों 
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को जिनका सम्बन्ध संवेधानिक व्यवहारों से है क्रानून का रूप दे दें। गत 
शताब्दी के उत्तराद्ध में ब्रिटिश पार्लामैंट ने निर्वाचन मे सुधार करने 
वाले क़ानून स्वीकार किये जिनके द्वारा उस समय में ब्रिटिश संविधान 
का सारतत्व ही बदल गया। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान. का एक 
विशाल भाग लिखित है ; परन्तु वह पार्लामैट के अनेकों क्लानूनों में 
बिखरा हुआ है। श्रतः यह ठीक होगा कि लिखित तथा अलिसि्ति 
सविधानों के मेद का परित्याग कर दिया जाय। इस भेद में कोई 
वास्तविकता नहीं है | 


कठोर और लचीले संविधान-- 


लॉर्ड ब्राइस ने संविधानों को कठोर ( !२20 ) तथा लचीले 
(7]८५0]८) संविधानों में विभाजित किया था | यह वर्गीक रण स्वैधा- 
निक क़ानूनों का देश के साधारण क्ानूनों से तथा उनका निर्माण करने 
वाली सत्ता से जो सम्बन्ध होता है उस पर अ्रधधारित है | यदि किसी 5ज्य 
के संविधान की रचना तथा उसका सशोधव उसी सत्ता द्वारा हो सकता. 
है जो उन साधारण कानूनों की रचना करती है श्थवा उनमें सशोधन 
करती है जिनके अनुसार नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन 
होता है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं ऐसे सविधानों मे संविधान 
की रचना करने वाली सत्ता और साधारण क़ानून बनाने वाली सत्ता के 
बीच कोई भेद नहीं होता । एक ही सत्ता संविधान तथा साधारण कानूनों 
की रचना कर सकती है, उसमें सशोधन कर सकती है ओर उन्हे रद्द 
भी कर सकती है। संविधान के. सशोघ्नन के. .लिए किसी विशेष प्रक्रिया 


की आवश्यकता नहीं होती | पल सविधान इसी ढंग का है | ब्रिटेन 
में पार्लामैंट स्व-शक्ति-सम्पन्न संस्था है। वह हर प्रकार का क़ानून 
बनाने और उनमें संशोधन करने में समर्थ है और उसकी क्षमता पर 
किसी प्रकार को वैधानिक रुकावट नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी 
राज्य में संवैधानिक कानून ओर साधारण कानून के बीच इतना भेद 
होता है कि इन दोनों की रचना तथा इनका संशोधन श्रादि दो विभिन्न 
सत्ताओं द्वारा विभिन्न रीति से होता है और सर्वेधानिक क़ानून साधा- 
रण क़ानून से ऊँचे माने जाते हैं, तो ऐसे संविधान को कठोर ([२870) 
संविध्रान कहते हैं| ऐसे संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यवस्थापक मंडल 
को असीमित सत्ता नहीं होती, उसकी व्यवस्थापन सत्ता किसी बाहरी वस्तु 


संविधान [ ड्श्पू 


द्वारा मर्यादित होती है। एक ऊँचा क़ानून होता है जिसका पार्लामैंट 

को आदर करना पढ़ता है। वह संविधान या उसके किसी उपबन्ध में 

संशोधन नहीं कर सकती और न उसे रद्द ही कर सकती है। वह राज्य 

के संविधान के प्रतिकूल कोई क्वानून भी नहीं बना सकती | संविधान में 

संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है । कठोर संविधान का 

सर्वोत्कृष्ट उदाइरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। श्रमेरिकन 

कॉग्रेस की व्यवस्थापन क्षमता सविधान की सर्वोच्च सत्ता द्वारा मर्यादित 

है जिसमें न यह कोई परिवर्तन कर सकती है और न संशोधन ही | 

कॉग्रे स द्वारा स्वौकृत ऐसा कोई कानून जो संविधान के प्रतिकूल है, अ्रप्रा- 
माणिक तथा अवैध होगा | 

कठोर तथा लचौले संविधानों में मुख्य भेद इस प्रकार हँ--- 

१--यदि संविधान का संशोधन ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसका 
प्रयोग साधारण क़ानूनों के स्वीकार करने में किया जाता है, तो 
उसे लचीला कहते हैं। यदि इस प्रयोजन के लिए एक विशेष 
प्रक्रिय का प्रयोग किया जाय, तो उसे कठोर कहेंगे | इससे यह 
स्पष्ट है कि कठोर संविधान में लचीले संविधान की अपेक्षा संशोधन 
करना कठिन होता है। किन्तु संविधानों में संशोधन प्रक्रिया कौ 
कठिनाई या सरलता से ही उसके वर्गीकरण का निश्चय नहीं किया 
जा सकता | फ्रन्‍्च संविधान में संशोधन करना सरल है ; परन्त इस 
प्र भी वह कठोर संविधान है। समस्त कठोर संविधानों का संशोधन 
समान रूप से कठिन नहीं होता, कुछ कठोर संविधानों का संशोधन 
दूसरों की अपेक्षा सरलता से किया जा सकता है। अमेरिका के 
संविधान में संशोधन करना बड़ा कठिन है | 

२--दूसरे, कठोर संविधान में ब्यवस्थापक मण्डल की सत्ता एक उच्चतर 
क़ानून द्वारा मर्यादित होती है जो उसके बाइर का तथा उससे ऊँचा 
होता है। लचौले सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय पार्लामैंठ की सत्ता 
अ्रसीमित होंती है । 

३-- तीसरे, कठोर संविधान सदेव लिखित होता है। इसका निर्माण संवि- 
धान-परिषद्‌ द्वारा किया जाता है, जो इसी प्रयोजन से नियुक्त की 
जाती है।इस संविधान-परिषद्‌ का काम देश के लिए साधारण 
कानूनों का निर्माण करना नहीं है | अतः हम यह कह सकते हैं कि 
कठोर संविधान में संवैधानिक नियम ((-०75प४०४4॥] 7,29) 
५४ 
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तथा साधारण क़ानून (5:५४०८ ,99) में सदैव भेद माना जाता 
है। लचीले संविधान में इस प्रकार का मेद नहीं होता | 


अपनी पुस्तक 'इगलैण्ड का शासन” ((+0ए७॥77767 ० 908- 
]970) में प्रेसीडेंट लॉवेल ने लिखा है कि कठोर तथा लचीले संविधान 
में भेद बहुत ही थोड़ा है ओर समय के व्यतीत होने के साथ वह कम 
स्पष्ट होता जाता है | ऐसे देशों से जो एक साधारण प्रक्रिया द्वारा अपने 
संविधान में वैसे ही सशोधन कर सकते हैं, जेसे कि एक साधारण क़ानून 
में, इम धीरे-घीरे ऐसे देशों में पहुँच जाते हैं जहाँ संविधान की* रचना 
तथा उसमें संशोधन एवं साधारण क्लानून की रचना तथा उनमें संशोधन 
का काय दो भिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अमेरिका का 
संविधान कठोर है और इगलेए्ड का लचीला; परन्तु इन दोनों 
के बीच के भी ऐसे संविधान हैं जिनमें संशोधन राष्ट्रीय पार्लामैट 
के विशेष अ्रधिवेशन द्वारा या एक विशिष्ट बहुमत द्वारा किए, जा सकते 
हूँ। ऐसे संविधानों मे संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। इनमें 
संशोधन करने वाली संस्था के सदस्य उस संस्था के सदस्यों से मिन्न नहीं 
होते जो साधारण क्रानून बनाती हैँ | ऐसे उदाइरणों से लॉवेल के कथन 
की पुष्टि हो जाती है| फिर भी यह तो कहा जा सकता है कि उन देशों 
में जिनमें पार्लामैठ को असीमित सत्ता प्राप्त है ओर वह बिना किसी 
विशेष प्रक्रिया के सविधान में संशोधन कर सकती है तथा उन देशों 
में जिनमें पालामैट की सत्ता सीमित है और संविधान के संशोधन 
के लिये एक विशेष प्रक्रिया आवश्यक होती है, स्पष्ट रूप से भेद हैं । इस 
प्रकार कठोरतच्रा तथा लचीलापन संविधानों के वर्गीकरण के लिए 
समुचित शआ्धार है | 


कठोर संविधान के गुणदोष-- 


. कठोर संविधान की रचना विशिष्ट संविधान-परिषद्‌ द्वारा की जाती 

है, जिसमें बड़े विचार तथा बहस के बाद हो उसकी धारायें स्वीकार की 
जाती हैं, अतः यह आशा की जा सकती है कि वह स्पष्ट ओर अ्रसंदिग्ध 
होगा | चू कि वह लिखित होता है इसलिये उसके अनुबन्धों का निश्चय 
उसको देखकर किया जाता है। संशोधन की प्रक्रिया कठिन होने से यह 
अवकान लचीते संविधान की श्रपेत्ा अधिक स्थिर होता है और अ्रस्थायी 
शक लाना से कम प्रभावित होतां है। उसकी पवित्रता अधिक और 
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सत्ता सर्वोच्च होने के कारण, राष्ट्रीय पार्लामेंटट ( किसी दल के बहुमत 
या लोकमत के ज्षणिक आवेश से प्रभावित होकर ) उसमें सरलता से खेंच 
तान करके उसका अपनी इच्छा के अनुकूल अर्थ नहीं निकाल सकती | इस 
विचार को सभी नहीं मानते । उदाहरणार्थ, ग्रिलक्राइस्ट का मत है कि 
कठोर संविधान राष्ट्रीय विच7र-विनिमय का केन्द्रीय-बिन्दु होने के कारण 
उस पर लचीले संविधान की अपेक्षा दलों का अधिक प्रभाव पढ़ता है । 
यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती | यह विचार कि इसके निर्माण में समाज 
के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्तियों की सम्मिलित बुद्धि का समावेश हुआ है ओर यह 
बड़े गहन विचार एवं चिन्तन का परिणाम है, उसे रागढ ष तथा भावावेशों 
के प्रभाव से सुरक्षित रखता है। 


इन लाभों के होते हुए भी कठोर संविधान मे कुछ ऐसे दोष भी हें, 
जिनका उल्लेख करना श्रावश्यक है।इस संविधान में संशोधन को 
कठिनाई के कारण अत्यावश्यक सुधारों को जारी करने में विलम्ब होता 
है और इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति में बाधा पड़ती है। कठोरता सदैव 
सदगुण ही नहीं होती | यदि संविधान में देश मे होने वाले परिवर्तनों के 
साथ-साथ परिवतंन नहीं किये जा सकते, और वह श्रनुप्युक्त हो जाता है, 
तब उसमे बलपूर्वक परिवर्तन करने कौ प्रच्नत्ति प्रबल हो जाती है। इस प्रकार 
की मनोद्ृत्ति से ही क्रान्ति का प्रादुर्माव होता है। मेकॉले के अनुसार 
समस्त क्रान्तियों का एक महान्‌ कारण यह होता है कि राष्ट्र तो प्रगति 
करते हैं किन्तु संविधान ज्यों के त्यों बने रहते हैं | श्रेष्ठ संविधान वह है 
जिसका देश के राष्ट्रीय जीवन में बदलती हुई आर्थिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक श्रवस्थाओं के साथ बिना अ्रधिक कठिनाई के सामंजस्य 
किया जा सके | कठोर संविधान भावी सम्मावनाओं का विचार नहीं 
करता, वह अनिश्चित काल के लिए राज्य की राजनीतिक प्रगति के 
सिद्धान्तों को पहले से ही संक्षेप में नि्ंय कर देने का प्रयत्न करता है । 
यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे एक बालक के लिए बिना उसको भावी 
शारीरिक वृद्धि का विचार किए. पोशाक बना देना परन्तु हाल में जो 
कठोर संविधान बनाये गए हैं, वे इन दोषों से मुक्त हैं । 


लचीले संविधान के गुण-दोष-- 
लचीले संविधान का सबसे महान गुण है, उसकी संयोजनीयता तथा 
लचीलापन । जिस झ्ासानी के साथ उसमें संशोधन या परिवर्तन किया 
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जा सकता है, उसके कारण समाज की बदलती हुईं परिस्थितियों" के साथ 
उसका आसानी से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। वंद्धमान 
तथा विकासोन्मुख राज्य के लिए. लचीला संविधान बहुत ही श्रनुकूल 
होता है; उसकी बदलती हुईं आथिक, सामाजिक तथा राज॑नीतिक 
परिस्थितियों के लिये उसमें व्यवस्था सरलता से हो सकती है। अपने 
लचीले संविधान के कारण ही इगलेंड अनेकों अवसरों पर राजनौतिक 
क्रान्तियों के भय से बच रहा है ओर नई परिस्थितियों की श्रावश्यकताओं 
के अनुसार उसने भूमिपतियों के हाथ से सत्ता छीन कैर धौरे-घौरे 
वद्ध मान औद्योगिक वर्गों को सौंप दी है। एक लचौले संविधान की 
संयोजनीयता सर्वश्रंष्ठ ढंग से उस समय प्रकट होती है जबकि उसकी 
बनावट को कोई भी छति पहुँचाये बिना किसी भी गंभीर संकट का 
सामना करने के देतु वह कुकाया ओर अनुकूल बनाया जा सकता है, 
उदाह रणार्थ गत दोनों विश्व-युद्धों के समय ब्रिटिश पार्लामैंट ने बड़ी 
शासानी के साथ अपनी अ्रवधि को बढ़ा लिया जिससे नवीन निर्वाचनों 
के कारण कोई विक्षेप न हो | अव्यवस्था को दूर करने लिए द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समय में इगलैंड में बड़ी आसानी के साथ बहुमतदलीय 
शासन (१(७]०7ए ?ि.ए (७०४७॥॥॥76॥) के स्थान पर राष्ट्रीय 
शासन ((७(४079] (90ए९:77778॥) की स्थापना कर ली गईं, जिसमें 
उदार, अनुदार तथा मजदूर सभी दलों के सदस्य थे । बुद्ध की समाप्ति के 
बाद पुनः इगलैंड बहुमतदलीय शासन की स्थापना हो गयी, मानो 
कोई असाधारण बात हुई ही नहीं थी | 


लचीले संविधान में श्रासानी के साथ परिवर्तन किया जा सकता है 
इस कारण उसमें हिंसात्मक विद्रोह द्वारा उसका अन्त करने के ख़तरे 
अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं । इसमे जनता की आकांक्षा को सन्तुष्ट करने 
का एक क्वानूनी और आसान साधन मिल जाता है, अतः जनता क्रान्ति 
की ओर प्रदत्त नहीं होती। इस प्रकार इस प्रणाली में क्रान्तिकारी 
आन्दोलनों के खतरे कम हो जाते हैं। संक्षेप में, जब कभी देश की परि- 
स्थितियाँ ऐसी हो जाँय कि उनके कारण संविधान में परिवर्तत ्रावश्यक 
हो, तो वे बिना किसी कठिनाई या विलम्ब के किये जा सकते हैं। इस प्रकार 
लचीले संविधान का बड़। गुण यह है कि रंज्य“की ढूंद्धि के साथ इंसका 
भी विकास एवं अभिदृद्धि होती रहती है और इससे राष्ट्रीय चेतना एवं 
प्रतिमा की अ्रभिव्यक्ति के लिए इसमें एक सरल माध्यम मिल जाता है | 
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परन्तु दूसरी ओर, परिवर्तन की यह अत्यन्त सुविधा लचीते संविधान 
का एक बड़ा दोष भी है | इस कारण वह कठोर संविधान की श्रपेत्षा 
कम स्थायी होता है | इसमे संशोधन या परिवर्तन न केवल किसी संकट 
के मुक्ताबले के लिए. ही किया जा सकता है, वरन्‌ किसी राजनीतिक दल 
या जनता की सनक की सन्तुष्टि के लिए भी किया जा सकता है। जैसा 
कि सिजविक ने कहा हैः “सर्व-साधारण की अ्रप्रियता के मोंके से बहुमूल्य 
नियमों एवं संस्थाओं का विनाश हो सकता है, और इस प्रकार 
उसकी आचौनता तथा सनातन लोकाचार से प्राप्त स्थिरता नष्ट हो 
जाती हे ।” इस प्रणाली के श्रन्तगंत संविधान के सिद्धान्तों एवं व्यवहारों 
को राजनीतिशों तथा उत्तरदायी नेताओं से उनकी रह्चा करने के लिये 
कोई पवित्रता या उच्च सत्ता नहीं दी गई है । जिन देशों में जनती में 
पर्याप्त राजनीतिक शिक्षण नहीं मिला है, उनके लिए लचीला संविधान 
अनुकूल नहीं है। 
इन दोनों प्रकार के संविधानों के गुण-दोष चाहे जो भी हों, आजकल 
साधारण प्रवृत्ति लिखित तथा कठोर संविधान की ओर है। सयुक्त राज्य 
अमेरिका के उदारहण का शअ्रनुसरण करके गत १५० वर्षों में एक के 
बाद दूसरे राज्य ने उसे स्वीकार किया है। जिस देश ने एक बार भी 
लिखित सविधान को स्वीकार कर लिया, वह फिर अलिखित तथा 
लचीले संविधान की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ | संसार भर में केवल इंगलैड 
ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित या विकसित तथा 
लचीला दे | भविष्य लिखित तथा कठोर संविधानों के साथ है। निम्न 
लिखित परिस्थितियाँ उसके पत्त में हैं । 


(१) प्रजातन्‍्त्रीय देशों में इस प्रकार कौ साधारण अ्राकांक्षा है कि 
जनता के हितों की सुरक्षा के लिए. शासन की सत्ताओं पर प्रतिबन्ध लगाये 
जॉय । (२) प्रजातन्त्रीय देश अपनी जनता को इस प्रकार के संविधान 
इसलिए देते हैं कि वैधानिक रिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद 
न खड़ा हो | (३२) जब कभी नवीन संविधान स्वीकार किया जाता है | 
उसे निश्चित तथा स्पष्ट बनाना अच्छा होता है। (४) संघ-सिद्धान्त भी 
लिखित संविधान चाहता है | 


कठोर संविधान के आवश्यक तत्व-- 
ू कि वर्तमान्‌ समय में संसार के देशों में प्रदत्ति लिखित तथा कढ़ोर 
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संविधान कौ ओर ही है इसलिये उसकी मुख्य श्रावश्यकताओं के सम्बन्ध 
में यहाँ विचार करना अ्रश्रासगिक न होगा | सबसे प्रथम तो संविधान 
इतना स्पष्ट ओर निश्चित होना चाहिए कि उसको धाराश्ों के श्रर्थ 
एवं व्याख्या के सम्बन्ध में कम के कम विवाद हो। दूसरे, ऐसे संविधान 
में जनता के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी हो । 
महात्मा गाँधी ने भारत के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान 
में नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को स्थान देने के लिये विशेष श्राग्रह 
किया था परन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया । तीसरे, संविधान में 
शासन के संगठन, उसके अंगों तथा उनको सत्ताओं, राज्याधिकारियों 
की नियुक्ति की विधि तथा निर्वाचनों के सिद्धान्तों आदि के लिये भी 
स्पष्ट नियम होने चाहिए। श्रन्त मे, संविधान में संशोधन करने की 
विधि भी स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित होनी चाहिए । उपयुक्त अनुबन्ध 
संज्षेप में होने चाहिये | सक्तेप में होने से बाद में विवाद के 
झवरस कम हो जाते हैं।यदह वांछुनीय है कि संविधान में केवल उन 
सिद्धान्तों को स्थान मिलना चाहिए,, जिनके अनुसार शासन के विविध 
अगों, नागरिकों के अधिकारों तथा शासन एवं नागरिकों के बीच के 
संबंधों का निर्धारण हो | कम महत्त्व के प्रश्नों को ( जैसे व्यवस्थापन 
विधि ([,८४78)40४८ 270०८८००४), रेल पथों का नियमन, बैंकों का 
नियन्त्रण आदि ) उसमें स्थान नहीं देना चाहिए। सन्‌ १६३२५ ई० के 
भारत-शासन संविधान में एक बड़ा दोष यह था कि उसमें ऐसे मामलों 
का उल्लेख था जिन्हें संवैधानिक नहीं कहा जा सकता, जैसे ब्रिटिश 
आथिक तथा व्यावसायिक हितों, इम्पीरियल सेवाओं के अधिकार आदि 
की सुरक्षा । 


अध्याय २० 
निर्वाचक गण 


शासन-संगठन से सम्बन्धित अनेक बातों में सबसे महत्त्वपूर्ण हे 
निर्वाचकों का संगठन और उस प्रकिया का निर्धारण जिसके द्वारा वे 
अपने कार्यो का सम्पादन करते हैँ | वे एक बड़ी सीमा तक संविधान की 
भावना का निर्धारण करते हैं तथा उसे रूप देते हैं। कुछ आधुनिक 
विद्वानों का विचार है कि निर्वाचकगण (£]2०0079(८) भी शासन के 
अन्य विभागों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की 
भांति एक विभाग है। इसके आधारभूत महत्त्व के कारण इसका वर्णन 
पहले करेंगे। 
निवोचक-गण का विस्तार-- 

प्रजातंत्रीय राज्य के जिन नागरिकों को मताधिकार होता है, वे 
निर्वाचकगण मे सम्मिलित होते हैं। निर्वाचक्गण का नागरिकों के 
समाज की अपेक्षा एक छीटा समुदाय होता है, क्योंकि किसी भी प्रणाली 
के अन्तर्गत अवयस्क पुरुषों एवं स्त्रियों, पागलों, दिवालियों तथा 
अपराधियों एवं बन्दियों को मताधिकार नहीं होता यद्यपि वे इस अर्थ 
में नागरिक बने रहते हैं कि उनकी राज्य के प्रति भक्ति है और देश में 
तथा उसके [बाहर उन्हें राज्य की रद्धा का अधिकार है । भूतकाल में 
मताधिकारियों की संख्या बहुत सीमित होती थी। मताधिकार के लिये 
अनेक प्रकार की अर्थात्‌ आथिक, धार्मिक, प्रजातीय, शिक्षा-सम्बन्धी तथा 
लैड्लिक योग्यताओं की आवश्यकता होती थी। परन्तु प्रजातंत्र के बढ़ते 
हुए प्रवाइ के सामने ये सब प्रायः विलीन हो गई हैं और अब इनमें से 
कतिपय योग्यताऐ' ही आवश्यक रह गई हैं | वर्तमान काल के राजनीतिक 
विकास की एक महान विशेषता है मताधिकार का विस्तार। परन्तु हम 
यहाँ इस आन्दोलन के इतिहास के सम्बन्ध में विचार नहीं करेंगे । 
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इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि वर्तमान काल के समस्त वैधानिक 
राज्यों में मताधिकार काफ़ी व्यापक रूप में प्राप्त हैं। पुराने राज्यों ने 
अपने निर्वाचन-सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर या तो केवल वयस्क 
पुरुषों के लिये या पूर्णतया ( स्त्री-पुरुष दोनों के लिये ) वयस्क मताधिकार 
स्वीकार कर लिया है और नवीन राज्यों ने अपने संविधानों में 
ऐसी धाराएँ रखी हैं, जिनके द्वारा समस्त वयस्क नागरिकों ( स्त्रियों 
तथा पुरुषों ) को मताधिकार प्राप्त है| पश्चिमी देशों में महिलाओं को 
भी मताधिकार मिल गया है, केवल लेटिन यूरोप के देशों में महिलाएं 
इस अधिकार से आज भी वंचित हें क्यों कि वहा स्त्रियों के मताधिकार 
के विरुद्ध धार्मिक भावना अभी तक प्रभावशाली है। भारत में भी नवीन 
संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार समस्त नागरिकों ( स्त्री-पुरुषों ) को 
मिल गया है | यहाँ यह बात फिर बता देना अनुचित नहीं होगा कि 
सार्वभौमिक ((777ए८:5४)) मताधिकार के सिद्धान्त का अर्थ यह नहीं है 
कि प्रत्येक नागरिक बिना उसकों आज, नैतिक चरित्र तथा बुद्धिमत्ता 
के विचार के मताधिकार प्रास हैं। श्रत्यन्त प्रजातन्‍्त्रीय देशों में भी 
अवयस्कों, मूढ़ों तथा पागलों एवं किसी अपराध के लिये दण्ड भुगतने 
वाले बन्दियों को मताधिकार नहीं है। इस प्रकार यह सिद्धान्त निरपेक्ष 
नहीं दे | 


जिस आयु को पहुँचने पर व्यक्ति को मताधिकार प्रात होता है, वह 
सभी देशों मे एक समान नहीं है। भारत, इंगलैणड, फ्रान्स तथा सयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका में यह अवस्था २१ वर्ष, जननी में २० वर्ष ओर रूस तथ्य 
टर्की मे १८ वर्ष है। कुछ देशों मे यह आडु २४ वर्ष रखी गई है। 
यह बहुत ऊँची सीमा है। भारत में जो न्यूनतम अरयु रखी गईं है वही 
डचित मालूम होती है । 


निवाचन-क्षेत्र-- 


यद्यपि ऐसा' कोई सैद्धान्तिक कारण नहीं हे कि समस्त प्रतिनिधियों 
का चुनाव समस्त देश में से उसको एक क्षेत्र मान कर क्‍यों न किया 
जाय, तथापि सब देशों में यही रोति प्रचलित है कि सारे देश को 
चुनाव के लिये कई भागों ( निर्वाचक मण्डलों या निर्वाचन-त्षेत्रों ) में 
बाँटं दिया जाता है। इससे प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सुविधा रहती है 
'औरशप्रोवेनिधि तथा उसके निर्वाचकों में घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित 
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होता है। इन निर्वांचन-क्षेत्रों के निर्माण के श्रनेक प्रकार हैं।एक 
प्रकार तो यह है कि समस्त देश को उतने हो भागों से बॉट दिया जाता 
है, जितने कि सदस्यों ( प्रतिनिधियों ) का निर्वाचन किया जाता है 
ओर प्रत्येक भाग में से बहुमत के आधार पर एक प्रतिनिधि चुना जाता 
है। इसे “एकल-सदस्य-निर्वा चन-लेत्र' (570806 (६ए०6/ (०75 - 
६०८०५) कहा जाता है। इंगलेण्ड, अमेरिका तथा भारत में प्रायः यही 
प्रणाली प्रचलित है| इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन-त्षेत्र आकार में छोटे 
परन्तु जन संख्या की दृष्टि से बड़े होते हैँ | ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि 
सभी निर्वाचन-क्षेत्र जहाँ तक हो सके आकार तथा जनसंख्या में समान हों। 
चूँकि क्षेत्रों को जनसख्या मे श्रनेक कारणों से वृद्धि या हास होता रहता 
है, अतः समय-समय पर निर्वाचन-त्तेत्रों का पुननिर्माणय आवश्यक दो 
जाता है और प्रत्येक देश में इसको व्यवस्था की जाती है। दूसरी योजना 
यह है कि देश को प्रतिनिधियों की संख्या से कम सख्या में निर्वाचन- 
क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है ओर प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक 
प्रतिनिधि ( उदाहरणार्थ . से १५ तक ) चुन कर भेजे जाते हैं। इस 
योजना के अन्तर्गत निर्वाचन छेंत्र पहली पद्धति की अपेका शअ्रधिक 
विस्तृत होते हैं। आकार तथा जनसख्या मं भी उनका समान होना 
आवश्यक नहीं है | इस प्रणाली को सामान्य टिकिट प्रणाली? ((3७7९१४/ 
:०४९८ ७ए5:८॥०) कहते हैं। अत्येक क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने 
जाते हैं। सन्‌ श्य४२ ई० से पूर्व यइ प्रणाली सयुक्त राज्य अमेरिका में 
प्रचलित थी | इसका प्रयोग फ्रान्स और इटली में भी किया गया | 
प्रत्येक प्रणाली में गुणदोष हैं और बहुत से राज्यों ने इन दोनों का 
समय-समय पर प्रयोग किया है, परन्तु व्यवहार में अधिकांश राज्य एकल- 
सदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र को ही पसन्द करते हूँ | इससे कई लाभ हैं| यह 
प्रयाली सादी एवं सुविधाजनक है । इसमें मतदाता (५०४८) अ्रपना मत 
तीन चार उम्मीदवारों में से केवल एक व्यक्ति के लिए देता हे, जिसका 
खुनाव वह आसानी के साथ कर सकता है | इस प्रणाली के श्रन्दर्गत 
उम्मीदवार तथा निर्वाचकों में सम्पक अधिक बना रहता है। प्रतिनिधि 
अपने निर्वाचन-क्षेत्र कौ आवश्यकताश्रों तथा स्थिति से भल्ीभांति 
परिचित हो जाता है और वह उन्हें सरकार के समक्ष आवश्यक कार्यवाही 
के लिए रख सकता है। मतदाता भी मलीभांति जानते हैं कि उन्हें केन्द्रीय 
सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए. किसके पास जाना चाहिए । 
भू 
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निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपने निर्वाचन-द्षेत्र को सन्तुष्ट रखना तथा 
उसके कल्याण मे अधिक दिलचस्पी लेना आवश्यक समझता है, विशेषकर 
यदि उसे पुननिर्वाचन के लिए खड़ा होना हो। मतदाता भी सुयोग्य 
प्रतिनिधि चुनने के अपने दायित्व को समझने लगते हैं। 
एकल-सदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र का दूसरा लाभ यह है कि इसके द्वारा 
विविध हितों का प्रतिनिधित्व बड़ी अच्छी तरह होता है, विशेष रूप से 
उस समय जबकि वे सुसंगठित हों | कृषक, नगर-वासो, ओद्योगिक मज़दूर, 
ज़मीदार तथा अन्य हितों मे से प्रत्येक को अपने-अपने ज्षेत्र में से जहाँ 
उनका बहुमत होता है प्रतिनिधित्व का पूरा सुयोग मिलता है। साधारण 
टिकिट प्रणाली” के अनुसार निर्वाचन-क्षेत्र मे जो दल सबसे शक्तिशाली 
होता है, उसी की चुनाव-संग्राम में विजय होती है ओर सभी स्थान 
उसके हाथ में पहुँच जाते हैँ। इस प्रकार अल्पमत अपना प्रतिनिधि 
नहीं मेज सकते। इस प्रकार साधारण टिकिट प्रणाली की श्रपेकद्दा 
एकल-सदस्य-निर्वाचन-त्षेत्र पद्धति राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने 
के लिये श्रधिक सुविधाजनक तथा व्यावहारिक प्रणाली हे । 
एकल-सदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली के विरुद्ध कहा जाता है# कि इस 
पद्धति के अन्तर्गत यह सम्भावना है कि राष्ट्रीय विधान-सभा ([.6४७०- , 
६०१०) के लिये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे अपने को अपने-अपने क्षेत्रों 
के प्रतिनिधि मानें ओर राष्ट्रीय समस्याञ्रों पर व्यापक दृष्टि से विचार 
करने की अ्रपेज्ञा सकुचित दृष्टि से विचार करें। उनका ध्यान स्थानीय 
समस्याओं तक ही सीमित रह सकता है | इस आ्षेप में कोई वास्तविकता 
नहीं है। इगलेण्ड जेसे देशों का अनुभव इसके विपरोत है। भारत में 
भी केन्द्रीय विधान-मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध यह आज्षेप नहीं किया 
जा सकता। सदस्यों से निश्चय ही यह आशा की जाती है कि वे 
स्थानीय हितों का ध्यान रखेगे। इसे दोष नही कहा जा सकता | परन्तु 
ऐसा मानना ग़लत होगा कि वे केन्द्रीय विधान-म्ंडल में केवल स्थानीय 
प्रतिनिधि के रूप में हो जाते हैँ । वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं 
जो प्रजा के नाम पर काम करते हैं, यद्यपि सुविधा के लिये उनका 
निर्वाचन एक छोटे से क्षेत्र से होता है। दूसरा अक्षेप यह है कि इस प्रणाली 
में निर्वाचन का क्षेत्र सीमित होने से निर्वाचन के लिये उच्च कोटि के 
लोग नहीं मिलते और द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों का निर्वाचन होता है | 
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इस आक्षेप में भी कोई सार नहीं हे। एक स्थान के निवासी किसी ऐसे 
व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं जो दूसरे क्षेत्र का हो। यह प्रणाली 
प्रचलित है ओर यह सिद्धान्त के विपरीत भी नहीं है | 

इसका सबसे महान्‌ और गंभीर दोष यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो 
व्यक्ति असफल उम्मीदवार को मत देते हैं वे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व 
प्रास करने में असफल रहते हैं। यदि किसी निर्वाचन-द्षेत्र में कॉमग्रेसी 
विचार के व्यक्तियों करा प्राधान्य है; तो वहाँ से कॉग्रेसी उम्मीदवार का 
ही चुनाव होगा । उस क्षेत्र में उदारपंथी, साम्यवादी अथवा समाजवादी 
जो अ्रल्पमत में होंगे, वे कभी अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकेंगे | ब्रिटेन 
में अनेकों साधारण निर्वाचनों के परिणामों से प्रत्यक्ष है कि इस प्रणाली 
द्वारा अनेक असंगतियाँ पेदा हो जाती हैं। ऐसे दल जिनका समस्त 
देश में अल्पमत होता है, वे कभी-कभी पार्लामेंट में बहुसख्या में 
प्रतिनिधियों का चुनाव करने भें सफल हो जाते हैं। अनेक बार अनुदार 
दल ने ((०07867ए४६ए८ 79%779) कॉमन्स सभा में ४०९ मतदाताओं 
के बल पर ही बहुमत प्राप्त कर लिया है। सन्‌ १६२२ के निर्वाचन मे 
अनुदार दल ने कुल ४,३८१,४३३ मत से २६६ स्थान प्रात किए ; मजदूर 
दल के ४,२३७,४६० मत प्राप्त होते हुए भी १६२ सदस्य चुने गये और 
उदारदल के तो २,६२१,१६८ पर क्रेवल ५४ सदस्य हो चुने गये | 
दूसरे शब्दों में, जहों अनुदारदल का एक प्रतिनिधि १८१८० मत से चुना 
गया वहाँ मज़दूर दल को ३०,७०६ मत पर और उदारदल को 
४८,५४० मत एंक एक सदस्य मिला। सन्‌ १६२४ ई० में भी ऐसी ही 
स्थिति रही। प्रत्येक अ्रनुदार सदस्य को १८०८४ मत, प्रत्येक मज़दूर 
सदस्य को ३६,३२३ और प्रत्येक उदार सदस्य को ६५,४०१ मत मिले । 
सन्‌ १६०६ ई० में एक निर्वाचन-छु त्र में उदार दल ने तीन स्थानों पर 
विजय प्राप्त की और उन्हें कुल मिलाकर २२,०२१ मत मिलते, परन्तु उनके 
प्रतिदन्द्दी यूनियनिस्ट दल को केवल १ स्थान मिला जबकि उसे २२,४६० 
मत मिल्ले । जब एक ही निर्वाचन-क्षेत्र से तीन सदस्यों का चुनाव होता 
है, तब चुनाव एक प्रकार का जुआ हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में भी इस प्रकार के दोष देख पड़ते हैं| इस दोष के निवारण का एक 
उपाय है--अआनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली | 


आनपातिक ग्रतिनिधित्व-- 
“हमर ऊपर बतला चुके हैं कि एकल-सदस्य-निर्वाचन-कंत्र पद्धति के 
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यह निर्वाचन की एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय या 
स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों में प्रत्येक समुदाय या दल के लोगों 
के लिए उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान 
करना है | अतः इसका उद्देश्य ऐसी प्रतिनिधि-संस्था का निर्माण करना 
है जिसमें निर्वाचकों के सभी हितों तथा वर्गों को यथा-सम्भव समुचित 
प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि किसी देश में निर्वाचकों में उदार, 
शअ्रनुदार, मजदूर, साम्यवादी एवं स्वतन्त्र दल हैं तो वे इस प्रणाली के 
अनुसार अपनी संख्या के अनुपात में अपने-अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज 
सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई एक रूप नहीं है; जितने 
राज्यों ने उसका प्रयोग किया है; उतनी ही उसकी पद्धतियाँ भी क्रायम हो 
गई हैं और उनके अतिरिक्त कुछ सिद्धान्त रूप से भी विद्यमान हैं। परन्तु 
उन सबों में दो तत्व सामान्य है, जिनमें इस योजना का सार-तत्व है | 
सर्व प्रथम, इसका प्रयोग ऐसे निर्वाचन-छेत्र में ही किया जा सकता है 
जिसमें से अनेक प्रतिनिधियों का चुनाव होता है; एकल-सदस्य-निर्वाचन- 
क्तत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता | दूसरे, चुनाव में विजय 
प्राप्त करने के लिए, बहुमत (7७])79 ० ५०६८७) प्रास करने 
की आवश्यकता नही है, उन्हे केवल एक नियत न्यूनतम संख्या में मत 
((27०9) प्रात करना आवश्यक है। इस प्रणाली के जो अनेक रूप 
प्रचलित हैँ, 'उनमें एकल-सक्रमणीय-मत” (5702)2 49॥756730]6 
५०६८) और 'सूची-प्रणाली' ([.5: 59906॥7) मुख्य हैं । 


एकल-संक्रमणीय-सत-प्रणाली--- 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियों की भांति, एकल- 
संक्रमणीय-मत-प्रणाली के लिए बहु-सदस्य-निर्वा चन-क्ष त्र की आवश्यकता 
होती है जिसमें कम से कम तीन सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था हो । 
ऋषिकतम प्रतिनिधि कितने चुने जॉय, इसकी कोई संख्या निर्धारित 
नहीं है ; एक लेखक ने १५४ की संख्या उचित बतलाई है। यदि ४ से १० 
या १५ सदस्य तक चुने जॉय तो इस प्रणाली द्वारा भमली भाँति निर्वाचन 
हो सकेगा । परन्तु प्रतिनिधियों कौ संख्या चाहे जो हो, इसमें मतदाता 
का एक मत ही प्रभावकारी होता है। इस प्रणाली को अनुपमता इश्र 
बात में है कि इसमें मतदाता अपनी केवल पहली पसन्द का ही निर्देश 
नहीं करता, वरनू जितने स्थानों के लिए प्रतिनिधियों को घुना जाता 


४ह्टे८ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


है, उतनी हो संख्या में वह श्रपनी पसन्द बतलाता है, जेसे दूसरी, तीसरी, 
चौथी, पॉचवीं इत्यादि | इस प्रकार यदि १२,उम्मीदवार ४ स्थानों के 
लिए हैं तो मतदाता १२ उम्मीदवारों की सूची में से किन्हीं पॉच 
व्यक्तियों के सामने १, २, ३, ४, ५ संख्या लिख कर अपनी पसन्द को 
बतला सकते हैं। इसके मूल में यह भाव है कि यदि किसी कारण से 
पहली पसन्द के उम्मीदवार को उसके मत की अग्वश्यकता नहीं हो तो 
वह उसकी दूसरी पसन्द के उम्मीदवार को मिल जायेगा; यदि दूसरी 
पसन्द के व्यक्ति को भी उसकी आवश्यकता नहीं है तो वह तीसरे और 
इसी प्रकार चोथे तथा पॉचवे व्यक्ति को मिल जायगा; इस प्रकार एक 
भी मत व्यर्थ नहीं जायगा | किसी न किसी उम्मीदवार की सफलता के 
लिए प्रत्येक मत का प्रयोग किया जायगा | 


चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को एक नियत 
न्यूनतम संख्या में मत प्रात्त करने चाद्विए। इस संख्या के निर्धारण 
के भी अनेक प्रकार है। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि जितने मत 
प्रदान किए हैं उसकी संख्या में जितने स्थान हैं, उस संख्या में एक 
जोड़ कर उससे भाग दे दिया जाय और भाज्य-फल मे १ जोड़ दिया 
जाय । इस प्रकार यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में £ स्थान हैं ओर चुनाव 
में १,.००,००० मतदाताओं ने मत दिए हैं; तो १० (६+१) से भाग 
देने पर भाज्यफल १०,००० होगा । इसमे १ जोड़ देने से १०,००१ नियत 
त्यूनतम संख्या हो जायगी | न्यूनतम संख्या निर्धारित करने के बाद मर्तों 
की गणना आरम्भ होती है | प्रथम गणना में केवल पहली पसन्द के ही 
मतों पर विचार किया जाता है। जिन व्यक्तियों को नियत सख्या मे 
( या अधिक ) मत मिल जाते हैं वे निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं । 
यदि प्रथम गणना में सभी स्थान नहीं भरे जा सके, तो सफल उम्मेदवारों 
के जितने अतिरिक्त मत होते हैँ वे उनमे बतलाई हुई दूसरी पसन्द के 
उम्मेदवारों को दिए जाते हैं। इस प्रकार दूसरी पसन्द के मतों की 
सहायता से वे उम्मेदवार जिन्हें नियत संख्या में प्रथम पसन्द के मत 
नहीं मिले थे चुने जा सकते हैं | यदि इस प्रकार भी सब स्थान न भरें तो 
तीलरी पसन्द के मत काम में लिये जाते हैं और जब तक कि आवश्यक 
संख्या में प्रतिनिधि नहीं चुन लिए. जाते तब तक ऐसा ही करते रहते हैं। 
इस प्रकार सभी स्थानों को मरने का प्रयत्न किया जाता है। यदि किसी 
उुम्लीव्वार को इतने कम पहली पसन्द के मत मिलते हैं कि दूसरी, तीसरी 
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यहाँ तक कि चौथी पसन्द के मतों से मी उसके निर्वाचन की कोई 
सम्भावना नहीं रहती तो उसके पहली पसन्द के मत नहीं गिने नाते ओर 
उन मतदाताओं के मत दूसरी पसन्द के उम्मीदवारों को मिल जाते हैं । 
इस प्रकार ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक मतदाता का मत किसी 
न किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में अवश्य काम आता है, व्यर्थ नहीं 
जाता | यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की गणना का काम बड़ा जटिल है। 
यह इस प्रणाली की मुख्य कठिनाइयों में से एक है। इस प्रणाली को 
अपनाने में. यह भी भय है कि इसे देश में अनेक दल बन जॉयगे। 
बहुदलीय प्रणाली मे किसी भी दल के लिए राष्ट्रीय विधान-मण्डल में 
श्रजेय बहुमत प्राप्त करना असम्भव होता है और शासन ( मंत्रि-परिषद्‌ ) 
संयुक्त शासन बनाने पड़ते हैँ जो अस्थिर होते हैं । परन्तु यह दोष 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी प्रणालियों में हे | जो लोग विधान-मंडल 
में स्थिर बहुमत के पक्षपाती हैं वे इस प्रणाली को पसन्द नहीं करते । 
इजुलैंड में इस प्रणाली को इसी कारण अभी तक नहीं अपनाया गया है | 


सुची-प्रणाली-- 


आलनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली सूची-प्रथाली ([.8[ 
5950८॥)) के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रणाली के अनुसार जो उम्मीद- 
वार चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हे उनके दलों के अनुसार एक सूची में 
रख दिया जाता है और जो मत व्यक्तिगत उम्मीदवारों को दिये जाते हैं, 
वे सूची के लिये दिए. गए मत माने जाते हैं। मतदाता उत्तने मत दे सकता 
है जितने स्थानों के लिये चुनाव करता हैं, परन्तु कोई भी मतदाता 
किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकता। एक दल 
को जो कुल मत प्राप्त हुए हैं, उनमें नियत सख्या से भाग दिया जाता है 
और जो भाज्यफल आता है, उससे यह प्रकट होता है कि उस दल को 
कितने स्थान मिलने चाहिए.। इसकी नियत संख्या निर्धारित करने का 
तरीका यह है कि कुल मतों की संख्या में रिक्त स्थानों को संख्या से भाग 
दे दिया जाता है और माज्य-फल में १ जोड़ दिया जाता है| इस प्रकार 
यदि एक निर्वाचन-क्त्र में ६ सदस्यों का चुनाव होना है और ७८,००० 
मतदाताओं ने मत दिए हैं; तो नियत संख्या ( ७८०००+५ )+ ९ <- 
१३,००१ होगी । यदि इम यह कल्पना करें कि अनुदार दल ने ३०,००० 
मत प्राप्त किए हैं, राष्ट्रवादी दल ने २६,०००; मज़दूर दल ने १३,०००, 
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उंदारदल ने ८,००० और समाजवादियों ने १,००० मत प्राप्त किए हैं, तो 
इन दलों को निम्न प्रकार स्थान मिलेंगे : श्रनुदा रदल २ ; राष्ट्रवादी २; 
तथा भज़दूरदल १ । यदि पड़ोस के निर्वाचन-सक्षेत्र में उदार दल को ५,००० 
मत मिल जॉय, तो इन्हें ८,००० में जोड़ दिया जायगा और उनका भी 
१ सदस्य निर्वाचित हो जायगा | इसी प्रकार सफल अनुदार उम्मीदवारों 
के अतिरिक्त मत दूसरे-निर्वाचन क्षेत्र के अनुदार उम्मीदवारों के मतों में 
जोड़े जा सकते हैं। यह प्रणाली बेलजियम, स्वीडन, डेनमार्क तथा 
स्विदज़ रलैण्ड में प्रचलित हैं | इससे बड़े राजनीतिक दलों को कुछ लाभ 
होता है । | 


आलनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण-दोष-- 


यह पद्धति एकल-सदस्य-निर्वाचन-च्षत्र में सामान्य बहुमत-प्रतिनि- 
घित्व के दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त है। निर्वाचन-क्षेत्र भें 
विविध दलों के उनकी शक्ति के अनुसार प्रतिनिधित्व के लिए यह 
प्रथाली समुचित है और चुनाव को एक जुए में परिणत हो जाने से 
रोकती हैं। हमे अपने देश में जिन गम्भीर अल्पमत-समस्याश्रों का सामना 
करना पड़ा है उनका समाधान इस प्रणाली से सरलता से हो सकता 
है। इस प्रकार सिद्धान्ततः यह प्रणाली बहुत द्दी उत्तम है| परन्तु इसमें 
कुछ दोष भी हैं | इसकीं एक बढ़ी कठिनाई है उसकी जटिलता | मत- 
दाता के लिए अपनी पसन्द करना बड़ा कठिन होता है ; विंशेष कर उस 
समय जब कि निर्वाचन-क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ऐसी दशा में वह दल 
के प्रभाव में पढ़ जाता है| यद्द व्यावह्व रिक कठिनाई राजनैतिक शिक्षण 
के उस लाभ की अपेक्षा कहीं अधिक है जो उसे अपनी पसन्द बताने के 
लिए सोचने से मिलता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत मतों की गणना 
का काम भी बढ़ा जटिल होता है। इससे मतदाताओं श्रौर उम्मीदवारों 
दोनों को गणना करने वाले अधिकारियों की दया पर निर्मर रहना 
पढ़ता है । यह एक कारण है जिससे यह पद्धति लोकप्रियता प्राप्त नहीं 
कर सकी ) इस पद्धति का एक अधिक गम्भीर दोष यह है कि इससे 
'दलों में कमी होने के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। इससे प्रत्येक छोटे 
दल को अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाये रखने के लिये प्रोत्साइन मिलता 
है. ; वह किसी अन्य दल या दलों में मिल कर एक दल बनाना नहीं 
साहका है |. राष्ट्रीय विधान-मण्डल में अनेक राजनीतिक दल इोने का 
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एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि दुबंल सम्मित्रित मन्त्रि-परिषर्दे 
बनती हैं जो किसी भी दल का समर्थन बन्द हो जाने पर टूट जाती हैं । 
आलनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाली से इस प्रकार अस्थायी मन्त्रि-परिषद्दे 
बनती हैं और सुदृढ़ तथा एकमत की मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण असम्भव 
हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त इसके अन्तर्गत देश में उपनिर्वाचनों के 
लिए, कोई अवसर नहीं मिलता जिससे देश के शासन में जनता हे 
विश्वास का निश्चय किया जा सके | निर्वाचन-क्षेत्र के बढ़े होने के 
कारण मतदाताश्रों तथा प्रतिनिधियों के बीच में कोई सम्पर्क भी कठिन 
होतां है ओर सफल उम्मीदवार से यह आशा नहीं रहती कि वह अपने 
निर्वाचन-क्षेत्र के कल्याण में रुचि रखेगा और उसे सन्तुष्ट रखने का 
प्रयत्न करेगा | 


सूची प्रणाली में भ्रष्टता का भी एक श्रतिरिक्त ख़तरा है | उम्मीदवार 
दल की सूची में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये अनुचित साधनों का 
प्रयोग करेंगे | इससे दल्लों कौ अ्रन्तरंग समिति (( ०४००४) का प्रभाव बढ़ 
जायगा और गुप्त रूप से सूत्र संचालन” व्यापक हो जायगा | जिस बात से 
राजनीतिक में व्यावसायिक संगठन-कर्त्ता की सत्ता एवं प्रभाव में बृद्धि होती 
है उस १र सदेव सन्देह किया जाता है और वह पसन्द नहीं की जाती । 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त दो और प्रणालियाँ हैं, जिनके 
द्वारा हम अल्पमत का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं | सीमित मत-प्रणाली 
([77700 ५०१५८ 5950270) और संचित मत-प्रयाली (((प७॥ए- 
]3077७ ४०४८ 5958670) । सीमित मत-प्रणाली के लिए निर्वाचक-स्षेत्र 
में कम से कम हे सदस्यों 4। निर्वाचन होना आवश्यक है। उसमें जितने 
स्थानों के लिए. निर्वाचन होना है, उनसे कम संख्या में मतदाताओं को 
मत देने का अधिकार होता है। उदाहरणाथ, यदि एक निर्वाचन-दत्र 
में तीन स्थान हैं तो प्रत्येक मतदाता को दो मत देने का अधिकार होगा। 
इससे अल्पमत को कम से कम एक स्थान मिल सकता है| संचित मत- 
प्रणाली के अ्रन्तर्गत प्रत्येक मतदाता को शअ्रपने क्षेत्र में उतने ही मत देने 
का अधिकार होगा जितने सदस्यों का निर्वाचन किया जायगा | परन्तु 
यह मतदाता की इच्छा पर निर्भर रहता है कि वह चाहे तो अपने सब 
मत एक उभ्मीदवार को दे दे या उन्हें कई उम्मीदवारों में वितरित कर 
दे। इस प्रकार अल्पमत-दलों के सदस्य अपने उम्मीदवार के पक्ष में 
अपने सभी मतों का संग्रह कर सकते हैं। इमारे देश में इनमें किसी भी 
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प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर सबसे अधिक 
अप्रजातान्त्रिक और अराष्ट्रीय एथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली 
का प्रयोग किया गया इसने हमारे समाज को विषाक्त कर दिया और 
हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भे इसके परिणाम बड़े भयंकर 
हुए हैँ | पाकिस्तान की मॉग इसका ही तार्किक परिणाम था। उस समय 
तक साम्प्रदायिक एकता बिलकुल नहीं हो सकती जब तक यह प्रणाली 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को दूषित करती रहती है। नये 
विधान में हमने इस दूषित प्रणाली को त्याग दिया है । 


प्रादेशिक बनास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व-- 


इमने प्रतिनिधि की जिन पद्धतियों पर विचार किया है, वे सब॑ 
प्रादेशिक निर्वाचन-त्षेत्रों पर ही आधारित हैं। यह आधार निर्वाचकों 
को एकत्र करने के लिए सर्वोत्तम है। इसका ओचित्य इस आधार पर 
भी प्रमाणित है कि जो व्यक्ति एक ही स्थान या क्षेत्र मे निवास करते 
हैं, उनके हिंत सामान्य हो जाते हैं जो उन लोगों के हितों से भिन्न होते 
हैं जो अन्य स्थान या क्ुत्र मे रहते हैं। परन्तु हाल ही में इस प्रादेशिक 
प्रतिनिधित्व की काफ़ी श्रालोचना की गई है। यह आलोचना दो बातो 
के अ्रधार पर की जाती है | कुछ लोगों का यह विचार है कि प्रादेशिक 
सीमाएँ अधिकांश में अवास्तविक और बनावटी होती हैं ; उनसे एक 
जनसमूह के हिंतों को दूसरे समूह के हितों से मिन्नता प्रकट नही होती | 
इस बात को मानने से भी इन्कार किया जाता है कि केवल एक स्थान 
पर रहने से विचारों म एकता पैदा हो जाती है या हिंत-साम्य की 
स्थापना हो जाती है। अनुभव से यह सिंद्ध नहीं होता कि एक ही स्थान 
में रहने वाले व्यक्तियों में एकता पेंदा हो जाती है | एक ही स्थान पर 
रहने के कारण अध्यापक, वकील, रेल-कर्मचारी, दुकानदार या मिल- 
मज़दूर राजनीतिक एवं श्राथिक समस्याओ्रों पर एक से दृष्टिकोण से 
विचार नहीं करेंगे। दूसरे यह भी कहा जाता है कि इस सिद्धान्त का 
अआयधार यह मूढू विचार है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यक्तियों का कदापि प्रतिनिधित्व नहीं 
हो सकता। प्रतिनिधित्व तो व्यक्तियों के उन हितों का हो सकता है 
जे उनमें सामान्य हैं। सच्चा प्रतिनिधित्व हितों का होना चाहिये, 
इ़्यक्तियों का नहीं । प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक 
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प्रतिनिधित्व ( फप्रा८0079] रि००72867६४८0॥ ) का होना परम 
आवश्यक है | कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि उसकी न्यूनता 
की पूर्ति व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से की जाय | # 

इस नये सिद्धान्त के अ्रनुतार मतदाता अपना मत उन मतदाताओं 
के साथ देगा जो उसी उद्योग, धन्धे या व्यवसाय में लगे हुए हैं, उन 
मतदाताओं के साथ नहीं जो एक ही स्थान या क्षेत्र में रहते हैं। इससे 
हितों का प्रतिनिधित्व प्रादेशिक निर्वाचन-क्षंत्रों की प्रणाली की अपेज्षा 
अधिक उत्तम रीति से हो सकेगा | इसके समर्थक यह तक देते हैं कि 
जो व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करते हैं उनमें एक ही स्थान पर रहने 
वाले व्यक्तियों की अपेक्षा श्रधिक सामान्य हित होते हैं | विविध 
व्यक्तियों के हित प्रादेशिक हितों की अपेक्षा अधिक भिन्न होते हैं। यदि 
विविध हितों के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा ही ध्येय है, तो व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए | आधुनिक समाज 
में जहों राजनीतिक प्रश्नों का आशिक प्रश्नों से घनिष्ठ सम्बन्ध है यह 
और भी श्रघिक वांछुनीय है। अतः राष्ट्रीय विधान मण्डल में व्यापार, 
वाणिज्य, श्रम, कृषि, यातायात, बेक, खान आदद समस्त व्यवसायों को 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 

सिन्डीकेलिज़्म तथा गिल्ड-समाजवाद के सिद्धान्तों में व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का प्राधान्य है। इटली के निगम-राज्य तथा 
सोवियत साम्यवादी समाज के आधार में भी यही सिद्धान्त है। भारत में 
भी व्यापार, वाणिज्य आदि हितों के प्रतिनिधित्व के लिये इसे आंशिकरूप 
में सन्‌ १६३५ ई० के विधान में स्वीकार किया गया था। विश्वविद्यालयों 
को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसे भी इसके अन्तर्गत सम्मिल्लित 
किया जा सकता है | 

इस सिद्धान्त के आधार पर संगठित विधान-मणश्डल पर सैद्धाम्तिक 
तथा व्यावहारिक दृष्टि से कई आजक्ञप किये जाते हैं| यह कहा जाता है 
कि इससे विधान-मण्डल का राष्ट्रीय रूप दी नष्ट हो जायगा और उसमे 
दलगत, सामुदायिक तथा विशिष्ट हितों का प्राधान्य हो जायगा। उसमें 
समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टि से नहीं, वरन्‌ समुदायविशेष के हितों की 
दृष्टि से ही विचार किया जायगा। इसमें राष्ट्रीय जीवन में एकता पैदा 
होने के स्थान में, वर्ग-संघर्ष बढ़ेगा तथा वर्गीय कानूनों का निर्माण किया 


#अध्याय ६८, (पृष्ठ ४०४-४०३) में इस प्रणाली! पर विचार किया गया है ! 
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जायगा। दुसरे, इसके द्वारा निम्नलिखित प्रकार के हितों का समुचित 
प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता जैसे रक्षों, शान्ति एवं व्यवस्था, वैदेशिक 
सम्बन्ध, कर-निर्धा रण आदि जो सभी नागरिकों के लिए सामान्‍य हैं । इन 
विषयों की समुचित व्यवस्था तो प्रादेशिक श्राघार पर संगठित ब्रिटिश 
कॉमन्स सभा जैसी राष्ट्रीय संध्था द्वारा ही सम्भव है ! गिल्ड-समाजवाद 
ने इसे स्वीकार किया हे । इस योजना में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
भी हैं| आधारभूत राजनीतिक समस्याओ्रों के सम्बन्ध में समस्त धन्धों के 
विभिन्न हित नहीं होते, अनेक धन्वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं; कई धन्वे 
अ्रनिश्चित होते हैं; कुछ धन्धे सर्वथा क्षणिक होते हैं। इन कारणों से यह 
निर्धारण करना बहुत हो कठिन हो जाता है कि किस-किस धन्वे को 
प्रतिनिधित्व दिया जाय ओर उसके कितने प्रतिनिधि हों | इन कठिनाइयों 
के कारण व्यावसायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की जो योजनाएं 
हैं, वे अ्रस्पष्ठ है । 


यह सत्य है कि जब किसी श्रारथिक वर्ग या समुदाय से सम्बन्ध रखने 
वाले कानूनों का निर्माण हो, तब उस वर्ग से परामर्श करना चाहिए | 
यह कार्य इस सदिग्ध मूल्य की प्रणाली की अपेनज्षा विविध हितों के 
प्रतिनिधियों की एक परामशंदात्री समिति के द्वारा अच्छी तरह हो सकता , 
है। ये समितियों विधान मण्डल के अ्ग नहीं होंगी, वे तो केवल परामर्श 
देने वाली समितियाँ होंगी | 


प्रत्यन्ष तथा परोक्ष निवोचन-- 


मतदाता अपने निर्वाचन-कार्य का सम्पादन प्रत्यक्ष (072०) या 
श्रप्रत्यज्ञ या परोक्ष ([707८८0) निर्वाचन-प्रणाली द्वारा कर सकता है | 
प्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता स्वय प्रतिनिधि का चुनाव करता है; परोक्ष 
निर्वाचन में मतदाता एक निर्वाचक-मण्डल का चुनाव करता है और 
यह निर्वाचक-मण्डल प्रतिनिधियों का चुनाव करता है| इस प्रकार यह 
दोहरा निर्वाचन होता है। अन्तिम चुनाव मतदाताओं के हाथों में नहीं 
होता, वरन्‌ उस मध्यवर्ती निर्वाचक मंडल के द्वाथों में होता है | ब्रिटिश 
कॉमन्स सभा, फ्रेंच चेम्बर ऑफ डिपुटीज़्ञ ओर भारत में राज्यों के 
विधान-मण्डलों तथा संघीय लॉक-सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रोति से 
होता है; फ्रोन्च सीनेट, अमेरिकन राष्ट्रपति तथा भारतीय संघ के 
राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष निर्वाचन-प्रणाली छदारा होता है। भारत 


निर्वाचक-गण [ ४४४ 


में राज्य परिषद्‌ ((१०पा८।] ०6 505(6७) का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष 
रीति से होता है । 

प्रत्येक निर्वाचन-प्रणाली के लाभ हैं ओर हानियोँ भी | प्रत्येक देश 
के विधान-मश्डल की लोकप्रिय सभा के निर्वाचनप्रत्यक्ष रीति से होंते 
हैं। इससे मतदाता तथा उसकझ्रे प्रतिनिधि के बीच घनिष्ट सम्पर्क स्थापित 
होता है ओर जनता में सावंजनिक महत्त्व के प्रश्नों के सम्बन्ध में रुचि 
पैदा होती है । इससे मतदाताओं का श्रपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह प्रजातन्त्र की भावना के 
शनुसार है| प्रत्यक्ष निर्वाचन के ओवचित्य पर किसी प्रकार का आक्षेप 
नहीं किया जा सकता और यदि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण यह 
असम्मव न हो तो इसके अनुसार ही काय होना चाहिए | 

परोक्ष रीति से निर्वाचन की व्यवस्था ऐसे देशों में होनी चाहिए 
जहाॉ मतदाताओं में पर्याप्त रूप में राजनीतिक चेतना नहीं है और उनके 
हाथों में अन्तिम राजसत्ता सौंप देना खतरनाक समझता जाता है | श्रंतिम 
निर्वाचन करने का अधिकार उच्च कोटि के ज्ञान, बुद्धि तथा दायित्व की 
भावना से युक्त व्यक्तियों के हाथों में होने के कारण इस प्रणाली से राज॑- 
नीतिक दृष्टि से पिछुड़े समाज मे मताधिकार को विस्तृत करने से जो खतरे 
उतन्न होते हैं वे कम हो जाते हैं | इससे जनता के आवेश पर भी प्रतिबंध 
लग जाता है। यह उस समय उपयुक्त होती दे जबकि निर्वाचन-सेत्र अत्यन्त 
विस्तृत एवं विशाल हों | ब्रिटिश पार्लामैंट की समिति ने १६३४ में भारतीय 
सुंयुक्त संघीय व्यवस्थापिका सभा के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सिफारिश 
इसी आधार पर की थी | उसमे लिखा था कि “जहाँ एक निर्वावन-दकत्र 
विस्तार में वेल्स के दूने से भी बड़ा हो, तो उम्मीदवार के लिए उस ज्ेत्र 
में अपना प्रभाव स्थापित करना तो दूर रहा, वह अपने विचारों को भी 
मतदाताओं के समक्ते नहीं रख सकता, चाहे संचार या प्रसार के साधन 
बैसे कठिन न भी हों जैसे कि भारत में हैं श्रौर अशिक्षा एंवं भाषा संबंधी 
कठिनाइयाँ भी न हों । उसमें सदस्य अपने निरवाचन के उपरान्त मंत- 
दाताओं का पथ-दर्शन कर सकने की आशा भी नहीं कर सकता ।? 
द्वितीय सभागह के निर्माण में इस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता 
है, जैसे फ्रास्स के सीनेट तथा भारतीय राज्य-परिषद्‌ के अधिकांश 
सदस्यों के चुनाव में होता है। इस प्रणाली द्वारा द्वितीय समाणइ के 
लिए परिपक्क श्रनुभव के विद्वान व्यक्ति चुने जा सकते हैं जो ऐसे समागइ 
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के लिए सब प्रकार से उपयुक्त होते हैं | इसके समर्थन में दूसरा तक यह 
भी दिया जाता है कि इससे दल के भावावेश कम दो जाते हैं ; क्योंकि 
मतदाताओं का कार्य ऐसे निर्वाचकों को चुनने तक ही सीमित रहता है 
जो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। 

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के पक्ष में जो कुछु भी कहा जाय, परन्तु देखा 
यह जाता है कि इससे सन्तोषप्रद परिणाम नहीं निकले हैं। जहाँ 
दलीय प्रणाली पर्याप्त रूप में विकसित हो चुकी है वहाँ यह एक प्रकार की 
बोमिल निरथ्थंक रूढ़ि डी बन जाती है जैसा कि श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
के निर्वाचन के समय होता है। वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचक विशिष्ट 
उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं| इसका सबसे 
भयानक दोष तो यह है कि इससे मतदाता का कार्य एवं प्रभाव प्रायः 
नष्ट हो जाता है और वह उदासीन हो जाठा है। जब मतदाता यह 
अनुभव करता है कि उसका मत ऐसे उम्मीदवार की सहायता करेगा 
जो पार्लामेंट के लिए चुना जायगा, तो वह अपने कार्य की गुरुता एवं 
दायित्व का अनुभव करता दे | परन्तु यह भावना परोक्ष निर्वाचन-प्रणाली 
में विलीन हो जाती है ओर मतदाता उत्साइ-होन हो जाता है | यह 
प्रणाली प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल भी नहीं है, जिसका एक उद्देश्य 
जनता में सार्वजनिक मामलों के प्रति अभिरुचि का प्रादुर्भाव करना और 
राजनैतिक शिक्षा देना है | दूसरे शब्दों मे, प्रजातन्‍्त्॒ का एक मुख्य काय 
जनता को राजनीतिक शिक्षा देना भी हैं। यह भी आत्षेप किया जाता 
है कि परोक्ध निर्वाचन-प्रणाली के कारण भ्रष्टता तथा रिश्वतखतोरी की 
भी वृद्धि होती है ; क्‍योंकि इसमे अन्तिम चुनाव करने वालों की संख्या 
क्रम रह जाती है ओर थोड़े से व्यक्तियों को रिश्वत देना सरल होता 
है | जो प्रयाली प्राथमिक मतदाताओं को प्रतिनिधि चुनने के श्रधिकार 
से वंचित करके उनका काम केवल निर्वाचकों को चुनने का दी रख देती 
है जनता को सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकती | ऐसी प्रणाली के दोषों पर अधिक 
प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । 


ुफप॑ंलातान सिडहकभा॥क उाममेइदा,.. 0मकमंगामजमशात 


अध्याय २१ 


राजनीतिक दक्ष-पद्ध ति 
राजनीतिक दलों का महत्त्व-- 


अधुनिक वैधानिक राज्यों में राजनीतिक दल (?०0॥600०४) रिव्रा- 
८८७) का महत्त्वपूर्ण कार्य इस बात से स्पष्ट प्रकट है कि आज के अनेक 
विद्वान लेखक राजनीतिक दलों को शासन का एक अंग मानते हैं। यह 
कहना ग़लत नहीं होगा कि शासन का समूचा यंत्र उन पर निर्भर है | 
वे एक शक्ति-प्रद सता अवश्य हैं, जिनके कारण शासन-यन्त्र का 
परिचालन होता रहता है ; परन्तु उन्हें व्यवस्थापिका, कार्यप्रालिका तथा 
न्यायपालिका अ्रथवा निर्वाचक-गण के समकक्ष स्थान देना उचित नहीं 
है, क्योंकि राजनीतिक दल राज्य के कानूनी ढांचे के बाहर होते हैं । 
किसी भी देश के संविधान में उनका उल्लेख नहीं किया जाता। संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके कानून में राजनीतिक 
दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और जहा क्लानून द्वारा उनके 
कार्यों का नियमन किया जाता है । 


राजनीतिक दल को ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय कहा जा सकता 
है, जिनका सार्वजनिक महत्त्व के भश्नों पर दृष्टिकोण सामान्य होता है, 
जो अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए शासन पर अपना 
अधिकार जमाना चाहता है। मेक आइवर ने उसकी परिभाषा इस प्रकार 
की है; ““राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय हे जिसका निर्माण किसी 
सिद्धान्त अथदा ह्लीति के समर्थन के लिए. किया जाता है, जिसे वह 
वैधानिक साधनों द्वारा शासन का निर्णायक बनाने का प्रयत्न करता 
है ।” इन दोनों परिभाषाओं से जो प्रायः समान हैं, यह स्पष्ट है कि 
एक जन-समुह राजनीतिक दल बन सके इसके लिये तौन तत्वों की आव- 
श्यकता है | सबसे पहले उनका संगठन होना चाहिये | संठगन के कारण 
ही उनको वास्तव में शक्ति मिलती है जो उन्हें अकेले रहने पर कभी 
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प्रात्त नहीं हो सकती और वे उन उद्दश्यों की सिद्धि कर सकते हैं जो 
अन्यथा सम्भव नहीं है | किसी संगठन के अभाव मे उनके लिये सामान्य 
सिद्धान्तों का पालन करना अ्रसम्मभव होगा। 


दूसरे, व्यक्तियों को जो चीज़ एक दल मे बाँघती है, वह है सामान्य 
सिद्धान्तों के प्रति उनकी आस्था। जब तक वे कुछ मोलिक तत्वों के 
सम्बन्ध में एकमत न हों, व्यक्ति श्रधिक दिनों तक 'किंसी कार्य की प्रगति 
के लिये परस्पर सहयोग नहीं कर सकते | यदि राजनीतिक दल अपने 
सिद्धान्तों का परित्याग कर देता है, तो वह एक गुद (7४८४०) मात्र 
रह जाता है | गुट ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, जिनकी एक 
ब्यक्ति के प्रति आस्था या भक्ति होती है। एक गुट तथा छोटे राजनीतिक 
दल में मेद करना बढ़ा कठिन होता हे। अन्त में, राजनीतिक दल 
वैधानिक ढंग से अर्थात्‌ चुनावों में सफलता प्राप्त करके शासन पर 
झधिकार जमाकर अपने सिद्धान्तों तथा श्रपनी नीतियों को कार्यान्वित 
करना चाहता है। गिल्ड-समाजवादी और सिन्दीकेलिस्ट समुदाय 
राजनीतिक नहीं कहे जा सकते ; क्‍योंकि वैधानिक साधनों में उनका 
विश्वास नहीं दोता | बक ने राजनीतिक दल की एक अन्य विशेषता पर 
जोर दिया है। उसने राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार की है; 
“बह व्यक्तियों का एक समुदाय है जो अपने सयुक्त प्रयास द्वारा किसी 
विशिष्ट सिद्धान्त के आधार पर, जिसमे वे सब सहमत होते हें, राष्ट्रीय 
हितों की अ्रमिद्ृद्धि करना चाहते हैं |!” राजनीतिक दल साम्प्रदायिक एवं 
दलगत हितों की अभिवृद्धि नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय हितो की अभिवृद्धि करता 
है | वह समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, समाज के 
किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं । हमारे देश में राष्ट्रीय कॉर्म्रेस तथा 
समाजवादी दल अपनी-अपनी समझ के अनुसार समस्त राष्ट्र के हितों की 
अभिवृद्धि के लिए अपने सिद्धान्तों के अनुसार प्रयत्नशील हैं। वे किसी 
एक सम्प्रदाय या जाति की हित-बृद्धि नहीं चाहते | इनके अतिरिक्त देश 
में हिन्दू महा-सभा, मुस्लिम लीग आदि दल साम्प्रदायिक हितों की 
अभिवद्धि चाइते है।इस कारण इन साम्प्रदायिक दलों को वास्तव में 
राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता | 


राजनीतिक दलों के काये-- 
डिक़एाजनीतिक दलों की सबसे उत्तम वृद्धि प्रजातान्त्रिक देशों में 
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होती है ; यद्यपि थे अन्य राज्यों में मी हो सकते हैं। अल्पजनतन्धीय 
रोम, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा मध्य-बुग में कुछ नगरों में 
राजनीतिक समस्याओं के आधार पर बने हुए कुछ समुदाय थे परन्तु 
संगठन तथा कार्य की दृष्टि से उनकी आधुनिक राज्यों के राजनीतिक 
दलों से तुलना नहीं की जा सकती | उन्हें गुद्ट कहा जा सकता है, 
राजनीतिक दल नहीं। जिन राज्यों मे प्रतिनिधि-शासन होता है 
उनमे राजनीतिक दल्लों का प्राहुर्माव कुछ आवश्यकौय कार्यों के 
सम्पादन के लिए अनिवाय रूप से हो जाता है | उनके द्वारा एक 
ऐसा संगठन स्थापित हो जाता है जिससे सामान्य इच्छा का निर्माण 
होता है और उसके अनुसार कार्य होता है। 
राजनीतिक दल निर्वाचनों का संगठन तथा उनमें विजय प्रात 

कर के सामान्य इच्छा ((+८॥८79) 9४४॥)।) का निर्माण करते हईं ओर 
उसकी अभिव्यक्ति भी करते हैं| वे मतदाताश्रों के श्रव्यवस्थित समूह 
में एक व्यवस्था क़ायम करते हैं | वे राष्ट्रीय प्रश्नों को उनके सामने 
ऐसे रूप मे रखते हैँ जिससे उन्हें उनके समझने मे कठिनाई न दो ; 
वे समूचे राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं श्लेर उन पर 
राष्ट्र का निर्णय प्राप्त करते हैं। यदि प्रजातन्त्रीय देशो में मतदाताश्रों 
के पथ-प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दल न हो, तो मतदाताश्रों को 
उन समस्याओ्रों के सम्बन्ध में बढ़ी भश्रान्ति हो जायगी जो देश के 
समक्ष उपस्थित होती हैं ओर वे उन पर अपने विचार प्रकट नहीं कर 
सकेंगे । इनके कारण लोग अपने छोटे-छोटे मतभेद मिटा देते ह 
और बड़े तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान देने लगते हैं | जब 
तक मतदान ही लोकमत जानने का प्रमुख साधन बना रहेगा, तब 
तक राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के 
लिए सर्वोत्तम साधन का काम देते रहेंगे। 

२--राजनीतिक दलों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है उस लोकमत को कार्ये- 
रूप में परिणत करना जिसका निर्माण करने तथा जिसकी अभिव्यक्ति 
में उन्होंने योग दिया है | यह कार्य उस दल्ल को मंत्रि-परिषद्‌ बनाने 
का अधिकार सौंप कर किया जाता है जिसने चुनावों में जनता का 
विश्वास प्राप्त किया है ओर जिसका विधान-मण्डल के लोकप्रिय सदन 
में बहुमत है। शासन-यंत्र पर अधिकार हो जाने से बहुमत दल 
(0॥४]०79 72779) को अपने सिद्धान्तों के अनुसार कारये करने 
ही] 
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का सुयोग मिलता है| श्रल्पमत दल या दलों का विरोधी दल बनता 
है जिसका कार्य अपने सिद्धान्तों के अनुसार शासन की स्वस्थ 
आलोचना करना होता है। बिना दल-पद्धति के मंत्रि-परिषद्‌-शासन- 
प्रणाली का संचालन असम्भव होगा | राजनीतिक दलों और शासन 
की मन्त्रिन्परिषद्‌ प्रणाली के बीच इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
राजनीतिक दल की प्रकृति का मंत्रि-परिषद्‌ की प्रकृति तथा भावना 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। फ्रान्स तथा इंगलेण्ड के शासन में जो भेद 
है, वह उन देशों के राजनीतिक दलों के सगठनों के भेद के कारण 
द्दीहे। 

३००राजनीतिक दलों का तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है शासन के विविध 
विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। शासन के विभागों 
के राजनीतिक श्रध्यक्षों का विचार-बिन्दु एवं दृष्टिकोण एक ही दल 
के सदस्य होने के कारण समान होता हे श्र इस कारण शासन के 
विभिन्न विभागों में भी सामंजस्य रहता है । 

सभी विभागों का काम एंक सुनिश्चित नीति के अनुसार होता 

है। दल प्रणाली के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के 
बीच भी मतभेद नहीं हो सकता। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में 
सुसंगठित दल न हो तो वहाँ शासन का संचालन किस प्रकार होगा, 
हसकी कल्पना करना आसान नहीं है। जैसा कि गैटेल ने कहा है, 
यह दलों का दी काम है कि वे इन असम्बद्ध अ्रगो को एकता 
के सूत्र में बॉघध कर ओर समस्त क्षेत्रों में पदाधिकारियों तथा समस्त 
विभागों की नीतियों पर नियन्त्रण रख कर सयुक्त राज्य अमेरिका का 
पूरी सरकार में एक सामंजस्य पूर्ण सहयोग की प्रतिष्ठा कर देते हैं। 
इस प्रकार राजनीतिक दलों से वह प्रेरक शक्ति तथा एकता प्रात 
करने का माध्यम मिलता है जिससे बड़े-बड़े राज्यों में प्रजातन्त्र 
व्यवहार में आ सकता है। 

इन«दल' व्यवस्थापिका के अपने दल के समस्त सदस्यों को एकत्रित 
रखते हैं जिससे उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं समर्थन सरल 
हो जाता है और वे अपनी पूरी शक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की 
प्राप्ति मे लगा सकते हैं। दल उन्हें अनुशासन में रखता है और 
उन्हें मतदाताओं के प्रति उनके दायित्वों का स्मरण दिलाता रहता 
है | राजनीतिक-दल-प्रयाली द्वारा प्राप्त एकता एवं अनुशासन के 
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बिना व्यवस्थापक-मण्डल सुचारु रूप से अपना कार्य पूरा नहीं कर 
सकते | उसके अभाव में वह “वैयक्तिक मतों का अ्रव्यवस्थित शोर” 
ही रह जायगा। 
५--जब निर्वाचन-क्षेत्र छोटे होते थे और मताधिकार सम्पत्ति वालों 
तक ही सीमित था तो चुनाव लड़ना एक सीधी-सादी चीज़ थी। 
एक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति तथा व्यक्तिगत योग्यता के 
आधार पर थोड़े से प्रभावशाली व्यक्तियों से आग्रह कर के श्रपना 
, नाम सनोनीत करा सकता था तथा निर्वाचकों द्वारा अपना निर्वा- 
चन करा सकता था परन्तु सा्वभौम प्रोढ़ मताधिकार के विस्तार 
तथा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के कारण निर्वाचन बड़ा पेचीदा और 
खर्चीला बन गया है। आजकल विविध निर्वाचन-क्षंत्रों के लिए 
राजनीतिक दल अपने-अ्रपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जब जहाँ 
आवश्यकता होती है, वे अपने उम्मीदवारों की श्रार्थिक सहायता 
करते हैं और राष्ट्रव्यापी आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था करते 
हैं। सन्‌ १६३७ ई० में भारत में प्रान्तीय निर्वाचनों में कांग्रेस-दल 
की जो विजय प्रास॒ हुईं, वह कांग्रेच के तत्कालीन राष्ट्रपति 
प० जवादरलाल नेहरू के तूफ़ानी दोरों के कारण ही प्राप्त हो सकी 
थी । निर्वाचनों की व्यवस्था अब राजनीतिक दलों का एक मुख्य 
कार्य माना जाता है। 


६--राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय होता है जिनकी 
कुछ आधारभूत सिद्धान्तों में आस्था होती है। अतः उनकी व्याख्या 
करना तथा उनका प्रचार करना दल का प्रमुख करंव्य है। प्रचार के 
लिए निर्वाचकों से बड़ा अच्छा सुयोग प्राप्त होता है। सन्‌ १६३७ ई० 
के निर्वाचनों में काँप्रेस का सन्देश देश के कोने-कोने तक पहुँचाया 
गया था | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जेसी संस्था के वाषिक अधिवेशन, 
प्रान्तीय सम्मेलन, नेताओं का देश भर मे भ्रमण, ग्रामों एवं नगरों 
में जन-सभाओं का आयोजन, प्रचार-साहित्य का वितरण आदि 
अन्य साधन हैं जिनका प्रयोग राजनीतिक दल प्रचार के लिए करते 
हैं। देश को अपने विचारों के अनुकूल बनाने में दल कोई भी बात 
उठा नहीं रखता | इस प्रकार जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के 
लिए. राजनीतिंक दलों का बड़ा महत्त्व है। वे अपने प्रचार तथा 
चुनाव-संग्राम द्वारा जनता को सार्वजनिक मामलों में भाग लेने 
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के लिए अनुप्रेरित करते हैं, उन समस्याओं को समझने में सहायता 
देते हैं जो राष्ट्र के सामने हैं, श्रनेक प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते हैं, 
विवाद-अस्त समस्याज्रों के विविध पहलुओं को जनता के सामने 
रखते हैं ओर मतदाताओं का, उनके सामने जितने +ार्य-क्रम रखे 
जाते हैं उनमें से किसी एक को पसंद करने में, पथ-प्रदर्शन करते हैं । 
लॉवेल के शब्दों में वे “विचारों के दलालों' का काम करते हैं। वे 
लोकमत का निर्माण एवं संगठन करते हैं । 


राजनीतिक दलों के विभिन्न काय संक्षेप में इस प्रकार बतलाये जा 
सकते हैं। वे प्रजातन्त्र को एकीकरण का माध्यम तथा प्रेरक शक्ति प्रदान 
कर और लोकमत के निर्माण तथा उसे कायरूप में परिणत करने के 
साधन प्रदान करके उसे बड़े छुत्रों में व्यवह्वर योग्य बनाते हैं। वे 
मनुष्यों को इस योग्य बनाते हैं कि वे प्रभावकारी कार्य करने के लिए 
संगठित हो सकें और विविध पदों के लिए उम्मीदवारों के सम्बन्ध में 
मतैक्य प्राप्त कर सकें ; वे लोकमत को शिक्षित करते हैं, लोगों की सार्व- 
जनिक हित में रुचि बढ़ाते हैं ओर शासन के विविध तत्वों को १रस्पर 
एकता के सूत्र मे बॉधघते हैं। उनसे इस बात का भी व्यवस्था सुनिश्चित 
हो जाती है कि शासन की आलोचना निरन्तर प्रभावकारी तथा 
नियमित ढग से होती रहेगी जिसका साधारणतया स्वास्थ्यप्रद प्रभाव 
पड़ता है | 


दल-पड़ति के खतरे-- 


दल-प्रणाली जिस ढंग से कार्य करती है उसके अनेक दोष बतलये 
जाते हैं। उनका संकेत उन खतरों की ओर है जिनका सामना प्रजातन्त्र 
को करना पड़ता है। उन पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये | 
१--दल पद्धति पर एक दोष यह लगाया जाता है कि बहुमत-दल में से 
ही मन्त्रियों की नियुक्ति होने के कारण इस प्रणाली द्वारा राज्य उन 
श्रेष्ठ राजनीतिशों कौ सेवाओं से वचित हो जाता है, जो विरोधी- 
दल में होते हैं। यदि अल्पमत-दल में कोई वैदेशिक मामलों 
का विशेषज्ञ है तो उसे मन्त्रि-परिषद्‌ मे वैदेशिक मन्त्री का पद देने 
से बंचित करना सर्वथा निराघार है | कम योग्य ध्यक्ति को यह पद 
दे देना और भी अनुचित है। सैद्धान्तिक रूप से यह आक्तोप बहुत 
उचित प्रतीत होता है ; परन्तु इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई का 
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विचार नहीं किया जाता | शासन की सफलता व्यक्तिगत सदस्यों की 
योग्यता पर उतनी निर्भर नहीं रहती जितनी कि एकता की भावना 
पर | रेसे योग्य व्यक्तियों को मन्रि-परिषद्‌ मे रखने की जगह जो एकमत 
हो कर काम न कर सके यह अधिक श्रच्छा है कि उसमें कम योग्य 
परन्तु ऐसे व्यक्ति रखे जॉय जो मिल कर एकमत से काम कर सके। 
संयुक्त मंत्रि-परिषद्‌ एक से विचार के मंत्रि-परिषद्‌ की अपेक्षा अधिक 
सफल नहीं होते । 

२--यह भी कहा जाता है कि दल-प्रणाली अस्वामाविक है। यह बात 
कुछ बुद्धि संगत प्रतीत नहीं होती कि व्यवस्थापिका के कुछ सदस्यों को 
राज्य के कार्यों का संचालन करने ओर विधान-मण्डल में विधेयक 
प्रस्तुत करने को कह्दा जाय ओर फिर उनका विरोध करने तथा उनके 
मार्ग में बाधा डालने के लिये एंक विरोधी दल तैयार किया जाय | 
परन्तु सांसद्‌ शासन से यही होता है| विरोधी-दल का ध्येय वर्तमान 
शासन की मतदाताओं की दृष्टि से उसे बदनाम करने के लिए. आ्रालो- 
चना करना और उसे पदच्युत कर उसका स्थान ले लेना ही होता 
है | इस प्रकार “पार्लामैंट बुद्धभूमि बन जाती है और उसका विचार- 
विमश शासन के श्रन्दर वालों ([7५) तथा बाहर वालों (()५४$) के 
बीच हो जाता है, जिसमे देश के हितों की उपेक्षा की जाती है 
(ब्राइस) |? दलीय शासन एक-पक्षीय हो जाता है, उसकी नी तियों में भी 
एकपक्षीय भावना था जाती दे श्रोर राजकीय दल तथा विरोधी दल 
दोनों ही प्रत्येक बात पर अपने-अपने दल की दृष्टि से, राष्ट्र कौ दृष्टि 
से नहीं, विचार करते हैँ | इन बातों को मानना पड़ेगा । ये प्रजातंत्रीय 
शासन, विशेषकर सांसद प्रणाली के आधार पर होने वात्ते 
प्रजातन्‍त्रीय शासन के महान्‌ दोष हैं | परन्तु यह आज्ञेप विरोधी- 
दल के सच्चे कार्य के सम्बन्ध में ग़लत भावना के कारण है | विरोधी 
दल का यह काम नहीं है कि वह शासन के प्रत्येक कार्य की 
आलोचना करे या उसे पदच्युत करने का प्रयत्न करे; उसका कार्ये 
तो शासन के प्रस्तावों एवं विधेयकों की गम्भीरतापूवंक आलोचना 
करना है जिससे शासन मर्यादा और ईमानदारी के मार्ग में ही बना 
रहे | विरोधी दल की आलोचना सदेव अनुत्तरदायी नहीं होती 
क्योंकि वह पहले शासन कर चुका होता है ओर भविष्य में शासन 
करने की उसे आशा रहती है। ब्रिना सोचे विचारे जो श्रालोचना 
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की जाती है उससे दल के गौरव और उसके भविष्य को भी भारी 

ठेस पहुँचती है | 

यह मी कहा जाता है कि दल-प्रथाली असत्यता एवं छिछलेपन को 
प्रोत्साइन देती है, राजनीति में अ्रनैतिकता पेदा करती है तथा दल के 
सदस्यों के व्यक्तित्व का विनाश कर उन्हें एक प्रकार का “अ्रनुचर” बना 
देती है। जिस ढंग से निर्वाचन किये जाते हैं. उससे पहले दोषारोप की 
पुष्टि होती है। मतदाताओं से मत प्राप्त करने के लिए अनेक संदिग्ध 
(वं अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है | कभी-कभी दल के कारये- 
क्रम को जान बूक कर अ्रस्पष्ट और विस्तृत कर दिया जाता है और ऐसी 
प्रतिशाएं की जाती हैं जिनके पूरा करने की कभी इच्छा भी नहीं कौ 
जाती | विरोधी दल के कारयक्रम, नीतियों आदि को प्रायः दबाया जाता 
है श्रथवा उनकी खिल्‍ली उड़ा कर सत्य को छिपाया जाता है और 
मिथ्या का प्रचार किया जाता है। मनुष्यों के चित्त पर विषैला प्रभाव 
डालने का प्रयत्न किया जाता है। जिस तीव्रता एवं भावुकता से निर्वाचनों 
में काम किया जाता है, उसके कारण किसी दूसरे कार्यक्रम पर गम्भीरता 
के साथ विचार करना असम्मव हो जाता है। अनेक देशों में मतदाताश्रों 
को रिश्वतें दी जाती हैं ओर उन्हें अन्य अनेक अनुचित रीतियों से भी 
प्रभावित किया जाता है | जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं, तब दल-नेता 
अपने सहयोगियों को तथा दल के लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त 
करके निर्वाचन के समय दिए हुये वचनों को पूरा करने का प्रयत्न 
करते हैं | इस प्रकार भ्रष्टाचार पद्धति (890)5 5750670) इस प्रणाली 
का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। विधान मण्डल के सदस्यों पर 
कठोर अनुशासन लादा जाता है; उन्हें अपने स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन 
की गु जायश नहीं रहती। प्रश्नों पर दल की दृष्टि से विचार किया 
जाता है ओर प्रतिस्पर्धा की तीत्रता तथा कदठ्ठता में राष्ट्रीय द्वित 
खटाई में पड़ जाते हैं। कई बार स्वार्थी व्यक्ति दलौय यन्त्र का प्रयोग 
स्वयं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही करते हैं | इन सब प्रचारों से 
दलीय संघर्ष नैतिक स्तर को निम्नतर कर देता दे ओर जनता को शिक्षा 
का एक साधन बनने के स्थान पर दल उसकी कुशिकज्षा का माध्यम बन 
जाता है । 

जिन श्राक्ेपों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनसे इन्कार नहीं 
किया जा सकता | दलीय संघर्षों से जो दूषण पैदा हुए, हैं, उससे इतिहास 


मं 
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भरा पड़ा है। प्रत्येक देश मे कहीं कम, कहीं अधिक, ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं | इस कारण कुछ व्यक्तियों की राय दल-प्रणाली का अनन्त कर 
देने की है। यह उपचार असम्मव है। दल अ्रनिवार्य हैं। यह किसी ने 
अभी तक नहीं बतलाया कि दल के बिना प्रतिनिधि-संस्थाएँ कैसे काये 
करेंगी । जैसा कि बतलाया जा चुका है, शासन के यन्त्र का संचालन दलों 
पर ही निर्भर रहता है | एथीनियन प्रजातन्त्र के विफल होने का कारण 
यही था कि वहाँ जनता के पथ-प्रद्शन तथा वैयक्तिक विचारों को 
व्यवस्थित रूप देने के लिए कोई राजनीतिक दल नही था । जैसे-जैसे 
समाज में सदाचार तथा बुद्धि की प्रगति होगी, इस दल-प्रणाली के 
दोष कम होते जॉयगे | यान्त्रिक तथा क्ानूनी प्रतिबन्ध उन्हें दूर न कर 
सकेंगे ; इससे तो उनका काम छुपे-छुपे होने लगेगा । इसके लिए तो 
जनता के नैतिक जीवन को उच्चतम बनाने की तथा लोकमत को इतना 
स्वस्थ बनाने की श्रावश्यकता है; जो भ्रष्टाचार तथा दलीय स्वाथों की 
वेदी पर राष्ट्रीय हितों का बलिदान सहन न कर सके । राजनीतिक दलों 
को मर्यादा में रखने के लिए. निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र समाचार पन्नों की बड़ी 
अधवश्यकता है । 
राजनीतिक दलों के आधार-- 

चूँकि विविध राजनीतिक दलों का स्वीकृत ध्येय अ्रपनी-अपनौ 
भावना के अ्रनुसार जन-कल्याण है, अतः उनके निर्माण का स्वस्थ एव 
सुक्तिसंगत आधार राजनीतिक सिद्धान्तों और उद्देश्यों मे मतभेद ही हो 
सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस का एक राजनीतिक ध्येय है और 
उसकी प्राप्ति के लिए. उसने एक विशेष साधन स्वीकार कर रखा है। 
उदार दल (लिबरल पार्टी) का ध्येय दूसरा है और उसकी प्राप्ति के लिए 
उसकी योजना भी भिन्न है। इन मेदों के कारण वे परश्पर मिल नहीं 
सकते ओर दो एथका्‌ संस्थाएं बने हुए हैं। इसी प्रकार इंगलैणड में 
अनुदार, उदार तथा मज़दूर दलों के ध्येय. तथा उनकी प्राप्ति के साधन 
भी विभिन्न हैं। परन्तु व्यवहार में राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव अन्य 
कारणों से भी हुआ दे | सत्रइवीं शताब्दी में इंगलेएड और स्कॉटलैणड में 
ओर वर्तमान्‌ काल में भारतवर्ष भें भी उनका अ्राधार धार्मिक मतभेद रहा 
था | कभी-कभी उनके आधार प्रजातीय भेद भी रहे हैं। जैसे मारत में 
ऐग्लो-इंडियन तथा योरोपियन दल, कुछ कनैडियन ग्रांतों में फ्रेन्‍्च दल । 
फ्रान्स के तृतीय गणतन्त्र के समय बूर्बनों तथा ओरलियनिस्टों के दल । 
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सामाजिक तथा वर्गीय आधार पर भी दल खड़े होते हैं जैसे पू जीपति 
तथा श्रमिक दल्ल ; ज्ञमींदार तथा कंषक दल आदि। आधिक हितों के 
कारण पुराने दलों का पुनंसंगठन होता है तथा नवीन दलों का निर्माण 
हो जाता है | प्रजातीय तथा घार्मिक मतभेद और सामाजिक तथा वर्ग- 
विभेदों पर आधारित दलीय विभाजन खतरनाक है क्योंकि उसके कारण 
कट्ठता बढ़ती है और एक दल दूसरे को अपना शत्रु समभने लगता है। 
जिस देश में इस प्रकार के राजनीतिक दल होंगे, उसमे प्रजातान्त्रिक 
संध्याज्रों को कार्यान्वित करना बढ़ा कठिन होगा । हमारे देश में 
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की विफलता का एक कारण यह भी हे कि 
यहाँ दलों का संगठन साम्प्रदायिक आधार पर हुआ है। सावजनिक 
हितों के मामलों पर मतभेद ही वास्तव में राजनीतिक दलों की 
स्वाभाविक नींव है | 


द्विदललीय तथा बहुदलीय पद्धतियाँ--- 


ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रधान राजनीतिक दल 
हैं और इस प्रकार कभी एक दल बहुमत प्राप्त करके मंत्रि-परिषद्‌ बनाता 
है ओर कभी दूसरा। यूरोप के अधिकांश देशों में स्थिति इससे भिन्न है। 
वहाँ दो प्रमुख दलों के स्थान पर श्रनेक छोटे-छोटे दल हैं जिनमें से 
कोई मी दल ऐसा नही होता जो संख्या में शेष सबसे अधिक हो | 
उदाहरणायथ, फ्रांस में, चेम्बर श्रॉफ डिपुटीज़् मे, सन्‌ १६३६ ई० में ११ 
दल थे | कुल दल तो बहुत ही नगण्य थे; चेम्बर के कुल ६०५ सदुस्यों 
में से अनुदार दल के ५, साम्यवादी १२ तथा साम्यवादी समाजवादी ११ 
ही सदस्य थे; रेडिकल समाजवादी दल ही सबसे बढ़ा था जिसके १४७ 
सदस्य थे | ऐसी स्थिति में एकदलीय सरकार स्थापित नहीं हो सकती; 
क्रेक्ल संयुक्त सरकार ((०५)॥00॥ (5०0४४॥॥४४7८7) ही क्रायम हो 
सकती है। संयुक्त शासन सदेव अस्थायी होते हैं। यही कारण है कि 
मंत्रि-परिषदें श्रल्पजीवी रही हैं। इसका कारण यह है कि कोई एक 
बहुमत दल नहीं होने से कई दल मिल कर कुछ बातों पर समझौता करके 
मंत्रि-परिषद्‌ बनाते हैं | यदि किसी दल को दूसरे दल से मिलने में लाभ 
दिखाई देता है तो वह मन्त्रि-परिषद्‌ का साथ छोड़ कर श्रलग हो जाता 
है| और मन्ति-परिषद्‌ का पतन हो जाता है। द्विदलीय प्रणाली के 
:अन्‍्ह्र्मत्त शासन को बहुमत का सदेव समर्थन मिलता रहता है ; विधान- 
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मण्डल उसे पद-च्युत नहीं करता | इंगलैंड में द्विदल-प्रणाली के कारण 
मत्रि-परिषदों को जो स्थायित्व प्राप्त है और फ्रान्स मे बहुदल प्रणाली 
के कारण मत्रि-परिषदों के निर्माण तथा पतन का जो नाटक द्दोता रहता 
है उसके कारण कई लोगों ने यह निष्कष निकाला है कि बहुदलीथ 
प्रणाली की श्रपेज्ञा द्विदलीय प्रयाली ही श्रेष्ठ है| परन्तु यह बात 
आवश्यक रूप से सत्य नही है | प्रत्येक प्रणाली में जहाँ गुण हैं, वहाँ दोष 
भी हैं। द्विदलीय पद्धति के द्वारा मत्रि-परिषद्‌ शासन का संचालन 
मन्त्रि-परिषद्‌ के स्थायथित्व के कारण छुचारु रूप से हो नहीं होता, इससे 
मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार का चुनाव भी कर सकते हैं | 
यदि मतदाता अ्नुदार दल के शासन से असन्तुष्ट हो गए हैं, तो नवीन 
निर्वाचन में वे उन्हे न चुन कर मज़दूर दल के सदस्यों को बहुमत में 
चुन सकते हैं। इस प्रणाली में विरोधीदल शासन की श्रालोचना करने 
में श्रनुत्तररायी नहीं हो सकता | इस प्रणाली का दोष यह है कि इससे 
मत्रि-परिषघद्‌ के अधिनायकशाही के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है; 
विधान मडल कार्यपालिका का अनुचर हो जाता है और देश मे प्रचलित 
विचार भिन्नता प्रकट नही हो सकती | ऐसा मानना कठिन है कि प्रत्येक 
मतदाता अनुदार हे था समाजवादी। इससे मानव प्रकृति. को एक 
अस्वामाविक ढग से केवल दो भागों में बॉटने को प्रोत्साइन मिलता है | 


बहुदल-प्रणाली से ये दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रणाली के अ्रन्तर्गत 
मत्रि-परिषद्‌ विधान-मणडल में अपनी इच्छा नहीं चला सकती। पदारूढ़ 
रहने के लिए उसे विधान-मण्डल की सदूभावना पर निर्भर रहना पड़ता 
हे | व्यवस्थापन सदेव समभौते के परिणाम-स्वरूप होगा, केवल बदुमतदल 
की इच्छानुसार ही नहीं। इसके शअ्रतिरिक्त इस प्रणाली के अन्तर्गत 
देश के विभिन्न हितों एवं दृष्टिकोणों को विधान-मडल में प्रतिनिधित्व 
मिलता है ओर विधान-मण्डल में सामान्य इच्छा अ्रधिक श्रच्छी तरह 
से प्रतिबिम्बित होती है । किन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे 
स्थायी शासन का निर्माण अ्सम्मव हो जाता है । 

रेमज्षे म्योर के अनुसार द्विदलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली 
दोनों ही ग़लत हैं | वह त्रिदलीय प्रणाली (7]7766 78707 5895६९॥3) 
का समर्थन करता है जिसमें दक्षिण-पत्ष (80०), केन्द्रीय पक्ष 
((१८०४:९) तथा वाम-पक्ष ([.८(० सम्मिलित हैं तथा जो इंगलैण्ड के 
श्रनुदार, उदार तथा मज्ञदुर दल के श्रनुरूप हैं। सदस्यों का इस प्रकोर 

पद 


भर ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


से वर्गीकरण स्वाभाविक कहा जाता है। जो व्यक्ति राजनीतिक मामलों 
में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 
जो लोग कोई क्रान्तिकारी महान परिवर्तन नहीं चाहते और सामाजिक 
स्थिति जैसी है उसे उसी रूप में क्रायम करना चाहते हैं, वे दक्षिण पंथी 
(7२४)६७।) हैं; उन्हें अनुदार ((:005८7ए०ए८) भी कहते हैं। जो 
व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में समष्टिवादी तथा साम्यवादी दिशा में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं, वे वाम-पक्षीय हैं ओर मज़दूर या 
साम्यवादी दल के अनुरूप हैं। तीसरा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का हैजो 
वर्तमान व्यवस्था में परिवरतन के पक्ष में तो है, परन्तु क्रान्तिकारी ढग 
से नहीं | इस दल को उदार दल या केन्द्रीय पक्ष कहते हैं। इंगलैणड 
में त्रिदलीय प्रणाली एक अ्रपवाद के रूप में ही रही है, वहाँ सदैव 
द्विदलीय प्रणाली रही है; तीसरा दल संख्या की दृष्टि से सदा बहुत 
छोटा नगश्य सा रहा है | जब कभी इंगलेण्ड में तीनों दलों की शक्ति 
बराबर रही जिससे कॉमन्स सभा में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत 
नहीं हो सका, तब अल्पजीवी मंत्रि-परिषद्‌ का निर्माण हुआ। इस 
प्रकार त्रिदलीय प्रणाली अन्य दोनों प्रणालियों का कोई वास्तविक 
विकल्प नहीं है | यदि कोई एक दल सख्या मे शेष दोनों दलों से अधिक 
हुआ तो वह त्रिदलीय प्रणाली द्विदलीय प्रणाली में परिणत हो जाती है 
झौर यदि तीनों दलों की संख्या में समानता हुईं तो वह बहुदलीय 
प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है । 


अन्त में यह परिणाम नकाला जा सकता है कि राज्य में दलों की 
संख्या जितनी हो कम हो, उतना ही अच्छा है। ऐसे अनेक दलों का 
अस्तित्व जिनमें भेद बड़ा श्रस्पष्ट होता है, निर्वाचकों को श्रान्ति में डाल 
देता है। ऐसी श्रवस्था में छोटे-छोटे हित भी अपना संगठन करने का 
लोभ संवरण नहीं कर सकते, जिससे देश में स्वस्थ राजनीतिक जीवन 
का निर्माण नहीं होता | 


दलीय-संगठन 


राज्य में जनकल्याण के अपने आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिये 
राजनीतिक दल को अपना संगठन करना पड़ता है| कई देशों में उनका 
बढ़ा उच्च कोटि का संगठन है| इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
श्न्य, सब, देशों में अग्रगण्य हे | वहाँ दलों का संगठन बहुत ही उच्च कोटि 
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का और पूर्ण है। प्रत्येक दल का प्रत्येक निर्वाचन-हत्न में प्राथमिक 
संगठन, फिर ज़िला-संगठन, राज्य-संगठन तथा अन्त में समग्र राष्ट्र के 
लिए एक राष्ट्रीय संगठन होता है। प्राथमिक संगठन ज़िला-संगठन में 
अपने प्रतिनिधि भेजता है और ज़िला-संगठन राज्य-संगठन में ओर 
राज्य-संगठन राष्ट्रीय-संगठन में अपने प्रतिनिधि भेजता है । परन्तु 
अमेरिका के दल विधान-मंडल के भीतर इतने सुसंगठित नहीं हैं, 
जितने इंगलैण्ड की पार्लामैंट के दल | इंगलैण्ड में पारलामैण्टरी दल का 
एक स्वीकृत नेता होता है, उसका एक मुख्य चेतक ((-॥९[ ५४४७७) 
तथा एक कार्यकारिणा समिति होती है | पालामैश्ट के बाहर दलीय 
संगठन का इस समिति (:56०७॥ए८ (४८०00४॥77068९) पर नियन्त्रण 
नहीं होता । हमें यहाँ दलीय संगठन पर विस्तार से विचार नहीं करना 
है| फ्रांस तथा स्विटज्नरलैस्ड मे दलीय संगठन न तो विधान-मण्डल के 
भीतर और न बाहर इतनी अच्छी तरह से सुसंगठित है। इमारे 
देश में कांग्रेस का एक देशव्यापी संगठन है | उसकी सांसद 
शाखा बड़े सुसंगठित रूप में और कड़े अनुशासन के साथ कार्य करती 
है। यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत में विविध राजनीतिक दलों 
का उदय शअग्रेज्ञों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हुआझ्रा था, उनका 
उद्देश्य प्रजातान्त्रिक सस्थाओ्रों का संचालन नहीं था। इस देश के 
राजनीतिक दलों तथा श्रन्य देशों के दलों में यह एक मौलिक अन्तर 
है। प्रत्येक दल का एक कोष होता है | जनता को यह नहीं बतलाया 
जाता कि इस कोष में कहाँ से धन प्राप्त होता है ओर उसका व्यय किस 
प्रकार किया जाता है। कभी-कभी धनी व्यक्ति लाखों रुये दलत्ल के कोष में 
दे कर उस पर अ्रपना प्रभाव जमा लेते हैं | 


अध्याय २२ 


राज्य का संगठन--व्यवस्था पिका 
ठश्य वस्थापक सभा का मसहत्व-- 


चादे हम उस प्राचीन सिद्धान्त को स्वीकर करें जो शासन को 
अर्थात्‌ व्यवस्थापिका (,6259098), कार्य-पालिका (>5:००८६४८) 
तथा न्यायपालिका (]एठाटाशाए) इन तीन अंगों में विभाजित करता 
है या इम आधुनिक विद्वानों के साथ सहमत हों जो शासन को इनसे 
भी अधिक अंगों में विभाजित करते हैँ और निर्वाचक-मण्डल, राजनीतिक 
दलों तथा सार्वजनिक सेवाओं ((?०७)८ 527ए०॥०९४) को भी- शासन 
के श्रंग मानते हैं ; परन्तु हम आ्राधुनिक राज्य में ब्यवस्थापिका को सबसे 
अधिक महत्त्व का स्थान दिये बिना नहीं रह सकते | एक प्रकार से राज्य 
में क्रादून निर्माण करने वाली सस्था कार्यपालिका तथा न्यायपालिका 
दोनों से उच्च होनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसे क्वानूनों का निर्माण करती 
है जिन्हें दूसरे विभाग लागू करते हैं ओर जिनकी व्याख्या करते हैं| जब 
तक क़ानून या नियम नही होंगे, तब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका 
का कोई काम ही नहीं होगा | व्यवस्थापिका ही एक ऐसी सध्था है जो 
उन अधीनस्थ माध्यमों की व्यवस्था करती है, जिनके द्वारा कानूनों कौ 
व्याख्या की जाती है ओर उन्हे कार्यान्वित किया जाता है | 


व्यवस्थापिका राज्य के आय-व्यय पत्रक ( बजट ) को स्वीकार करने, 
सावंजनिक पदों का निर्माण करने तथा नवीन सेवाओं की स्थापना करने 
की सत्ता द्वारा शासन के अन्य विभागों के संगठन तथा कार्यों पर भी 
काफ़ी प्रभाव डालती दै। फ्रान्स जैसे राज्यों में जहाँ संविधान में शासन 
के संगठन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विवेचना नहीं की गई दे पहों 
ऐसी बहुत सी बातों का निर्धारण व्यवस्थापिका को ही करना पड़ठा है 
आओऔर इस प्रकार उसे कुछ विधायक कार्यों ((0090प760॥६ #+घ्राए- 
(075) को भी करना पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों मे जहाँ संविधान 
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परिषद्‌ और व्यवस्थापिका में कोई भेद नहीं होता वहाँ व्यवस्थापिका 
का प्रभुत्व अ्रसदिग्ध होता है।जिन देशों का संविधान कठोर होता 
है, वहाँ व्यवस्थापिका का कार्य कुछ कम विस्तृत तो होता है, परन्तु किसी 
प्रकार भी कम महत्त्व का नही होता। आधुनिक राज्यों में व्यवस्थापिका 
ही क़ानूनी भाषा में राज्य की इच्छा का निर्माण करती है। कार्यालिका 
तथा न्यायपालिका को उसी के द्वारा निर्देशित क्षुत्र भें कार्य करना 
पढ़ता है | यह सब बात आधुनिक वैधानिक राज्यों के सम्बन्ध में ही 
सत्य, है, प्राचीन काल के राज्यों के सम्बन्ध में यह लागू नहीं थी । 


व्यवस्थापिका के कार्य-- 


राज्य में जिस प्रकार का शासन होता है, व्यवस्थापिका के कार्य भी 
उसी के श्रनुरूप दोते हैं। पुराने रूस के ज़ारशाही शासन अ्रथवा अंग्रेजी 
शासन काल में भारत का शासन अनुत्तररायी था । श्रतः उसमें 
व्यवस्थापिका का कार्य एक प्रकार से सलाहकार समिति के जैसा था। 
उसके प्रस्ताव बन्चनकारी नहीं होते ; उसका व्यवस्थापक्र तथा राजस्वी 
नीति पर कोई प्रमावकारी नियंत्रण नही होता | कार्यपालिका के आधीन 
होने कारण यह राज्य को इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । ऐसी 
संस्था को शिष्टाचार की दृष्टि से ही व्यवस्था पिका कद सकते हैं | 


ब्रिटेन तथा फ्रान्स जेसे देशों में, जहाँ मन्त्रियरिषदीय ढंग का 
शासन है, व्यवस्थापिका सिद्धान्तःः सर्वोपरि है; कार्यपालिका 
ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है ओर वह उसकी देख-रेख में ही 
शासन प्रबन्ध का संचालन करती है । 


क़ानून-निर्माण, शासन के विभागों के व्यय के लिए. धन की स्वीकृति 
तथा कर-निर्धारण के अतिरिक्त व्यवस्थापिका का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
कार्य है राष्ट्र की ओर से कायपालिका (25९८0७॥॥४६) पर नियन्त्रण | 
राष्ट्रपति-शासन प्रणाली के श्रन्तर्गत व्यवस्थापिका का ऐसा कोई कार्य 
नहीं होता | सयुक्त राज्य अमेरिका में कॉग्रेस राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है ; 
दोनों समकक्ष सत्ताएं हैं और एक दूसरे पर नियन्त्रण रखती हैं| इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि क़ानून निर्माण, शासन के विभागों के लिए धन 
की स्वीकृति तथा कर लगाने के अ्रतिरिक्त शायद ही अन्य कोई कार्य 
है, जिनका समस्त प्रजातम्त्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका सम्पादन करती 
है| उसके ऐसे कार्य जिनका क़ानून-निर्माण से सम्बन्ध नहीं है विभिन्न 
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राज्यों में विभिन्न प्रकार के होते हैं । इनमें विचारात्मक, निर्देशात्मक, 
कार्यपालिका सम्बन्धी, न्यायपालिका सम्बन्धी तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य 
सम्मिलित हैं । 

विचारात्मक कार्य कानून-निर्माण कार्य से अभिन्न हैं। व्यवस्थापन 
या कानून-निर्माण के कार्य से विधेयक की रचना, उसको व्यवस्थापिका 
में प्रस्तुत करना तथा उसे स्वीकार करने की पद्धति श्रादि तो सम्मिलित 
है हीं; इनके अतिरिक्त इसमें कानून के सार तथा ध्येय का निर्धारण भी 
सम्मिलित है। यही विचारात्मक कार्य है। यह केवल व्यवस्थापिका, 
अथवा कार्यपालिका या सार्वजनिक सेवा का ही काम नहीं है, वरन्‌ इसमें 
तीनों अपना-अपना कार्य करती हैं। कार्यपालिका तथा नागरिक सेवा 
( सिविल सर्विस ) जो कुछ विचार करती है, वह व्यवस्थापिका में आता 
हे ओर उस पर उसके मच पर ही बहस की जाती है। ब्रिटिश कॉमन्स 
सभा में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस की जाती है और निर्णय किए जाते 
हैं, जिसको कार्यपालिका सत्ता कार्यान्वित करती है | इस प्रकार कॉमन्स 
सभा विचार सभा के रूप में काय करती है | 

व्यवस्थापिक्ता का निर्देशन सम्बन्धी काय है कार्यपालिका पर नियंत्रण 
रखना । यह कार्य अनेक प्रकार से किया जाता है जिनमे सबसे 
महत्त्वपूर्ण हे शासन विभागों के व्यय के लिए. अनुदानों की स्वीकृति, 
सरकार से शासन की नीति एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर तथा 
स्थगन-प्रस्ताव | सांसद शासन-प्रणाली के अन्तर्गत मन्त्रि-परिषद्‌ 
उसी समय तक पदारूढ़ रह सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका के निम्न 
सदन ( ?09प)97 (]०7776८7 ) का उसमे विश्वास है। विरोधी 
होने पर, वह उसे चाहे जब पदच्युत कर सकता है। मन्त्रि-परिषदों 
का निर्माण करना तथा उन्हें पदच्छुत करना सांसद शासन में व्यवस्थापिका 
का बढ़ा महत्त्वपूर्ण कार्य है | 

अमेरिकन सीनेट ऐसा सदन है जो कार्यपालिका सम्बन्धी कुछ कार्यों 
को स्वयं करता है जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पदों पर 
निंयुक्तियों की स्वीकृति देना तथा उसके द्वारा की गई संधियों को स्वीकार 
करना । फ्रेन्च सोनेट राष्ट्रति के साथ मिल कर चेम्बर ( निम्न सदन ) 
को भंग करती थी ; परन्तु इस सत्ता का प्रयोग एक बार से अधिक नहीं 


किया गया । 
अनेक राज्यों में उच्च सदन ((7 90९7 (.॥9॥706 /) अनेक न्‍न्याय- 
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सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करता है। भ्रान्स में सीनेट राष्ट्रपति तथा 
राज्य-मन्त्रियों द्वारा किए. गए गम्मीर अपराधों की परीक्षा एक उच्चतम 
न्यायालय के रूप में करती हैं| राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध श्रपराधों की 
जॉच भी सौनेट करती है| अमेरिका में यदि प्रतिनिधि सभा (07५८ 
० २०[०:८४८९॥४।ए८५७) मॉग करे तो सीनेट राष्ट्रपति पर आरोप 
किये हुये दोषों की जॉच कर सकती है | ब्रिटिश लॉडस सभा भी महत्त्व- 
पूर्ण न्याय सम्बन्धी काय करती है | 

,अनेक व्यवस्थापिका सभाएं निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का भी सम्पादन 
करती हैं | उदाहरणार्थ, फ्रेन्च पालमैट राष्ट्रपति का चुनाव करती है । 
स्विट्जरलैणड में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका समिति, न्याया- 
धीशों चान्सलर तथा सेनानायक को भी चुनते हैं। अमेरिका की सीनेट 
कभी कभी उप-राष्ट्रपति को चुनती है और अमेरिकन प्रतिनिधि सभा 
( निम्न सदन ) भी कभी-कभी राष्ट्रपति का चुनाव करती है | 

श्रन्त में, सभी देशों में व्यवध्थापिका विभिन्न मात्नाश्रों मे लोकमत के 

निर्माण तथा लोकमत की श्रभिव्यक्ति मी करती है। जिन देशों में सांसद 
शासन है, उनमे व्यवस्थापिका जनता कौ शिकायतों की श्रमिव्यक्ति का 
भी माध्यम है। 


व्यवस्थापिका का संगठन--- 


व्यवस्थापिका के संगठन के सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण समस्याएं 
उपस्थित होती हैं। उनमे से एक समस्या जनता के विविध भागों से 
कानूनों के निर्माण तथा टैक्‍्सों के लगाने के कार्य में सहयोग तथा 
समर्थन प्राप्त करने की है | व्यवस्थापिका का कार्य समस्त नागरिकों के 
लिये सम्तोधप्रद एवं स्वीकार्य हो, इसके लिए. यह आवश्यक है कि उसका 
अ।धार व्यापक हो ओर उसमें नागरिकों के समस्त हितों एवं दृष्टिकोणों 
को स्थान मिले । गसके लिये निर्वाचकों के संगठन की श्रावश्यकता है | 
इस पर गत अव्याय में विचार किया जा चुका ह। दूसरी समस्या यह 
है कि क्रानून निर्माण के किस सीमा तक विचार, मनन एवं चिंतन से 
काम लिया जाय जिससे कोई क्लानून जल्दबाज़ी में ऐसा न बन जाये 
जिस पर पूर्ण रूप से विचार न हुआ हो और जिससे जनता की हानि हो। 
इसका एक उपाय द्वितीय सदन (50८07 (॥77772८) की स्थापना 
बतलायथा गया है जिसका अथ यह है कि व्यवस्थापिकां के श्रन्तर्गत दो 
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सदन बनाये जांय : एक निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। 
आधुनिक राज्यों में द्िसदन-प्रणाली (3297)679] 5950९॥7) बहुत 
ही लोकप्रिय है। यह ग्रेट ब्रिटेन, ,.फ्रान्स, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका जैसे सभी महान और प्रजातन्त्रीय राज्यों भे मिलतो है । 
एक-सदन-प्रणाली कुछ छोटे राज्यों में ही विद्यमान है, जेंसे बाल्टिक 
राज्यों, बल्‍्कान राज्यों तथा केन्द्रीय श्रमेरिका के कुछ राज्यों में | टकीं 
का एक महत्त्वपूर्ण राज्य है जिसने इस प्रणाली को स्वीकार किया है | 
हाल भें द्विसदन-प्रणाली के विरुद्ध राजनीतिक विद्वानों में एक 
प्रतिक्रिया श्रारम्म हो गई है, परन्तु इस पर अभी तक कुछ भी 
निश्चयात्मक रूप से नहीं कहां जा सकता। इमारे देश में भी यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है | 


एक सदन-प्रणाली का समथन-- 


अठारहवीं शताब्दी तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के लेखकों ने, 
अमेरिका में फ्रोकलिन ने, इगलेण्ड मे बेथम ने, ठरगो ने फ्रान्स मे 
एक-सदन-प्रणाली ([7॥7097)279| 5५/५५०॥)) को भूरि-भूरि प्रशंसा 
की | इस प्रणाली के पक्ष में मुख्य तक सैद्धान्तिक ही है। चूँकि 
व्यवस्थापिका राज्य में कानूनी प्रभु है और प्रभुत्व अविभाज्य तथा एक है, 
इसलिये उसमे केवल एक सदन ही होना चाहिए। दो या तीन 
सदनों का अभिप्राय होगा प्रशुत्व का दो-तीन भागों में वितरण, जो 
सर्वथा मूर्खतापू्ं विचार है।एक ्रेन्‍्च लेखक एबी सेयौज़ (30७ 
5।69८७) का विचार है कि “क्वानून जनता को इच्छा है ; जनता 
एक ही विषय पर एक ही समय दो भिन्न इच्छाएं नहीं रख सकती | 
अतः जो व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करे वह आवश्यक रूप 
से एक ही होनी चाहिये [? इस प्रकार का कोरा तकंबाद क्रान्ति-काल 
के लेखकों में बढ़ा प्रिय था। यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि एक 
सदन के प्रयोग साधारणतया क्रान्तिकारों नव-निर्माण के समय ही 
किए गए, हैं | 


द्वि-सदन-प्रणाली फे जो दोष तथा कठिनाइयाँ हैं, उन्हें एक-सदन- 
£४णाली के पक्ष में गुणों के रूप में पेश किया जाता है| यह प्रायः सुना 
जाता है कि व्यवस्थापिका में केवल एक सदन होना चाहिये, क्‍योंकि 
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यदि दो सदन होंगे तो उनईदोनों में परस्पर संघर्ष और अ्रसहयोग बना 
रहेगा और कार्य असम्भव हो जायगा। 


फ्रंकलिन ने दो सदन वाली व्यवस्थापिका की तुलना एक ऐसी 
गाड़ी से कौ है जिसके दोनों सिरों पर दो घोड़े जुते हुए हों और प्रत्येक 
उसे विरोधी दिशा में खींचने की चेष्टा करता हो। द्वि सदन को 
विभाजित सदन कहा जाता है। यह तक ग़लत रूप में यह मान लेता हे 
कि दोनों सदन आवश्यक रूप से संघर्ष करेंगे ओर एक सदन दूसरे 
सदन, के कार्यों का अ्रवश्य विरोध करेगा । इस प्रकार की मान्यता 
के लिए कोई सैद्धान्तिक श्राधार नहीं हे । यह आवश्यक सत्य नहीं है। 
परन्तु यदि दोनों सदन परस्पर सहमत हों, तो द्वितीय सदन की 
कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती | वह सर्वथा अनावश्यक हो जाता 
है। ऐबी सेयौज़ ने जिसका प्रान्स में क्रान्तिकाल के बैधानिक प्रयोगों 
के समय बहुत प्रभाव रहा, कहा है कि “यदि द्वितीय सदन प्रथम 
सदन से सहमत है, तो वह व्यर्थ हे और यदि वह असदहमत है, तो 
वह अपकारक एवं दुष्टतापूर्ण है। झ्रतः उससे कोई लाभ नहीं है।” 
यह तक अब भी दिया जाता है परन्तु इसमें कोई तथ्य नहीं हैं | द्वितीय 
सदन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न सदन के साथ 
सहमत हों या असहमत | उसका मुख्य काय निम्न सदन के कार्य का 
संशोधन करना है। पुनरीक्षण ([२८४।७07)) के कार्य मे चाहे कोई सुधार 
हो या नहीं, उसे अनावश्यक या बृथा नहीं कह सकते । वह शरारती 
तो' किसी भी दशा में नहीं हो सकता। एबी की इस तक का सुन्दर 
उत्तर फ़ाइनर ने इस प्रकार दिया है: “यदि दोनों सदन परस्पर सहमत 
हैं, तो यह बात क़ानून की न्याय्यता तथा बुद्धिमत्ता में हमारा विश्वास 
बढ़ाने के लिए और भी श्रच्छी है। यदि वे असहमत हैँ, तो इसका 
अर्थ है कि लोगो को अपने दृष्टिकोण में परिवतन करना चाहिए।” 
जिस सफलता के साथ संविधान-परिषदों ने संविधानों के निर्माण तथा 
संशोधन का कार्य किया है वह भी एक-सदन-प्रणाली के पक्ष में एक 
प्रबल तक है । 


द्िसदनी व्यवस्थापिका के पक्ष सें-- 


इज्जलैणड में द्विसदन-प्रणाली का विकास ऐतिहासिक संयोग का 
परिणाम है, किसी योजना का नहीं। कुछ अन्य देशों ने भी कुलीन 
प्‌ 
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वर्ग की ओर से अपने प्रतिनिधित्व के लिए द्वितीय सदन की स्थापना 
की मॉग के फल-स्वरूप इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया। दुसरे 
राज्यों ने ब्रिटिश प्रणाली का अनुकरण करके उसे अपने संविधानों 
में स्थान दिया। ह्वितवीय सदन के पक्ष में निम्नलिखित तक॑ दिए 
जाते हैं | 
१--द्वितीय सदन स्वतन्त्रता की ओर साथ ही एक सदन की तथा- 
कथित 'घृणाजनक, श्रत्याचारपूर्ण ओर अ्रष्टतापूर्ण” स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए. एऋ श्रावश्यक गारण्टी है। मिल को एक- 
सदन वाली व्यवस्थापिका के स्वेच्छाचारी बन जाने का भय था, 
अतः इससे उससे यह परिणाम निकाला कि अविभाजित सत्ता के 
दूषित प्रभाव को रोकने के लिए द्वितीय सदन अत्यन्त आवश्यक 
है| लॉर्ड एक्टन का भी यह विचार था कि द्वितीय सदन राज्य 
में अावश्यक सत्ता-सतुलन की व्यवस्था करता है तथा अल्पमतों को 
संरक्षण देता है ओर उससे स्वतन्त्रता सुरक्धित रहती है। सर हेनरी 
मेन ने भी द्वितीय सदन को 'एक निमश्नौन्‍्त प्रतिदृन्द्री को तरह नही 
वरन्‌ एक शअ्रतिरिक्त सुरक्षा के रूप में सिफ़ारिश की है। यह तक 
उसी प्रकार सैद्धाम्तिक है जैसे एक-सदन-प्रणालौ के समर्थक प्रायः 
देते हैं । अ्रनेक व्यक्तियों को यह एक कोरा सिद्धान्त ही प्रतीत होता 
है, जिसकी पुष्टि तथ्यों से नहीं होती । 
२»-इससे जल्दबाजी मे बिना अच्छी तरह सोचे-विचारे क्रानून-निर्माण 
कार्य मे एक अवश्यक रुकावट लग जाती है | क्ेकी के शब्दों मेँ, 
“धनियन्नण करने, संशोधन करने तथा रुकावट लगाने में जो काम 
द्वितौय सदन करता है उससे उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध 
है |” एक सदन वाली व्यवस्थापिका विशेषकर जब उसका सगठन 
सावंभौम प्रोद्द मताधिकार के आधार पर होता है, क्रान्तिकारी बन 
सकती है। उसकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखने के 
लिए, यह आवश्यक है कि एक अ्रतिरिक्त सदन स्थापित किया जाय 
जिसमें श्रनुदार तथा अन्य हितों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व मिल सकता 
है। ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय सदनों का जन्म स्थापित हितों 
(५८४६८० ]7८7८५८७) की प्रजातन्त्रीय सदन की अपने ढंग से कार्य 
करने से रोकने कौ इच्छा के कारण हुआ है | यह भी श्रनुभव किया 
' “आता है कि जिस गर्मा-गर्मी और उत्तेजना के साथ निम्न सदन 
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में बहस आदि की जाती हैं, उस वातावरण भे महत्वपूर्ण समस्याओं 
पर गंभीरतापूर्वंक विचार नहीं किया जा सकता। इन दोषों एवं 
त्रुटियों के निवारण के लिए, द्वितीय सदन के शान्तिमय वाता- 
वरण में विचार-विनिंसय तथा सशोधन परम आवश्यक हे। 
इस तक में सभी लोग विश्वास नहीं करते | एक विधेयक ([3!)]) 
का वाचन जितनी बार होता है ओर वह जितनी श्रवस्थाओ्रों में से 
होकर गुज़रता है, विशेष समिति में जिस प्रकार उस पर दिचार 
होता है, विधेयक पर लोकमत जानने के लिए जिस प्रकार उसे 
प्रचारित किया जाता है और समाचारपन्नों तथा सभाश्रों में उसकी 
जैसी भश्रालोचना होती है, इन सब बातों से जल्दबाजी में दकावट 
लग जाती है। किसी विधेयक को क्रानून का रूप घारण करने में 
जो लम्बी श्रवधि लग जाती दे, उश्चफे कारण उसे लागू करने में 
अधिक विलम्ब आवश्यक नहीं रह जाता | यह तक भी सारहीन 
है कि विधेयक को निम्न भदन द्वारा स्वीकृति आाप्त होने के बीच में 
उसे क़ानून के रूप में श्रन्तिम स्वीक्षति प्राप्त होने के बीच मे 
कुछ देर करने के लिये, जिससे जनता उसक गुण दोषा पर विचार 
कर स+; द्वितीय सदन परम आवश्यक है | इस प्रकार का 
विलम्ब फेवल आवश्यक ही नहीं है, वसन जब अत्यन्त म ,त्व के 
मामले विचाराधीन हों तो यह हृानिकारझ तथा खतरनाक भी 
होता है । 


३--ह्वि-सदन-प्रणाली के समर्थकों द्वारा यह भी दावा किया जाता है 
कि राज्य में विविध प्रकार के हितों एवं वर्गों को प्रतिनिधित्व देने 
के लिए. यह एक सुविधाजनक साधन है। कुलीनतन्त्रीय तत्वों को 
प्रतिनिधित्व दे कर यह व्यवस्थापिका में गम्भीरता एवं स्थिरता के 
तत्वों का समात्रेश कर देता है।इस प्रणाली द्वारा राज्य अ्रपने 
अनुभवी राजनीतिज्ञ के परिपक्व अनुभव से जो श्रण्नी वयोवृद्धता 
के कारण निम्न सदन था लोकप्रिंय सदन की सदध्यता को एक 
भार समभते हैं, लाभ उठा सकता हैं। साहित्यिक विद्वानों, वैज्ञा- 
लिकों, धर्माचार्यों तथा पुरोहितों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया 
जा सकता है | ब्राइस का विचार है कि जब लोगों की राजनीतिज्ञों 
में श्रद्धा कम होती जा रही हो तो उस समय विशेष ज्ञान तथा 
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अनुभव के आगार के में द्वितीय सदन की रचना परम आवश्यक 
हो जाती है । 

४--छ्ितीय सदन सघ-राज्यों के लिए. परम आवश्यक माने जाते हैं । 
निम्न सदन साधारण नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है श्र उच्च 
सदन संघ राज्य को इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक 
संघीय राज्यों में उच्च सदन में संघ का इकाइयों को समान प्रति- 
निधित्व दिया जाता है | 


४--कुछ लेखकों का यह दावा है कि द्वितीय सदन कार्यपालिका को 
शक्तिशाली बनाता है | कार्यकालिका एक से दूसरे सदन को अ्रपील 
कर सकती है। गैगेल का कथन है कि “दो सदन एक दूसरे पर 
रुकावट का काम करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देते हैं और 
श्रन्त में इससे दोनों विभागों के सर्वोत्कृष्ट हितों को अभिव्ृद्धि होती 
है।यह तक भी नित्सार है; अधिकांश राज्यों में जिनमे सांसद 
शासन-प्रणाली स्थापित है; मन्त्रि परिषद्‌, व्यवहार में, लोकप्रिय 
सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रि-परिषदों के निर्माण या 
उनके पतन में उच्च सदन का कोई भी प्रभाव नहीं होता | 


ह्ि-सदन-प्रणाली के विरुद्ध तके-- 

जेंता कि उल्लेख किया जा चुका है, द्वि-सदन-प्रणाली के 
विरुद्ध एक प्रतिक्रिया श्रारम्भ हो गई है। अनेक सुयोग्य विद्वानों ने 
इसको आलोचना की है। कुछ लोग इसे शअ्रप्रजातान्त्रिक कह कर इसकी 
निनन्‍्दा करते हैं | यह कहा जाता है क्रि यदि जनता की इच्छा स्वोपारे 
है ओर यदि इसकी श्रमिव्यक्ति एक लोकप्रिय सभा द्वारा हो जाती है, 
तब उसकी दूसरी प्रकार से अभिव्यक्ति करने के लिए द्वितीय सदन 
के लिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | प्रजातन्त्र की एक आवाज़ 
होनी चाहिए; उसकी दो आवाजें नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति 
इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि द्वितीय सदन में ज़्मींदारों, कुलीन 
वर्गों तथा अ्रन्य स्थापित स्वार्थों को प्रतिनिधित्व मिलता है, उसकी सार्व- 
भौसम मताधिकार की प्रजातान्त्रिक संस्था में श्रद्धा नहीं मालूम होती । 
यह बात इस तथ्य से सिद्ध है कि इंगलैएड तथा योरोप के अन्य देशों मे 
द्वितीय सदनों का प्रादुर्भाव कुलोन वर्गीय जनों को प्रतिनिधित्व देने के 
'लिए हुआ था | फ्रान्स में राजा के समर्थक और नरम गणतन्त्रवादियों 
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के उच्च सदन की रुकावट के बिना सार्वभौम प्रौद़् मताधिकार को 
स्वीकार नहीं कर सकते थे | इन कारणों के अतिरिक्त श्रन्य कारणों से 
द्वितीय सदन की स्थापना नहीं हो सकती थी। इस सम्बन्ध में यह 
ध्यान रखना आ्रवश्यक है कि अधिकांश आधुनिक राज्यों में जिनमे 
द्विसदन-प्रणाली है, उच्च सदन की सत्ताश्रों मे निरन्तर कमी की जा 
रही है। कुछ लेखकों का यह विचार है कि द्वितीय सदन से एक 
सदन वाली व्यवस्थापिका की जल्दबाजी, भ्रष्टता एवं अनुत्त रदायित्व के 
कोई सरक्षुण के रूप में विरद्ध आ्रवश्यक नहीं है| इसके विपरीत द्वितीय 
सदन के अस्तित्व से प्रथम खदन की दायित्व कौ भावना कम होती 
है। एक फ्रेन्च लेखक ने कहा है कि निम्न सदन प्रायः श्रत्यधिक 
प्रजातान्त्रिक विधेयकों को यह सोच कर स्वीकार कर लेता है, कि सीनेट 
( उच्च सदन ) उसका नाश कर देगा | वह विधेयकों को प्रायः अच्छी 
प्रकार विचार किए बिना ही यह सोचकर स्वीकार कर लेता है कि सीनेट 
उसमे सशोधन कर देगी |” यदि दोनों सदन समकक्ष हों और उन्हें समान 
व्यवस्थापक सत्ताए' हों, तो उनके बीच संघर्ष या गत्यावरोध अवश्य पैदा 
हो जायगा, जिसमें व्यवस्थापन कार्य में बाधा पड़ेगी । श्रनेक सविधानों में 
ऐसे गत्यावरोधों के निवारण के उपाय होते हैं। हम ऊपर दिखला चुके 
है कि व्यवस्थापन को प्रक्रिया काफ़ी लम्बी श्रीर जठिल होती है जिस 
कारण सशोधन के लिए किसी दूसरे सदन की कोई आवश्यकता नहीं 
रही जाती। द्ि-सदन-प्रणाली के विरुद्ध एक अंग्रेज लेखक ने बड़े 
प्रभावशाली शब्दों में लिखा है कि “संयुक्त राज्य श्रमेरिका तथा 
स्विद्ज्ञरलैए्ड के सघ-राज्यों के विशेष उदाहरणों को छोड़ कर द्वितीय 
सदन के पक्ष में कोई ठीक सेंद्धान्तिक तक नहीं हे ओर उनके विरुद्ध जो 
सैद्धान्तिक तक है, उसका कोई समुचित उत्तर कभी नहीं दिया गया। 
सयुक्त-राज्य अमेरिका के संघीय संविधान में उच्च सदन (56796) 
की सर्वोच्चता तकंविरुद्ध, असमर्थनीय ओर ह्ाानिप्रद है। श्रनुभव के 
आधार पर जो तक दिया जाता है वह भी असत्य है |जहों द्वितौय सदन 
केवल देरी करने के साधन मात्र नहीं है वहाँ उनके कारण सदा संधर्ष 
होता है | देरी की व्यवस्था किसी दूसरे प्रकार से भी की जा सकती है। 
सब प्रकार की सीनेटें या तो प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को नष्ट कर देती 
हैं या स्वयं व्यथ हैं |” 


४७० ] राज्य-विज्ञान के मुल सिद्धान्त 


हि-सदन-प्रणाली के विरुद्ध एक दूसरा तक थह भी है कि द्वितोच 
सदत के निर्माण की कोई सन्तोषप्रद पद्धति नहीं है। विभिन्न राज्य 
इसके लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग करते हैं और उनमे से कोई भी रीति 
दोष से मुक्त नहीं है। वशानुक्रम का सिद्धागत्त जिसके आधार पर ब्रिटिश 
लॉडस समा का सगठन हुआ है, किसी को पसन्द नही है | पुर्तगाल तथा 
आस्ट्रिया हगरी में जो विशुद्ध भ्रथवा मुख्यतः परम्परागत उच्च सदन 
क्रायम थे, वे अब नष्ट हो गये हैँ | सन्‌ १६११ ६० के पार्लामैश्ट क्रानून के 
अनुसार लॉडस सभा की सत्तायें भी कम हो गई हैँ । सदस्य मनोनीत करने 
की जिस प्रणाली के आधार पर कनाडा और इटली की सीनेटें तथा 
जापान का उच्च सदन स्थापित हैं था ये; वह भी आक्षेपयोग्य हैं | इन 
सदलों मे नियुक्तियाँ मंत्रि-परिषद्‌ &रा दल की सेवा के पुरस्कारस्वरूप 
या मंत्रियों की नीतियों का विरोंध करने वाले सदस्यों को निरुत्तर 
करने के लिए की जाती है | इस प्रकार जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 
वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, उन पर जनमत का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता और जनता उनमें अविश्वास करती है। ये दोनों प्रणालियाँ 
सर्वथा अ्रप्रजातन्त्रीय हैँ |जो उच्च सदन इनके आधार पर खड़े किए 
जॉयगे वे दुर्बल तथा प्रभावहदीन रहेगे | प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भी उनका 
निर्माण किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा द्वितीय सदनों का 
निर्माण संयुक्त राज्य अ्रमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा आयरिश स्वतन्त्र 
राज्य आदि दशों मे होता है। यह स्पष्टतः अ्रजातन्त्र की भावना के 
अनुकूल है, परन्तु एकात्मक राज्य मे इससे द्वितीय सदन लोकप्रिय 
सदन की एक छोटी-सी प्रतिमुति ही बन जायगा और उसके निर्माण” 
का जो उद्देश्य है वह विफल हो जागया | ऊतर जो यह तक दिया गया 
है कि जब राष्ट्र की आऊरंक्षा की अभिव्यक्ति एक परिषद्‌ द्वारा हो जाती 
है, तब द्वितीय सदन की रचना व्यथ है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से 
निर्वाचित द्वितीय सदन के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से लागू होती है। यदि 
द्वितीय सदन द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि श्रभिप्रेत हे, तो 
उसका निर्माण निम्न सदन की रचना के आधार से भिन्न श्राघधार 
पर होना चाहिए | परन्तु संघ-राज्य में जो द्वितीय सदन निर्मित होगा, 
उस सम्बन्ध सें यइ बात लागू नहीं होती क्योंकि संघ राज्य में उसका 
संगठन भिन्न आधार पर किया जाता दई। यदि दोनों सदनों का 
निर्माण लोक-अधार (।2097/०7 39०85) १र होगा, तो दोनों में बढ़ा 


रैक्य का संगठन--व्यवस्थापिका [ ४७३ 


संघर्ष रहेगा श्रौर दोनों के बीच नेतृत्व के लिए दइन्द्युद्ध होगा। इन 
बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ लेखक इसके लिए परोक्ष निर्वाचन को 
उचित समभते हैं| फ्रेश सीनेट परोक्ष निर्वाचन द्वारा संगठित सदन है। 
लॉड ब्राइस के अनुसार फ्रान्स की सौनेट आदर्श द्वितीय सदन है; 
वह न ब्रिटिश लॉड्स सभा की भाँति दुबंल है और न अमेरिका के 
सीनेट की भाँति प्रथम सदन का प्रतिद्वन्द्दी ही है | सब रीतियों में यह 
रीति ही ऐसी है जिध्रकी कम से कम आलोचना की जा सकती है। 
इसमें एक सीमित रूप में मनोनीत करके प्रसिद्ध विद्वानों एवं राजनीतिशों 
को स्थान दिया जा सकता है जो निम्न सदन के लिये निर्वाचन में 
होने वाले कष्टों का सामना करना नहीं चाहते | 


द्वितीय सदन की सत्ताएं-- 

द्वितीय सदन की सत्ताएं उतना ही विभिन्न हैँ जितनी कि उसके 
सगठन को रोतियाँ | अ्रमेरिका के सीनेट की भॉति जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित द्वितीय सदन बहुत ही शक्तिशाली होगा। समय 
के व्यतीत होने के साथ उसे नर्वान सत्ताएँ भी प्राप्त हो सकती हैं। 
एक परम्परागत या मनोनीत सदन, जैसे ब्रिटिश लॉड्स सभा या 
कनाडा की सीनेट बहुत शक्तिह्दीन होगा। प्रोफ़ सर जो० स्मिथ के 
अनुसार कनाडा की सीनेट शूल्यवत्‌ है। इस प्रकार के सदन 
लोकनिर्वाचित सदन के मुक्काबले मे खड़े नहीं रह सकते | उनको क्रानूनी 
सत्ताएं या तो काम मे नही आती या क़ानून द्वारा कम करदी जाती 
हैं। जहां द्वितीय सदन परोक्षु रीति से चुना जाता है, वहा उसे 
प्रत्यक्ष रोति से निर्वाचित सदन के आदेशानुसार ही काय करना 
पड़ता है। वह लोकप्रिय सदन को अरप्रसन्न करने का साइस नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं वह उसके विरोध से मुक्ति 
पाने के लिए जनता में उसके विरुद्ध कोई श्रान्दोलन न खड़ा कर दे | 
फ्रोन्च सीनेट उन सब सत्ताझ्रों का प्रयोग नहीं कर पाती जो उसे 
क़ानून द्वारा प्रास हैं । 

साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय विधेयकों (]/७॥॥९०५ 
3।]]5) को छोड़, दोनों सदनों को व्यवस्थापन-सम्बन्धी समस्त 
मामलों मे समान मानने की प्रथा है। किसी भी सदन में विधेयर्क॑ 
प्रस्तुत किया जा सकता है (परन्तु वित्तीय विधेयक नहीं ) और इस 


४७२ ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


प्रकार प्रस्तुत कोई भी विधेयक उस समय तक क़ानून नहीं बन सकता 
जब तक कि दूसरे सदन द्वारा वह स्वीकार न कर लिया जाय । परन्तु 
व्यवहार में, सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक निम्न सदन में प्रस्तुत किये जाते 
हैं। एक सदन द्वारा स्वीकृत विधेयक में दूसरा सदन संशोधन 
प्रस्वुत कर सकता है ; परन्तु ये संशोधन उसी समय मान्य समझे जाते 
हैं जबकि उन पर दूसरे सदन ने अनुमति दे दी हो। जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है वित्तीय विधेयक, अर्थात्‌ ऐसे विधेयक जिनका सम्बन्ध 
कर लगाने तथा व्यय करने से है, केवल लोक-प्रिय सदन में, ही 
प्रस्तुत किए. जा सकते हैं | कुछु सविधानों में वित्तीय व्यवस्थापन में 
द्वितीय सदन पर और भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। वह वित्तीय विधेयक 
में संशोधन नहीं कर सकता, परन्तु उसे अध्वीकार कर सकता है। 
फ्रान्स में ऐसा ही नियम मालूम होता है; इंगलेड में लॉड्स सभा 
बजट में संशोधन नहीं कर सकती ; वह उस पर केवल बहस कर 
सकती है, उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, परन्तु उसकी 
स्वीकृति या अस्वीकृति से कुछु बनता बिगड़ता नहीं है | अ्रमेरिकन सौनेट 
वित्तीय विधेयक में संशोधन कर सकती है। वह इस अधिकार का 
प्रयोग इस सीमा तक करती है कि लॉड ब्राइस को यह लिखने के लिए 
बाध्य द्ोना पढ़ा कि अमेरिकन सीनेट की वित्तीय सत्ताएं प्रतिनिधि-सभा 
( निम्न सदन ) के बराबर ही हैं । 

अधिकांश राज्य में वैधानिक उपबन्ध चाहे जैसे क्‍यों न हों, लोकप्रिय 
सदन ( [,0ए9८7 (४770८ ) अधिक महत्वपूर्ण हो गया हैः 
श्रौर उच्च सदन ० क प्रकार से उसके आधीन हो गया है। इन दोनों 
के बीच संघर्ष होने पर लोकमत लोकप्रिय सदन का ही पक्ष लेता है | 
यही कारण है कि इ गलैण्ड, फ्रान्स, कनाडा आदि देशों में उच्च सदन 
निबल हो गएं हैं | 

उच्च सदन के गोरव में इस प्रकार जो क्षति हुई है, मानो उसकी 
पूर्ति के हेतु उसे कुछ विशेष सचाएं प्रदान की गई हैं जो लोकप्रिय सदन 
को प्राप्त नहीं है।इस सम्बन्ध में सब देशों में कोई एकरूपता नहीं 
है। ब्रिटेन में लॉड्स सभा सर्वोच्च न्यायालय की भाँति अपील सुनती 
है।यह अधिकार संसार के किसी भी उच्च सदन को प्राप्त नहीं है | 
फ्रोच सीनेट सट्टपति से मिलकर फ़रन्‍च चेम्बर ( निम्न सदन ) को भंग 
क्रःसंकती है, यद्यपि अब इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता और 


राज्य का संगठन-- व्यवस्थापिका ... [ ४७३ 


राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा किए हुये श्रपराघों 
की जाँच भी करती है। अमेरिका की सीनेट को विशेष कायपालिका 
सत्ताऐ प्राप्त हैं जिनकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती | विदेशी राज्यों 
के साथ राष्ट्रपति जो संधियाँ करता है, उसके लिये तथा राष्ट्रपति द्वारा 
उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के लिये सीनेट की स्वीकृति आवश्यक 
होती है । 


जनता द्वारा अत्यथक्ष व्यवस्थापन्त॑-- 


'इ'गलैणड तथा फ्रान्स जैसे राज्यों मे जनता व्यवस्थापन में अप्रत्यक्तु 
रीति से भाग लेती है। वह केवल अपने उन प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
करती है, जो क्वानून बनाते हैं। स्विदज़ रलैण्ड जैसे देशों में ऐसा नहीं 
होता | वहॉ प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की कुछ संस्थाएं स्थापित हैं जिनके द्वारा 
नागरिक प्रत्यक्ष रीति से व्यवस्थापन में भाग लेते हैं। इसे प्रत्यक्ष व्यव- 
स्थापन ([076८0 [,6259007) कहा जाता है। 


समस्त नागरिकों श्रथवा मतदाताओं को व्यवस्थापन या क्ानून- 
निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेने का विचार नवीन नहीं हैं । 
किसी न किसी रूप में प्राचीन यूनानी तथा रोमन इससे सुपरिचित थे | 
एथेन्स में “चार सो की कोंसिल द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रश्नों पर समस्त 
स्वतन्त्र नागरिकों की सभा में विचार किया जाता था और उन पर नाग- 
रिक्रों के मत लिए जाते थे । रोम भे जनता अपनी कॉमीटिया (()00॥॥- 
5) में एकत्रित होती थी जो गणराज्य के परवर्ती काल में क़ानून- 
निर्माण करने वाली सस्था बन गई थी | समस्त स्वतन्त्र नागरिकों की 
ऐसी सभाएं, प्राचीन नगरों एवं राज्यों में सम्भव थी। वे आज सम्भव 
नहीं है, जब कि राज्य इतने विशाल हैं ओर उनमें करोड़ों की संख्या में 
नागरिक रहते हैं। ये समस्त व्यक्ति एक सभा में एक स्थान पर विचार 
विनिमय के लिए एकत्रित नहीं हो सकते | आज के युग का मुख्य लक्षण 
प्रत्यक्ष ओर शअ्रप्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र का सामंजस्य है। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन में 
कानूनों का निर्माण प्रतिनिधियों की छोटी परिषदों द्वारा अपनी ओर से 
या मतदाताओं के सुझावों पर किया जाता है; परन्तु क्नानून उस समय 
तक प्रभावकारी नहीं बन सकते जब तक कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त 
नहीं हो जाता | कोई मी विधेयक व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार कर लिये 
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जनमत-संग्रह ऐच्छिक अथवा अनिवाय हो सकता हे। यह उस 
समय अनिवार्य होता है जब कि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत सभी क़ानूनों 
को जनता के मत के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है।यह उस समय 
ऐब्छिक होता है जबकि एक निश्चित संख्या मे मतदाताओं की सॉग पर 
किसी क्रामून पर जनमत लिया जाता है। ऐसे क्रानून जिनसे राज्य के 
सविधान में परिवर्तन किए जाते हैँ आवश्यक रूप से जनता की स्वीकृति 
के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं | अवश्यक मामलों में व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्मित क्वानूनों को जनमतन्संग्रह की प्रक्रिया से मुक्त भी कर दिया 
जाता है | 


प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण से अनेक लाम हैं| इससे जनता का प्रभ्ुत्व 
वास्तविक बन जाता है और यह जनता की राजनीतिक शिक्षा का एक 
उत्तम साधन है। लोग सावेजनिक कार्यों में श्रधिकर दिलचस्पी लेने लगते 
हैं जो श्रन्यथा सम्भव नहीं है और अधिक देशभक्त तथा क्रानून-पालक 
बन जाते हैं। जो क़ानून जनता के द्वारा ही बनाये जाते हैं, उनकी 
बन्धनकारो शक्ति अधिक ओर नैतिक सत्ता पूर्णतर होती है। यह 
व्यवस्थापिका के दोषों का, जो आ्राजकल भ्रष्टता के वातावरण मे काम 
करती है, शोधन करने का बड़ा उपयोगी काम भी करती है। इससे 
भ्रष्टवा तथा रिश--तखोरी के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं श्लोर दलीय नेताश्रों 
के कपटप्रयोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा विज्षेपकारी एव 
विक्ृतिकारी दलीय प्रभाव भी नष्ट हो जाता है | प्रो० गॉडविन स्मिथ ने 
कहा है : “जनता पर किसी भी प्रकार से आतंक नहीं डाला जा सकता; 
जनता अ्रायरिश, प्रोटेस्टैरट या मैथॉडिस्ट मत द्वारा श्रनुमोदित किसी 
कार्य को अस्वीकार कर सकती है क्‍योंकि उसे पुननिर्वाचन का तो कोई 
भय है ही नहीं ।” इससे वर्गीय भावना (597. ० 5600079)9॥7) 
कम हो जाती है | व्यवस्थापिका पहल्ते से सतक एवं सावधान हो जाती 
है और वह लोकमत का ध्यान रखने की अ्रधिक चेष्टा! करती है तथा 
यथासंभव श्रच्छे कानूनों की रचना करती है| इससे मतदावाश्रों तथा 
उनके प्रतिनिधियों के बीच स्वस्थ सम्पक बना रहता है। इससे ऐसे 
कानून नहीं बन पाते जो जनता कौ भावना के प्रतिकूल हों | 


श्रन्त में, यह कहा जा सकता है कि जब दो सदलनों के बीच गत्वा- 
वबरोध हो और उनमें परस्पर समभौता करने के सभी साधन विफल दो 


४७६ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


जॉय तो उस प्रश्न को जनता के समक्ष रखना उसके समाधान का सर्वोत्तम 
और श्रन्तिम उपाय दे । 

यह तो इस चित्र का उज्ज्वल पक्ष है; इसका एक कृष्ण पक्ष भी है । 
प्रत्यक्ष क्ानून-निर्माण के आलोचक कहते हैं कि श्राधुनिक शासनों के 
उद्ं श्यों की पूर्ति के लिए यह बहुत ही भद्दी योजना है | प्रत्येक महत्वपूर्ण 
कार्य की भांति व्यवस्थापन के लिए भी विशेष ज्ञान एवं शिक्षण की 
आवश्यकता है जो ओसत मतदाता में नहीं होता। जनता में इतना 
शान नहीं होता कि वह अनेक क्लानूनों पर अपना कोई मत दे सके | 
जब क्वानूनों के प्रसंग एवं विषय अत्यन्त पेचीदा ओर जटिल होते हैं, तब 
उन्हें जनता के श्रविवेक-पूर्ण निर्ंय के लिए प्रस्तुत करना और भी ख़तर- 
नाक होता है, उदाहरणार्थ मुद्रा तथा विनिमय की समस्या | निर्वाचक ऐसे 
प्रश्नों के प्रति उदासीन होते हैं; उन्हे न तो इतना अवकाश मिलता है 
ओर न उनकी इच्छा दी होती है कि वे इतना शान प्राप्त कर लें जिससे 
ऐसे विषयों पर अपना उचित मत व्यक्त कर सके | जनमत-संग्रह के समय 
एक बढ़ी सख्या में मतदाताओं की अनुपस्थिति से यह मालूम होता है 
कि वे अपने निजी कार्यो मे इतने सलमग्न रहते हैं कि उन्हे सार्वजनिक 
प्रश्नों की ओर ध्यान देने की इच्छा ही नहीं होती | चूँकि मतदाता 
शब्दावली के मोहक जाल में फस कर श्रप्रासंगिक्न प्रश्नों मे उल़क सकते 
हैं, इसलिए थह खतरा सदा रहता है कि जनमत द्वारा जनता की 
वास्तविक इच्छा का प्रकाशन न हो। इस स्थिति मे सशोधन सम्भव 
नहीं होते और मतदाताओं को सम्पूर्ण विधेयक को या तो श्रस्वीकार 
कर देना होता हैया स्वीकार कर लेना होता है। वह उस समय 
किंकर्तव्यविमूदू हो जाता है जबकि विधेयक की कुछ बातों से तो वह 
सहमत होता है ओर दूसरी बातों से असहमत। बार बार मतसग्रह 
से मतदाता पर एक बड़ा बोर पढ़ता है। इसका परिणाम यह होत। है 
कि वह या तो अपना मत नहों देता या बिना विचार किए 
मत दे देता है। ओसत मतदाता अनुदार ओर कट्टर-पंथी होता है; वइ 
आमूल परिवर्तन के विरुद्ध रहता है। इस प्रकार लोक द्वारा प्रकाशित 
मत प्रायः निषेघात्मक ही होता है। आरम्भक के विरुद्ध एक श्रविरिक्त 
आक्षेप यह भी है कि इसके द्वारा मतदाताओं के समक्त प्रायः ऐसे 
विधेयक पेश किए जाते हैं जिनकी रचना भद्दी रहती है और जिन पर 
ब्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा कोई श्रालोचना नहीं दो पाती | जब इस 


राज्य का संगठन--ब्यवस्थापिका [ ४७७ 


प्रकार के विधेयक जनता द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो उनसे 
आन्ति पैदा होती है । 

जहाँ प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण किया जाता है वहाँ ये दोष प्रत्येक 
मामले में नहीं मिलते | स्विट्जरलैंड में यह प्रथाली सफल रही है। 
देश का छोटा श्राकार तथा मतदाताओं के शअ्रत्यन्व चतुर तथा शिक्षित 
होने के कारण ही वहॉ यह सफलता प्राप्त हो सकी है किन्तु ये गुण 
सर्वत्र नहीं मिलते । 


अध्याय २३ 
राज्य का संगठन--कार्यपालिका 


शासन का दुसरा महत्वपूर्ण अग कार्यपालिका (256०८प४॥ए८) 

कहलाता है ; महत्व की दृष्टि से कार्यपालिका ध्यवस्थापिका कौ श्रपेक्षा' 
अधिक प्रभावशाली द्दोती जा रही है; क्‍योंकि आधुनिक काल में राज्यों में 
नवीन नीतियों के निर्धारण का कार्य भी प्रायः कायपालिका द्वारा ही 

किया जाता है | व्यवस्थापिका अ्रपना कार्य कायपालिका के पथदर्शन में 

ही करती है और उसे यह निश्चय करने का अधिकार प्रायः उसी पर 

छोड़ना पड़ता है कि उसके बनाये हुए क़ानूनों पर अमल किस प्रकार 
किया जायगा। कार्यपालिका विभाग का महत्व इसी से जाना जा 

सकता है कि प्रायः कायपालिका को ही लोग शासन ((30५४॥॥॥787) 

समभते हैं | प्राचीन काल के राजतन्त्रों तथा वर्तमान्‌ काल के अधिनायक- 

तन्‍त्रों में कार्यपालिका ही सर्वेसर्वा होती थी ओर होती है। प्रजातन्त्रीय 

देशों में भी कार्यालिका के अधिकार एवं कार्य विस्तृत हैं श्रोर उनका 

विस्तार हो रद्दा है । आज के युग में व्यवध्थापिका या न्यायपालिका नहीं, 

बरन्‌ कार्यपालिका शासन करती है। कायपालिका के बढ़ते हुए प्रभाव से 

जनता की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करनी पड़ती है ; उसके लिये शासन के 

दूसरे विभागों की श्रोर से कोई ख़तरा नहीं है | 


कार्यपालिका का अथे-- 


जब कार्यपालिका सत्ता की एवं अधिकारों की चर्चा की जाती है, तब 
इस शब्द का श्रर्थ सदा राज्य में वास्तविक एवं सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता 
से ही होता है जैसे इंगलैंड में केबिनेट ( मन्त्रि-परिषद्‌ ), संयुक्त राज्य 
अमेरिका में राष्ट्रपति अ्रदि । इसे राजनीतिक कायपालिका 
(ए९०॥४८०) 2४६८८०५९८) कह सकते हैं जिससे इसका एक ओर तो 
ब्रायरिक सेवा ((ए॥ 56ए०७) से भेद प्रकट हो जाता है. जो प्रत्येक 
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राज्य में प्रशासनौय या स्थायी कांयपालिका (8 8॥7॥7567396 07 
?६॥॥097९7६ >56०४४४८) होती है तथा दूसरों और नाममात्र के 
राज्य-प्रमुख से भी मेद प्रकट हो जाता है जो कुछ देशों में होते हैं | व्यापक 
श्रथ में का्यपालिका के अन्तर्गत शासन का समस्त कर्मचारी-मण्डल 
ग्रा जाता है, जिसका कार्य देश के क़ानून का पालन कराना है) इस 
श्रथ में तो कार्यपालिका के अन्तर्गत एक राजा या राष्ट्रपति से राज्य 
के छोटे से छोटे कमंचारी तक आ जाँयगे और संख्या में वह शासन 
के अन्य सभी अंगों से श्रधिक हो जायगी | व्यवस्थापिका के सदस्य 
तथा न्यायाधीश ही इसके बाहर रहेंगे ! 


कार्यपालिका के तीन मुख्य विभाग हैँ: -- 


( १ ) नाममात्र को कार्यपालिका ( ९ ) राजनीतिक कार्यपालिका 
( ह ) स्थायी नागरिक सेवा। भ्रम निवारण के लिये इनके भेदों को 
सममाना आवश्यक है | 


नाममात्र की कार्यपालिका 


इ गलैणड, फ्रान्स, भारत आदि ऐसे राज्य हैं, जहाँ नाममात्र के राज्य 
प्रमुख ([7८५० ०6 (॥6 5:96) होते हैं; वह या तो राज। (](७॥797८॥) 
होता है, जेसा कि इ गलेण्ड में अ्रथवा निर्वाचित राष्ट्रपति जैसा कि 
फ्रान्स अथवा भारत में हैं | समस्त राज्य की कार्यपालिका सत्ता इस एक 
व्यक्ति में निहित होती है; सविधान से उसे बड़े विस्तृत अधिकार 
मिलते हैं। परन्तु वह अपनी इच्छानुसार सत्ता का प्रयोग नहीं कर 
सकता | वह राज्य के एक अधिकारी तक को नियुक्ति नहीं कर सकता, 
कोई कर नहीं लगा सकता और न किसी विभाग के लिए, एक पैसे तक 
का व्यय स्वीकार कर सकता है। शासन का सब कार्य राज्य-मन्त्रियों 
द्वारा जो व्यवस्थापिका के प्रति >त्तरदायी होते हैं उसके नाम से किए 
जाते हैं। इस प्रकार उसकी सत्ताऐे नाममात्र की होती हैं, वास्तविक 
नहीं । वह शासन नहीं करता | यदि वह “इगलैण्ड के राजा की तरह 
पैतृक! उत्तराधिकार युक्त राजा होता है तो केवल राज- करता है और 
यदि वह निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, तो वह राज भी नहीं करता | 
फ्रान्स का राष्ट्रपति न शासन करता है और न राज ही। नाममात्र के 
निर्वाचित राज़्य-प्रमुख का कार्य-काल नियत होता है, जेसे फ्रान्स का 
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राष्ट्रपति ७ वर्ष के लिए चुना जाता है | वंशापर॒गत नरेश, यदि वह पहले 
राज्य त्याग नहीं करे तो आजीवन राजसिहासन पर श्रारूढ़ रहता है| 
जिस देशों में राष्ट्रपति शासन-प्रणाली प्रचलित है, उनमें नाममात्र की 
कारययपालिका नहीं होती । संयुक्त राज्य अमेरिका में नाममात्र का 
दाज्यप्रमुख नहीं हे, वहाँ राष्ट्रपति ही वास्तकिक कार्यपात्षिका सत्ता है | 


राजनीतिक कार्यपालिका 


उसकी प्रकृति एवं सत्ताऐ-- 


प्रत्येक देश में राजनीतिक या व्यावहारिक दृष्टि से राजनीतिक 
कार्यपालिका शासन-यन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पुर्ज्ा है। राज्य में वह 
सर्वोच्च कार्यपालिका है | राज्य में उसका क्या स्थान है इस विषय में कुछ 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्रत्येक राज्य में उसे क्या-क्या सत्ता 
प्रदान की गई हैं, इस पर विचार करने से हमें उसकी सत्ता का सच्चा 
ओर पूर्ण ज्ञान प्रास हो सकेगा | स्ट्रॉज् तथा गानंर ने उनका ( सत्ताओं 
का ) विभाजन निम्न प्रकार किया है :-- 


(१) कूटनीतिक (07]077960) सत्ताएं-- 


इनका सम्बन्ध वैदेशिक मामलों से हैं। प्रत्येक राज्य से सर्वोपरि 
कार्यपालिका (5प]07८7076 775०८०७५४९) को श्रन्य देशों के साथ 
संधियाँ श्रयववा राजनीतिक एवं व्यापारिक समभोता करने, विदेशों के, 
राजदूतों का अ्रपनी राजधानी में स्वागत करने तथा दूसरे देशों में अपने 
राजदूत मेजने का अधिकार होता है। अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजना 
तथा अपने देश में दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार करना एक 
महत्वपूर्ण सत्ता है, क्योंकि उसका आशय अन्य राज्यों की स्वतन्त्रता को 
स्वीकार करना या अस्वीकार कर देना है | परन्तु अधिकांश राज्यों में 
सन्धियों पर व्यवस्थापिका या उसके एक सदन की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक रहता है | राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना की और 
उन्होंने जब अमेरिका को उसमें सम्मिलित करने के लिए श्रमेरिकन 
काँग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा तो सीनेट ने उसे स्वीकार नहीं किया 
ओर विल्सन .के उस दिशा में किए हुए, सब॒ प्रयत्नों को विफल कर दिया। 
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(२) भ्रशासनीय' सत्ताएँ--- 


इन सत्ताश्रों का सम्बन्ध कानूनों को कार्यान्वित करने तथा शासन के 
मामलों के प्रबन्ध से है | प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका का मुख्य कतंव्य 
कानूनों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करनां तथा उनकी देख-भाल 
करना है | इस उद्देश्य से राज्य के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारी 
वर्ग पर उसका निर्देशन तथा नियन्त्रण होता है। का्थपालिका ( मंत्रि- 
परिषद्‌ ) के सदस्य शासन के प्रशासन सम्बन्धी विभागों के प्रमुख होते 
है । उच्च प्रशासनीय अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी कार्यपालिका 
द्वारा सम्पादन किया जाता है ; किंसी-किसी राज्य में व्यवस्थापिका या 
उसके एक सदन की उस पर अनुमति आवश्यक होती है, जैसे अमेरिका 
में राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियाँ की जाठी हैं, उन पर सीनेट की स्वीकृति 
आवश्यक होती है | अधीनस्थ कर्मचारियों फी नियुक्ति एव पदच्युति भी 
कायपालिका के नियन्त्रण मे रहती है | नियुक्ति की इस विशाल सत्ता से 
कार्यपालिका की सत्ता तथा उसके शक्तियों में बहुत वृद्धि हो जाती है। 
कुछ राज्यों में कार्यपालिका न्यायाधीशों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों 
तक की निशुक्ति करती है । 


(३) सेनिक सत्ताएँ--- 


इनकी सम्बन्ध राज्य में सशस्त्र बल (870०० [707०८८४) के सगठन 
तथा थुद्ध-संचालन से है | सशस्त्र बल की व्यवस्था करना तथा प्रधान 
सेनापतिं तथा सेन्नानायकों की नियश्ुक्ति करना सर्वोच्च कार्यपालिका 
का ही काम है। युद्ध-काल मे कार्यपालिका की सत्ताओं में बड़ा विस्तार 
हो जाता है; वह वैधानिक शासन का अन्त कर, नागरिकों के वैधानिक 
अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थगित कर सैनिक शासन कौ स्थापना 
तक कर सकती है। श्रभमेक लेखकों के अनुसार कार्यपालिका की सैनिंक 
सताओं के श्रन्त्गंत युद्ध की घोषणा करने तथा शांति-संधियाँ करने के 
अधिकार भी सम्मिलित हैं | किन्तु इस पर व्यवस्थापिका की अनुमति 
आवश्यक होती है | 


(४) न्याय सम्बन्धी सत्ताएँ-- 


कार्यपालिका की न्याय सम्बन्धी सत्ताएं अपराधियों को क्षमादान 
६९ 
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या अभयदान, तथा उनके दण्ड में कमी या परिवर्तन करना है। आज 
सभी राज्यों ने कार्यपालिका के इस अधिकार को स्वीकार कर लिया 
है। मानवता तथा सार्वजनिक नीति की दृष्टि से ऐसा अधिकार काये- 
पालिका को देना उचित ही है| क़ानून की अपूर्णंता तथा संभावित 
अन्याय के दोषों के निवारण के लिए यह सत्ता परम आवश्यक है | 
इस अधिकार के अश्तित्व से ही राजनीतिक बन्दियों की साधारण मुक्ति 
सम्भव होती है | 


(४) व्यवस्थात्मक सत्ताएँ-- 

राज्य में जिस प्रकार की शासन-पद्धति होती है, उसी प्रकार कौ 
कार्यपालिका की व्यवस्थात्मक सत्ताएँ (],०275]9006 !?०/४७/) होती 
है | मंत्रि-परिषदीय प्रणाली के श्रन्तर्गत कार्यगालिका व्यवस्थापिका परिषद 
के अधिवेशन श्रामंत्रित करती है, उसे स्थगित करती तथा उसे भग भी 
करती है और इन कार्यों के श्रतिरिक्त महत्त्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूपों 
की रचना करती है तथा व्यवस्थापिका परिषद द्वारा उन्हें स्वीकार कराने 
की चेष्टा करती है । व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य का भ्रीगणेश करना 
वस्तुतः उसी का कार्य होता है। राष्ट्रपति-शासन-प्रणाली के अ्रन्तर्गत 
कार्यपालिका व्यवस्थापिका परिषद्‌ का पथ-प्रदर्शन नहीं करती, परन्तु 
उसके हाथ में व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृति क्वानूनों पर निषेघाधिकार 
रहता है | 


५७ 


हाल में समस्त राज्यों में कार्ययालिका के एक नवीन प्रकार के- 
व्यवस्थापन काय का विकास हो गया है | यह अ्रध्यादेश ((070व79088) 
जारी करने का अधिकार है। दम भारतवासी अध्यादेश-शासन से 
भलीभॉति परिचित हैं। परन्तु किसी प्रजातांत्रिक कार्यपालिका को 
अध्यादेश जारी करने की ऐसी निरंकुश सत्ता नहीं दोती जिससे नागरिक 
उसकी दया पर निर्भर हो जाय । वैधानिक राज्य सें कार्यपालिका की 
अध्यादेश जारी करने की सत्ता सर्वथा दूसरे ढंग कौ होती है। यह एक 
प्रकार से व्यवस्थापन की गौण सत्ता है, जो शासनादेश जारी करने का 
रूप धारण कर लेती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण फ्रान्स में मिलता 
हे। फ़्ान्स में सनी विधेयक जो पार्लामैंट की स्वीकृति प्रास कर क्लानून 
का रूप धारण करते हैं, उनके श्रन्त में यइ लिखा रहता है: “वर्तमान 
क्रानून को समुचित रूप से कार्यौरिवित करने के लिये आवश्यक बातों का 
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निर्धारण शासन की श्रोर से जारी किये अध्यादेश द्वारा होगा |? इस 
धारा के अनुसार सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किये जाते हैं, उनसे 
कानून पूर्ण हो जाता है। इंगलंण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में 
इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हे किन्तु वहॉँ भी कार्यपालिका को 
गोण व्यवस्थापन के अधिकार रहते हैं। इसे प्रशासनीय व्यवस्थापन 
(&5४९०प१४ए४ 07 48 0॥7779(09968 [,८27590707) ) कहते हैं। 
इगलेंण्ड में ऑॉ्डंस इन कोंसिल” तथा कानूनी नियम एवं आदेश 
(509(7६०7५ 7प]८४ 9700 ०7०१८४७) इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 
श्रैमेरिका में सेन्‍्य, नभ-सैन्य, नोसेना, डाक विभाग झादि से सम्बद्ध 
नियम भी इसके उदाहरण हैं । प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को 
व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत क्वरानुन को अस्वीकार करने का अधिकार होता 
है। यह निषेधाधिकार पूर्ण अथवा आशिक श्रथवा केवल निलम्बनकारी 
(509]0675079) हो सकता है | 


इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों के संविधान सर्वोच्च कार्यपालिका को 
कुछ और भी अधिकार देते हैं; जैसे व्यक्तियों को उपाधि प्रदान करने, 
विशिष्ट मामलों में पेन्शन तथा दान देने, विदेशियों को नागरिक बनाने 
आदि के अ्रधिकार | 


कायपाल्िका का संगठन-- 


सर्वोच्च कार्यपालिका (5प]772८778 >5८०८०८४८) का सर्वोत्तम 
ढ़ग से संगठन किस प्रकार किया जाय यह राज्य-विज्ञान की एक बड़ी 
जटिल समस्या है | उसका उत्तर देते समय हमे यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए, कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य राज्य की इच्छा को कार्याश्वित 
करना है | इस कार्य का सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिए निर्णय 
करने में शीतता तथा उद्देश्य की एकता परम आवश्यक गुण हैं। ये 
गुण समान सत्ता वाले अनेक व्यक्तियों की किसी सस्‍था में नहीं मिल 
सकते । इन्हे प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन एक व्यक्ति में कार्यपालिका 
की सर्वोच्च सत्ताश्रों को केन्द्रित कर देना है| नेपोलियन ने एक बार 
कहा था कि एक निद्ृष्ट सेनानायक भी दो श्रेष्ठ सेनानायकों की श्रपेत्षा 
श्रेष्ठ होता है। अधिकांश लेखक इस बात से सहमत हैं कि कायपालिका 
एकात्मक होनी चाहिए । जज स्टोरी ने कहा है कि “समस्त राजनीतिशञ 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि कार्यपालिका एक सदस्य की हो 
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अर व्यवस्थापिका में अनेक सदस्य हो | कार्यपालिका सत्ता की सबसे 
अगवश्यक योग्यता शक्ति है श्रौर इसकी प्राप्ति उत्तम ढग से एक व्यक्ति 
को सौंप देने से ही हो सकती है | विचार-विमर्श के लिये दो व्यक्ति एक 
की अ्रपेत्ञा श्रच्छे रहते हैं ओर दो सो दो की अपेक्षा श्रच्छे रहते हूँ 
परन्तु कार्यपालिका के कार्य अनेक समकक्ष अधिकारियों को सौंपना उसे 
निर्बल बना देना है। कार्यालिका एक सदस्य, की होने से निर्णय 
शीघ्रता के साथ होते हैं। उद्देश्य की एकता रहती है और कार्य मे शर्क्ति 
बनी रहती है | कार्यपालिका में श्रनेक सदस्य होने का अथ होगा कुशलता 
की कभी और विभाजित उत्तरदायित्व । जिन देशों में एक सदस्य 
वाली सर्वोच्च कार्यपालिका के स्थान पर समान सत्ता वाले अनेक 
सदस्यों की कार्यपालिका ( 7)078] 0 (०0!028802 ४९८०॥॥४७ ) 
होती है, वहाँ ऐसी ही स्थिति होती है | अनेक सदस्यों वाली कार्यपालिका 
के पक्ष में कहा जाता है कि उसमें एक व्यक्ति की अ्रपेत्ञा अधिक 
बुद्धि तथा योग्यता होती ह। एक च्यक्ति-समूह एक व्यक्ति की अपेक्षा 
निर्णय करने तथा राज्य के मामलों का सचालन करने में श्रधिक 
बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के साथ काम कर सकता है परन्तु इससे शीघ्रता 
के साथ निर्णय करने मे बाधा पढ़ती है ओर मतों मे भी मिन्नता हो 
सकती है | इस प्रकार की कार्यपालिका स्विदज़्रलैश्ड मे सफल रही है । 
उस देश में इस प्रणाल्ञी को जो सफलता मिली है, उसका शभ्रय इस 
प्रणाली की विशेषता की अपेक्षा वहाँ को जनता के चरित्र तथा 
राजनीतिक शिक्षण को अधिक है। 


निरंकुश एकतन्त्र, अधिनायकीय राज्य, राष्ट्रपति-शासन के आधार 
पर संगठित शासन एक सदस्य वाली कार्यपालिका के सर्वोत्तम उदाहरण 
हैं | यह सदैव स्मरण रखना चाहिए. कि शासन विभागों के प्रमुखो के 
रूप में ब्यक्तियों की नियुक्ति और सर्वोच्च राज्य-प्रमुख द्वारा उन्हें सत्ता 
प्रदान करना एक सदस्य वाली कांयपालिका के सिद्धान्त के प्रतिकूल 
नहीं है | प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका सत्ता का वितरण विभिन्न 
प्रशासनीय विभागों में होता है जिनके अ्रध्यक्ष राज्य-मत्री होते हई जो 
अपने विषयों के समुचित काय-संचालन: के लिए, उत्तरदायी होते हैं । 
परन्तु वे सब राज्य प्रमुख के आधोन होते हैं और उनके श्रादेशों का 
जन्हें पालन करना पड़ता है;इस कारण कारयपालिका की प्रकृति 
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एकात्मक ही बनी रहती है क्‍योंकि अन्तिम निर्देशक सत्ता एक व्यक्ति 
में ही रही आती है | 

मन्त्रि.परिषदीय शासन मे कार्यपालिका की प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ 
सन्देह पैदा होता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार पद सामुदायिक 
((०)|८४॥०(८) दै। उसमें कार्यपालिका सत्ता का «योग मन्त्रियों के 
समुदाय द्वारा किया जाता है और महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय बडे विचार 
तथा बहस के बाद किए जाते हैं | परन्तु जहाँ तक प्रधान मंत्री कौ स्थिति 
केन्द्रीय एव महत्त्वपूर्ण होती है और वह विविध मन्त्रियों को 
विविध विभाग सौंपता है ओर यदि वे इससे मतभेद रखें तो उन्हें वह 
त्यागपन्र देने के लिए बाध्य कर सकता है, उसमे एक सदस्य वाली 
कार्यपालिका के सभी गुण विद्यमान होते हैं । 

यही बात राज्य-प्रमुख को सहायता एवं सलाह देने के लिए नियुक्त 
कार्यपालिका समिति (5८०८०७४४४९ (:००7००)) के विषय में कही जा 
सकती है | राज्य-प्रमुख इस समिति के निर्णय को रद्द कर सकता है और 
इस प्रकार यह कायपालिका अपने स्वभाव में एकात्मक होती है । सन्‌ 
१६१६ ई० के कानून के अनुसार भारत की केन्द्रीय कार्यपालिका 
एकात्मक थी | 
सांसद तथा स्थायी (:75८०) कार्यपात्षिका-- 

राजनीतिक कार्यपालिका के सगठन के सम्बन्ध में एक दूसरा महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न उसकी अवधि के सम्बन्ध मे पेंदा होता है। यहाँ भी दो विकल्प 
हैं | उसका कायकाल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर रह सकता है 
अथवा संविधान द्वारा उसका निश्चय करके उसे व्यवस्थापिका के 
नियंत्रण से स्वतत्र बना दिया जा सकता है । इन दोनों प्रणालियों के गुण 
दोषों का विवेचन ऊपर हो चुका है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा 
कि एक या दो वष का कार्यकाल हानिप्रद होता है; इससे कार्यपालिका 
सत्ता को शासन सम्बन्धी बड़ी योजनाएं बने कर उन्हें कार्यानग्वित करने 
का अवसर नही मिलता | इससे शासन नीति में सातत्य भी नहीं रहता | 
इसके विपरीत १०--१२ वर्ष का लम्बा कार्य-काल भी खतरनाक है | 
लम्बी श्रवधि तक पदारूढ़ रहने वाली कार्यपालिका सत्ता अपने पद को 
एकतन्त्रीय शासन में परिवर्तित करने का लोभ सवरण नहीं रह सकतो 
जैसा कि फ्रान्स में नेपोलियन ने किया था | कायपालिका का कार्य-काल 
ज़ितना लम्बा होगा, उतना ही वह जनता के प्रति श्रपने दायित्वों को 
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पूरा करने में कठिनाई श्रनुभव करता है और वैयक्तिक महत्वाकांत्ा 
का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 
४ वर्ष तथा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है । 
यह अवधि उचित मालूम होती है। ऐसी श्रवधि से कार्यपालिका को 
अपनी योजनाओं एवं नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये पर्यो४त समय 
मिल जाता है और साथ हो अधिक लम्बी अ्रवधि के खतरे भी नहीं 
रहते | मुसोलिनी तथा हिटलर के शासन को छोड़ संसार में ऐसा कोई 
भी देश नहीं है जहाँ कार्यपालिका सत्ता का कार्यकाल जीवनपर्थन्त 
हो । स्विस कार्यपालिका अपने ठग की श्रनोखी है। वह व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी होती है परन्तु उसको अवधि स्थायी धोती है । 


नियुक्ति की रीति-- 


राज्यों में प्रचलित शासन-प्रणालियों के अनुसार ही राजनीतिक 
कार्यपालिका की नियुक्ति कौ रीतियॉँ भी विभिन्न होती दै | पूर्ण निरंकुश 
राजतन्त्र ( एकतन्त्र ) में; जिसका श्राज श्र स्तित्व नहीं है, शासक का यथा 
तो निवौचन किया जाता थाया वह उत्तराधिकार के नियमानुसार 
शासक का पद ग्रहण करता था। कुछ आधुनिक राज्यों में नाममात्र की 
कार्यपालिका परम्परागत होती है, राजनीतिक नहीं । राजनां तिक 
कार्यपालिका या तो नियुक्त कीजाती है था निर्वाचित | राष्ट्रपति- 
शासन-प्रणाली की कार्यपालिका यथा स्थायी प्रकार को कायपालिका में 
सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता निर्वाचित राज्य-प्रमुख में निहित होती हे, जिसे 
साधारणतया राष्ट्रपति कहते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति 
सिद्धान्ततः परोक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चार वर्ष के लिये चुना जाता 
हैं, परन्तठ॒ जिंस ढंग से उसके निर्वाचन में मतदाता अपने मत देते हैं, 
उसके कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्षे निर्वाचन ही बन जाता है| 
दक्षिणी अमेरिका के कुछ राज्यों में सर्वोच्च का्यपालिका सत्ता का प्रत्यक्ष 
रूप में निर्वाचन किया जाता है। श्रमेरिका का राष्ट्रपति श्रपने मन्त्रियों 
की नियुक्ति करता है जो उसके प्रति उत्तरदायो होते हैं। वे ( मनन्‍्त्री ) 
राजनीतिक कार्यपालिका के ही अंग होते हैं यद्यपि वे राष्ट्रपति 
के आधीन रहते हैं | इस प्रकार अमेरिका में कायपालिका आशिक रूप 
से लिवाँचित तथा आंशिक रूप से नियुक्त होती है | इसी प्रकार के शासन 
बल्ले झत्म राज्यों में मो ऐसा ही होता है। 


़ कह 
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ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ सांसद प्रणाली प्रचलित है, मन्त्रि-परिषद्‌ 
सर्वोच्च कार्यपालिका होती है। यह कहा जा चुका है कि इसमें अनेक 
मनन्‍त्री होते हैं; परन्तु प्रधान मन्त्री की स्थिति को प्राघान्य मिलने के 
कारण मन्त्रि-परिषद्‌ एक सदस्य वाली कार्यपालिका ही होती है। 
सिद्धान्त रूप में मन्त्रिपरिषद्‌ की नियुक्ति नाममात्र के राज्य-प्रमुख 
( इ'गलैणड में राजा तथा फ्रान्स में राष्ट्रपति ) द्वारा की जाती है, जनता 
प्रत्यक्ष अथवा परोकछ् रूप से उसका निर्वाचन नहीं करती। परन्तु प्रेट 
ब्रिदेन में ( फ्रान्स में नहीं ), व्यावहारिक दृष्टि से निर्वांचक ही यह 
निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधान मन्त्री होगा | मन्त्रि-परिषद्‌ कौ 
रचना के लिये राजा को बहुमत दल के नेता को द्दी प्रधान मन्त्री नियुक्त 
करना पड़ता है। प्रान्स के मतदाता किसी प्रकार भी उस व्यक्ति का 
चुनाव नहीं करते जो आगे प्रधान मनन्‍्त्री बनता है। यह भेद इसलिए है 
कि इन दोनों देशों मे राजनीतिक दल विभिन्न ढग से कारय करते हैं । 
प्रधान मन्त्री का चुनाव करने के बाद राजा मन्त्रि-परिषद्‌ के अन्य 
सदस्यों को उसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है| अतः हम यहाँ यह 
निष्कर्ष दे सकते हैं कि सिद्धान्ततः सांसद शासन-प्रणाली के अन्तर्गत कार्य- 
पालिका की नियुक्ति की जातो है और राष्ट्रपति-प्रणाली के अन्तर्गत 
उसका निर्वाचन होता है | 

श्विस संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन संघीय परिषद्‌ द्वारा किया 
जांता है; परन्तु परिषद्‌ उसे पदच्युत नही कर सकती | इसमे सांसद 
था राष्ट्रपति-प्रणाली दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। परतन्त्र देशों में 
कार्यपालिका की नियुक्ति शासन करने वाले देशों की सरकारों द्वारा को 
जाती है, जनता का उसमें कोई दृाथ नहीं होता | 

इस तरह राजनीतिक कार्यपालिका के निर्माण के दो प्रकार हैं :--- 
(१) जनता द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष चुनाव श्रथवा व्यवस्थापिका द्वारा 
चुनाव, (२) राज्य के नाममात्र के प्रमुख द्वारा नियुक्ति। अधिनायक- 
तन्‍्त्री राज्य की कार्यपालिका उपयुक्त किसी भ्रेणी के अ्रन्तर्गत नहीं श्राती 
वह अलग ही है । 


प्रधान कार्यपालिका की विमुक्तियाँ-- 


यह एक सर्वेमान्य सिद्धान्त बन गया है कि राज्य के प्रमुख ((:॥6( 
75:5८०४॥४८) पर उसके कार्यकाल की अवधि में उसके किसी राज- 
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नैतिक या फ़ोजदारी अपराध के लिए देश के साधारण न्यायालयों में 
विचार नहीं किया जाता। यह सिद्धान्त साथजनिक एवं राजनीतिक 
आवश्यकता पर आधारित है। कायपालिका सत्ता को न्यायात्रयों के 
नियन्त्रण में रखने का तात्पय होगा उसकी स्वतन्त्रता में कमी और उसकझे 
कतंव्यों में इस्तत्षेप | परन्तु इस प्रकार की विमुक्ति राज्य प्रमुख को ही 
प्राप्त है; उसके आधीन अन्य अधिकारियों को नहीं | संयुक्त राज्य 
अमेरिका के न्यायालय राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यों के लिए कोई 
कायवाही नहीं कर सकते और न उसे उसके विवेक के अनुसार किये 
जाने वाले कार्यो के सम्पादन में कोई हृस्तक्षेत ही कर सकते हैं। परन्तु 
न्यायालयों का उसके मन्दन्रियों पर नियन्त्रण होता है। यदि वे कोई 
अपराध करते हैं, तो उनके विरुद्ध न्यायालयों में विचार क्रिया जा सकता 
है| अमेरिका की कॉग्रेस की प्रतिनिधि-परिषद्‌ ( निम्न सदन ) राष्ट्र 
पति पर किसी बड़े अपराध या देशद्रोह के लिए दोषारोप कर सकती 
है श्रौर सीनेट द्वारा उसको जॉच की जा सकती है| परन्तु राष्ट्रवतति 
द्वारा पदत्याग के बाद साधारण न्यायात्रय में उस पर लगाये गये दोषों 
पर विचार किया जा सकता हैं| इगलेरण्ड में राजा कानून से ऊपर 
है , वह कोई ग़लती नहीं कर सकता | _फ्रान्स में भी राष्ट्रपति पर किसी 
भी न्यायालय भे दोषारोप नही किया जा सकता। चेम्बर द्वारा ही उस 
पर दोषारोप किया जा सकता है ओर सीनेट में उसकी जॉच की जाती 
है। भारत में ब्रिटिश राज्य में प्रान्त|य गवर्नरों, तथा गवनर-जनरलों को 
भी इस प्रकार की विमुक्तियों प्राप्त थीं | 


राजनीतिक कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध-- 


कार्यपालिका तथा व्यवध्थापिका--ये शासन के दो मुख्य विभाग 
हैं। यद्यपि उनके काय विभिन्न हैं ओर जिन सिद्धान्तों के आधार पर 
उनका संगठन किया जाता है वे भी भिन्न हैं, तो भी वे परस्पर सम्बन्धित 
हैं। सत्ता के पए्थकरंण के सिद्धान्त के समर्थक चाहें जो कुछ कहें, 
परन्तु व्यवहार में उन दोनों को एक दूसरे से बिलकुल प्रथक्‌ करना 
सर्वथा अशक्य है। प्रत्येक राज्य में कायपालिका का व्यवस्थापिका के 
काय पर कुछ नियन्त्रण होता है और वह प्रत्यक्ष या परोज्ष रूप से कानून- 
निर्माण के कार्य में भाग लेती है। दूसरी ओर, व्यवस्थापिका काय- 
पाक्षिका .पर.. राजस्व सम्बन्धी सत्ता तथा पदों के निर्माण करने और 
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उनके कतंव्यों के निर्धारण की सत्ता द्वारा नियंत्रण रखती है | इन दोनों 
विभागों में परस्पर संबंध सांसद प्रणाली में राष्ट्रपति-प्रणाली की श्रपेत्ञा 
अधिक और गहरा होता है। 

जिन राज्यों में सांसद शासन-प्रणाली प्रचलित है; वहाँ कायपालिका 
व्यवस्थापिका के अधिवेशन आमंत्रित करती है; उन्हें स्थगित करती है 
तथा उसे भंग कर नये चुनावों के लिए. आदेश देती है। आवश्यकता 
पड़ने पर वह विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित करती है। इगलैण्ड में नवीन 
पालमैण्ट के समय विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है और 
कोर्य का आरम्भ राजा के भाषण द्वारा अथवा प्रधान मंत्री की नवीन 
नीति की घोषणा द्वारा होता है | अ्सांसद-शासन-प्रणाली में कार्यपालिका 
को ऐसे कोई अधिकार नहीं होते । वहाँ संविधान द्वारा अ्रधिवेशन की 
तिथि नियत होती है। कायपालिका केवल शंकटकाल में ही किसी 
अगवश्यक बात पर विचार करने के लिए. व्यवस्थापिका परिषद्‌ के विशेष 
अधिवेशन को आमन्त्रित कर सकती है| 

जिन देशों मे सांसद पद्धति प्रचलित है वहाँ कारयपालिका ही 
व्यवस्थापिका का आवश्यक नेतृत्व करती है तथा वही पथ-प्रदर्शन का 
काम करती है। वह कार्यपालिका के परामश से ही व्यवस्थापन करती 
है| समस्त महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते 
हैं। जिस विषेयक का मन्त्रिपरिषद्‌ विरोध करता है, उसका स्वीकार 
किया जाना संभव नहीं होता | मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ में भाग लेते हैं श्रपनी नौति एवं कार्यक्रम का समर्थन करते हैं 
तथा सदस्यों के उनके काय के सम्बन्ध में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते 
हैं। राष्ट्रपति-शासन-पद्धति के अन्तर्गत राष्ट्रपति व्यवस्थापिका परिषदू 
का इस प्रकार पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकता, वह केवल्ल संदेश भेज कर 
उसका ध्यान महत्वपूर्ण क्वानूनों के निर्माण की ओर आकर्षित ही कर 
सकता है | व्यवस्थापिका परिषद्‌ के लिए, यह अनिवाय नहीं है कि वह 
राष्ट्रपति से इन सन्देशों के अनुसार कार्य करे, वह उनकी उपेक्षा भी 
कर सकती है | 

परन्तु ऐसी अनेक वैधानिक तथा साधारण रीतियाँ हैं जिनके द्वारा 
वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में व्यवस्थापिका पर अपना प्रभाव डाल सकता 
है। अमेरिकन राष्ट्रपति के वैधानिक अधिकारों में से एक यह है फ्ि 
वह देश की क़ानूनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कांग्रेस की सूचना दे । 

६२ 
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वह अपना सन्देश स्वयं वहाँ जा कर भी दे सकता है और अपनी भाषण 
प्रतिभा से कांग्रेस पर अपना प्रभाव डाल सकता है। अपने विशेषाधिकार 
की धमकी द्वारा वह किसी भी विधेयक के भाग्य पर कुछ प्रभाव डाल 
सकता है। जब उसका राजनीतिक दल कांग्रेस के भीतर बहुमत में होता 
है, तब क़ानून-निर्माण पर उसका प्रभाव बहुत कुछ बढ़ जाता है। ऊपर 
हम कह चुके हैं कि वह आवश्यकता पढ़ने पर कांग्रेस का विशेषाधिवेशन 
आमन्त्रित कर सकता है ओर उसे श्रपना सन्देश दे सकता दे । 


व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कायपालिका को जो सबसे महत्वपूष् सत्ता 
प्रात्त हे, वह इस कारण है कि व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा निर्मित 
कानूनों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, कायपालिका की स्वीकृति 
आवश्यक होती है। यदि राष्ट्रपति किसी क़ानून पर अपनी अनुमति न 
दे या उसे प्रचारित न करे तो कोई भी क़ानून प्रभावकारी नहीं बन 
सकता । व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत कानूनों को अ्स्वीकार कर 
देने के अधिकार को निषेघाधिकार ( ७८० 7००८० ) कहते हैं । 
श्रसांसद प्रणाली वाले देशों में इसका महत्त्व बहुत है; उन देशों मे 
राष्ट्रपति का निषेधाधिकार वास्तविक होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 
अपने इस अधिकार का सदुपयोग करता है, यद्यपि उसका निषेधाधिकार 
पूर्ण नहीं हैं और दो तिहाई बहुमत से व्यवस्थापिका निषिद्ध क्रानून को 
फिर स्वीकार कर सकती है। इतने पर भी, वह उसके हार्थों में एक 
प्रबल अस्त्र है | सांसद राज्यों में कायपालिका का निषेधाधिकार पूर्ण 
होता है; परन्तु उसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं होता क्योंकि नाम- 
मात्र को कार्यपालिका उसका प्रयोग नहीं करती | फिर भी यह बात 
तो सत्य है ही कि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कोई भी क्वानून उस समय 
तक किसी पर बंधनकारी नहीं होता, जब तक कि कार्यपालिका का 
प्रमुख उस पर अपने हस्ताक्षर केर उसे लागू न कर दे । 


कार्यपालिका पर भी ब्यवस्थापिका का कुछ नियंत्रण होता है। इस 
पर पिछुले श्रध्याय में विचार किया जा चुका है। यह नियंत्रण सांसद 
प्रणाली में श्रध्यक्षात्मक प्रणाली की अपेक्षा श्रधिक होता है। 


प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापिका या नागरिक-सेवा[-- 


उसकी प्रकृति--कार्यपालिका सत्ता का तीसरा विभाग नागरिक सेवा 
(0जे! 5८700०८) कइलाता है।यह कायपालिका स्थायो होती है 
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ओर इसके सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होती है | इसे “सिविल सर्विस' 
कहते हैं | यह ऐसे अधिकारियों का एक समूह है जो प्रबन्ध-कार्य में पढ़, 
सुयोग्य, दक्ष तथा स्थायी होते हैं और जिन्हें वेतन दिया जाता है। यह 
राजनीतिक कायपालिका से तीन बातों में मिन्न है | इसके सदस्य अपने 
कार्य में विशेषज्ञ होते हैं; वे शासन कौ सेवा को अपनी जीविका के रूप 
में ग्रहण करते हैं ओर विशिष्ट शिक्षण द्वारा श्रपने आपको उसके योग्य 
बनाते हैं। साधारणतया प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने पर दी 
डनकीौ नियुक्ति होती है । मंत्री में इस प्रकार कौ योग्यता कौ उपेक्ा 
नहीं होती; मन्त्रिपद ग्रहण तो उसके जीवन में एक प्रासंगिक 
घटना मात्र होती है| वह अपने आपको उसके लिए. किसी प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा या विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा योग्य नहीं बनाता। 
वह तो उसे सावंजनिक सेवा के पुरस्कार के रूप में या समाज के 
सार्वजनिक जीवन में श्रपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्राप्त होता है | 
एक दिन एक व्यक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ का सदस्य है तो दूसरे दिन वह फिर 
श्रपने व्यक्तिगत जीवन में श्रपनी पूर्व स्थिति को प्रास हो सकता है; 
ओर डॉक्टर, बैरिस्टर, प्रोफ़ेसर, व्यवसायी आदि के रूप में हमारे 
सामने आता है। इससे इन दोनों का एक दूसरा बड़ा भेद प्रकट हो 
जाता है। नागरिक सेवा का सदस्य ((ए५। &6:ए8४70) अ्रपने पद 
पर स्थायी रूप से रहता है। वह युवावस्था में लोकसेवा में भर्ती हो 
जाता है और अपनी योग्यता के अनुसार ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच कर 
भूप या ६० वर्ष की आयु प्राप्त कर निवृत्ति प्राप्त करता है। प्रजातन्त्रीय 
शासन में प्राय: शासन-परिव्तंन होते रहते हैं, उनसे वह 
श्रप्रभावित रहता है। वह मन्त्रिपरिषद्‌ के त्यागपत्र दे देने के साथ 
अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता। वह किसी भी राजनीतिक दल के 
शासन का कार्य समान भक्ति से करेगा | इसका कारण यह हैं 
कि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता और 
समाज के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग नहीं लेता । 
यह तीसरी बात है, जो राजनीतिक काय पालिका तथा प्रशासनात्मक 
का्यपालिका से मिन्नता स्थापित करती है। व्यावसायिक शिक्षण, 
अवधि का स्थायित्व और समस्त राजनीतिक दलों से प्थकता ये “सिविल 
सर्विल' की तोन विशेषताएं हैं। राजनीतिक कार्यपालिका ([20!609| 
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ऋ(का 


556०४ ए८) के लक्षण हैं। प्रशासन कार्य में निपुणता की 
अनावश्यकता, अल्पकालिकता तथा राजनीतिक नेतृत्व | 


स्थायी नागरिक सेवा पुरानी नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में ३ गलैंश्ड में इसका निर्माण हुआ।। आज यह प्रत्येक राज्य में विद्यमान 
है। आधुनिक राज्य के शासन-प्रबन्ध 'की निरन्तर बढ़ती हुई जटिलता के 
कारण यह आवश्यक हो गया है कि शासन-संचालन के लिए. दक्ष तथा 
सुयोग्य व्यक्तियों का एक विशाल दल हो | बॉल्शेविक रूस को भी अपनी 
प्रशासन-सेवा का संगठन स्थायी कार्यकाल तथा योग्यता के श्राधार पर 
करना पढड़ा। स्टालिन ने बतलाया था कि उनकी' कठिनाइयों का 
दशमांश शासन-संचालन पर दोषपूर्ण नियन्त्रण होने के कारण है । 


नागरिक सेवा के कार्य-- 


स्थायी का्यपालिका के अधिकारियों का संगठन विभागों में किया 
जाता है। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक मन्त्री होता है जो उस विभाग कौ 
नीति का निर्देशन करता है और अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिकरा के 
प्रति उत्तरदायी होता है । उसके नीचे एक सचिव (5९८:८६४००५) होता 
है जिसका पद राजनीतिक होता है ओर एक स्थायी सचिव होता है जो 
उस विभाग का उच्चतम स्थायी अधिकारी होता है। इसी स्थायी सचिव 
से वह अपने विभाग की प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर परामश करता 
है श्रौर उसकी सलाह से अपनी नीतियों एवं योजनाश्रों को कार्यान्वित 
करता है | वह इसे ही अदेश देता है और सचिव उन्हें श्रपने अधीनस्थ 
अधिकारियों तक पहुँचाता है और उनका समुचित रूप से पालन 
करवाता है | 


इस प्रकार स्थायी नागरिक सेवा ([?76779767६ (.एं] 807४706) 
का मुख्य काय देश के क़ानूनों को कार्यान्वित करना तथा मन्त्री के 
आ्रादेशानुसार सरकारी नीतियों एवं योजनाश्रों को कार्य रूप मे लाना है । 
नीतियों का निर्माण करना उसका काम नहीं है, वह राजनीतिक कार्ये- 
पालिका का काये है | किन्तु व्यवहार में काय-कुशल स्थायी नागरिक 
सेवा शासन की नीतियों के निर्माण में बड़ा प्रभाव डालती है। कोई भी 
मन्छी चाहे वह कितना ही विद्वान और योग्य क्‍यों न हो स्थायो सचिव 
द्वारा बतलाई हुई संभावित कठिनाइयों तथा उन्हें दूर करने के उपायों 
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पर विचार किये बिना नहीं रह सकता । इस प्रकार स्थायी नागरिक 
सेवा का प्रभाव शअ्रप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है | 


अनेक विभागों में जो उच्चतम पदाधिकारी होते हैं उन्हें श्रद्ध - 
व्यवस्थापन तथा अद्ध न्यायिक कार्यों का सम्पादन करना पढ़ता है । 
उन्हें यह निश्चय करना पड़ता है कि संखद्‌ द्वारा स्वीकृत कानूनों को 
किस प्रकार कार्यानिवित किया जाय । उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
के लिए. बन्धनकारी नियम भी बनाने पड़ते हूँ जिनका जनता पर भी 
प्रभाव पढ़ता है | कार्यपालिका द्वारा जो व्यवस्थापन होता है उसके एक 
बड़े भाग पर नागरिक सेवा की प्रतिभा की छाप रहती है। अनेक 
पदाधिकारियों कों जनता की ओर से अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध 
की गई शिकायतों को जॉच करने का अधिकार रहता है; जैसे आयकर- 
अधिकारी निम्नस्थ अ्रधिकारियों द्वारा निर्घारित आयकर की मात्रा के 
विरुद्ध अपीलें सुनवा है। इसी प्रकार मिलों में काम करने वाले श्रमिकों 
के विवादों की सुनवाई श्रम तथा उद्योग विभाग के सर्वोच्च श्रधिकारी 
करते हैं | 


नागरिक सेवा में बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रवेश कर सके 
इस उद्देश्य से नये झ्ाने वाले लोगों के लिये उसे आ्राकषक बनाना 
अवश्यक है | समुचित एवं यथेष्ठ वेतन, कार्यकाल को सुरक्षा, उच्चतम 
पद तक पहुँचने की आशा; अ्रवकाश श्रादि के समुचित अधिकार तथा 
पेंशन अआ्रादि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। भारतीय नागरिक 
सेवा? ([, 0. 5) तथा भारतीय प्रशासन सेवा ([. 8. 5) के सदस्यों को 
वेतन आदि कौ बड़ी अच्छी सुविधाएँ हैं | देश की जैसी आर्थिक स्थिति 
है, उसे देखते हुए इन्हे अनुपात से कहीं अ्रधिक वेतन मिलते हूँ । 


अध्याय २४ 


राज्य का संगठन--न्यायपा लिका 
न्यायपालिका का महत्त्व-- 


शासन का तीसरा ( और यदि निर्वाचक्गण को भी हम शासन 
का एक अंग मान लें तो चोथा ) महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका 
([ए०८ा०ए)। राज्य में शासन-संगठन में उसका स्थान अन्य किसी 
अंग से कम महत्वपूर्ण नहीं है। क़ानून स्वयं चाहे जितने न्यायपूर्ण, 
समुचित और श्रेष्ठ क्‍यों न हों, उनसे नागरिकों को न्याय नहीं मिल 
सकता । इसके लिए ऐसे अधिकारियों की आवश्यक्ता होती है जो 
सत्य निष्ठ, ईमानदार एवं निष्पक्ष हों ओर जो अपने कार्य में सुदीक्षित 
एवं कुशल हों | ब्राइस ने कहा हे कि शासन को भ्रेष्ठता की उसकी 
न्‍्याय-व्यवध्था की निपुणता से श्रष्ठ ओर कोई कसोटी नहीं है। एक 
बड़ी सीमा तक राज्य में नागरिकों का कल्याण तथा उनकी सुरक्षा राज्य 
में न्याय व्यवस्था की निपुणता पर निर्भर है। आधुनिक समय में समुचित 
न्‍्याय-व्यवस्था-हीन राज्य की कल्पना सम्भव नहीं है । राजनीतिक 
विकास के आरंभिक सुग में यदि न्‍्याय-व्यवस्था राज्य का कार्य नहीं 
समभा जाता था तो इससे आधुनिक राज्य में न्यायपालिका के स्थान 
का महत्व कम नहीं हो जाता | 


न्‍्यायपात्षिका के कार्य-- 


न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य राज्य के क़ानूनों को विशेष 
मामलों में लागू करना है, जो उसके समक्ष विचारार्थ उपस्थित किए 
जाते हैं| इस कार्य के सम्पादन में उसे क़ानूनों की व्याख्या करनी पड़ती 
है और उनमें जो शअ्रस्पष्टता होती है उसे दूर करना पड़ता है | चू कि 
कानून आवश्यक रूप से सामान्य ((८॥८०!) होते हैं इसलिए उनके 
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श्रन्तगंत वे सभी मामले जो कभी उपस्थित हो सकते हैं नहीं असकते, 
शझौर न्यायाधीश की उन समस्त मामलों का, जिनके सम्बन्ध में कोई भी 
क़ानून प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता, सामान्यबुद्धि तथा विवेकबुद्धि 
(८4०३५) जैसे किसी सिद्धान्त के आधार पर निर्णय करना पढ़ता है। 
इस प्रकार एक मामले में जो निर्णय न्यायाधीश देता है ओर उसमें 
क़ानून की जैसी व्याख्या करता है वह उदाहरण ([?72८०८१९८॥८) बन 
जाता है और दूसरे न्यायाधीश उसका अनुसरण करते हैं | इस प्रकार 
जो नियम बनते हूँ वे न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून ((३५९ 4,9) 
कहलौते हैं। क्रानून के लागू करने की प्रक्रिया मे दो अतिरिक्त कार्य भी 
होते हैं श्रर्थात्‌ क्रानून की व्याख्या और क़ानून का निर्माण | इस प्रकार 
क़ानून का लागू करना इतना सरल नही है जितना दिखाई देता है। 
न्यायालय व्यक्तियों के अधिकारों का भी निश्चय करता है, उनका निर्णय 
करता है तथा उनका समर्थन करता है ओर इस प्रकार निर्दोष व्यक्तियों 
की वह रक्ा करता दे और दोषियों को दण्ड देता है। वह प्रत्येक 
नागरिक के नागरिक अधिकारों का संरक्षक है | 
न्यायालय नागरिकों के अ्रधिकारों पर अन्य दुष्ट व्यक्तियों द्वारा 
होने वाले आधातों से हो उनकी रक्षा नहीं करते, वरन्‌ राज्य की ओर 
से नागरिक स्वतन्त्रता पर होने वाले आधातों से भी उनकी रक्षा करते 
हैं। यूरोप के अनेक राज्यों में नागरिकों द्वारा राज्य के श्रधिकारियों 
के विरुद्ध अपने सरकारी काम के सिलसिल्तले में की हुई हानि के अभियोंगों 
की जॉच के लिए एथक्‌ न्यायालय होते हैं। इन्हे प्रशासनात्मक न्यायालय 
(48 007779672/ए९ (0४7४७) कहते हैं ओर जिस कानून का वह 
प्रयोग करते हैं, उसे प्रशासनात्मक क़ानून कहते हैं | इगलेए्ड तथा 
अमेरिका, भारत आदि देशों में जिन्होंने यह प्रणाली इंगलेर्ड से अहण 
की है, ऐसे न्यायालय नहीं हैं। इन देशों में नागरिक--नागरिक के 
विवादों तथा नागरिकों एवं राज्य के विवादों का नि्ंय एक ही क्लानून 
के अनुसार एक ही प्रकार के न्यायालयों द्वारा होता है। इसे क़ानून 
का शासन (२०८ ० .9५) कहते हैं। राज्य तथा नागरिकों के 
विवादों पर विचार करने के लिए प्रथक्‌ क्राइूनी व्यवस्था हो या 
साधारण न्यायालयों में ही उनका विचार दहो-इस प्रश्न प्र 
मतभेद है| हम इस वाद-विवाद में पढ़ना नहीं चाइते | यहाँ इतना ही 
उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि फ्रास की जनता प्रशासनोय न्यायालयों 
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द्वारा प्रशासनात्मक क़ानून की व्यवस्था से पूर्णतया सन्तुष्ट है। वहाँ 
उनके द्वारा जनता की ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति होती है, जिनमें क्षति की 
पूर्ति इंगलेण्ड में संभव नहीं है । 

संघीय संविधान के अ्रन्तर्गत न्यायपालिका संविधान की व्याख्या 
करने तथा यह निर्णय करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है कि व्यवस्थापिका 
द्वारा स्वीकृत कोई विधषेयक अथवा कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया 
कोई आदेश सविधान के श्रनुकूल है अथव। नहीं | यदि कोई विधेयक 
या क्वानून संविधान के प्रतिकूल होता है तो उसे शुल्य एवं अवैध घोषित 
कर दिया जाता है श्रोर न्यायालय ऐसे क्लानून को लागू नहीं करता । 
इसे न्यायिक समालोचन' (]ए००४)। ००7०७) की सत्ता कहते हैं । 
इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का 
सरक्षक बन गया है और उस पर ब्यवस्थापिका अथच्रा कार्यपालिका की 
ओर से जो आधात होते हैं उनसे उसकी रक्षा करता है | यह बड़े भारी 
महत्व का कार्य है | इगलैणड में न्यायालयों को पार्लामैंग्ट के क्रानून तथा 
कार्यपालिका के नियमों की वैधता या अवैधता के सम्बन्ध में निर्णय करने 
का अधिकार नहीं है| यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यवस्थापिका 
के किसी क़ानून की अवैधता के संबंध में न्यायालय उसी समय अपना 
निर्णय देता है जबकि कोई इस आशय की प्रार्थना करता है। जब तक 
कि कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता तब तक उन्हे स्वयं अपनी ओर से 
इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 


कुछ देशों में यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या कोई भी संबंधित 
पक्ष चाहे तो किसी विषय में न्यायालय अधिकारों के सम्बन्ध मे 
घोषणात्मक निर्णय ( [020]979007ए7 ]ए6४९०७१९०६ ) देते हैं आर 
बतलाते हैं कि उचित क्या है और क़ानून का आशय क्‍या है। इस 
प्रकार के निणयय देते समय न्यायालय उस प्रकार की कायवाही नहीं 
करते जैसी कि किसी मुकदमे पर विचार करते समय की जाती है इगलेंड 
में इस प्रकार के निर्णय की मांग प्रायः की जाती है। कभी-कभी ताज 
((:/0७/)) प्रिवी कोंसिल की जुडीशियल कमिटी से क़ानून के प्रश्नों पर 
उसका परामर्श मांगता है। इमारे देश में भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय 
सें क़ानून सम्बन्धी किसी भी प्रश्न पर राय मांग सकता है | 
' सर्वोच्च न्यायालयों को अपने स्थानीय कर्मचारी एवं कमचारी- 
मण्डल की नियुक्ति का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय (5७॥०- 
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(०प्रा(5) लाइसेन्स जारी करते हैं, संरक्षकों एवं निक्षेपधारियों 
(708।८८४) की नियुक्ति करते हैं ओर वसीयतों के सम्बन्ध में कार्यवाही 
करते हैं, मृत व्यक्ति की सम्पत्ति की व्यवस्था करते हैं और किसी का 
दिवाला निकल जाने पर उसका लहना वसूल करने वाला सरकारी 
अफसर ([२००८८०८५) नियुक्त करते हैँ। वे किसी व्यक्ति को हानि 
पहुँचाने वाले कार्यों को रोकने के लिए तथा क्रानून से वर्जित काम को 
न करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को आदेश भी जारी करते हैं | 
न्यायपालिका के ये ग़ेर-न्यायिक कार्य काफ़ी महत्व के हैं | 


न्यायपालिका का संगठन-- 


जिन सिद्धान्तों पर शासन की न्यायपालिका का संगठन किया जाता 
है, वे उनसे भिन्न होने चाहिये जिनके आधार पर कार्यपालिका एवं 
व्यवस्थापिका का संगठन किया जाता है | न्याय-व्यवस्था का कार्य केवल 
एक परिषद्‌ को नहीं सोंधा जा सकता । न्याय करने के लिए एक के ऊपर 
दूसरा ऐसे अनेक न्यायालयों की श्रावश्यकता होती है, जो अपने से 
उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं ओर इन सबके ऊपर सर्वोच्च 
न्यायालय होता है। इस प्रकार एक दूसरे से श्रेष्ठ या उच्च न्यायालयों 
की व्यावस्था न्याय को आवश्यक शर्त मानी जाती है। जिस उच्च 
न्यायालय में अपील की जाती है वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के 
निर्णय को स्वीकार कर सकता है, उसमे परिवरततंन कर सकता दे ओर 
उसे रह भी कर करता है | दूसरे, जिस प्रकार के अमभियोग उनके सामने 
"“झाते हैं उसके अ्रनमुसार न्यायालय कई प्रकार के होते हैं | इस तरह 
भारत में व्यवहार या दीवानी ((.५॥]), फ़ौजदारी अथवा आपराधिक 
((.77779)) तथा माल (7२८ए८००८०८) के न्यायालय होते हैं । संघीय 
राज्यों में संघ-राज्य तथा उसके अन्तर्गत राज्यों दोनों के प्रथकू-इथक्‌ 
न्यायालय होते हैं। अ्रमेरिका मे संघ-राज्य के न्यायालय प्रथक्‌ हैं और 
प्रत्येक राज्य के अपने अपने न्यायालय तथा अपने-अपने क़ानून और 
अपनी-अपनी प्रक्रियाएऐे. ([?700०(०१८) हैं । 


ऐ ग्लो-सेक्सन देशों में सबसे बड़े न्यायालय को छोड़कर जिसमें 
एक से अ्रधिक न्यायाधीश होते हैं प्रत्येक न्यायालय में एक ही न्यायाधीश 
होता है। मारत में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों, 
ज़िला मजिस्ट्रेट, सेशन्स जज, ज़िला न्यायाधीश तथा माल के न्यायालयों 

दर्द 
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में एक ही न्यायाधीश होता है। अवैतनिक मजिस्ट्रेटों को बैच में एक 
से अधिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। उच्च न्यायालय (प्रा8॥ ००प्रा।) 
बेंच (3270) के रूप में बेठती है। फ्रान्स, जर्मनी तथा यूरोप के श्रन्य 
देशों में न्यायालयों का संगठन सामुदायिक सिद्धान्त के आधार पर 
हुआ है| फ्रान्स में कोई भी नि्णंय उस समय तक वैध नहीं माना जाता 
जब तक कि वह तीन न्यायाधीशों हारा न दिया गया हो। निणंय देने 
के लिए अनेक न्यायाधीशों की अ्र।वश्यकता रखने से कोई भी मनमानी 
नहीं कर सकता । 


कुछ देशों मे न्यायालय दौरे पर जाया करते हैं ओर मुक्कदमे वालों 
की सुविधा के लिएं भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में वहीं जाकर मुक्कदमे करते हैं | 
इमारे देश में बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ऐसा ही न्यायालय है। यूरोप में 
न्यायालय स्थानिक होते हैं, मुकदमे वालत्ते स्वयं श्रपने मुकदमे न्यायालय 
के स्थान पर निंय के लिए ले जाते हैं, श्रनेक देशों भें फ़ोजदारी 
मुकदमों के निर्णय के लिए. पंचों (]००५) से भी सहायता ली जाती है | 
श्रभियुक्त यह मॉँग कर सकता है कि न्यायाधीश कुछ व्यक्तियों को पंच 
नियुक्त करे जो मामत्ते के तथ्यों को सममभने में उसको सहायता कर 
सके | इसका आरम्म इंगलेण्ड में हुआ और अनेक देशों ने इस प्रथा 
को श्रपनाया भी है किन्तु इसे पर्याप सफलता नहीं मिली है | 


न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कार्यकाल-- 


न्यायाधीशों की नियुक्ति के तीन भिन्न तरीके हैं। प्रत्येक तरीके का 
महत्व इस बात से निर्धारित होता है कि उससे न्यायाधीश को किस 
सीमा तक स्वतन्त्रता मिलती है | न्यायाधीश (१) व्यवस्थापिका द्वारा या 
(२) जनता द्वारा चुने जा सकते हैं या (३) कार्यपालिका द्वारा नियुक्त 
किये ज़ा सकते हैं | 


(१) व्यवस्थापिका द्वारा चुनाव-- 


यह पद्धति स्विटज्ञ रलैंड में प्रचलित है। वहाँ व्यवस्थापिका के दोनों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संघोय न्यायालय के २० न्यायाधीशों का 
निर्वाचन किया जाता है | वे ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। किन्तु इस 
अवधि के समाप्त होने पर साधारणतया उनका पुर॑निर्वाचन हो जाता है । 
इस तरीओका परोक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किया गया था परस्खु 
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इसे सफलता नहीं मिली ओर श्रब वहाँ केवल चार राज्यों में ही यह 
प्रणाली स्थापित है। इस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि इसमें 
निर्वाचन पर राजनीतिक, दलीय तथा भोगोलिक विचारों का व्यक्ति की 
योग्यता की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। 
स्विट्ज़रलैएड में यह प्रणाली बहुत सफल रही है क्‍योंकि वहाँ के 
राजनीतिक जीवन पर पार्टीबन्दी का कोई प्रभाव नहीं है। 


(२) जनता द्वारा निवोचन-- 


यह प्रणाली स्विस प्रान्तों तथा अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित 
है। यह पहली प्रणाली से भी अधिक दूषित है और इसके दोष उस 
समय और भी अ्रधिक बढ़ जाते हैं जबकि चुनाव अल्प काल के लिए. 
होता है और न्यायाधीश पुनंनिर्वाचन के लिए खड़े होते हैँ । जनता 
द्वारा चुने गए न्यायाधीश पक्तुपातरहित, सत्यवादी, स्व॒तन्त्र और गौरवपूर्ण 
नहीं हो सकते। प्रसिद्ध लेखक गानंर का विचार है कि इस प्रणाली 
से न्यायाधीशों का चरित्र गिर जाता है और वह न्यायाधीश की जगह 
राजनीतिज्ञ बन जाता है। न्यायपालिका शकिद्दीन हो जाती है और 
उसमे स्वतन्त्रता नहीं रह जाती | 


(३) कार्यपाल्िका द्वारा नियुक्ति-- 


यह सबसे उत्तम तरीक़ा है | यह प्रणाली धश्विदज्ञ रलैश्ड श्रोर संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ देशों को छोड़ कर ससार के समस्त देशों में 
प्रचलित हैं| संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति इसी प्रणाली के अनुसार की जाती है। कुछ देशो में कार्य- 
पालिका को उनकी नियुक्ति में पूरी स्वतन्चता नहीं को जाती | नियुक्तियाँ 
प्रतियोगिता परौक्षा के परिणामों के आधार पर अथवा जिस न्यायालय 
में पद रिक्त होते हैं, उसके द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों में से की जाती 
हैं। कार्यपालिका द्वारा जो निशुक्तियाँ की जाती हैं, वे साधारणतया 
राजनीतिक तथा व्यक्तिगत विचार से नहीं वरन्‌ व्यक्ति की पद के लिए 
योग्यता के आधार पर कीजाती हैं।ये नियुक्तियाँ अश्रेष्ठ आचार' 
((५००५ 98॥०एा०पा) की अ्रवधि के लिए की जाती हैं, अर्थात्‌ 
न्‍्याय।धीश तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक वे ठीक-ठीक काम 
करते रहते हैं, अतः इससे न्यायाधीशों में स्वतन्त्रता बनी रइती है | 
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श्रल्प समय के लिए नियश्ुक्तियोँ वांछुनीय नहीं होती, इससे 
न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता जाती रहती है। न्यायाधीशों को स्वतन्त्र एव 
निष्पक्ष बनाये रखने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि नियुक्तियाँ लम्बी 
झवधि के लिए हों और जब तक उनका कार्य ठीक-ठीक होता रहे वे 
अपने पदों पर कार्य करते रहें। इस प्रणाली का अब प्रायः सर्वत्र 
प्रयोग होता है । 


न्यायाधीशों की पद्च्युति-- 


एक निकृष्ट एवं भ्रष्ट न्यायाधीश वास्तव में एक अमिशाप है ओर 
ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पविन्न पद पर आरुढ़ नहीं रहने देना 
चाहिए । जहॉ 'अ्रेष्ठ आचार” का नियम है, वहा भ्रष्ट न्यायाधीशों को 
पद से प्रथक्‌ करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । न्यायाधीशों को पद 
से इटाने की प्रक्रिया कठिन होनी चाहिए, नहीं तो उसका दुरुपयोग 
होने की संभावना रहेगी। यह अच्छा होगा कि उनको हटाने में एक 
से अधिक अधिकारियों का हाथ हो। इंगलैरणड में पार्लामैंट के दोनों 
सदनों के प्रस्ताव पर न्यायाधीश राजा द्वारा पदच्युति किया जा सकता 
है| श्रमेरिका मे एक सदन दूसरे सदन के सामने उस पर दोषारोप 
करता है जहाँ उसकी जांच की जाती है और उसके फल-स्वरूप वह 
पदच्युत किया जा सकता है। जनता के हाथों में न्यायाधीश को पद से 
हटाने का अधिकार देना अवांछनीय है। इससे न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता तथा उसके गौरव में क्षति पहुँचती है । 


अध्याय २५ 
स्थानीय शासन 
स्थानीय शासन की प्रकृति एवं आवश्यकता-- 


राज्य की रचना एवं संगठन का विवेचन स्थानीय शासन अ्रथवा 
स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाओं (]!,0०४) (30५९४०7१८॥६) पर विचार किये 
बिना अधूरा ही रहेगा | ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें म्युनिसिपल 
बोर्ड या नगरपालिका, जिला या मण्डल सभा, ग्राम सभा जैसी स्थानीय 
संस्थाएं" न हों | इस प्रकार की स्थानीय संस्थाएं सभी देशों में होती हैं 
परन्तु उनके नाम तथा सगठन विभिन्न द्वोते हैं । 


भारत में प्रान्तीय स्वराज्य' ([?0ए0709)] 6 प८०१०7५) की 
स्थापना से पूर्व बंगाल, युक्त प्रदेश आदि के शासन को स्थानीय शासन 
कहा जाता था | संघ-राज्य के विधायक राज्यों के शासनों को मी कभी- 
कभी स्थानीय शासन कहा जाता है। परन्तु जब इसका विचार सरकारी 
ढॉचे के अंग के रूप में किया जाता है तब इसका यह आशय नहीं होता 
' और न प्रान्तों या राज्यों के कल्तेक्टर, पुलिस सुपरिन्टेण्डेशट, सिविल 
सर्जन आदि स्थानीय श्रधिकारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है। स्थानीय शासन? का प्रयोग ऐसी संस्थाश्रों के लिये किया जाता हे, 
जिन्हें ऐसे मामलों का प्रबन्ध सौप दिया जाता है जिनका एक क्षेत्र के 
निवासियों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है, सारे समाज से नहीं ; जैसे 
नगर में जल-व्यवस्था, जन-पर्थों तथा राजमार्गों को स्वच्छुता तथा 
प्रकाश की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, राजपथ, उद्यान, वाटिका 
आ्रादि का निर्माण आदि | इस प्रकार को संस्थाओं का निर्माण राज्य 
था प्रान्त की व्यवस्थापिका के कानूनों द्वारा किया जाता है और वे उसके 
अधीन रहती हैं। उन्हें उनका निर्माण करने वाले कानून द्वारा निर्धा- 
रित सीमा के अन्दर उपनियम बनाने तथा अपने मामलों का प्रबन्ध 
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करने की स्वतन्त्रता रहती है। उनकी अधिकार-सीमा छोटे क्षेत्रों तक 
सीमित होती है| उनमें केन्द्रीय शासन से जो भिन्नता होती है, वह क्षेत्र 
के आकार तथा उसमें निवास करने वाली जनता की जनसंख्या के कारण 
नहीं, वरन उन कार्यो के कारण होती है जिनका ने सम्पादन करती हैं । 
मोनाको राज्य का क्षेत्रफल इसमारे प्रदेश के मेरठ ज़िले से भी कम है, 
परन्तु मेरठ ज़िले का स्थानीय शासन तो मेरठ म्युनिसिपैलिटी, ज़िला 
बोडे तथा ग्राम पंचायतों के हाथों में है, किन्तु मोनाकों का प्रबन्ध करने 
वाली संस्था उस राज्य का शासन ही है | 


कक 


राज्य के शामन द्वारा नागरिकों के हित के लिये जो कार्य किए 
जाते हैं, उन्हें हम दो वर्गों में वॉट सकते हैं। पहले वर्ग मे वे समस्त 
काय सम्मिलित हैं जिनका सम्बन्ध समूचे समाज से होता है ओर जिनसे 
समस्त नागरिक लाभ उठाते हैं, जैसे नो सेना तथा सेना द्वारा रक्षा ; 
डाक तथा तार विभाग की सेवाऐ' ; क्लानून तथा न्याय प्रबन्ध, अन्य 
देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा युद्ध संचालन भ्रादि, विवाह तथा 
विवाह विच्छेद के नियमों का नियन्त्रण, बैंक, मुद्रा, सिक्‍क्रा तथा अन्य 
कार्य भी इसी वर्ग के श्रन्तगंत आते हैं | इस प्रकार के सब कार्य केन्द्रीय 
शासन के ज्षेत्र मे आते हैँ। इनके लिए प्रशासन मे एकरूपता को 
अपवश्यकता होती है | केन्द्रीय शासन के पस ही एंस साधन एव ऐश्वी 
योग्यता होती हैं जिससे वह ऐसे कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन कर 
सक्रे । दूसरे वर्ग के अन्तर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो समाज के एक ऐसे 
भाग को लाभ पहुँचाते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र मे रहते हूँ | उनमे समूचे 
समाज को कोई रुचि नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े 
रखना, स्थानीय सफ़ाई एव स्वास्थ्य, टीका लगाना, रोगों के प्रकोप का 
निवारण, पुलों, सड़कों आदि का निर्माण इसी वर्ग के अन्तर्गत है। 
लखनऊ के निवासियों को इससे कया प्रयोजन कि मेरठ के निवासियों 
की जल-व्यवस्था कैली है ओर आगरा के नागरिकों को इससे क्या 
प्रयोजन कि बरेली में प्राथमिक शिक्षा की कैसी व्यवस्था है ? केन्द्रीय 
शासन पर इस प्रकार की सेवाओं की व्यवध्था करने का दावयि.व नही 
होना चाहिए.। यह काय तो उनके हाथों में सौंप देना चाहिए जिनसे 
उनका सीधा और प्राथमिक सम्बन्ध है । इस प्रकार के कार्य 
सारणुतया संस्थाओ्रों को सोेप दिए जाते हैं । 
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स्थानीय स्व॒राज्य की उपयोगिता--- 


संसार भर में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का जो विकास हुश्रा 
है उसका कारण यहो है कि इससे जनता को अ्रनेक लाभ पहुँचते 
हैं। सबसे पहले तो स्थानीय संस्थाओं के निर्माण तथा शासन द्वारा उन्हें 
कुछ सत्ता दे देने से केन्द्रीय श/सन पर जो भार होता है वह हल्का 
हो जाता है और इस प्रकार बेन्द्रीय शासन अपना समय एव शक्ति 
राष्ट्रीय हित की समस्याओ्रों का समाधान करने में लगा सकता है| यदि 
केन्द्रीय सरकार को नगरों की सफ़ाई की व्यवस्था करनी पड़े, यदि उसे 
ही ग्रामों में बल आदि का प्रबन्ध करना पड़े, यदि वही (सड़कों पर 
प्रकाश का प्रबन्ध करे, तो इससे उस पर अत्यधिक भार हो जाथगा और 
वह किसी काम को नहीं कर सकेगा ; इसलिए केन्द्रीय शासन इन कार्यों 
के भार से मुक्त होने के लिए. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का निर्माण 
करते हैं । 


दूसरे, इससे स्थानीय मामलों का प्रबन्ध अधिक कुशलता के साथ 
हो सकता है | इससे उन मामलों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथों में 
से ले लिया जाता दै जिन्हें उनका समुचित शान नहीं दोता और ऐसे 
व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, जिनका उससे परिचय होता हे और 
जिनमें उन्‍हें विशेष दिलचस्पी भी होती है | स्थानीय स्वशासन का सबसे 
अधिक मूल्य तो शिक्षात्मक है।यह नागरिकता की शिक्षा के लिए 
सर्वोत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वराज्य के अभ्यास द्वारा मनुष्यों में 
ऐसी आदतें बनती हैं और सच्चरित्रता तथा ऐसे श्रन्य आवश्यक गुर्णों का 
विकास होता है जिनसे प्रजातस्त्र को सफलता मिलती है। इससे सादें- 
जनिक मामलों में दिलचस्पी पैदा होती दे नागरिकों में सामान्य 
मामलों में सामान्य हित की चेतना पैदा होती है ओर इन मामलों का 
प्रबन्ध ईमानदारी तथा निपुणता से करवाने को आकांका पैदा होती 
है| जैसा कि ब्राइस ने कहा है: “जिसने ग्राम के मामलों मे श्रपनी साव- 
जनिक भावना को विकसित किया है तथा जो उन मामलों में सक्रिय एव 
सच्चा है, उसने एक महान्‌ देश के नागरिक के कत्तेंब्यों का प्राथमिक 
पाठ सीख लिया दै।” पड़ौस के मामलों में भाग लेने से व्यक्ति में 
दूसरों के साथ सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सहयोग की वथा 
समभौते की भावनाएं पैदा होती हैं और वह मनुष्यो की पद्चिचान भी 
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सीख ल्षेता है। उसकी मनोदञ्त्ति विवेकपूर्ण हो जाती है ओर वह दूसरों के 
ह ष्टिकोण का आदर करना सीख जाता है। 

प्रजातन्‍्त्र का विक्रास उन्हीं देशों में सबेभ ष्ठ रूप में होता है जिनमें 
लागरिकों ने स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं के दारा अपने मामलों के शासन 
की कला को सीख लिया है | डी० टॉकविल ने यह सत्य कहा दे कि 
“राष्ट्र स्वतन्त्र शासन की व्यवस्था स्थापित कर सकता है; परन्तु 
स्थानीय स्वशासन की भावना के बिना उसमें नागरिक स्वतन्त्रता की 
भावना का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।?! 


स्थानीय संस्थाओं का केन्द्रीय नियन्त्रणु-- 


स्थानीय संस्थाओं के सरलतापूर्वक्त काय करने की एक आवश्यक 
शर्त यह है कि उन्हें अपने मामलों का प्रबन्ध करने में एक बड़ी मात्रा में 
स्वतन्त्रता हो | स्थानीय स्वराज्य ([,0००५| 5९)[-(५७०५९४॥॥९॥॥)) ही, 
केवल स्थानीय शासन नहीं, नागरिकों को भ्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा 
देता है और उन्हे प्रजातान्त्रिक सस्थाओं के लिए तैयार करता है। परतु 
उनका 'स्वराज्य” पूर्ण कमी नहीं हो सकता | उन्हे केन्द्रीय शासन के 
नियन्त्रण तथा देख-रेख में काय करना पड़ता है | इसके कई कारण हैं। 
ऐसे अनेक कारय हैं जिनका मुख्यतः स्थानीय जनता के हितों से सम्बंध होते 
हुए. भी व्यापक सार्वजनिक हितों से भी सम्बंध होता है | श्रत: उन पर 
केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छुता 
इसी प्रकार के विषय हैं | यह प्रत्यक्ष है कि किसी भी म्युनिसिपेलिटी था 
ज़िला बोर्ड को श्रपनी प्राथमिक पाठशालाश्रों के लिए शिक्षा-पद्धति का 
पाठ्य-क्रम निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता , राज्य 
में एक ही प्रकार की शिक्षा-प्रणाली होना आवश्यक है। दूसरे, इस 
प्रकार के कार्यों की अ्रयोग्य व्यवस्था से केवल स्थानीय जनता की ही 
हामि नहीं होती ; उसका समस्त समाज पर हानिकारक प्रभाव पढ़ता 
है | नागरिकों को समुचित रूप से शिक्षा दी जाय यह वास्तव में राष्ट्रीय 
महत्व का कार्य है | अतः केन्द्रीय शासन को ऐसे विषयों और स्थानीय 
प्रशासन पर नियन्त्रण रखना चाहिये ओर देखना चाहिये कि एंसे मामलों 
का प्रबंध समुचित रूप में होता है या नहीं ओर किसी मामले में उपेक्षा 
तो नहीं की जाती । केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण तथा निरीक्षण के अभाव 
में! संथानीय संस्थाश्रों द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन अयोग्य एवं 
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अव्यवस्थित हो जायगां | किसी भी स्थानीय जनता का जीवन उस तक ही 
सीमित नहीं रहता और कोई मी स्थानीय संस्था जो कुछ भी कार्य करती 
है, उसका प्रभाव स्थानीय जनता तक ही सौमित नहीं रहता वरन्‌ अन्य 
स्थानों के रहने वाले व्यक्तियों जैसे यात्रियो आदि पर भी पड़ता है। अतः 
यह आवश्यक दे कि स्थानीय संस्थाञ्रों को केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण 
से बिलकुल मुक्त नहीं कर देना चाहिए । 
स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय शासन का नियन्त्रण विभिन्न राज्यों 
मे विभिन्न ढंग का होता है। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरीका में 
स्थानीय संस्थाएं फ्रान्स तथा यूरोप के अन्य देशों की अ्रपेज्ञा अधिक 
स्वतन्त्रता का भोग करती है । फ्रान्स तथा उसका अनुकरण करने वाले 
अन्य देशों मे स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय शासन पर बढ़ा कठोर 
नियन्त्रण है और स्थानीय मामलों की व्यवस्था करने मे उन्हें वास्तविक 
अधिकार बहुत कम हैं । 

ब्रिटेन में व्यवस्थापन के केन्द्रीयकरण का कार्यपालिका के विकेन्द्री- 
करण के साथ सामजस्य स्थापित किया गया है। ब्रिटिश पालमैट कानून 
स्वीकार करती है और स्थानीय संस्थाओं को केन्द्रीय निरीक्षण में अपने 
मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता होती है। केन्द्रीय शासन स्थानीय 
संस्थाओं को परामश देता है, उनका निरीक्षण करता है, उनका नियमन 
करता है और उनकी योजनाओं एवं कार्यक्रम को स्वीकृति देता है 
अथवा उन्हें अस्वीकार करता है। केन्द्रीय शासन अपने कई विभागों जैसे 
स्वास्थ्य-सचिवालय, शिक्षा-सचिवालय तथा शह-सचिवालय द्वारा मिरी- 
कण कार्य करता है। ,फ्रास में नियन्त्रण व्यवस्थापन के विकेन्द्रीकरण 
के साथ प्रशासनात्मक केन्द्रीयकरण का सामजस्य स्थापित करके किया 
गया है। फ्रान्स में स्थानीय सस्थाश्रों को कानून बनाने के लिए विस्तृत 
अधिकार दिये गये है ; परन्तु स्थानीय मामलों का प्रबन्ध केन्द्रीय शासन 
द्वारा नियुक्त अधिकारियों के हाथों मे होता हे जो उसके प्रति उत्तरदायी 
होते हैं। फ्रान्स में मेयर, जो स्थानीय संस्था का अध्यक्ष होता दे पेरिस 
सरकार का एजेंट होता है, वह जनता द्वारा निर्वाचित अधिकार! नही 
होता | वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है , उसको 
पदोन्नति, पदावनति या पदच्युति सरकार द्वारा की जाती है | ब्रिटिश 
प्रणाली फ्रेन्च प्रणाली की श्रपेज्ञा श्रेष्ठतर है; क्योंकि इगलैड में 


६४ 
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स्थानीय संस्थाओं को अपने कर्मचारी नियुक्त करने, अपनी श्राय के 
साधनों से आय प्राप्त करने तथा श्रपनी नीतियों का निर्माण करने श्रोर 
उनको कार्यान्वित करने के श्रधिकार हैं। वे किसी भी अर्थ में शासन- 
यन्त्र के अधीनस्थ अग नहीं हैं वरन्‌ प्रजा के प्रति उत्तरदायी हैं । फ्रेन्‍्च 
प्रणाली द्वारा यह सम्मव है कि सुविशज्ञ एवं शिक्षण प्राप्त अधिकारियों 
द्वारा स्थानीय कार्यों कौ व्यवस्था कुशलतापूर्वक हो परन्तु उसमें कार्य- 
कुशलता की वेदी पर जनता की इच्छा का बलिदान होता है। वह 
शासन नौकरशाही शासन हो जाता है। यह स्थानीय शासन की 
अच्छी प्रणाली दो सकती है, परन्तु इसे स्थानीय स्वराज्य नहीं कहा 
जा सकता । 
इस प्रकार स्थानीय शासन और केन्द्रीय शासन में वास्तविक मेद 
उनके द्वारा की गई सेवाओं को प्रकृति का है | इसमें भेद करने की एक 
दुसरी रीति भी है, यद्यपि यह सर्वमान्य नहीं हो पाई है | साधारणतया 
स्थानीय शासन का अस्तित्व केन्द्रीय शासन की इच्छा पर होता है और 
वह कार्य भी उसकी इच्छानुसार करता है; उसकी सत्ताश्रों तथा 
अधिकारों मे केन्द्रीय सरकार परिवतंन कर सकती है। केन्द्रीय शासन 
की सत्ताएं, चाहे वह शासन राष्ट्रीय हो था संघ के विधायक राज्य 
का शासन, राज्य के संविधान द्वारा निधौरित की जाती है और कोई 
भी उच्च शासकीय सत्ता उनमें परिवर्तन था संशोधन नहीं कर सकती 
किन्तु थइ कसोंटी निर्भ्रान्‍न्त नहीं है।इस सिद्धान्त के अनुसार सन्‌ 
१६३५ ई० के क्रानून से पूव संयुक्त प्रदेश की सरकार स्थानीय मामलों से 
सम्बद्ध सरकार के अथ मे स्थानीय सरकार कही जानी चाहिए, क्योंकि 
उसकी सत्ता एवं अधिकारों में भारत सरकार अपनी इच्छानुसार घटा- 
बढ़ी कर सकती थी। परन्तु यह स्थानीय शासन नहीं था, क्‍योंकि वह 
ऐसे कार्यों का सम्पादन करता था जिनका समस्त प्रदेश की जनता से 
सम्बन्ध था| 


अध्याय २६ 


विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ 
परिशिष्ट के रूप में हम यहाँ विश्व-राजनी ति पर प्रभाव डालने वाली 
उन शक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना उचित समभते हैं जो 
राज्यों के पारस्परिक संबंधों एवं दृष्टिको णों का निर्धारण करती हैं। गत 
शताब्दी के राजनीतिक विकास-क्रम तथा वतंमान थुग की अन्तर्राष्ट्रीय 
गतिविधि को समभने के लिए इनका अध्ययन आवश्यक है। ये शक्तियाँ 
ईं-राष्ट्रीयता- साम्राज्यवादी और अन्‍्तर्राष्ट्रीयता । 


राष्ट्रीयता 


वर्तमान विश्व-व्यवस्था में राष्ट्रीयता का स्थान--- 


राष्ट्रीयटत आधुनिक राजनीति में सबसे महान्‌ शक्तियों में से एक है 
जो संसार के ६० से ऊपर देशों या राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों एवं दृष्टि 
कोणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। थोरोप एवं अ्रमेरिका 
तथा एशिया एवं अर फ्रोका के लोग अपने को किसी न किसी राष्ट्र राज्य 
के नागरिक या ऐसे उपराष्ट्र के नागरिक मानते हैं जो राज्य बनने की 
चेष्टा कर रहा है। अपने मनोभावों एवं श्राचरणों मे वे राष्ट्रीयवा की 
भावना अर्थात्‌ किसी विशिष्ट राज्य के होने की चेतना से धार्मिक या 
वर्गीय हितों की श्रपेज्ञा श्रधिक प्रभावित हैं। राष्ट्र-राज्य के प्रति भक्ति- 
भावना को अन्य प्रकार की भक्तियों की अ्रपेज्ञा उच्च स्थान प्रात है और 
उसके ह्वितों को अन्य हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। यह बात 
शान्ति-काल में साधारणतया रहती है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के ,समय 
में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती हैं। “योरोप में सन्‌ १६१४ ई० में मज़दूर 
नेता अपनी वर्गीय एकता को भूल गये, शान्तिवादी युद्ध के अपने विरोध 
को भूल गये, धर्माचार्य भी शान्ति के दूृत' को भूल गये, समाजवादी 
संसार के मज़दूरों की साधारण इड़ताल को भूल गए, जिससे वे युद्ध को 
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श्रसंभव करने का स्वप्न देखते थे ।”# यह बात उस संघष के सम्बन्ध में 
भी लागू है जो मित्र राष्ट्रों तथा घुरी-राष्ट्रों के बीच अभी-अभी हुश्रा 
है। सब श्रेणियों एवं वर्गों के व्यक्तियों ने इस युद्ध में भाग लिया और 
उन्होंने अपनी मातृभूमि की राष्ट्रीय शत्रु से रक्षा करने में बड़े से बड़े 
बलिदान को भी कुछ नहीं समझा | श्रतीत काल में घासिक भावना 
अपने भक्तों में बलिदान की जैसी भावना को जन्म देती थी, श्राज के 
थुग में राष्ट्रीयता भी वैसी ही त्याग या बलिदान की भावना को जन्म 
देती है । यह आधुनिक मनुष्य के लिए धर्म बन॑ गई है । 


राष्ट्रीयवा का विकास- 


राष्ट्रीयता एक सर्वथा नवीन भावना है; यह श्राधुनिक राष्ट्र-राज्य 
प्रणाली का आवश्यक परिणाम है इसका प्रादुर्भाव राष्ट्र-राज्यों 
के उदय के साथ हुआ जब कि वह शअ्रपने रूप को पहचानने लगी 
आर प्रभुत्व का दावा करने लगी। प्राचीन राज्यों में सामुदायिक 
एकता और नागरिक भक्ति भी होती थी, परन्तु उनका राष्ट्रीय 
आधार” नहीं होता था। पूर्व समय में देशभक्ति और नागरिक 
भक्ति स्थानिक होती थी जेसी कि नगर राज्यों में, श्रथवा वह 
योद्धाश्रों यां राजाश्ं के प्रति श्रधीनता मात्र थी जैसी कि पूर्वी 
साम्राज्यों में | 


इटली में मैकियावेली श्राधुनिक ढग का सबसे पहला राष्ट्रवादी था 
जो विभक्त इटली को संयुक्त करके उसे एक ऐसा सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य 
बनाने का स्वप्न देखता था जो इतना शक्तिशाली होता कि क्रेन्च तथा 
स्पेनिश लोगों के हमलों से अपनी रक्षा कर सकता। वह अपने नगर- 
राज्य को दृटली के बड़े राज्य में मिला देने के लिए तैयार था। परन्तु 
सबसे प्रथम राज्य जिसे राष्ट्र-राज्य ()१४४४०7-5(०(८) बनाने का 
गौंरव प्रास हुआ वह इगलैण्ड था, जहाँ व्यूडर राजाश्रों ने राष्ट्रीय 
भावना को जगाया था। 


योरोप में नेपोलियन ने सारे मद्दाह्यीप को फ्रेन्च अआधिपत्य में लाने 
का प्रयत्न करके राष्ट्रीय भावना को जगाया। पोलैण्ड को जर्मनी, रूस 
तथा ऑस्ट्रिया ने परस्पर बाँठ कर भी इस मावना को उत्तेजना दी। 
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इस प्रकार नेपोलियन-सुग में योरप में राष्ट्रीयता का पुष्प विकसित होने 
लगा ओर इसका पूर्ण विकास उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों में 
हुआ । वार्साई कौ सम्धि ने केन्द्रीय योरप मे अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रीय 
राज्यों की स्थापना करके राष्ट्र-राज्य की भावना पर अपनी स्वीकृति की 
मुहर लगा दी । 


राष्ट्रीयवा की परिभाषा एवं अक्ृति-- 


राष्ट्रीयता की ऐसी परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है, जिसमें 
उसके सभी पक्षों का समावेश दो सके | यह कोई एकाकी शक्ति नहीं है, 
जो एक मन्तव्य से या एक ही दिशा में काम करती हो | यदि व्यू डर 
राजाओ ने पोप के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये इसका प्रयोग किया तो 
इगलेंड की जनता ने राजा के विरुद्ध अपने अ्रधिकारों की स्थापना के 
लिए इसकी सहायता लो और शअ्रपने देश में प्रजातन्वात्मक शासन की 
प्रतिष्ठा की | यदि एक समय जर्मनी तथा इटली ने राष्ट्रीयता की 
भावना कौ सहायता से श्रपने देशों की ऐकता की प्रतिष्ठा की तो दूसरे 
समय उसी के आधार पर आसस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य को छिलन्न-भिन्न कर 
दिया गया | 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० के पूर्व भारत की भांति पराधीन तथा 
ब्रिटिश सेना के हटने से पूव मिश्र की भांति अर्द्ध पराधीन देशों को 
इसने विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये 
विद्रोही राष्ट्रीय श्रानदोलन को जन्म दिया। अत : राष्ट्रीयता एक ऐसी 
शक्ति है जिसने कभी तो प्रजातन्त्र तथा मानव-अधिकारों की प्रतिष्ठा 
की और कभोी बड़े क्रान्तिकारी विद्वोहों को उत्तेजना दी । राष्ट्रीयता ने 
उग्र रू धारण करके साम्राज्यवाद को पुष्टि भी की है और कई 
साम्राज्यों को जन्म दिया है। ध_न्‌ १६१४-१८ व सन्‌ १६३६ ४५ ई० के 
विश्व-युद्ध योरोप के महान्‌ राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पद्धा के परिणामस्वरूप ही 
हुए। श्रत : राष्ट्रीयता की यह परिभाषा सवश्रेष्ठ मालूम होती है; “वह 
एक ऐसी शक्ति है जो एक राज्य के भीतर निरंकुश सत्ता के विरुद्ध मानव- 
अधिकारों को क्रायम रखने के लिए तथा बाहरी शन्रु से उसकी स्वतन्त्रता 
की रक्षा के देतु समाज को संगठित रखती है |” इस परिभाषा में उसकी 
साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को स्थान देना उचित नहीं है, क्योंकि साम्राज्य- 
वादी प्रवृत्ति राष्ट्रीयता का कोई सारभूत तत्व नहीं है | 
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राष्ट्रीयता की प्रकृति को भली भांति समभने के लिए यह आ्रवश्यक 
हैं कि हम उसे एक ऐसे आदश के रूप में जिसमें मानवता के लिए एक 
महान्‌ मूल्यवान्‌ सिद्धान्त का समावेश है तथा इसके साथ-साथ उसे एक 
मानसिक दृष्टिकोण तथा आ्राचार-व्यवहार के आदर्श के रूप में भी 
समभने का प्रयास करें | एक श्रादर्श के रूप में वह इस तथ्य पर ज़ोर 
देती है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय का अपना व्यक्तित्व होता है ओर 
अनुकूल श्रवस्थाएं प्राप्त हो जाने पर वह मानव-संस्कृति के लिये एक 
अनुपम अनुदान दे सकता है। किसी एक राष्ट्र में मानव-विकास के 
लिए, सभी संभावनाएं नहीं होती । प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय में कुछ विशिष्ट 
गुण एवं लक्षण होते हैं, जो मानवता के लिए बड़े महत्व के होते हैं | 
भारत, चीन, जापान, इंगलैंड, जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि प्रत्येक राष्ट्र 
में कुछ श्रनुपम गुण हैं जिनसे वे मानव-संस्कृति एवं सभ्यता को विशिष्ट 
अनु दान दे सकते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र को अपने अ्रपूर्ण व्यक्तित्व के विकास 
के लिए श्रधिकार तथा सुयोग मिलना चाहिए जिससे वह मानव-समभ्यता 
की प्रगति में योगदान दे सके । दूसरे शब्दों मे, उसे श्रपनी न्याय-प्रणाली 
तथा अपनी संस्थाए' स्थापित करने ओर अपने भाग्य का निर्माण करने 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अनुभव से यह सिद्ध है कि यदि प्रजा को 
अ्रपने मामलों का प्रबन्ध करने के अधिकार से वचित कर दिया जाय, 
तो उसके गुण निष्चेष्ट रह जाते हैं और मानवता की प्रगति में उसकी 
अनुदान करने की शक्ति भी प्रभावहीन हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्री- 
यता का तकाज़ा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय के लिए आत्म-निर्णय का 
सिद्धान्त (?77079]6 ० 56]-060७४770707796707) लागू होना 
चाहिये | उसकी यह मॉग है कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य हो। सब्र 
आधुनिक राष्ट्रीयतआ का आदि और अन्तिम ध्येय राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की स्थापना रहा है| जो लोग सन्‌ १६१६ ई० में वार्साई में एकन्रित हुए, 
उन्होंने स्वमाग्य-निशंय या आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार कर 
लिया, परन्तु उन्होंने एशिया तथा अ्रफ्रीका की पराधीन जातियों के 
संबध में उसे मान्यता नहीं दी | 


चूँकि राष्ट्रीयता का प्रयोजन जनता को अपने शासन का रूप 
निश्चित करने का अ्रधिकार देना हे भ्रतः वह एकतन्त्रीय राज्य में 
प्रतिनिधि-शासन की स्थापना करने लिये तकाज़ा करती है। उन्नीसवीं 
शताब्दी के योरोप में राष्ट्रीय और प्रजातत्त साथ-साथ चले। इसका 


विश्व-राजनीति पर प्रभाव डौलने वाली शक्तियाँ | ४६११ 


कारण यह था कि दोनों के लिए जनता में ऐसी मनोइत्ति की आवश्य- 
कता होती है जिसमें राज्य के नागरिक अपने तथा स्थानिक हितों का 
राष्ट्रीय हितों के लिये बलिदान करने के लिए तैयार हों तथा सामान्य 
राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए. सहयोग करने को सन्नद्ध हों। यह 
राष्ट्रीयता का रचनात्मक रूप दै। परन्तु जहाँ राष्ट्रीयता की यह मॉग है 
कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी 
प्रतिभा के अनुकूल क्रानून तथा संस्थाओं के विकास करने के अधिकार 
हों, वहाँ वह क्रान्तिकारी रूप धारण कर लेती है। भारतीय, मिश्री, 
चीनी तथा आयलैंण्ड की राष्ट्रीयता इसी प्रकार की थी। भारतीय राष्ट्री- 
यता की यह मॉग थी कि मारत अंग्रेज़ी शासन के बन्धन से मुक्त हो। 
यह विदेशी शासन के प्रति विद्रोह तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय शासन 
स्थापित करने की आकांज्षा थी। जो देश स्वतन्त्र होता है, उसमें राष्ट्री- 
यता देश की शक्ति, महानता तथा गौरव को बढ़ाने और दूसरे देशों के 
साथ व्यवहार में अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने तथा अपने हितों की 
रक्षा के दावे की प्रेरणा देती है । राष्ट्रवादी देशभक्त हो जाता है। वह 
अपनी राष्ट्रीय सस्कृति का गौरव-गान करता है, अपनी जाति की पवि- 
त्रता तथा श्रेष्ठता का दावा करता है और राष्ट्रीय विस्तार की बड़ी 
योजनाऐ तैयार करता है। पूजीवादियों, उद्योग-पतियों और राज- 
नीतिशों के हाथों में राष्ट्रीयता धृष्ट और विस्तारशील हो जाती है और 
साम्राज्यों की नींच डालती है जिनसे छोटे राष्ट्रों और पिछुड़ी हुई जातियों 
की स्वतन्त्रता न£ होती हे और श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भग होती है । 


आधुनिक युग में राष्ट्रीयता एक श्रादश की अपेज्ञा मनोबृत्ति तथा 
व्यवहार की प्रणाली के रूप में घटनाचक्र का निर्धारण अ्रधिक करती 
है| यह करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का धर्म बन गई है। “अतः 
इस के आचाये पैदा हो गए हैं, इसका अपना धमंशास्त्र तथा कर्मकाए्ड 
भी तैयार हो गया है | मातृभूमि अथवा पितृभूमि उसके देवता हैं; 
उसकी स्वतन्त्रता उसका ध्येय है राष्ट्रीय राज्य ओर उसकी पताका 
उसके पूजन के पात्र है और राष्ट्रीय जुलूस तथा पुराने शहीदों के ग्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित करना तीथे यात्रा है | धर्म-बुद्ध के नाद से जो भावनाएँ 
कैदा होती हैं वह्ी भावनाएं इससे भी जाश्त होती है । 

मनोजृत्ति तथा व्यवहार के निर्णायक के रूप में राष्ट्रीयता राष्ट्र-राज्य 
को सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च रूप मानती है। 


विश्व राजनीति पर प्रभांव डालने वाली शक्तियाँ | ५१३ 


अपने देश के लिए ही देश की स्वतन्त्रता, महानता एवं गरिमा नहीं 
चाहता, वरन्‌ वह इस लिए. चाहता है कि वह ( देश ) मानवता की 
संस्कृति के लिए कुछ मूल्यवान्‌ और भ्रेष्ठ अनुदान दे सकता है। इस 
प्रकार राष्ट्रीयता राष्ट्रीय संस्कृति कौ विविधताओं का रक्षण करती है । 
विविध राष्ट्रीय समुदायों का रक्षण करने से मानवता को लाभ ही होता है 
यदि प्रत्येक समुदाय एक दुसरे की अ्रनुकृति या नकल मात्र हो, तो मानव 
जाति अपनी श्रेष्ठतम अ्रवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती | यह ठीक ही 
कहा गया है कि सभ्यता हितों एवं लक्षणों की विविधता तथा समीकरण 
के कारण ही प्रगति करती है। हम उस सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं कर 
सकते जो ऐसे संसार में मतभेदों के विकास को उत्तेजना देता है “जिसमे 
यातायात और सस्ते उत्पादन के कारण शने: शनें: जातियों की समस्त 
विविधताओं का नाश हो जायंगा।! 

एक समय ऐसी आशा की जाती थी कि राष्ट्रीयता की अमिशृद्धि 
से श्रन्तर्राष्ट्रीय सामझ्जस्य एवं सहयोग की श्रमिदृद्धि होगी। यदि प्रत्येक 
राष्ट्र अपनी नैसगगिक प्रतिमा के अनुसार अपना विक्रास करे, तो इम इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए तुलना की 
दृष्टि से मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा ; वह एक प्रतिहन्द्दी नहीं बनेगा जिससे भय 
और संदेह उत्पन्न हो | राष्ट्रीय समुदाय के विकास का यह तात्पर्य नहीं 
है कि किसी दूसरे समुदाय से उसका आवश्यक रूप में संघर्ष हो। 
किन्तु ऐसा नहीं हुश्रा हे | संसार के विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों के बीच 
, अधिक सामंजस्य एवं सहयोग की अ्रमिद्ृद्धि कर मानव जाति के 
शान्दिमय एवं प्रगतिशील विकास की द्द्धि करने के स्थान में राष्ट्रीयता 
की भावना का वास्तविक परिणाम श्रन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा. कठुता एवं संघर्ष 
रहा है । 
राष्ट्रीयता के दोष-- 

राष्ट्रीयता का तकाज़ा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को अपने कार्य 
करने तथा अपने भाग्य का निर्णय करने का निर्बाध अधिकार हो। 
उसके इस अधिकार पर कोई बाधा नहीं है ओर न उसमें हस्तक्षेप दी 
कर सकता है | दुर्माग्य से समस्त राष्ट्रीय समुदाय समान रूप से उन्नत 
एवं उन्नतिशील नहीं है । यह कहा जा सकता है कि दक्षिणी श्र फ्रौका 
तथा आस्ट्रेलिया की निम्न पिछुड़ी हुई जातियों के आध्यात्मिक 


६१४, 


भश्४ ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


एवं सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षण की आ्रावश्यकता नहीं है ओर ऐसी 
जातियों आत्मनिर्णंय के श्रधिकार के योग्य नहीं हैं | इस विचार के 
अनुसार ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेश्व तथा जमेन जैसी संसार की उच्चतम 
जातियों को ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अधिकार है। कुछ लोग इससे एक 
पग ओर आगे बढ़ कर यह दावा भी करते हैं कि ऐसी उच्च एवं प्रगति- 
शौल सभ्य जातियों का यह केवल अधिकार ही नहीं है, वरन्‌ कतंन्य है 
कि वे अपने अधिकारों का विस्तार करें और संसार की पिछड़ी जातियों 
को अपने संरक्षण में ले कर अपनी उच्च सभ्यता का उन्हें लाभ पहुँचावें | 
ऐसा नहीं करना स्वार्थ-पूर्ण कार्य होगा; इससे मानव जाति अपने 
सदस्यों की योग्यता एवं प्रतिमा के लाभों से वंचित रह जायेगी। उन्नीसवीं 
शताब्दी में एशिया तथा अ्रफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों ओर 
श्रमेरिका में योरोप के राष्ट्रों ने जो शपनिवेशिक सामप्राज्यों का विस्तार 
किया उसके समर्थन में यही सैद्धान्तिक तक दिया जाता है। इसी तक के 
आधार पर हमारे प्राचीन तथा गौरवान्वित देश पर ब्रिटेन ने इतने वर्षों 
तक राज्य किया। पाश्चात्य सभ्यता के लाभों से चीनी जनता को लाभ 
पहुँचाने के देतु ही योरोप तथा अमेरिका के राज्यों ने श्रप्रगतिशील चीन 
को उनके लिये श्रपना द/र खोल देने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार 
राष्ट्रीयता, जिसके अनुसार समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के मित्र होना 
चाहिए, शत्रु नहीं, धृष्ट, प्रसरणशील तथा श्राक्रमणशील बन जाती है 
ओर सामप्राज्यवाद में परिणत हो जाती है। चूं कि प्रत्येक साम्राज्य अपना 
विस्तार चाहता है ओर शक्तिशाली बनना चाहता दे, इसलिये साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रों में परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ती है । प्रत्येक राष्ट्र 
दुसरे राष्ट्र को अपना शत्रु समझने लगता है ; वह उससे भयभीत होने 
लगता है ओर उसे जीतने तथा शक्तिहदीन बनाने की चेष्टा करता है। 
स्वार्थभयी तथा सकी राष्ट्रीयता इस प्रकार युद्ध को उत्तेजना देती है ओर 
श्रन्त में राष्ट्र को सैनिकवाद कौ ओर अ्रग्मसर करती है। वह राष्ट्रों में 
सकौण मनोवृत्ति द्वी पेदा नहीं करती, वरन्‌ नागरिकों में बरबरता भी पेदा 
करती है । उन्हें दुसरे राष्ट्रों में, जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति उनकी सभ्यता 
से भिन्न होती है, कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। वे, दूसरी ओर, 
अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का औचित्य सिद्ध करने और उसके गौरव की 
प्रतिष्ठा के लिये चेष्टा करते हैं | उसके गुणों की प्रशंसा की जाती है और 
उसे समस्त संस्कृतियों से श्रेष्ठटम बताया जाता है | इस प्रकार पाथथकय तथा 
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असहिष्णुता की भावना का प्रादुर्भाव होता है जो मानवता फे हित में 
सहयोग को श्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य बना देती है। संकीणे 
राष्ट्रीयता के प्रमाव में स्वदेश-प्रेम का अर्थ दूसरे देशवासियों के प्रति 
घुणा हो जाता है | 

राष्ट्रवादी के लिए इससे अधिक ओर कोई सत्य नहीं कि उक्षका राष्ट्र 
स्वयं अपना शासन करने सें स्वतन्त्र होना चाहिए । राष्ट्रीय राज्य की 
एकता एवं दृढता और उसकी शक्ति तथा गौरव ही उसकौ इच्छा और 
विचार के विषय हैं | यदि कोई राज्य एक-राष्ट्र राज्य है, तो राष्ट्रवादी 
को अपने उहं श्य की सिद्धि में कोई कठिनाई नहीं होगी, किन्तु यदि वह 
बहु-राष्ट्र राज्य है, श्रर्थात्‌ यदि उसमें अल्पमत समुदाय भी हैं, तो राष्ट्रीय 
एकता एवं दृढ़ता की प्राप्ति के मार्ग में राष्ट्रवादी को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा। उनमें एकता स्थापित करने तथा उन पर एक 
राष्ट्रमाषा एवं एक संस्कृति को लादने के प्रयत्न का उनको ओर से 
विरोध होगा । इस प्रकार राष्ट्रीय 'अल्यमतों' ()0077065) की समस्या 
खड़ी हो जाती है | राष्ट्रवादियों की अल्पम्तों को मिला कर एक करने को 
चेष्टा और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित अल्पमतों द्वारा उस चेष्टा के विरोध से 
ही यह समस्या खड़ी द्ोती है | राष्ट्रवादी समुदाय के लिए, झात्म निर्णय 
के अधिकार चाहते हैं; परन्तु समुदाय के भीतर जो अल्4मत हैं, उन्हें 
वे यह अधिकार नहीं देते । राज्य के भीतर जो अल्पमत बहुमत से मित्र 
नहीं जाते उनके प्रति वे बड़े सजग एवं सशंक रहते हैं श्र उनके 
अस्तित्व को राष्ट्र के लिए. दुर्बलता का एक कारण मानते हैं। वह 
जितना अ्रधिक दबाव डालता है उसका विरोध भी उतना हो अधिक 
होता जाता है | इसका परिणाम होता है दमन, विद्रोह तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याञ्रों का कुचक्र । 

एक राज्य में अल्पमतों के अस्तित्व से पढ़ौसी राज्यों द्वारा 
उसमें से अपने माषाभाषी अ्ल्पमतों के उद्धार (:7०667 0877) 
की एक दूसरी समस्या का जन्म होता है। राष्ट्रीय एकता के नाम 
पर राष्ट्रवादी अपने राज्य के सभी अल्पम्तों को मिला कर एक राष्ट्र 
बना लेना चाहता है। परन्तु पढ़ौसी राज्य इस कार्य को विरोधी दृष्टि- 
कोण से देखते हैं, विशेषकर उस समय जब कि वे अल्पमत उनकी भाषा 
बोलते हों। तब वे पड़ौसी राज्य द्वारा अपने अल्पमतों पर अत्याचार 
की बातों का विशेष रूप से प्रचार करते हैं और उन्हें ( अल्पमतों को ) 
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उस राज्य के अत्याचार से मुक्त कर अपने राज्य में मिला लेने की चेष्टा 
करते हैं। इटली के राष्ट्रवादी उस समय तक बहुत बेचैन रहे, जब तक कि 
इटली भाषाभाषी द्रेन्टिनो और टाइरोल ऑस्ट्रो-इंगरी साम्राज्य के भाग 
बने रहे | अन्त में वे उन प्रदेशों को इटली में सम्मिलित करने भें सफल 
हुए । इस प्रकार के अल्पमर्तों का, जिनका उद्धार नहीं हुआ दी ([776- 
१०४६७), राज्य की वैदेशिक नीति पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है। हिटलर 
का समस्त जर्मन-भाषी जनता को जन राज्य के झनन्‍्तगंत कर लेना एक 
ध्येय था। इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रीयता ने दो अत्यन्त जटिल समस्याओ्रों 
को जन्म दिया है; एक है श्रल्पमर्तों की समस्‍या और दूसरी पड़ोसी राज्यों 
द्वारा अपने अ्ल्पमतों के उद्धार की इच्छा। प्राचीन काल में विविध 
जातियों के तथा विविध भाषाभाषी लोग एक ही राजा के श्राधीन शांति- 
पूर्वक रद्द सकते थे, जैसे रोम साम्राज्य में। न तो राज्य की ओर से उन 
पर सामान्य भाषा लादने कौ कोशिश की जाती थी और नवे जातियों 
ही अपनी भाषा श्रादि के प्रयोग के अपने अधिकार का प्रश्न उठाती थीं । 
इसके साथ ही किसी राज्य के अपने पड़ौसी राज्य के श्रत्याचार से श्रपने 
श्रल्पमतों के उद्धार का प्रश्न भी नहीं उठता था। राष्ट्रीयता के उदय 
ने इस प्रकार की व्यवस्था को असभव कर दिया हे | 


राष्ट्रीय श्रल्पमतों की समस्या का एक दूसरा परिणाम यह हे कि 
कुछ अल्पमत अपनी मत भाषाओं के पुनंजीवन का प्रयत्न करने लगते हैं 
जो मानवीय सम्पक के मार्ग में एक बड़ी बाधा सिद्ध होगा । 

राष्ट्रीयता के एक दूसरे भयंकर दोष को और भी ध्यान देना उचित 
होगा | 'एक राष्ट्र और एक राज्य! के सिद्धान्त के कारण संसार में 
अनेक छोटे राज्य स्थापित हो जाँयगे जैसे कि केन्द्रीय योरोप में हो चुका 
है। इन छोटे राज्यों के श्रस्तित्व के कारण श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम 
रखने का कार्य और भी कठिन हो जाता है | पड़ौसी महान्‌ राष्ट्रों को 
जन पर विजय प्राप्त करने की लालसा होती है | श्रन्त में, उन्हें किसी न 
किसी महान्‌ राष्ट्र के अधीन हो जाना पढ़ता है। यह बात प्रथम विश्वजुद्ध 
के बाद खड़े किये गये केन्द्रीय योरोप के राज्यों की अ्रवस्था से स्पष्ट हो 
जाती है । इसके अ्रतिरिक्त यह बात भी सन्देहाास्पद दे कि छोटे समुदायों 
को स्वतन्त्र राष्ट्र बना देने से सदा लाभ ही द्वोता है। वास्तव में छोटे 
समुदायों के लिए यह बात अधिक लाभप्रद होगी कि वे बड़े समुदायों के 
साध एक शास्तनन तथा एक कानून के अत्तसंत शासिल रहें । 
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यदि शा्ट्रीयता की भावना को विशुद्ध तथा नैतिक घरातल पर ही 
रखा जाय तो यह एक मूल्यवान आदश है। यदि किसी प्रकार संसार के 
विविध राष्ट्रों को यह ज्ञान दो जाय कि वे परस्पर सहकारी हैं, प्रतियोगी 
नहीं, तो सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीयता की प्राप्ति हो सकेगी | इसके मार्ग में सबसे 
महान बाधा है प्रत्येक राज्य का पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रभुत्व (50४८- 
762759) का दावा | राष्ट्रीय तथा पूंजीवाद का गठ-बंधन भी, जिसने 
साम्राज्यवाद को जन्म दिया, एक बढ़ी समस्या है। पूंजीवाद के विनाश 
ओर उसके स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से आज की 
रोष्ट्रीयता के श्रनेक दोषों का निवारण हो जाने की आशा कौ जा 
सकती है। 

... साम्राज्यवाद 
साम्राज्यवाद का कार्य-- 

“साम्राज्यवाद इमारे घुग की सबसे अधिक चिन्ताकर्षक सिद्धि तथा 
सबसे महान्‌ विश्व-समस्या है ।”# संसार के महान्‌ राज्यों ने, मुख्यतः 
योरोप के बड़े राष्ट्रों ने, योरोप से बाहर ससार के देशों का आपस में 
विभाजन कर लिया है | यह विभाजन कभी शान्तिपूर्वक किया गया ओर 
कभी इसके लिए बड़े भीषण धग्नमाम हुर। इस भूतल का आधे से अधिक 
भाग और विश्व की लगभग आधी जनसंख्या साम्राज्यों के उपनिवेशों, 
संरक्तित प्रदेशों तथा प्रभाव-न्षेत्रों में निवास करती है । 

वत्तमान्‌ युद्ध से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन का, जिसका च्षेत्रल ६३,२८४ वर्ग 
मील है ओर जन-संख्या ४७,१७५, ०००, साम्राज्य १२,१६० ८६० वर्गमील 
भूमि पर था ओर इसमे ५१६,३८०,६७० लोग रहते थे | दूसरे शब्दों में, 
ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं ब्रिटेन से १४० गुना अधिक विशाल था। श्त्येक 
अग्रेज़ की १० ओपनिवेशिक प्रजायें थीं। फ्रेच साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार 
४,४६४, ६१० वर्गमील था और उसकी जनसंख्या १०७,८५३००० थी | 
उसका साम्राज्य फ्रान्स से २० गुना बड़ा था | डेनमाक का ज्ञेत्रफल १३,२०८ 
वर्गमील है, परन्तु इसके साम्राज्य का ज्षेत्रफल ८,०२,१६६ वर्गमील और 
जनसंड्या ७३,१३४७,००० थी | पुतंगाल का साम्राज्य पुर्माल के क्षेत्रफल से 
२३ गुना बड़ा था और बेल्जियम का साम्राज्य बेल्जियम से ८० ग्रुना बढ़ा 
था | संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस ज्षेत्र में देर से प्रवेश किया और उसके 
साम्राज्य का च्षेत्रफल ७११, ६३६ वर्गमील था | जापान ने भी, जिसे भ्रमेरिकन 
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नौसेना के बेड़े ने उसके लिए श्रपना द्वारा खुला रखने के लिये बाध्य 
किया, पाश्चात्य नीति को अपना लिया ओर उनके ( पाश्चात्य देशों 
के ) साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया | उसने संयुक्त राज्य अमेरिका 
को फ़िलिप्पाइन द्वीपों में से, अंग्रेजों को ब्रह्मा, मलय प्रायद्वीप तथा प्रशान्त 
महासागर के कुछ द्वीपों मे से ओर डच लोगों को उनके प्रशान्त महासागर 
के साम्राज्य में से निकाल भगाया | उसने समस्त चीन पर श्रपना प्रभाव 
स्थापित करके संसार की प्रथम कोटि की शक्ति बनने का भी प्रयत्न 
किया ) अमेरिका ( दक्षिणी ), अ्रफ्रीका तथा एशिया और महासागरों 
के द्वीपों के राष्ट्रों एवं अ्रनुन्षत जातियों पर योरोपियन राज्यों, संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा जापान के राजनौतिक एवं आर्थिक श्राधिपत्य का नाम ही 
साम्राज्यवाद है| सन्‌ श्य८१ ई० से जिस वर्ष में फ्रान्स ने व्यूनिस को 
अपने अधिकार में किया था, यह साम्राज्यवादी विस्तार बहुत ही तीब् 
गति से होने लगा ओर श्रगले ३० वर्षों में प्रायः समस्त अफ्रीका का 
योरोपीय शक्तियों ने श्रापस में विभाजन कर लिया । 


आधुनिक साम्राज्यवाद के लक्षण 


साम्राज्यवाद संसार में राष्ट्रीयता की भाँति कोई नवीन घटना नहीं 
है। प्रावीन तथा मध्यथुग में भी शासनों का विशाल भू-भागों पर 
आधिपत्य होता था । श्रलेक्ज़ो ए्डर तथा चगेज़खाँ ने श्रपने साम्राज्यों को 
विश्वन्व्यापी बनाने की चेष्टा की श्रोर रोम साम्राज्य के अन्तर्गत उस 
समय के सभ्य संसार का एक बहुत बडा भाग सम्मिलित था। परन्तु 
इन साम्राज्यों की तुलता जब आधुनिक काल के ब्रिटिश साम्राज्य जैसे 
साम्राज्यों से की जाती है, तो वे नगश्य प्रतीत होने लगते हैं। अ्राधुनिक 
साम्र/ज्य पहले के साम्राज्यों से केवल इसी बात में भिन्न नहीं हैं कि वे 
उनसे श्रधिक विशाल हैं और दूर-दूर तक फैले हुए हैं ; इनमे बड़ा गहरा 
और मौलिक भेद है। प्राचीन काल के साम्राज्य वीर शासकों या 
योद्धाओं की व्यक्तिगत प्रेरणा के प्रयास अ्रथवा धार्मिक भावना के 
परिणाम ये परन्तु श्राधुनिक साम्राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के बीच सत्ता 
तथा बाज्ञार के लिए प्रतियोगी संघ का एक महत्त्वपूर्ण रूप है। इसका 
शरंह्रीयता ओर पू'जीवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है जो दोनों श्राधुनिक 
घटनाएं हैं। इन शक्तियों के बिना साम्राज्य का वर्तमान रूप नहीं हो 
सकता था। प्राचीन या मध्य-युगीन साम्राज्य भ्रपनी प्रकृति में अद्भुत 
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कल्पनापूर्ण ([२०१४97770) थे; आश्चुनिक साम्राज्य मुख्यतया आर्थिक हैं | 
उनमे दूसरा महत्त्वपूर्ण मेद यह है कि आधुनिक साम्राज्य स्थानीय 
विकास के लिए एक बड़ी सीमा तक स्वतन्त्रता देता है और प्राचीन 
साम्राज्य की तरह अपने अधीन प्रदेशों से प्राप्त कर पर निर्भर नहीं रहता | 
ग्रेट ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों ([000077707$) को स्वभाग्य-निर्यंय 
का अधिकार दे दिया है और वह उनसे कोई कर नहीं मांगता | उसने 
भारत, पाकिस्तान, लका तथा बर्मा को स्वतन्त्रता दे दी है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने भी फ़िलिप्पाइन्स को स्वतन्त्रता दे दी है। सभी आधुनिक 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य के अन्तगंत देशों में प्रतिनिधि- 
शासन का विकास करना अपना ध्येय घोधित किया है ? परन्तु इस दिशा 
में उनका कार्य बड़ी धीमी गति से हुआ द्ै। यहाँ इस बात का भी 
उल्लेख किया जा सकता है कि प्राचीन काल के साम्राज्यों के कोई 
समकालीन प्रतियोगी नहीं थे; परन्तु आजकल अनेक बड़े-बड़े प्रतिदवन्द्दी 
साम्राज्य हैं | यह एक महत्त्वपूर्ण सत्य है। यदि एक समय में एक ही 
साम्राज्य हो, तो अ्रन्वर्राष्ट्रीय युद्धों द्वारा विश्व-शान्ति भंग नहीं हो सकती। 
रोम-साम्राज्य के उत्कर्ष-काल में शताब्दियों तक संसार में कोई युद्ध नहीं 
हुआ । ससार में एक प्रभुत्व की स्थापना विश्व शान्ति के लिए आवश्यक 
है, परन्तु संसार में एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्री अनेक साम्राज्यों का श्रस्तित्व 
विश्व-शान्ति के लिये महान्‌ ख़तरा है | गत ४० वर्षों में ससार में महान 
शक्तिशाली राज्यों की विदेशी नीतियों के संघर्ष के फलस्वरूप पिछली 
किसी शताब्दी से अधिक भयकर सग्राम एवं रक्तपात हुये हैं। आधुनिक 
साम्नाज्यवाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच शत्रुता तथा प्रतिद्दन्द्रिता को जन्म 
देता है। इसके परिणाम अराजकतापूर्ण हैं ओर यह संसार की शान्ति 
एवं सुब्यवस्थित प्रगति का घातक है। 


आधुनिक साम्राज्यवाद के प्रयोजन-- 


संसार के महान्‌ राष्ट्रों द्वारा एशिया, अफ्रीका आदि के प्रदेशों का 
अधिक शोषण तथा राजनीतिक विभाजन, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, 
अनेक कारणों से किया गया है जिनमें से दो उल्लेखनीय हैं ; राष्ट्रीयता 
और औद्योगिक क्रान्ति ([7005079) २८४०]घ४४०7) | उग्म तथा 
विस्ता रशील राष्ट्रीयता किस प्रकार राष्ट्र को साम्राज्यवाद की ओर ले 
जाती है, इसका विवेचन किया जा थुका है। बड़ा तथा शक्तिशाली 


४२० ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


राष्ट्र पहले दुर्बल राष्ट्र पर अ्रपने राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा के लिये 
अपनी संस्कृति को लाद देता है और बाद में अपने काये का समथन यदद 
कह कर करता है कि उसका उद्देश्य अ्रसम्य जातियों को सम्य बनाना 
है।यह कहा जाता है कि श्रोष्ट राष्ट्र का विश्व के प्रति एक क्ंब्य 
है। उसे चाहिए कि वह पिछुड़ी हुईं जातियों पर अपना शासन स्थापित 
कर उन्हें अपनी उच्च सभ्यता के लाम प्रदान करे । ब्रिटिश साप्राज्यवाद 
के एक महान्‌ एजेर्ट सेसिल रोड्ज ने इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया है: “मेरा यह दावा है कि संसार में हमारी अजाति 
सबसे प्रथम है और संपार के जितने भी अ्रधिक भाग में हमारा निवास 
हो वह उतना ही मानव जाति के हित में होगा ।” अंग्रेज 'क्ीग भारत 
का त्याग इसलिए नहीं करना चाहते थे कि यदि वे भारत से विदा हो 
जाँयगे तो भारतीय असभ्य बने रहेंगे ओर वे अ्रशिज्षा तथा अंध-विश्वास 
में ड्बे रहेंगे। इटली ने भी सशद्ध बल तथा विपिली गैस के प्रयोग द्वारा 
अबीसीनिया को सभ्य बनाने को चेष्टा की थी | जब एक देश को सभ्य 
बनाने के लिये अनेक देश उत्सुक रहते हैं, तो उसका स्वामाविक परिणाम 
उनके श्रापसी संघषे में प्रकट होता दे । 
साम्राज्यवादी विस्तार का इतना ही महत्त्वपूर्ण कारण है श्रारथिक 
आवश्यकता | ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे श्रत्यन्त श्रोद्योगिक देश 
अपने तैयार साल को दूसरे देशों में भेज कर तथा अपनी अतिरिक्त 
पूंजी को पिछड़े देशों में लगा कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं | उनका 
जीवन स्तर उनकी निर्यात्‌ शक्ति पर निर्मर रहता है। इड्जलैंड भारत 
को अपने माल के विक्रय के लिए. सबसे उत्तम बाज़ार मानता का | 
इसी उद्देश्य से जापान भी चीन पर अपना अधिकार बनाये रखना 
चाहता था। जब ब्रिटेन के सूती तथा लोहे के व्यवंसाय को अमेरिका 
तथा जरनी के औद्योगीकरण द्वारा ठेस पहुँची, तब ब्रिटेन को श्रपनी 
आपनिवेशिक नौति में परिवर्तन करना पड़ा ओर विस्तार पर कंमर 
बाँधीं . झोचोगिंक देशों में प्रतियोगिता अधिक तीत्र हो गई । प्रत्येक देश 
ऋंपने तैयार माल के लिए नये बाज़ारों की खोज करते लगा । वे अ्रपने 
कप्फ्कान के लिए; कल माल भी चाइते ये। इड्लेंड, मिश्र तथा सूडाने 
फर आधता नियन्त्रण बनाये रखना चाइता था क्योंकि वहाँ की अच्छी 
हुई प्रेनचेस्टर के सूत्री मिलों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। रुई, रबढ़, 
कह) / कोको, चीनी, चाय, नारियल आदि चीज़ों के कारण 
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अ्रफ्रोका आदि में साम्राज्य स्थापित किए गए.! औद्योगिक राष्ट्रों की 
लोहे तथा कोयले की सर्वेव्यापी भूख ने साम्राज्यवादी विकास को बड़ी 
उत्तेजना दी है। हाल में पेट्रोल का राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
हो गया है। फ़ारस तथा मेसोपोटेमिया के तैल-स्षेत्रों ने संसार के साम्नाज्य- 
वादी राष्ट्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है | दूसरा श्रार्थिक तत्व 
जो राष्ट्रों को साम्राज्यवादी बना देता है वह है अतिरिक्त पूँजीको 
विदेशों में लगाने की आवश्यकता | एक बेकार पिछड़े हुए. देश को ऊँचे 
न्‍्याज पर पूंजी उधार देता है। शासन-प्रबन्ध ठीक न होने के कारण 
वह देश ब्याज अदा नहीं कर सकता | इस पर बैंकर अपनी राष्ट्रीय 
सरकार से अपील करता है और सरकार उस पिछुड़े हुए प्रदेश पर 
अपना संरक्षण स्थापित कर लेती है। इस प्रकार ऋणी देश साहूकार 
देश के पंजे में फंस जाता है। “अतीत में यूरोप के साहूकार देशों ने 
श्र फ्रीका तथा एशिया के अपने ऋणी देशों को हड्षप कर लेने की स्पष्ट 
प्रत्कत्ि प्रकट की है ( मून )।” इस आर्थिक तत्व का इतना अधिक 
महत्व है कि लेनिन ने तो साम्राज्यवाद को पूजीवाद की अन्तिम 
अवस्था बतलाया है। लेनिन के शब्दों मे “साम्राज्यवाद विकास की 
अवस्था में पूंजीवाद की वह स्थिति है, जिसमे एकाधिकार तथा 
राजस्व-पूं जी ([77797082 (:४७८७)) का आधिपत्य स्थापित हो जाता 
है, जिसमें पूजी का निर्यात विशेष महत्व प्रात कर लेता है, जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों द्वारा संसार का बैंटवारा आरम्म हो जाता है और 
ससार की समस्त भूमि का सबसे महान पूँंजीवादी देशों द्वारा पूर्ण 
बंटवारा हो जाता है।?” 

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमने ऊपर जिन आशिक तत्वों 
का उल्लेख किया है श्र्थात्‌ अतिरिक्त उत्पादन, कच्चा माल तथा 
अतिरिक्त पूजी, वे साम्राज्यवादी प्रयत्नों के लिए. उस समय तक प्रेरक 
शक्ति प्रदान नहीं करेंगे जब॒ तक कि उनका सम्बन्ध “आ्राथिक राष्ट्रीयता! 
के सिद्धान्त से न जोड़ दिया जाय । आरथिक राष्ट्रीयता” से प्रयोजन 
उस सिद्धान्त से है जो राष्ट्रीय समाज की आ्राथिक सम्पन्नता की वृद्धि 
करना तथा उसे क्रायम रखना राज्य का एक प्राथमिक कार्य मानता 
है। राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए भर ऐसी वैदेशिक नीति प्रहण 
करनी चाहिए, जो राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाये। राज्य 
की राजनीतिक शक्ति एवं प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति के अनुपात में 

६५ 
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होती है। कारखाने, मिल, तैल-च्षेत्र, खनिज-सम्पत्ति, रेश्ष श्रादि राष्ट्रीय 
समृद्धि और राजनीतिक शक्ति के आधार हैं। अतः राष्ट्रीय सरकारों 
को व्यवसाय की अ्रभिवृद्धि करमी चाहिए। इन सब बातों का यह 
स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि राष्ट्र अपने तैयार माल के लिए 
बाज़ार प्राप्त करने की दृष्टि से ओपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना, 
अपनी विदेशों में लगी पूंजी की रक्षा करना, व्यवसाय प्राप्त करना, 
जलयानों के लिए. कोयला प्राप्त करना तथा कच्चा माल प्राप्त करना 
उचित समभने लगते हैं |” इस प्रकार जब पूंजीवाद का आशिक राष्ट्रीयता 
से गठबन्धन हो जाता है, तब उससे साम्राज्यवाद का प्रादुर्माव हो जाता 
है। उक्त आर्थिक साधनों पर श्रधिकार सौधी विजय द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है, जैसे बर्मा, मलय प्रायद्वीप तथा श्रबीसीनिया में हुआ । यह कार्य 
अन्य देशों में रियायतें प्राप्त करके तथा प्रभाव-क्षेत्र स्थापित करके भी 
किया जा सकता है जैसे चीन, फ़ारस, टर्की आदि में किया गया है | 

साम्राज्यवादी विस्तार के दो प्रयोजन और भी हैं। जमंनी, इटली 
तथा जापान जैसे श्रत्यघिक आबादी वाले देश अपनी अतिरिक्त आबादी 
को बसाने के लिये उपनिवेशों की मांग करते हैं। एक दीघे काल से 
जापान की दृष्टि आस्ट्रेलिया पर लग रही है जहाँ लाखों जापानियों को 
बसाया जा सकता है। इस तक को ले कर साम्राज्यवादियों ने अश्रपनी 
नीतियों के पक्त मे प्रबल लोक-समथन प्राप्त क्रिया है, यद्यपि यह स्पष्ट 
है कि उन उपनिपषेशों में अतिरिक्त आबादी को बसाने में अनेक 
कठिनाइयाँ हैं। केमेरून्स में जमन प्रवासियों तथा अ्बीसीनिया में 
इटालियन प्रवासियों की संख्या बहुत ही कम रही है, फिर भी 
साम्राज्यवादी प्रचार में इस तक का बड़ा सहारा लिया जाता है | 

दूसरा प्रयोजन है सामरिक महत्व के स्थानों की प्राप्ति | जिब्राल्टर, 
मालटा, अदन आ्रादि का आशिक मूल्य नगण्य हे, परन्तु इनका सामरिक 
महत्व बहुत है क्‍योंकि इन स्थानों का सामुद्रिक राजमार्गों पर श्रधिकार 
है। ये नाविक अडडु हैं ओर यहाँ जदाज़ कोयला लेते हैं। यदि संसार 
के विभिन्न भागों में ब्रिटिश नियन्ज्रण में सामरिक महत्व के स्थान न 
होते जहाँ उसके जहाज्ञ आश्रय तथा कोयला ले सकते, तो ब्रिटिश 
नौसेका का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। खुद्ध-काल में आवश्यक 
कच्चे, माल के सम्बन्ध में स्वाश्रयिता का तक भी साप्राज्यवादी अ्रपनी 
नीतियों के समर्थन में पेश 'करते हैं । 


जतत 


विश्व-राजनौति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ | ४२७ 


अन्तराष्ट्रीयता 

अन्तरोष्ट्रीयवा का अथे-- 

संकुचित तथा उम्र राष्ट्रीयता में जो नैसर्गिक दोष हैं और साम्राज्यवाद 
के मुख्य लक्षण सैनिकवाद के कारण ससार में जो घोर अराजकता फैली 
है, उनके कारण अनेक अच्छे व्यक्ति अ्रन्तर्राष्ट्रीयीवय की ओर आकषित 
हुए हैं | अन्तर्राष््रीयतआा का विचार इतना सुनिश्चित एव स्पष्ट नहीं हे 
जैसा कि राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद का है। उसकी यह कह कर व्याख्या 
करना*« उचित प्रतीत होता है कि अनन्‍्तर्राष्ट्ीवा विचार तथा कार्य 
की ही एक ऐसी पद्धति है जो संसार के राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग 
एवं मित्रता की अभिवृद्धि चाइती है। आज के युग के व्यक्ति ही इसकौ 
अरवश्यकता का श्रनुभव नहीं करते, प्राचीन काल तथा मध्य-काल में भी 
इसकी श्रावश्यकता का अ्रनुभव लोगों ने किया था । राष्ट्रों के बीच शान्ति 
एवं मित्रता की इच्छा ने सदेव से लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया 
है| यूनानी लोग तो अ्रपने देश की सीमा तक ही सीमित रहे किन्तु 
मध्यथुग में लोग सार्वमौम साम्राज्य के विचार से परिचित थे। 
दॉते ने विश्व-सम्राद तथा विश्व-कानून सहित एक विश्व-राज्य कौ 
कल्पना की थी | 


मध्य-युग मे सार्वभौम साम्राज्य की भावना ने अनेक सम्राटों की 
नीतियों पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला | किन्तु मध्य-बुगीन विचार को इम 
अन्तर्राष्ट्रीयवआा का नाम नहीं दे सकते | उसे इम विश्यबन्धुत्व का सिद्धान्त 
((९०५॥0०070॥977570) कद्ट सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रों 
का अस्तित्व परम आवश्यक है, जो आधुनिक काल का विकास है। 
इन राष्ट्रों में परस्पर मैत्री स्थापित करना चाइती है। विश्वबन्थुत्व उस 
युग का आदर्श था जबकि राष्ट्रग्राज्य का ग्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था ; 
वर्तमान घुग मे उसकी माँग है कि राष्ट्रों की सीमाओं का अन्त कर दिया 


. जाय और राष्ट्रीयता के बन्धनों को भी तोड़ दिया जाय। जहाँ तक 


साम्यवाद संसार के मजदूरों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयता के भेदों को स्वीकार 
नहीं करता वह विश्वबन्धुत्व का पोषक है, किन्तु अपने दृष्टिकोण में 
अ्न्तर्राष््रीय नहीं है। श्राज के नर-नारियों के द्वदयों में राष्ट्रीयता कौ 
भावना ने ऐसा स्थान बना लिया है कि विश्वबन्धुत्त के आदश को 
अ्रव्यावहारिक मान कर हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। किसी भी 


+रेथ ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


विश्व-व्यवस्था की सफलता के लिए. यह आवश्यक है कि राष्ट्रीयता के 
सिद्धान्त का भी समुचित ध्यान रखा जाय | अन्तर्रोष्ट्रीया का विचार इस 
आवश्यकता की पूर्ति करता है। 

जिस किसी बात से राज्यों के बीच में मैत्री तथा शान्तिमय सम्बन्धों 
को अभिवृद्धि हो, वह अन्‍्तर्राष््रीयता की ओर प्रगति में सहायता करती 
है। ग्रोशियस के समय से अन्तर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक सम्बन्धों एवं 
व्यवह्यारों ; तथा पत्रों द्वारा राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करने 
की पद्धति का विकास तथा विविध प्रयोजनों से अस्तर्राष्रीय सस्थाश्रों की 
स्थापना, इन सब बातों से अन्तर्रा्रीयता की भावना अ्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
मन! के विकास में बड़ा योग मिला है। इमारा उद्ृ श्य अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान के विकास का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है; ओशियस, 
पुफ्रेनडॉफ़ , बुल्फ़, वादेल, कैश्ट तथा अन्य प्रसिद्ध विधान-विशेषज्ञों 
ने इस दिशा मे जो योगदान दिया है उसके सम्बन्ध में हमे उल्लेख 
नही करना है। हेग सम्मेलन ओर उसके द्वारा श्रन्तर्राष््रीय विधान 
के निर्माण के लिए, जो प्रयत्न किए गए तथा अन्तर्राष्ट्रीय पश्चायतों 
द्वारा विवादों के निर्णय के लिए तथा अपने राष्ट्रीय श्रधिकारों की 
रक्षा ओर अपनी शिकायतों को दूर करने के निमित युद्ध को रोकने के 
लिये योरोपियन राजनीतिज्ञों ने जो प्रयत्न किये उन पर भी यहाँ विचार 
नही किया जायगा। 

हमें केवल यही उल्लेख करना है कि राष्ट्रों में अपने विवादों के 
निर्णय के लिए शख््र-ग्रइदण करने को प्रपेज्ञा विवेक तथा न्याय 
के आधार पर उनका शाल्तिपूर्वक निर्णय करने की प्रवृत्ति अनेक प्रकार 
से बढ़ती जा रही थी | राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के क्षेत्र में क़ानून 
का राज स्थापित करने में कुछ सफलता मिल रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय 
सदाचार कुछ प्रगति कर रहा था। यह सत्य है कि इस दिशा में प्रगति 
घीमी रही ; परन्तु जो इस कार्य में संलग्न हैं, उन्हें उत्साह प्रदान 
करने के लिए वह पर्याप्त थी | किन्तु सन्‌ १६१४-६८ ६० के महायुद्ध ने 
इस प्रवृत्ति को एक घातक धक्का पहुँचाया। उसने यह सिद्ध कर दिया 
कि यदि किसी राष्ट्र ने यह दृह़ु संकल्प ऋर लिया है कि वह अपने 
उद्द श्यों की प्राप्ति के लिए शस्त्र-ग्रहण करेगा तो अन्तर्राष््रीय लोीकमत की 
कम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते या निश्चय उसे रोकने के लिए पर्याप्त 
नह हैं । 


विश्व-राजनी ति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ [ ४२६ 


प्रथम विश्व-बुद्ध में जो भयकर नरसंहार हुआ उसके कारण संसार 
के राजनीतिशों को एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन स्थापित करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करे 
और यदि युद्ध का अन्त नहीं कर सके तो कम से कम उसे कठिन श्रवश्य 
बना दे। इस उद्देश्य से सन्‌ १६१६ मे राष्ट्रध ([.०४876 ० 
]२०६०॥)७) की स्थापना की गई | उसका घोषित लक्ष्य “युद्ध न करने 
के दायित्व को स्वीकृति, समस्त राष्ट्रों में खुले, न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण 
सम्बन्धों की स्थापना, संसार के राज्यों की सरकारों के श्राचार- 
व्यवहार के नियमन के लिए, श्रन्तर्राष्ट्रय विधान के समभौतों की 
स्थापना तथा राष्ट्रों के बीच जो परस्पर सपियाँ हों उनके समुचित 
श्रादर द्वारा अन्‍न्तर्राष््रीय सहयोग की अभिवृद्धि और श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
एवं सुरक्षा की प्राप्ति” था | यद्यपि राष्ट्रसथ को श्रपने सदस्यों के 
सहयोग से अफ़रीम के व्यपपार का नियन्त्रण, नारियों तथा बालकों की 
रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का सग्रइ, शरणाथियों की सहायता आदि 
सामाजिक तथा मानवतावादी अराजनैतिक कार्यों में एक सीमा तक 
सफलता मिली, परन्तु वह राजनीतिक समस्यात्रों का समाधान करने 
में सवंथा असमर्थ रहा। वह युद्ध को रोक नहीं सका। राष्ट्रीयता की 
चट्टान पर राष्ट्रीय संघ चूर-चूर हो गया | 

राष्ट्रसंघ की दयनीय असफलता और सन्‌ १६३६ ई० में द्वितीय 
विश्व-युद्ध के आरम्म ने विचारशील व्यक्तियों के हृदयों में फिर उथल- 
पुथल पैदा कर दी ओर विश्व की एकता के लिए फिर से चेष्टा की 
जाने लगी | कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्रों की 
प्रनियन्त्रित स्पद्धां से उत्पन्न अराजकता से संसार को बचाने का 
एकमात्र मार्ग एक विश्व-संघ (!९४१७४४०) (0707) की स्थापना हैं 
जिसमें संसार के समस्त देश या कम से कम प्रमुख प्रजातन्त्रीय राष्ट्र 
प्रम्मिलित हों | उनका विचार है कि मानव जाति को उस समय तक 
ग्ान्ति नहीं मिलेगी जब तक कि विश्व-व्यापी अ्रशधार पर राजनीतिक 
रकता स्थापित नहीं हो जाती | राजनीतिक एकता के बाद आर्थिक एकता 
की स्थापना हो सकेगी और आर्थिक एकता हमारे बीच से ग़रीबी तथा 
द्ध का अन्त कर सकेगी | 

जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और योरोप के सामप्राज्यवादी राष्ट्र 
प्रफ़रीका, एशिया तथा अन्य भागों में अ्रपने साम्राज्यों को क्रायम रखे 

६७ 


५३० ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त॑ 


हुए. हैं, तब तक संसार के समस्त राज्यों का विश्व-सघ एक श्रप्राप्य आदश 
ही रहेगा | ऐसी कोई आशा नहीं की जा सकती कि ये साम्राज्यवादी 
राष्ट्र स्वयं अपने साम्राज्यों का परित्याग कर देंगे और विश्व-संघ कौ 
समकन्ष इकाहयॉ बन जॉँयगी, जो सघ के लिये परम आवश्यक है | 
दूसरे, स्थायी और सुदृढ़ विश्वसंध का अर्थ है ऐसी राज्य-इकाइयों का 
अस्तित्व, जिनकी न्यायपूर्ण तथा विवेकपूर्ण सिद्धान्त पर आधारित 
ध्यायो एवं अ्रिवर्ततीय सीमाएँ हों । परम्तु यह शर्त आज के राष्ट्र- 
राज्यों द्वारा पूरी नहीं हो सकती । प्रभुत्व के एक अंश का भी परित्याग 
करने के लिये राज्यों की अनिच्छा भी विश्व-संघ की स्थापना में एक 
बड़ी बाधा है । गत शताब्दी में योरोप में संघ को स्थापना के लिये जो 
योजनए प्रस्तुत की गई! उनकी असफलता ने स्पष्ट कर दिया दे कि यह 
कार्य कितना कठिन है। स्ट्रेट लिखित “यूनियन नाउ” ([7707 ०७) 
नामक पुस्तक की १० मास में २६,००० प्रतियों के बिक जाने से यह 
बात भी स्पष्ट है कि संसार के लोग इस श्रन्तर्राष्रीय अराजकता का श्रन्त 
करने के लिये कितने इच्छुक हैं | 
जब तक राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक समस्याश्रों के समाधान 
के पुराने तरीकों का परित्याग कर हम नूतन विश्व-व्यवस्था की दृष्टि से 
अनुप्रेरित हो कर नये तरीक्वों का प्रयोग नहीं करेगे, तब तक मानवता 
को उन कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती जिनके कारण वह श्राज दुःखी 
है। पिछले कुछ वर्षों में नये विचारों तथा जीवन के नये मूल्यों पर 
आधारित नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिये कई योजनाएँ 
इमारे सामने आई दें। फ़े तिज्षम तथा साम्यवाद ऐसी ही योजनाएं हैं | 
गॉधीवाद को भी इस एक तीसरी योजना समझ सकते हैं। प्रथम योजना 
इटली तथा जम॑नी में ( दूसरे नाम से ) कार्यान्वित हुई । उसने देश की 
श्रान्तरिक प्रगति में बहुत कुछ काम किया परन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
स्थिति को सुधारने को जगह उसने संसार को द्वितीय विश्व-युद्ध में कोंक 
दिया जिसके भीषण परिणामों से हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है । 
साम्यवाद ने भी एक नई सम्यता के जन्म की श्राशा दिलाई थी | वह 
वास्तव में भिन्न विचारों एवं श्रादर्शों पर अधारित एक नवीन सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता है परन्तु वह भी संसार को राष्ट्रीय 
समुदायों की स्वाथमय प्रतिष्पर्धा के फलस्वरूप भय, संघर्ष तथा तनातनी 
के बातावरण से मुक्त नहीं कर सका है । रूस भी सत्ता-प्राप्ति के फेर में 
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पड़ गया है श्रोर उसके तथा ऐ'ग्लो-अमेरिकन गुट के बीच जो प्रतिस्पर्घा 
चल रही है उससे विश्व-शान्ति ख़तरे में पड़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों 
के कारण विभक्त ओर युद्ध से जजर एवं नस्त इस संसार को अहिसा तथा 
नवीन ग्राथिक व्यवस्था के प्रतीक चरखे के श्राधार पर संगठित नवीन 
समाज का आदर्श ही, जिसकी महात्मा गाँधी ने कल्पना की थी, आ्राशा 
की भलक दिखा सकता है | यदि सत्य तथा अ्रहिंसा के पुजारी महात्मा 
गाँधी के त्यागमय जीवन का एक धमर्मान्‍्ध युवक के हाथों श्रन्त न हो जाता 
तो संसार को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय झूगड़ों को प्रेम एवं उदारता के 
सिद्धान्त के आधार पर सफलतापूर्वक निपटाने के श्रनेक प्रयोग देखने 
को मिलते, किन्तु परमेश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। उनके श्पूर्ण 
कार्य को पूरा करना हमारा कर्ंव्य है | 
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